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 प्रश्तों  क ेमौखिक  उत्तर

 पट्सन  आधुनिकोकरण  निधि

 ] +  492.  क्री  सत्यमोपाल  मिश्र  :  क्‍या  बस्तर  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पटसन  आधुनिकोकरण  मिश्चि  की  150  करोड़  रुपये  की  धनराशि  में  से  अब  तक
 कितनी  राशि  वितरित  की  मई
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 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  में  से  विवरण  के  अन्तर  तक  वित्तीय  संस्थाओं  ने  8.25

 करोड़  रु०  की  कुस  राशि  वितरित  कर  दी  गई  थी  ।  भुगतान  के  संबंध  में  मिलवार  छ्योरे  नीचे  दिए

 गए  हैं  :--

 मिल  का  सास  करोड़  ९०)

 ऐग्लो  इंडियन  जूट  मिल्स  कापो०  लि०  1.00

 हेस्विग्स  मिल  दिग्विजय  सीमेंट  कार्पो  ०  लि०  1.20

 का  पटसन

 अयक्ता  लि०  2.50

 इंडिया  जूद  एण्ड  इंड०  लि०  2.01

 बिरला  जूट  एच्ड  इंड०  लि०  0.50

 नईहाटी  जूट  मिल्स  कार्पो०  लि०  1.04
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 घनराशि  का  भुगतान  धीरे-धीरे  होमे  के  निम्तलिखित  दो  मुख्य  कारण  हैं  :--

 (1)  पंटसन  उच्चीग  को  प्रौ्धोगिकौ  के  चयन  खासकर  वतुल  (  करचों  के
 जबयन  में  काफी  समय  लग  गया  ।

 (2)  रुग्ण  पटसन  मिलों  के  लिए  पुनर्स्यापन  पैकेज  की  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  बारीकी  से
 जांच  करनी  पड़ती  इनमें  से  अधिकांश  मामले  भौद्योगिक  तथा  वित्तीय
 संस्थापन  बोर्ड  को  भेजने  पड़ते  यह  बोर्ड  भी  इन  मामलों  पर  निर्णय  लेने  में  समय
 ले  लेता  है  ।

 हो  सत्यगोपास  लिभर  :  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  चनाव  से  एकदम  पहले  लोगों  की
 आंखों  में  धुल  झोंकने  के  लिए  1986  के  महींते  में  पटसन  आधुनिकोकरण  निधि  की  150

 करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  घोषणा  गईं  थी  ।  इसके  बाद  ढाई  वर्ष  बीत  चुके  हैं  ओर  सरकार  इस
 दौरान  केवल  8.25  करोड़  रुपये  वितरित  कर  सकी  इस  गति  से  तो  150  करोड़  रुपये  की

 सारी  धनराशि  वितरित  करने  में  लगभग  पच्नास  वर्ष  लगेंगे  इसके  लिए  मंत्री  महोदय  ने  यह  कारण
 बताया  है  कि  मिलों  द्वारा  प्रौद्योगिकी  के  चयन  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  क्‍या
 सरकार  को  पटलंन  आधुनिकोकरण  निधिਂ  कीं  धोषणा  करते  समय  यह  महीं  पता  था  कि  पटसन

 रोग  लिए  भाधुतिक  प्रौद्योगिकी  एक  समस्‍या  होगी  ?  पटक्तन  उद्योग  में  भारत  पहले  स्थाम  पर

 इसलिए  पहले  स्थान  वाले  देश  के  लिए  प्रौद्योगिकी  कहां  स ेआएगी  ?  क्‍या  नीति  की  घोषणा
 करते  समय  इस  मुदे  पर  विचार  किया  गया  था  अथवा  क्‍या  हसकी  घोषणा  तदर्थ  आधार  पर  हुई

 भी  रास  तिथास  सिर्धा  :  150  करोड़  रुपये  की  यह  निधि  पटसन  उद्योग  के  आधुनिकीकरण
 के  लिए  उत्पन्न  की  गई  अभी  तक  35  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  जिन  पर  160.54  करोड़
 रुपये  लगेंगे  ।  इनमें  से  14  मामलों  में  स्वीकृत  राशि  57.29  करोड़  रुपये  है  जबकि  सिर्फ  8.25

 करोड़  रुपये  वितरित  किए  गए  इसके  लिए  सरकार  उत्तरदायी  नहीं  हम  कभी  भी  पहले  से

 ही  आवश्यक  करधों  या  मशीनरी  पर  निर्णय  नहीं  लेते  यह  बताना  एस  सहायता
 के  लिए  आवेदक  पार्टियों  पर  निर्भर  करता  है  कि  वे  क्‍या  चाहते  57.29  करोड़  रुपये  स्वीकृत

 होने  के  बाद  भी  मिल-मालिकों  ने  यह  पक्का  निर्णय  नहीं  लिया  कि  वे  किस  प्रकार  की  मशीनरी

 चाहते  उन्हें  तो  इस  बारे  में  भी  संदेह  था  कि  आधुनिकीकरण  उनके  लिए  लाभप्रद  होगा  क्योंकि

 हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  को  पटसन  मिस  क्षेत्र  में  अनेक  घटनाएं  घटी  हैं  जिनसे  उन्हें  आशंका  हो
 रही  उन्हें  विश्वास  नहीं  है  कि  वे  इस  ऋण  की  अदायगी  करने  में  समर्थ  श्रमिकों  को

 आधा  बेतन  देने  जेसे  तरीके  अपनाकर  कुछ  मिलों  को  पुनः  चालू  किया  गया  मिल  मालिकों  और

 श्रमिकों  की  यूनियनों  में  कुछ  समझोते  हुए  इससे  भी  आधुनिकीकरण  के  लिए  आवेदन  करने
 वाली  मिलों  को  आशंका  होती  इस  प्रकार  अत्यधिक  अनिश्चितता  व्याप्त  है  जिसके  फलस्वरूप

 स्वीकृत  राशि  का  भी  उपभोग  नहीं  हुआ  हम  मिल-मालिकों.से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  ताकि  हम
 प्रौद्योगिकी  आदि  के  विषय  में  उनकी  मदद  कर  सके  ।  हमने  स्थानीय  निर्मित  मशोनरी  पर  उत्पादन

 शुल्क  कम  कर  दिया  हम  घरेलू  बाजार  में  बिक्री  के  लिए  तथा  विस्तार  के  लिए
 रिक्त  सहायता  दे  रहे  हैं  ओर  हम  अनेक  तरह  से  सहायता  कर  रहे  हैं  लेकिन  यह  तो  उन्हों  को

 सुनिश्चित  करना  है  कि  कम  से  कम  स्वीकृत  ऋण  का  उपयोग  तो  हो  ।

 को  सत्यगोपाल  शिक्र  :  इस  तथ्य  को  तकारा  नहीं  जा  सकता  कि  पटसन  उद्योग  गंभीर  संकट
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 का  सामता  कर  रहा  हस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा
 विभिन्‍न  ट्रेड  यूनियनों  ते-्पठलन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रस्ताव  किया  अब  घतराशि
 भी  उपलब्ध  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानता  भाहता  हूं  कि  जब  आधुनिकीकरण  के
 लिए  धनराशि  उपलब्ध  है  तो  क्‍या  उतका  मंत्रालय  इस  अवसर  का  उपयोग  करते  हुए  देश  के  पटसन
 उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करेगा  और  इसका  आधूनिकीकरण  करेगा  ?

 भी  रास  निवास  मिर्धा  :  इस  स्थिति  में  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  जब  भी  हम  मजदूर
 संघों  के  तेताओों  या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  बार्ता  करना  चाहते  हैं  तो  ये  कहते  हैं  कि
 करण  की  जिएਂ  |  यह  समाघात  महों  हमने  एन०  टो०  सो०  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 है  और  यह  प्रति  वर्ष  35-45  करोड़  रुपये  तक  धांटे  में  त्रलत  रहा  इस  भ्रकार  अत्यप्तिक

 भभ्यावहा रिक  ओर  रचनात्मक  ऊपर  से  स्थिति  और  अधिक  पेचीदा  हो  जाती  वे  उद्योग
 अथवा  उत्पादकता  मे  सुधार  के  बारे  में  कोई  बातचीत  करने  के  लिए  तेयार  नहों  ने  पूंजीपतियों
 के  साथ  तो  कम  मजदूरी  पर  भी  सहमत  हो  जाएंगे  लेकिन  एन०  टी»  स्री०  के  संबंध  में  वे  हड़ताल
 पर  चले  जाते  हैं  ।  ट्रेश  यूनियनों  का  यह  रबेया  है  ओर  प्षियम  बंगाल  सरकार  उनका  समर्थन
 करती  इससे  स्थिति  पेच्रोदा  हो  गई  है  भोर  राष्ट्रीयकरण  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 ओर  पग्रावश्य  गजपति  राजू  :  पटसन  आशधुनिकीकरण  निष्ति  में  से कितनी  राशि

 शील  के  सुधार  के  लिए  रखी  गई  है  ताकि  आंध्र  प्रदेश  में  पटसम  के  उत्पादक  बेहतर  फस्तल  उगाने  के
 अधिक  घनराशि  देने  के  कारण  लाभान्वित  हो  सके  ओर  उन्हें  अधिक  आय  हो  सके  ।  यदि

 यह  प्रक्रिया  सही  तरह  से  कार्य  नहीं  करती  है  तो  क्या  मंत्री  महोदय  राष्ट्रीयकरण  था  पटसन  व्यापार
 के  अधिग्रहण  के  बारे  में  विचार  करेंगे  ?

 भ्रो  असुवेब  जाच्ाय  :  उधोग  सहित  ।

 को  रामतिवास  भिर्घा  :  आप  यह  क्‍यों  नहीं  कहुते  कि  पटत्तन  उत्पादकों  सहित  ?  यह  अत्यंत

 सरल  समाधान  सभी  राष्ट्रीय  समस्यातों  का  समाधान  यह  है  कि  सब  जगह  राष्ट्रीयक रण  कर

 दें  और  फिर  एन०  टी०  सी०  की  तरह  घाटे  में  चलाएं  और  फिर  ऐसी  स्थिति  से  निकालने  में  हमारी
 मदद  न  करें  ।

 यह  प्रश्न  इस  स्थिति  से  सम्बद्ध  150  करोड़  रुपये  की  यह  निधि  पटसन  उत्पादन  के

 लिए  नहीं  बल्कि  मिलों  के  लिए  ही  इसके  अतिरिक्त  पटसन  के  लिए  100  करोड़  रुपये  की

 विशेष  विकास  निधि  इन  100  करोड़  रुपयों  में  स ेलगभग  25  करोड़  रुपये  कृषि  विकास  के

 लिए  रखे  गए  हैं  क्‍योंकि  हम  समझते  हैं  कि  इस  उच्चोग  के  दीर्घकालिक  हित  तभी  बनाए  रखे  जा

 सकते  हैं  जबकि  पटसन  की  गुणवत्ता  में  तथा  उत्पादकता  में  सुधार  हो  ।

 ओर  आतस्व  गज़पति  राजू  :  लेकिन  यह  धनराधप्ति  बहुत  कम  है  ।

 क्री  रामसिय्ास  सिर्धा  :  कृपया  सुनिए  |  इस  धनराशि  का  भी  उपयोग  नहीं  हुआ  है  ।  धस्त्र

 मंत्रासय  ने  यह  धनराशि  कृषि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा  अन्य  राज्य  सरकारों  को  दी

 जो  कुछ  हम  कर  सकते  हैं  उसका  कोई  अंत  नहीं  कृषि  मंत्रालय  के  पास  जूट  के  विकास  के

 लिए  घन  नहीं  था  ।  न  ही  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  जूट  उत्पादकों  का  भविष्य  सुधारने  के  लिए
 बोजमसा  में  कोई  प्रावधान  किया  हमने  स्वयं  हो  हस्तक्षेप  किया  है  हालांकि  वह  वस्त्र  संनासय  की
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 सीधो  जिम्मेदारी  नहों  हमने  सोचा  कि  जब  तक  कुथि  में  मुघार  नहीं  होता  यह  उद्योग  नहीं
 पमप  सकता  ओर  हमने  प्रधानमंत्री  के  तिर्दे  शानुसार  अपनों  विश्ति  में  यह  राक्ति  निर्धारित  को  है
 जिसमें  विपणन  अनुसंधान  तथा  विस्तार  सेवाओं  के  लिए  सहावता  शामिल  हम  इस  प्रन  के
 उपयोग  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  सम्पक॑  बनाए  हुए  धन  की  समस्या  नहीं  होगी  ।  हम  ओर
 भी  प्रावधान  कर  सकते  हैं  भौर  25  करोड़  दपये  से  अधिक  धन  दे  सकते  हैं  किन्तु  उन्हें  इससे  उसमें

 सुधार  लाना  होगा  ।

 बरी  सेयद  झाहब॒ुद्दीन  :  अध्यक्ष  भाननोय  मंत्री  जी  ने  हमें  सूचना  दी  है  कि

 ब्रौ्योगिकी  के  बयन  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  ऐसा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  मामले  में

 किस्तु  सरकारो  क्षेत्र  में
 भी  जूट  उच्योग  है  ओर  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  थे  हमें  किशनगंज

 पं  जट  मिल  जो  कि  बहुत  समय  से  सम्बित  है  और  जिसमें  काफी  धन  दुबोथा  आ  चुका

 क्स्तु  पिछले  दस  वर्षों  से  वह  बंद  पड़ी  के  बारे  में  बताएं  ।  तत्पश्वात्‌  कटिहार  के  आसपास  के

 जिलों  में  दो  रुग्ण  जूट  मिले  भो  मैं  जानना  भाहता  हूं  कि  इन  दो  जूट  मिलों  के  पुनर्निर्माण  एवं

 पुनरुत्थान  के  लिए  इस  आधुनिकीकरण  निधि  में  से  कया  कुछ  घन  स्वीक्षत  किया  गया  है  ।

 करो  राम  निवास  सिर्घा  :  जिन  मिलों  का  आधुनिकीकरण  किया  गया  है  उनमें  से  कुछ  की

 स्थिति  वास्तव  में  खराब  कुछ  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  चुकी  हैं  जिनका  आधुनिकीकरण  महीं  किया

 जा  सकता  क्योंकि  उसमें  अत्यधिक  धन  व्यय  होगा  ।  वास्तव  में  हमें  एक  नई  मिल  लगाजी  है  किन्तु
 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  हम  ऐसा  नहों  कर  बहुत  अधिक  घन  की  आवश्यकता  है  और

 राशिਂ  शून्य  बास्‍्तव  में  पह  ऋणात्मक  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  हम  30  से

 40  करोड़  रुपये  का  घाटा  उठा  रहे  यदि  हम  आधुनिकीकरण  करते  हैं  तो  कम  से  कम  बाद  में

 इसे  ब्यवहायं  होना  चाहिए  |  अन्यथा  वित्तीय  संस्थान  हमारी  सहायता  नहीं  करेंगे  ।  जहां  तक  बिहार

 में  कटिहार  एवं  अन्य  क्षेत्रों  का  संबंध  हम  इस  कारण  से  बंद  हुई  अूट  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  तो

 दूर  उनका  आधुनिकीकरण  भो  नहीं  कर  पाए  |

 क्री  खैयब  शाहबुद्दोत  :  यदि  एक  रोगी  को  बचाया  नहों  जा  सकता  तो  उसे  दफन  कर  देना

 ही  ठीक  है  ।

 क्रो  बनवारों  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  जूट  से  जो  माल  बनता  वह  पैकिंग  के  काम

 में  आता  चाहे  वह  अनाज  का  पैकिंग  सीमेंट  का  पैकिंग  हो  और  कमीकल्स  का  पैकिंग  हो  ।  गत

 समय  में  जब  जूट  कम  होता  तो  प्लास्टिक  के  पेकिंग  को  कन्ट्री  में  ४बलप  किया  गया  जौर  कम

 से  कम  ऐसे  सकड़ों  कारखाने  जिनकी  8,  8  और  करोड़  रुपये  की  लागत  थी  भौर

 बहां  पर  सेकड़ों  लोग  काम  करते  अब  एक  नया  नोटीफिकेशन  लिकाल  दिया  गया  है  जट  को

 प्रोटेकशस  देने  के  लिए  भर  प्लास्टिक  का  पेकिय  कम्पलसरोली  रिड्यूज  कर  दिया  गया  है  और  वे

 कारखाने  बन्द  हो  रहे  जब  आप  पालिसी  तो  एक  को  बचाओ  भोर  दूसरे  को

 यह  तो  ठीक  नहीं  क्या  इसका  भी  आपने  रूपाल  किया  उनके  रेप्रेजेन्टेशन्स  भी  आपके  पास

 क्षाए  हम।रो  कांस्टीटुएंसो  में  हजारों  मजदूर  बेकार  होने  वाले  हैं  ओर  प्लास्टिक  के  पैकिंग  के

 कारखाते  बम्द  होते  वाले  हैँ  ।  कमा  इसके  बारे  में  आपने  बिचार  किया  एक  को  बचाओ  और

 दूसरे

 को यह नहीं होना बाहिए क्योंकि करोड़ों दपये को लागत से बनाए गये 4
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 कारखाने  बन्द  हो  रहे  कोई  पासिली  बनाते  बक्‍त  क्या  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ?

 थो  रास  मिवास  सिर्धा  :  अध्यक्ष  पिछले  कुछ  ब्षों  में  सिथेटिक  के  बोरे  बनाने  के
 कारखाने  लगे  भर  उसकी  वजह  से  जट  उद्योग  को  बड़ा  भारी  घक्‍का  लगा  है  ओर  उस  घक्के  को

 कुछ  कम  करने  के  लिए  इस  सदन  ने  कानून  बनाया  जिसमें  कहा  गया  है  कि  किस  तरह  से  कुछ
 पैकेजिंग  कम्पलसरी  बनाएं  धरे  फूडग्रेस्स  शत-भ्रतिशत  जट  के  बोरे  में  जाने  शक्कर
 शत-प्रतिशत  इसमें  जानी  फर्टीलाइजसं  में  भी  जरा  हेर-फेर  किया  यूरिया  भी
 शत  इसमें  जाना  सीमेंट  में  भी  कुछ  प्रतिशत  बनाया  गया  उसकी  वजह  जैसा  कि
 समानतोय  सदस्य  ने  कहा  कि  जो  सिंथेटिक  ओरे  बताने  के  कारखाने  उनके  कुछ  प्रतिबेदन  हमारे
 पास  आए  हैं  भोर  इस  कानन  में  हम  हर  साल  करते  रहते  हैं  कि  किस  तरह  से  इसको  किया
 जाएं  भौर  हम  यही  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  जूट  के  साथ  जो  बूसरे  उच्चोग  आए  उनके

 हितों  पर  कुठाराधात  न  हो  और  दोनों  मिल  कर  एक  ऐसी  पैकेजिम  पालिसी  जिसमें  दोनों
 सेक्‍्टर्स  एगजिस्ट  कर  सकें  ।

 अ्रमिकों  को  विदेश  भेखने  के  सबंध  में  विदेशों  के लाथ  समझौता

 ]
 +494.  प्रो०  पी०  ले०  कुरियम  :  कया  भ्रम  भंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रमिकों  को  विदेश  भेजने  के  लिए  भारत  ते  किन-किन  के  साथ  समझौते  किये

 क्‍या  उन  देशों  में  भारतीय  श्रमिकों  को  दिए  जाने  बासे  और  भ्रन्‍्य  सुविधाओं  के  बारे
 में  भी  कोई  समझौते  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कस  मंत्री  विस्देक्थरों  :  से  एक  विवरण  सभा  पटस  पर  रथ  दियां
 गया  है  ।

 विवरण

 भारत  और  कतार  के  बीच  अजनशक्ति  तियोजन  को  व्यवस्था  से  संबंधित  करार  पर

 11-4-198  5  को  हस्ताक्षर  किए  गए  जोन  के  साथ  स्रमप्तीता  श्ञापन  पर  22  1988
 को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  इतमें  व्यवस्था  है  कि  कृर्मकारों  को  ठेके  के  आधार  पर  नियोजित  किया
 जायेगा  जिसमें  नियोजन  की  शर्तें  अर्थात्‌  रोजमार  की  आवास  ओर  अन्य  ब्योरे

 शामिल  इसके  अतिरिक्त  विदेशी  नियोजक  भारत  से  कार्य-स्थल  तक  तथा  सेवा  की  समाप्ति
 पर  वापसी  टिकट  के  लिए  कर्मकारों  की  यात्रा  लागत  को  बहुन  कर्ंकार  उस  देश  के

 विभियमों  के  अनुसार  भारत  में  अपनी  अचत  राशि  को  भेज  इनमें  विवादों  के  निपटान  को

 भी  व्यवस्था  श्मके  ब्यौरे  करार  और  समझौता  ज्ञापन  में  दिए  गए  जो  अनुबंध  पर  हैं  ।

 अनुबंध

 भारत  जिसका  प्रतिनिधित्व  भम  मंजायल  हारा  किया  गया  हे  तथा
 कतार  जिसका  प्रतिनिश्चित्थ  भ्रम  और  शामाजिक  कर  बंग्रातय

 हारा  किया  गया  के  बीच  अनशक्ति  रोजगार  व्यवस्था
 संबंधी  करार

 दोनों  बेशों  के  बीच  हुए  समझोते  को  सुदुड़  करने  की  इच्छा  से  तथा  भारतीय  जनकक्ति  की
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 कतार  राज्य  में  प्रवेश  की  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  से  दोनों  देशों  की  सरकारों  ने  यह  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।

 अनुच्छो

 भारत  गणराज्य  में  श्रम  मंत्रालय  और  कतार  राज्य  में  श्रम  सामात्रिक  कार्य  मंत्रालय  हस

 दस्तावेज  के  उपबंधों  को  लागू  करेंगे  ।

 अनुच्छेद  -11

 भारत  में  जनशक्ति  की  भर्ती  और  इसका  कतार  में  प्रवेश  देशों  के  संगत  नियमों
 तथा  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  बिनियमित  किया

 कतार  राज्य  का  श्रम  भर  सामाज़िक  काय॑  मंत्रालय  भारतीय  जनशक्ति  के  नियोजन  के
 कतार  राज्य  के  नियोजकों  के  भर्ती  आवेदन  पत्र  भारत  सरकार  के  श्रम  मंत्रालय  को  प्रस्तुत

 करेगा  ।  श्रम  मंत्रालय  ऐसे  आवेदनों  की  मांग  को  उपलब्ध  सम्भावताओं  के  भीतर  पूरा  करने  का
 करेगा  ।

 ७

 यदि  कतार  राज्य  का  कोई  नियोजक  विशिष्ट  योग्यता  तथा  अनुभव  वाले  भारतीय  जदशक्ति
 के  लिए  आवेदन  करता  है  तो  उसे  राज्य  के  श्रम  और  सामाजिक  काय॑  मंत्रालय  को  दिए  गए  आबे दन
 पत्र  इसे  निविष्ट  करना  चाहिए  ।

 अनच्छद-५

 यदि  श्रम  मंत्रालय  कतार  राज्य  के  नियोजक  की  मांगों  को  पूरा  नहीं  कर  सकता  है  या  यदि
 कतार  का  नियोजक  उक्त  अनुच्छेद  में  यथा  निर्धारित  भर्ती  करने  के  लिए  इच्छुक  नहीं  है  तो  वह
 कतार  में  अपनों  कम्पनी  या  अपने  प्रतिष्ठान  में  कार्य  करने  के  लिए  भर्ती  कर  सकता  है  या  भर्ती
 करने  तथा  सारी  प्रक्रियात्मक  अपेक्षाओं  को  करने  के  लिए  अपने  पास  काम  कर  रहे  किसी  प्रतिनिधि
 को  या  श्रम  मंत्रालय  के  साथ  पंजीकृत  भर्ती  एजेंट  को  प्राधिकृत  कर  सकता  है  ।

 अनुच्छेद-५

 भर्तो  आवेदन-पत्र  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अपेक्षित  अनुझव  भोर  विशेषज्ञताओं
 का  उल्लेख  किया  जाएगा  इसमें  सविदा  को  रोजगार  की  विशेषकर  स्वीकृत  किया  गया

 सेवा  प्रसुविधाभों  तथा  परिवहन  संबंधी  सुविश्वा  के  प्रयोगबन  भावास॒  तथा  ऐसी  सारी  मूल
 सूचना  शामिल  की  जाएगी  जिससे  श्रमिक  श्रम  संविदा  पर  हस्ताक्षर  करने  संबंधी  निर्णय  ले  सके  ।

 भंवा  लय  कतार  राज्य  में  काम  ऊरते  के  इच्छुक  श्रमिकों  के  लिए  डाक्टरी
 पासपोर्ट  या  प्रस्थान  परमिट  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिए  आवश्यक  का  रंवाइयां

 यह  मंत्रालय  इन  श्रमिकों  को  कतार  राम्म  में  विद्यमान  वहां  की  जीवन  निर्वाह
 लागत  ओर  स्तर  सबंधी  सूचता  भी
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 ५

 नियोजक  सेवा  प्रारंभ  करने  पर  भारत  से  कतार  में  कार्य  स्थल  तक  श्रमिक  का  यात्रा  व्यय
 तथा  उसकी  सेवा  समाप्त  होने  पर  उसका  ब्रापसी  किसया  भी  वहन  करेगा  ।  नियोजक  संविदा  के

 अंदगंत  दी  गई  छुट्टी  की  अवधियों  के  लिए  कतार  से  भारत  तथा  वापस  कतार  में  जाने  के  लिए
 श्रमिकों  का  यात्रा  ठ्यय  भी  वहन  करेगा  ।  नियोजक  को  श्रमिक  की  भारत  वापसी  का  किराया  देने
 से  छूट  दी  बशतें  कि  श्रमिक  संविदा  अवधि  पूरी  होने  से  पहले  वैध  बहानों
 के  बिना  अपना  कार्य  अंतिम  रूप  से  छोड़  देता  है  था  कानून  द्वारा  परिभाषित  कारणों  ज॑ेसे  कि
 श्रम  संविदा  के  उल्लंभन  या  कतार  श्रम  कासून  के  अशुस्छेद  20  में  उल्लिखिम  कारणों  में  से  किसी

 एक  कारण  से  उसकी  सेवा  समाथ्त  कर  दी  जाती  है  ।

 प्रनच्छेद-9९

 कतार  के  भारतीय  श्रमिकों  के  नियोजन  की  शर्ते  श्रमिक  और  नियोजक  के  बीच  एक
 वेधक्सिक  श्रम  अनुबंध  हारा  निर्धारित  की  जाएंगी  ।  श्रम  अनुबंध  का  शमना  संलग्त  है  जिसमें  केवल
 दोनों  सरकारों  की  परस्पर  सहमति  से  ही  कोई  परिवर्तन  किया  जा  सकता  है  +  कतारी  श्रम  कानूनों
 के  उपबंधों  का  उल्लंघन  किए  बगर  इस  अनुबंध  में  अधिकारों  तथा  दायित्वों  सहित  नियोजन  की  मूल
 शर्तों  का  भी  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  जाएगा  ।

 अनुच्छेद-)९

 वेयक्तिक्  श्रम  अकुबंध  में  श्रमिक  के  लिए  आवास  स्थान  और  डाक्टरी  इलाज  के  बारे  में
 नियोजक  के  दायित्यों  का  सविस्तार  उल्लेख  किया

 कतार  देश  में  श्रम  एवं  समाज  काये  मंत्रालण  तथा  वहां  के  न्यायालय  श्रम  अनुबंध  के  केवल

 अंग्रेजी  भौर  अरबी  रूपान्तरों  को  ही  प्रामाणिक  रूपान्तर  मानेंगे  ।  श्रम  एवं  समाज  कार्य  मंत्रालय  के

 अनमोदन  के  बाद  श्रमिकों  के  लाभ  के  लिए  उनकी  सेवा  शर्तों  में  सुध्चार  के  प्रयोजत  से  किए  गए
 संशोधनों  और  परिवतंनों  को  छोड़तर  नियोजक  को  श्रम  अनुबंध  के  उपबंधों  में  संशोधन  करने  या

 उनमें  परिवर्तत  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  होगा  ।  यदि  एकीकृत  आदर्श  रोजगार  अनुबंध  में

 उल्लिखित  प्रथम  पक्ष  और  द्वितीय  पक्ष  के  बीच  रोजगार  अनुबंध  के  बारे  में  कतार  में  कोई  विवाद

 उत्पन्त  होगा  तो  कतारी  न्यायालयों  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  अरबी  रूपान्तर  ही  अभिभावी

 श्रम  अनुबंध  कतार  देश  में  भारत  गणराज्य  के  दूतावास  या  वाणिज्य  दूतावास  हारा

 प्रमाणित  किए  जाएंगे  और  यदि  अनुबंध  भारत  में  सम्पन्न  किया  तो  उस  भारत  में  स्थित

 कतार  के  दूतावास  या  वाणिज्य  दूतावास  द्वारा  अधिप्रमाणित  किया  जाएगा  |
 ह  '

 श्रम  अनुबंध  अपनी  मियद  की  समाप्ति  पर  समाप्त  हो  जाएगा  और  उसके  लिए  किसी

 अधिसूचना  को  आवश्यकंता  नहों  यदि  मियोजक  अनुवंधको  जारी  रखना  तो  वह

 अनुबंध  के  समापन  से  कम  से  केम  तीस  दिल  पहले  उसके  तधीकरर  के  बारे  में  अपनी
 इच्छा  लिखित

 7



 मौखिक  उत्तर  5  1989
 3 २०-ममन-+मम नाक  कन  नमी  ममਂ  चाहा

 रूप  में  संबंधित  श्रमिक  को  अधिसूचित  करेमा  ।  अनुबंध  को  ओर  अवधि  के  लिए  नवीकृत  किया  जा
 सकेगा  बशरतें  कि  प्रथम  ओर  द्वितीय  पक्ष  उसके  लिए  परस्पर  सहमत  हों  ।

 मनुष्छेद-3!५

 श्रमिक  अपने  वेतन  में  से  जो  कुछ  भी  बचत  कर  वह  उसे  कतार  के  विनिमय  एवं
 अन्य  वित्तीय  विनियमों  के  अनुसार  भारत  भेज  सकते  का  हकदार  होगा  ।

 जगुज्छ े४
 नियोजक  और  श्रमिक  के  बीच  विवाद  की  सूरत  में  थम  एवं  समाज  कार्य  मंत्रालय  में  सक्षम

 निकाय  के  पास  शिकायत  पेश  की  जाएगी  ताकि  वह  उसका  निर्णय  करा  सके  ।  यदि  कोई  सौहादंपूर्ण
 समझौता  नहीं  हो  पाता  तो  शिकायत  कतार  के  सक्षम  न्यायिक  प्राधिकारियों  को  भेज  दो  जाएगी  ।

 प्रत्येक  पक्ष  के  तीन-तीन  सदस्य  शामिल  करके  एवं  संयुक्त  समिति  बनाई  जायगी  जिसके
 जिम्मे  निम्नलिखित  कार्य  होंगे  :--

 1.  इस  करार के  कार्यास्वयन  के  लिए  दोनों  देशों  में  समस्वय  स्थापित  करना  और  इस
 संबंध  में  आवश्यक  कार्यवाही  करना  ।

 No  इस  संबंध  में  किसी  विवाद  की  सूरत  में  इस  करार  के  उपयंधों  का  निवंचन  एवं  अर्थ
 निर्णय  करना  और  उसे  लागू  करने  में  हो  सकने  वालो  कृठिताइयों  का  समाधान
 करना

 3...  जब  कभी  आवश्यक  इस  करार  के  किसी  भी  अनुच्छेद  की  पुनरोक्षा  करने  था
 उसमें  संशोधन  करने  के  बारे  में  सुझाव  देना  ।

 यह  समिति  समय-समय  पर  हर  दो  वर्ष  में  एक  आर  या  भ्रावश्यक  होने  पर  उससे  पहले  भी
 परस्पर  तय  हुई  तारीख  व  स्थान  पर  बेठकें  करेंगी  ।

 ५11

 वर्तमान  करार  बाद  में  अनुसमर्थन  की  शर्त  के  भ्रध्यधीन  किया  गया  है  ओर  यह  हस्ताक्षर
 किए  जाने  की  तारीख  से  अनंतिम  रूप  से  लागू  होगा  और  अनुसमर्थन  प्रलेख  के  भादान-प्रदान  की
 तारीख  से  अन्तिम  रूप  से  लागू  होगा  भर  दोनों  सरकारों  की  परस्पर  सहमति  से  इसमें  संशोधन
 किया  जा  सकेगा  ।  यह  करार  चार  बर्ष  की  भ्रवधि  के  लिए  लागू  रहेगा  और  अगली  अवधि  के  लिए

 नवीकृत  हो  आागगा  अल्व्त  कि  करार  के  समापन  की  तारीख  से  छः  माह  पहले  दोनों  में  से
 कोई  एक  पक्ष  दूसरे  पक्ष  को  करार  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  लिखित  रूप  से  नोटिस  न  दे  दे  ।

 साक्य  के  तीर  पर  अपनी  सरकारों  हारा  विधिवत  प्राधिकृत  निम्नलिखित  अधिकारियों  ने
 इस  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  और  अपनी-लपनी  सील  लगाई  हैं  ।

 यह  करार  नई  दिल्ली  में  आज  सभ  एक  हजार  नो  सो  प्रासी  ई०  अप्रैल  महीने  के
 ग्यारहवे  दिस  को  अरबी  भौर  अंग्रेजी  भावाओं  की  दो-दो  मूल  प्रतियों  के  रूप  में  सम्पन्त
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 हुआ ।  सभो  पाठ  समान  रूप  से  प्रामाणिक  परन्तु  शंकाएं  और  ग्तैभेद  उत्पन्त  होने की  सूरत  में
 अंग्रेजी  पाठ  हो  अभिभावी  होगा

 भारत  गणराज्य  के  लिए  व  कतार  देश  की  सरकार  के  लिए

 उसकी  भीर  से  चृ  उसकी  ओर  से  हु  ॥
 श्रम  मंत्री  श्रम  एवं  समाज  काये  नंत्रीਂ

 :

 साइल  एकीकृत  रीखगार  संचिदा

 तदनुरूपी
 कै  बीच

 श्री  प्रथम  पक्षकार  हैसियत
 उनका  पता  के  रूप॑  में

 2.  श्री

 दूसरा  पक्षकार

 दोनों  पक्षकारों  में  निम्नलिखित  के  बारे  में  सहमति  हुई  :

 दूसरे  पक्ष  ने  व्यवसाय

 में  प्रथम  पक्ष  के  लिए  कतार  राज्य  में  काम  करता  स्वीकार  किया  ।

 संधिश  को  अबधि  :

 इस  संविदा  की  अवधि  दूसरे  पक्षकार  की  कतार  में  पहुंचने  की  तारोख  से  एक
 दो  साल  भागे  और  नोटिस  दिए  बिना  संविदा  की  अवधि  समाप्त  होते  ही  संविदा  पयंवसित  हो
 जाएगा  ।  यदि  प्रथम  पक्षकार  इस  संविदा  को  जारी  रखने  की  इच्छा  करता  है  तो  वह  इस  संविदा
 को  समाप्त  होने  से  कम  से  कम  तीस  दिन  पहले  संविदा  के  भी  नवीकरण  करने  की  इज्न्सा  के  कुकरे  में
 लिखित  रूप  में  दूसरे  पक्षकार  को  नोटिस  देगा  ।  संविदा  को  पहले  फक्षकार  ओर  दूसरे  इंतकारः  के
 बीच  आपसी  सहयोग  के  अ्रध्यधीन  आगे  की  अवधि  के  लिए  नवीकृत  जायेगा  ।

 संविदा  को  दोनों  पक्षकारों  की  सम्मति-के  बिना  इसकी  अवधि  की  समाप्ति  से  पहले
 परयंवसित  ,  नहीं  किया  और  दूसरा  पक्षकार  काम  को  अंतिम  रूप  से  छोड़ते  समय  प्रथम
 पक्षफार  की  देय  अपने  सभी  ऋणों  को  अदा  करेया  |
 Il.  यात्रा  व्यय

 प्रथम  पक्षकार  दूसरे  पक्षकार  का  भारत  में  शहर  से  कतार  शाण्य  में  काम  क  रमे  के
 स्थान  तक  जाने  और  वापस  भाने  का  खर्च  अदा  तियोजक  को  छूह़रिको  अज्धि  में  अमिक  का
 कतार  से  भारत  आने  तथा  कतार  बापस  जाने  का  यात्रा  ख  भी  वहन  करना  जैसे  कि  व्यक्त
 विशेष  के  रोजगार  संविदा  में  व्यवस्था  की  गई  इस  श्ष्थ  में  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  या  किसी

 '
 प्रकार  की  बीमा  राशि  अदा  करते  का  खर्च  शासिल  नहीं
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 यदि  दूसरा  पक्षकार  विधिविरद्ध  कारणों  से  संगिदा  को  अबधि  समाप्त  होने  से  पहले

 ही  उसे  रह  करता  है  या  यदि  उसकी  सेवाएं  विधि  द्वारा  परिनिश्चित  कारणों  के  लिए  ज॑से  तियोजन
 संविदा  झंग  करना  या.कतार  श्रम  विधि  के  अनुच्छेद  20  में  उल्लिखित  किन्हों  कारणों  से  समाप्त
 की  जाती  है  तो  नियोजक  को  प्रथम  पक्षकार  को  बापसो  खर्च  अदा  करने  की  छूट  दी  जाएगी  ।

 पेशी

 (%)  प्रथम  पक्षकार  दूसरे  पक्षकार  के  अ्यविन्ष  बदि  वह  चाहता  हो  उसकी  यात्रा
 करने  से  पहले  एक  माह  के  वेतन  के  को  पेशगी-मुद्रा  में  अदा  करेगा  और  उसे

 दूसरे  पक्षकार  को  देय  मूल  वेतन  की  10५८  की  राशि  को  दर  से  मासिक  किश्तों  में
 कटौती  करेगा  ।

 किश्तों  को  कटोती  दूसरे  पक्षकार  द्वारा  काम  शुरू  किए  जाने  के  अगले  महीने  के  वेतन
 से  शुरू

 पूर्वेवर्ती  दो  शर्तें  दूसरे  पक्षकार  को  कतार  को  मुद्रा  मे ंअदा  किए  गए  ऋण  के  मामले
 में  लागू  होंगी  ।

 IV.  अजहूरी  और  उपदात

 प्रतिमाह/दिन  के  लिए  मूल  Waa  erect eee  ओर  प्रति  सप्ताह
 में  अड़तालीस  सामान्य  कार्य  घंटे  दूसरे  पक्षकार  को  हर  शुक्रबार  को  सवेतन  छुट्टो
 वह  कतार  श्रम  विधि  के  अनुसार  समयोपरि  काम  के  लिए  भी  मजदूरों  प्राप्त  करेगा  ।

 उत्पादन  था  उजरतो  कार्य  या  नियत  कार्य  के  कमंकारों  के  लिए

 मूल  वेतन-'“है  जो  द्वेड  या  व्यवसाय  के  अनुसार  देनिक  औसत  नष्पावन
 के  लिए  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 अमर  अनमम  अमममन्‍ाक  अमन  मम«म-म  निष्पादन

 दूसरे  वक्षकार  द्वारा  पूर्यवर्ती  दैनिक  औसत  कार्य  निष्पादन  से  अतिरिक्त  कार्य  के  लिए  उसे  निम्न
 प्रकार  से  अतिरिक्त  वेतन  दिया  जाएगा  ।

 यदि  उत्पादन  का  कोई  कार्य  नहीं  है  तो  दूसरे  पक्षकार  का  वेतन*“'कतारी  रियाल  होगा  ।

 प्रथम  पक्षकार  पैराग्राफ  में  यथा  वर्णित  दैनिक  समयोपरि  मजदूरी  को  या  पंराष्राफ
 में  वा  बणणित  प्रतिदिन  किए  गए  काम  को  विशेष  कार्ड  में  लिखना  स्वीकार  यह  कार्ड

 दिन  के  अंत  में  पंजीकरण  हेतु  प्रथम  पक्षकार  को  दिया  जाएगा  ओर  उसके  बाद  उसे  दूसरे  पक्षकार
 को  बांपस  दे  दिया

 सेवा  उत्पादन  का  उद्देश्य  श्रम  विधि  के  अनुसार  )
 ७१००+१०७०९०*३११७३+१०७०+०७००५++०+१++०७५०००+०१०००७०७०७० ५  ७  eee reer es  ७१७७०+०७७७  ००%  ++१०१०+

 +१००००७७+१७+७३४**०+५०००७५७७०७००७०००+७००७+५७०००० ०७०० ०+०७+१ ७७७ ७०+१*+००३+१७७ ३  ९१७ ७+१++७+०++  $
 #०+९००+००००००*  ७++१++१००७००००७७१७७+++१+७  ieee eee eee ee eT »  ०  ४++*+#  toe
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 आधास  ओर  रहन-सहम
 प्रथम  पक्षकार  दूसरे  पक्षकार  के  लिए  निःशुल्क  एकल  आवास  और  पलंग  तथा  स्वास्थ्य

 दक्शाओं  के  अनुसार  फ्लश  बाली  टंट्री  की  व्यवस्था  करता  स्वीकार  करेगा  ।

 प्रथम  पक्षकार  दूसरे  पक्षकार  के  लिए  शीतल  पेय  जल  की  व्यवस्था  करना  स्वीकार

 VI.  चिकित्सीय  तथा  साम्राजिक  देख-रेख

 प्रथम  पक्षकार  दूसरे  पक्षकार  को  कतार  राज्य  के  अस्पताल  में  निःशुक्क  चिकित्सीय
 इलाज  कराने  को  उ्यवस्था  करेगा  ।

 प्रथम  पक्षकार  दूछरे  पक्षकार  के  आवास  में  ऐसे  व्यक्ति  की  देखरेख  जिसे  प्रथम
 पक्षकार  द्वारा  नियत  किया  प्राथमिक  चिकित्सा  की  व्यवस्था

 प्रथम  पक्षकार  दूसरे  पक्षकार  को  सेथा'क्रे  दौराब  था  सेवा  के  परिणाभस्वरूप  श्रम
 अपंगता  या  मृत्यु  के लिए  उसे  देय  छ्ातिपूर्ति  देना  स्वीकार  करेगा  ।

 छुट्टियां

 दूसरा  पक्षकार  दो  सप्ताह  से  अन्यून  सवेतन  ब्ाषिक  छूटी  का  हकदार  होगा  ।

 दूसरा  पक्षकार  निम्नलिखित  शासकीय  छुट्टियों  के  स्िए  पूरा  बेतम  पाने  का
 होगा  :--  इकबार

 ईद-उल-फितर  तोन  दिन

 ईद-उल-अधा  तोन  दिन

 ईद-उल-इस्तिकला  एक  दिन

 दूसरा  पक्षकार  वर्ष  के  दोरान  तीन  अन्य  सबेतन  छुट्टियों  का  भो  ये  तीन
 छुट्टियां  सरकार  द्वारा  घोषित  की  आएंगी  या  नियोजक  द्वारा  सभ्री  कमंकारों  के  लिए  निर्भारित  को
 जाएंगी  ।

 कतार  श्रम  विधि  के  उपबंधों  के  दूसरा  पक्षकार  प्रथम  पक्षकार  के  साथ  कह
 महीने  को  अविरत  सेवा  करने  पर  बोभारो  छुट्टी  का  हकदार  होगा  ।  बीमारी  छूट्टी  को  वाजिक  छ्ट्टी
 के  बदले  समंजित  नहीं  किया

 साभास्य  उपयंध

 दूसरा  प्रक्कार  अपमे  व्यवसाय  में  दैनिक  भ्रोसत  कार्य-निज्पातण  के  अनुसार  अपना  काम
 करना  स्वीकार  करेसा  ।  यदि  यह  हस  देतिक  भ्रोसत  से  कम  काम  करता  है  तो  इस  संबंध  में  उस
 पर  शास्ति  लगाई  जाएगी  ।  ह

 संब्रिदा  की  अवधि  के  दो  हूसरा  पक्षकार  भ्रन्यों  के लिए  काम  गहीं  करेमा  और
 प्रथम  पक्षकार  दूसरे  पक्षकार  को  सेवा  किसी  करय  नियोजक  को  उद्यार  नहीं  देगा  ।

 -  दूसरा  पक्षकार  राजनीतिक  या  घानिक  कार्यों  में  हस्तक्षेप  करते  से  बिरत  रहना
 स्वीकार  करेगा  और  उसे  स्थानीय  परम्पराओों  और  रीति-रिवाजों  का  आदर  करता

 11
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 यह  संविदा  दोनों  देशों  में  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  अनुसम्थित  प्रारूप  केअनुरूप  है  ।

 .  .  कतार  श्रम  विष्ठचि  और  इसके  कार्य  निव्पादिक  बिनियमों  को  इस  संविदा  पाठ  का
 है  *  ~  जप  बे

 श्
 «  °  ५  ५

 बैध  आधार  समझा  जायेगा  ।  दो  पक्षकारों  के  बीच  किसी  बिवाद  के  संबंध  में  विधि  का  सहारा  लिया

 जाएगा  यंदि  इस  संविदा  की  शर्तें  दूसरे  पक्षकार  के  लिए  बेहतर  फायदे  प्रदान  न  करती  हों  ।
 IX.

 5.  यह  संविदा  अरबी  और  अंग्रेजी  भाषाओं  में  किया  गया  है  ओर  एक  मूल  प्रति  और  .
 तीन  अन्य  प्रतियां  बनाई  जिसमें  से  एक  प्रति  दूसरे  पक्षकार  को  दी  जायेगी  ।

 प्रथम  पक्षकार  दूसरा  पक्षकार

 क्रियोजक  कर्ंकार
 प्रमाणीकरण  प्रमाणीकरण
 श्रम  मंडाबय  भारत  में  कतार  गणतंत्र
 भारत  सरकार  राज्य  का  दृतावास

 भारत  सरकार  और  ओडहंक  हापक्ते  किगडम  को  सरकार  के  बीच
 सनशक्ति  संबंधों  समझोता

 भारत  सरकार  ओर  जोडेन  हाश्मते  किगडम  दोनों  देशों  के  बीच  समझ-बूझ  और  सहयोग  को

 सुदृढ़  बनाने  तथा  अपने  पारस्परिक  संबंधों  को  बढ़ाने  तथा  अपनी  जनशक्ति  समस्याओं  को
 बिनियमित  करने  को  इच्छा  रखते  हुए  नीचे  लिखे  अनुसार  सहमत  हुई  है  :

 हु

 अनुस्छेद  ।

 इस  समझौता  ज्ञापन  में  जब  तक्ष  संदर्भ  में  अन्यथा  अपेक्षित  न

 से  अभिप्रेत  है  जोड़ेन  में  भारतीय  शाष्ट्रिक  को  रोजगार  प्रदान  करने  या
 प्रदान  करने  को  पेशकश  करने  वाला  कोई

 की  पेशकशਂ  से  अभिप्रेत  है  जोईन  में  सेवा  की  सहमत  शर्तों  पर  कार्य  के
 नियोजकरਂ  ह्वाशा  भारतीय  कामगारों  को  भरती  करने  की  छं

 या  से  अभिप्रेत  है  भारतीय  राष्ट्रिकता  वाले  कामगार  जिनमें
 अद्ध  कुशल  भौर  अत्यधिक  कुशल  श्रेणियों  और  कनिष्ठ  स्तर  के  तकनीशियन  शामिल  हैं  ।

 अग्स्क्रेद  2
 '

 भारत  से  कामगारों  की  भरती  और  जोड़ेम  में  उनके  प्रवेश  को  दोनों  देशों  के  संगत
 नियमों  ओर  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  नियमित  किया

 अनुस्छेद  3

 भारत  ओर  ओोड़न  में  श्रम  मंत्रालय  अपने-अपने  काूनों  के  अनुरूप  जनशक्तति  भेजने  के  लिए
 का  आदानःप्रदान  करेंगे  ।  दोनों  मंत्रालय  इन  कायय  लियों  के  कार्यान्‍्वथन  के  लिए  प्राधिकृत  हैं  ।

 अनुच्छेद  4

 ,  जोन  में
 निशेजकों  से  अनश्क्ति  के  सिए  अनुरोधों  को  जोर्डम  के  श्रम  मंत्रालय  का

 मोदन  प्राप्त  कर  लेने  के  ब्राद  जोडत्तउस्पत  भारतीय  मिशम  के  माध्यम  से  भारत  सरकार  के  श्रम  '

 मंत्रालय को कामयारों के क््यत.से संबद्ध अवश्यक प्रक्रिकों को तियोशक भोडेन स्थित भारत के राजदूँताबास के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से निपटा सकता है ।
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 समझ्छेद  5

 नौकरी  की  पेशकश  में  अपेक्षित  रोजगार  की  कार्य  की

 शर्तों  का  आवास  अनुरक्षण  और  अन्य  विवरण  संबंधी  सूचना  शामिल

 होगी  ।  ६:४६
 .  बा  आई

 अनुच्छेद  6
 नियोजक  कामगार  को  स्वदेश  में  उसके  आवास  से  उसके  कार्यस्थल  तक  यात्रा  व्यय  देने  का

 ओर  रोजगार  संविदा  की  समाप्ति  पर  तथा  नियोजक  द्वारा  एकतरफ़ा  रूप  से  संविदा  रह  करने  या
 परिवीक्षा  की  अवधि  के  दौरान  कामयार  द्वारा  असंतोषजनक  काम  के  मामलों  में  उसे  वापिस  अपने
 देश  जाने  के  लिए  यात्रा  व्यय  का  भुगतान  करने  का  वचन  लेता  यदि  कामयार  नोकरी  छोड़
 देता  है  या  संविदा  की  अवधि  समाप्त  होने  से  पहले  एकतरफा  रूप  से  संविदा  रह  कर  देता  है  तो
 उसकी  वापसी  का  यात्रा  व्यय  नियोजक  बहन  नहीं

 अनस्छेद  7

 नियोजक  ओर  कामगार  के  बीच  सम्पन्न  संबिदा  के  अनुसार  कामय्रारों  को  नियोजित  किया
 रोजगार  संविदा  में  कार्य  की  शर्तें  दी  जाएंगी  जिनमें  स्थानीय  श्रम  संबंधी  कानूनों/विनि-

 यमों  के  अनुसार  कामगारों  के  दायित्व  और  अधिकार  भी  शामिल  होंगे  और  यह  रोजगार  संविदा
 अरबी  और  हिम्दी  में  तेवार  की

 अनक्छ  द  8

 कामगारों  को  वे  अधिकार  भौर  विशेषाधिकार  प्राप्त  होंगे  जो  संबद्ध  देश  में  श्रम  और
 सामाजिक  सुरक्षा  के  प्रावधानों  के  अनुसार  मेजबान  देश  के  कामगारों  को  प्रदान  किए  गए  विवाद
 उत्पन्न  होने  पर  संबद्ध  प्राधिकारी  श्रम  कानूस  की  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  इसका  समाधान  करने  के
 लिए  हस्तक्षेप  करेगा  ।

 श्र  नुच्छ
 नियोजन  के  देश  के  मुद्रा  विनियमों  के  अंतर्गत  विदेश  में  की  गई  अपनी  बचत  को

 समपरिवत्य॑  मुद्रा  में  स्थानान्तरित  कर  सकता  है  ।

 अनुक्छ  व  10

 एक  संयुक्त  समिति  जिसमें  दोनों  देशों  की  संगत  संस्थाओं  के  प्रतिनिधि  शामिल
 लिखित  बातें  पूरी  करेगी  :--

 एक  समझौता  शापन  के  कार्यान्वयन  के  लिए  दोनों  देशों  के  बीच  आवश्यक  समन्वय  प्रदान
 करेगी  ।

 उत्पन्न  होने  की  दशा  सें  इस  के  प्दुद्ानों  के  का्यन्क्यनः  जोर  अर्नगिरूपण
 उत्पन्न  होने  गा  का  अनाधार  करे  क  प्ंवार्स  करेखी  ।  -

 आवश्यक  समझे  आने  पर  इस  समझौता  ज्ञापत  के  कुछ  या  सभी  अनुच्छेदों  में  संशोधन  करने
 या  एक  नया  समझौता  ज्ञापन  सम्पन्त  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेगी  ।

 बय  में  कम  से  कम  एक  बार  बैठक  करेगी  |
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 राजनयिक  माध्यमों  से  बेठकों  की  तारीख  और  स्थान  निर्धारित  करेगी  ।

 बारी-बारी  से  भारत  और  जोड़ न  में  बैठकें  करेगी  ।

 अनुच्छ द
 समझोता  ज्ञापन  इसके  लागू  होने  की  तारोख  को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।  लेकिन  यह

 उन  कामगारों  पर  लागू  होगा  जो  इसके  ल्लागू  होने  की  तारीख  से  पहले  नियोजित  किए  गए  हैं  ।

 अनुच्छ  द  12

 इस  ज्ञापन  भें  संशोधन  तभी  किया  जाएगा  जब  इससे  संबंधित  प्रस्ताव  और  इनका
 समर्थन  प्रक्रियाओं  के  माध्यम  से  किया  गया  हो  |

 अनुचक्छ  4  13

 यह  ज्ञापन  दोनों  देशों  के  कानूनों  को  परिधि  के  अन्दर  इसके  अनुसमर्थन  के  बाद  तीन  वर्ष
 की  अवधि  के  लिए  लागू  रहेगा  ।  यदि  दोनों  पक्षकारों  में  से  कोई  भी  पक्षकार  इस  समझौता  ज्ञापन

 की  समाप्ति  की  तारीख  से  कम  से  कम  महीने  पहले  कोई  विपरीत  लिखित  टिप्पणी  नहीं  देता
 t,  यह  समझौता  ज्ञापन  और  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  नवीकृृत  हो  जाएगा  ।

 जिसके  साक्ष्पस्वरूप  अद्योहस्ताक्षरियों  ने  अपनी-अपनी  सरकारों  से  विधि  रूप  से

 इस  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  और  अपनी-अपनी  मोहर  लगाई  सन  एक  हजार  नौ
 सौ  अट्ठासी  के  अक्तूबर  माह  के  दिन  नई  दिल्ली  में  अरबी  ओर  अंग्रेजी  भाषाओं  में

 डो-दो  प्रतियों  में  सम्पन्त  हुए  :  सभी  पाठ  ध्मान  रूप  से  प्रमाणिक  हैं  सिवाय  इसके  कि  संदेह  और

 मतभेद  की  दशा  अंग्रेजी  पाठ  मान्य

 भारत  गणराज्य  की  भोर  से  जोड़न  हाश्मते  किगड़म  की  सरकार  की  ओर  से

 श्रम  मंत्री  !  श्रम  मंत्री

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  माननीय  मंत्री  जो  ने  एक  विवरण  दिया  है  जिसमें  उन्होंने  कुछ
 बातों  का  जिक्र  किया  है  ओर  जिनमें  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  है  ऐसा  टिकट  देने  की  सलाह  जिसका

 भगतान  पहले  ही  किया  जा  चुका  हो  ।  यह  बात  पहले  हो  लिथमनों  में  थी  किंतु  हाल  ही  में  मंत्रालय

 ने  इसे  कडाई  से  लागू  करने  संबंधी  निर्देश  जारी  किए  हैं  ।  अनेक  मजदूर  जिन्हें  बिदेश  में  रोजगार
 के  लिए  चना  गया  है  अपनी  ड्यूटी  पर  नहीं  जा  सके  क्योंकि  विदेशी  नियोक्‍ता  टिकट  के  लिए  पहले
 से  अंदा  की  गई  राशि  की  सूचना  देने  को  तैयार  नहीं  एंक  भोर  तो  इससे  हमारे  देश  में

 गार  अवसरों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  तो  दूसरी  भोर  विदेशी  नियोजकों  ने  इस  शर्ते  को  सख्ती  से  लागू
 किए  जाने  के  कारण  पाकिस्तान  आदि  अस्य  देशों  से  मजदूर  भर्ती

 करने  का  प्रबंध  कर  लिया  है  |  हमें  दोनों  ओरਂ  से  मुकफसान  हो  रही  है  ।  भाप  ईशके  प्रभोष  की  भली

 भांति  कल्पना  कर  सकते  हैं  क्‍योंकि  पिछले  3  बर्षों  के  दोरातन  विदेश  जाने  बाले  अमिकों  की  संख्या

 4.08  लाख  है  ।  इस  शर्ते  को  कड़ाई  से  लागू  करने  का  प्रभाव  हमारे  लोगों  विशेषकर  केरल  से  आने

 बले  लोगों  के  रोजगार  की  संभावनाओं  पर  पड़ा  इससे  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  पर  भी

 प्रभाव  पड़ा  इसे  देखते  हुए  मंत्रालय  को  इस  पर॑  पुतवि्योरर  करते  के  लिएं  जनेक  शापन्र  विए
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 गए  क्‍या  मंत्री  महोदय  हस  पर  पुनर्विद्वर  करने  तथा  इस  संबंध  में  सदन  को  आश्वासन  देने  के

 सिए  तैयार  हैं  ?

 श्री  विदेदावरी  डुथे  :  उत्प्रवास  अधिनियम  वर्ष  1983  में  बनाया  गया'था  और  इस
 निग्रम  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  नियम  बनाए  समए  सरकार  से  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  तथा
 उसके  अंतगंत  बनाए  गए  नियमों  के  से  अनुपालन  को  सुनिश्चित  करने  की  आशा  की  जाती

 यदि  हमने  इस  शर्त  को  कड़ाई  से  लागू  करने  का  आदेश  दिया  है  तो  हमने  अपने  कर्तंठ्य  का
 पालन  किया  यह  अधिनियम  एबं  उसके  अंतर्गत  बनाए  गए  नियम  नए  नहीं  ये  वर्ष  1983

 से.ही  टिकट  के  लिए  धूव  भ्रदा  की  राशि  की  सूचना  संबंधों  नियमों  में  वर्ष  1987  में  संशोधन
 किया  गया  पहले  यह  उपबंध  भा  कि  विदेशी  मनियोजक  निःशुल्क  यात्रा  तथा  ट्रांसपोर्ट  व्यय  के

 लिए  प्रबंध  चूंकि  यह  कुछ  स्पष्ट  नहीं  था  ओर  क्षनेक  शिकायतें  श्राप्त  हो  रही  थीं  कि  वे

 नि:शुल्क  यात्र७एवं  ट्रांसपोर्ट  ब्यम  बहन  नहीं  कर  रहे  ।  इसीलिए  यह  निदिष्ट  किया  गया  था  कि  वे

 पूर्व  अदा  की  गई  राशि  की  टिकट  का  प्रयंध  विशेषकर  जाने  के  लिए  या  तो  विदेशी  नियोजक
 टिकट  भेजेगा  अथवा  टिकट  की  खरीद  पर  खत  होने  वाली  राशि  के  बराबर  विदेशी  मुद्रा  देगा  ।  मैं

 तहीं  जानता  कि  पहले  इसका  पालन  किया  गया  था  अथवा  नहीं  कितु  जब  संतद  सदस्य  श्री  समर

 मुखर्जी  तथा  अन्य  व्यक्तियों  से  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  कि  कोई  अंतर्राष्ट्रीय  गिरोह  बेइमान  तत्वों  तथा

 निहित  स्वार्थों  से  सांठ-गांठ  फरके  इस  शर्त  का  पालन  नहीं  कर  तथा  सरकार  को  विदेशी  मुद्रा
 की  हानि  हो  रही  तो  इन  उपबंधों  का  सख्ती  से  पालन  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए  गए
 थे  ।  यह  सही  है  कि  मैंने  अपने  बिभाग  के  अधिकारियों  को  निर्देश  जारी  किए  थे  कि  इसका  कड़ाई
 से  पालन  किया  जाना  चाहिए  और  यदि  कोई  कमी  पाई  गई  तो  संबंधित  अधिकारियों  के  साथ

 सख्ती  से  निपटा  जाएगा  ।  यह  भी  सही  है  कि  हमें  शिकापतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  इस  अधितियम  के

 उपबंधों  को  सढती  से  लागू  किए  जाने  के  कारण  विदेश  जामे  वाले  व्यक्तियों  को  कठिनाई  हो  रही
 मैं  नहीं  समझता  कि  इससे  कठिनाई  होती  चाहिए  ।  बिदेक्षी  नियोजक  विदेशों  में  हमारे  मिशनों

 को  नियोजन  करार  देते  समय  स्पथ्ट  रूप  से  आवश्यक  रोजपार  की  अवधि  तथा  रोजगार
 की  शर्तों  का  उल्लेख  करते  हैं  जिसमें  स्पष्ट  बताया  जाता  है  कि  वे  नि:शुल्क  हवाई  यात्रा  की  सुविधा
 प्रदान  करेंगे  ।  अतः  उनसे  भाशा  की  जाती  है  कि  वे  टिकट  की  खरीद  पर  होने  वाले  व्यय  के  बराबर

 विदेशी  मुद्रा  भेजें  ।  इसमें  कठिनाई  तो  नहीं  होनी  चाहिए  |  मैं  इस  समस्या  का  अध्ययन  करने  के

 लिए  अपने  अधिकारियों  की  एक  ठीम  खाड़ी  के  देशों  में  भेज  रहा  हूं  और  उनके  द्वारा  रिपोर्ट  दिये

 जाने  पर  यदि  यहू  पाया  कि  वास्तव  में  कोई  कठिताई  है  भर  इस  पर  पुनविचार  की
 कता  है  तो  मैं  इस  पर  पुनविचा्र  करूंगा  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  संतुष्ट  हैं  ?

 प्रो०  पी०  जे०  फुरियम  :  जब  मंत्री  जी  ने  प्रारंभ  में  टिप्पणियां  कीं  तो  मेरा  विधार
 था  कि  उनका  रुख  बिल्कुल  नकारात्मक  मैं  मंत्री  जी  को  उनके  उत्तर  के  अंतिम  भाग  के

 लिए  धन्यवाद  देता  हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  वे  इस  मासले  पर  अध्ययन  के  लिए  एक  टोम
 भ्रेजेंगे  और  उसके  बाद  वे  इस  पर  पुतर्विचार  करने  के  सिए  तैयार

 अध्यक्त  महोदय  :  ग्रह  सकारात्मक  कदम  अब  क्‍या  आप  उस  टीम  में  शामिल  होना
 चहेंगे  ?  .
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 प्रो०  पी०  छे+  कुरिय्न  :  यदि  आप  उन्हें  मुझे  भी  शामिल  करने  का  निर्देश  दें  तो  मैं  आपका

 अआभारी  र  हूँगा  |

 प्रो०  मंभु  बंडबले  :  उनसे  यह  पूछे  कि  टीम  बरापिस  काएगी  या  नहीं  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरिबन  :  मैं  गहों  जागता  मंत्री  महोदय  ने  ऐसा  क्‍यों  कहा  कि  वे  नहीं  जानते

 कि  यह  विदेशी  सृद्रा  पर  किस  प्रकार  असश  डालता  है  कितु  तथ्य  यह  है  कि  इस  शत  के  कारण

 विदेशी  नियोजक  उन  देशों  से  मचदूर  चुतता  बेहतर  समझते  हैं  अहां  पर  इस  शर्त  का  सख्ती  से

 पालन  नहीं  किया  जाता  |  हमें  इस  प्रकार  काम  नहीं  मिलता  जिसके  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा
 की  भी  हानि  होती  मैं  नहीं  जानता  कि  श्री  समर  मुखर्जी  ने  ऐसा  लिखा  है  अथवा  यह
 उनकी  व्यक्तिगत  राय  हो  सकती  कितु  केरल  में  उनका  दल  दस  बात  का  समर्थन  कर  रहा  मैं

 नहीं  जानता  मैं  इस  विषय  में  गहीं  उलझना  चाहता  ।  धूंकि  मंत्री  जी  एक  टीम  भेज  रहे  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे  खाड़ी  के  देशों  में  काम  कर  रहे  भारतीय  मजदूरों  को  राय  जानने  का

 टीम  को  देंगे  भौर  उनकी  राय  को  ध्यान  में  रखकर  क्या  वे  पुनवियार  करेंगे  ।

 भरी  बिदेशबरी  दुबे  :  हमने  विदेशों  में  विशेषकर  खाड़ी  के  देशों  में  अपने  मिशनों  से  पृछा  है
 और  हमें  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  बंगलादेश  और  फिलीपीन्स  में  हवाई  यात्रा  के  लिए

 पूर्व  अदायगी  के  लिए  उपबंध  बनाए  गए  यदि  वे  इसका  कड़ाई  से  पालन  नहीं  करते
 तो  अलग  बात  किंतु  उपबंध  बनाएं  गए  माननीय  शदरस्प  का  कहना  है  कि  इससे  कठिनाहयां

 उंत्पस्त  हुई  हैं  भौर  श्रम-शक्ति  के  निर्यात  में  कमी  भाई  यह  सही  नहीं  है  ।  वास्तव  में  1988  में

 इसमें  व्धि  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  यहां  से  भी  आते  हैं  ओर  झुर्हुनू  से  सबसे  ज्यादा  भेजते  हैं  ।

 करो  मोहम्भद  अयूब  जनाब  सदरे  गल्फ  कन्द्रीज  में  सबसे  ज्यादा  जाने  बालों

 में  राजस्थान  का  भी  कुछ  इलाका  वह  इलाका  ज्वादातर  शुस्मुनू  और  सीकर  का  उस

 इलाके  से  बहुत  बड़ी  तादाद  में  बाहर  लोग  जाते  लेकिन  सबसे  बड़ी  समस्‍या  की  बात  यह  है  कि

 उनके  सांथ  बहुत  ज्यादा  अत्पायार  जौर  जुल्म  होता  फानेस  आकर  उन

 लोगों  से  पहले  वीजा  के  नाम  पर  15-15  और  20-20  हजार  रुपया  इकट्ठा  किया  आता  है  और

 उनमें  से  कुछ  लोगों  को  भेज  दिया  जाता  वे  गरीब  लोग  अ्याज  पर  अपनी  जमीन  गिरवी  रख

 कर  पैसा  लेते  हैं  ओर  उनका  वह  पैसा  बर्बाद  बोर  तंबाहू  हो  जाता  उनमें  से  कुछ  लोग  जा

 नहीं  पाते  कया  मंत्री  महोदय  डिस्ट्रिक्ट-बाहइज  ऐसा  कोई  बन्दोबस्त  जिससे  यह  शोषण

 बन्द  हो  सके  ?  मैं  यह  चाहता  सरकार  द्वारा  मुकरिर  किए  हुए  एजेंटों  के  द्वारा  ही  जो  व्यक्ति

 बाहर  जाना  वे  जा  सकें  और  गलत  आदमिषों  के  गलत  एजेंटों  के  जरिए  हमारा  कोई

 भी  नागरिक  बाहुर  न  जा  सके  ।

 श्री  विदेशबरो  दुब  :  इसी  तरह  के  शोषण  रोकने  के  लिए  इम्सिग्रेशन  एक्ट

 बनाया  गया  ।  रूत्स  में  भी  इस  बात  का  प्रायधान  है  कि  कोई  प्री  फार्नर  एम्पलाथर  हिन्दुस्तान  से

 मैन-पावर  दम्पोर्ट  करना  चाहता  यहां  के  लोगों  को  अपने  यहां  रखना  भाहता  वे  नौकरो

 की  मिनिमम  गेज  फिक्स  करते  टम्से  एण्ठ  कंडीशंस  आफ  ए  यहां  से  जाने  और

 लौटने  का  दर्चा  भी  देने  क ेसिए  जो  तैयार  होगा  रभी  हम  जादमी  इसके  जरिए  ही  हम
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 की  खआ  सस5सफसअखफखईस  कस  यसनस  न  तन  नव

 शोषण  रोकना  चाहते  इस  तरह  के  शोषण  की  खबर  मिलेगी  तो  हम  अवश्य  कड़ी  कार्यवाही
 करेंगे  !

 ]

 रुख  अपनाना  होगा  ।  विभिन्‍न  गांबों  के  लोग  प्रतिदिन  मेरे  पास  आते  मेरे  गांव  के  लोग  भी

 इसी  प्रकार  लूटे  गए  हैं  ।

 हिन्दी
 है  ।

 झी  बिदेशाबरी  हुबे  :  सही  भात  जब  हम  लोग  इंसिस्ट  करते  हैं  तो  दूसरी  तरफ  से  मांग
 उठती  है  कि  इसको  उठाया

 ]

 थ्रो  संफद्वीन  चौधरी  :  मैं  भी  यही  अनुप्रक  प्रश्न  पूछना  चाहता  यह  एक  बहुत  गंभीर

 &  इन  सभी  छोखेबाजों  पर  अंकुश  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 क्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसका  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ।

 प्रो०  मघ  इंडवते  :  प्राइवेट  ठगों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  घटा  उठाना  पड़ेगा  ।

 श्री  धक्कम  पुरषोसमन  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  1988  में  विदेश  गए  व्यक्तियों  की

 .  संख्या  में  बद्धि  हुई  यह  सही  है  क्योंकि  हालांकि  यह  उपबन्ध  1987  से  है  तथापि  हसे

 |
 ।
 ॥

 1988  में  ही  कड़ाई  से  लागू  किया  गया  था  |  इसके  लागू  होने  के  बाद  कोई  नहों  आ  रहा

 श्री  अयूब  खां  ने  कहा  है  कि  कुछ  एजेंट  धोखाधड़ी  कर  रहे  वो  पद्धतियों  के  अन्तगंत
 |  लोग  नौकरी  के  लिए  विदेश  जाते  एक  तो  ग्रुप  वीसा  या  ग्रुप  करार  द्वारा--परन्तु  अधिकांश

 #  लोग  व्यक्तिगत  वीसा  या  व्यक्तिगत  करार  के  आधार  पर  जाते  केरल  में  प्रत्येक  परिवार  का

 ना

 फम  से  कम  एक  सदरय  विदेश  में  ओर  विशेष  तोर  पर  खाड़ी  के  देशों  में  नौकरी  कर  रहा  ये
 वहां  व्यक्तिगत  वीसा  के  आधार  पर  जाते  हैं  और  इसमें  ऐसा  नहीं  है  कि  कोई  ट्रेवल  एजेंट  अनेक
 व्यक्तियों  के  ग्रूप  को  भर्ती  करके  उन्हे  विदेश  भेजता  है  और  पैसा  कमाता  यह  भिन्‍न  पद्धति

 मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  मानतीय  मंत्री  जी  इन  व्यक्तिगत  मामलों  को  अन्य  ग्रुप  करारों  और
 एजेंसी  द्वारा  किए  गए  कारोबार  के  साथ  न  जोड़कर  अलम  से  उन  पर  कायंवाही  इन्हें  अलग
 माना  जाए  और  उन  लोगों  को  पूर्व  भुगतान  यात्रा  एडवाइस  के  उपबन्धों  से  छूट  दी  जाए  जो
 नौकरी  के  लिए  अपने  व्यक्तिगत  वीसा  ओर  व्यक्तिगत  करार  ५२  विदेश  जाते  हैं  ।

 रो  बिदेशवरों  ढुबे  :  अधिनियम  के  उपबन्ध  हर  श्रकार  के  उत्प्रवासन  पर
 लागू

 गोेते  हैं  चाहे  व  व्यक्तिगत  हों  या  ग्रुप  में  अथवा  किसी  कंट्रेक्टर  के  माध्यम  से  ।  इसमें  कोई  भेद

 ड़

 बिदेशों  में  रोजगार  के  इच्छुक  व्यक्तियों  के  लिए  पूर्थ  दल  घिमान  टिकट
 की  प्रपेक्षा

 +497*  अभी  सुरेश  कुरूप  :  कया  अम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  आत  की  जासकारी  है  कि  अनेक  जिर्हें  लाड़ो
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 क  आया  नी  तो  *  3.  कक  क+कनककन-नकन  काकककककननीननन  न  भननननड७  कीं  च  अऋ

 विभिन्‍न  देशों  में  नियुक्ति  पत्र  प्राप्त  हुए  पूर्व  दस्त  टिकट  की  अपेक्षा  संबंधी  नये  नियम  के  लागू  ्‌
 किये  जाने  के  कारण  रोजगार  के  अवसर  का  लाभ  नहीं  उठा  सके  और  :

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  संबंध  में  अपने  निर्णय  पर  पुनविचार  करेगी  ?  १

 श्रम  मंत्री  बिन्देशवरों  :  उत्प्रवास  1983  तथा  इसके  अधीन
 बताए  गए  नियमों  में  व्यवस्था  है  कि  की  लागत  पर  आने  जाने  का  यात्रा  व्ययਂ  किसी
 उत्प्रवासी  कमंकार  के  नियोजन  के  लिए  प्रत्येक  करार  में  अवश्य  शामिल  किया  जाए  ।  विदेशी
 नियोक्ता  द्वारा  किए  गए  इस  करार  को  संबंधित  देश  में  भारतोय  दूतावास  द्वारा  सत्यापित  किया
 जाना  आवश्यक  होता  है  ।  मौजूदा  उपबंध  24-2-87  से  लागू  हुआ  तथा  भर्ता  बेवल  सल्माप्रित
 करारों  के  आधार  पर  ही  की  जा  सकती  है  जिसमें  संबंधी  उक्त  उपबंध  अवश्य  होभे  चाहिएं  ।

 पूर्व  भुगतान  यात्रा  एडवाइस  के  नए  नियम  के  कारण  विभिन्‍न  खाड़ी  देशों  में  नियोजन  के  लिए
 भर्ती  किए  गए  भारतीयों  द्वारा  अपना  अवसर  खो  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (a)  उत्प्रवास  1983  के  अधीन  नियमों  में  उपबंध  उत्प्रवात्तियों  की  शोषण  से
 रक्षा  करने  के  लिए  है  तथा  यह  विशेष  उपबंध  समझा  जाता  है  |  ष्

 क्री  सुरेश  क्रूप  :  मैं  केवल  यह  कहना  चाहता'हूं  कि  मंत्री  जी  का  कथन  आंशिक
 रूप  से  सही

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  वह  भी  प्रशंसनीय  है  ।

 थरी  सुरेश  कुरूप  :  हालांकि  पूर्व  भुगतान  यात्रा  एडवाइस  संबंधित  नियम  उत्प्रवासन  नियम
 में  वर्ष  1987  में  शामिल  किया  गया  जैसा  कि  अन्य  माननीय  सदस्य  पहले  ही  कह  चुके
 तथापि  1988  तक  इसे  कड़ाई  से  लागू  नहीं  गया  किसी  प्रकार
 1988  से  भारत  सरकार  ने  कड़े  अनुदेश  दिए  कि  इस  घारा  विशेष  को  कड़ाई  से  लागू  किया  जाना

 निसंन्देह  इसे  अच्छी  मंशा  से  लागू  किया  गया  है  परन्तु  सरफार  को  कठोर  वास्तविकताओं
 को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ॥  विदेशी  नियोक्‍्ता  इसका  पालन  करने  को  तैयार  नहीं  हैं  क्योंकि  उन्हें
 दूसरे  देशों  से  सस्ते  मजदूर  मिल  सकते  हैं  जहां  इस  प्रकार  का  कोई  उपबंध  नहीं  है  ।  दुर्भाग्यवश  इसे
 ऐसे  समय  में  लागू  किया  जा  रहा  है  जबकि  इरान  और  ईराक  में  बुद्ध  विराम  होने  के कारण  पश्चिम  “”

 एशिया  में  जनशक्सि  की  मांग  बढ़  रही  केरल  विघानमंडल  ने  भी  एक  संकल्प  पारित  किया  भा  5

 केरल  के  मुख्यमंत्री  ने  स्वयं  मंत्री  जी  को  तीन  पत्र  लिखे  थे  जिनमें  उनस  इस  वाह्तविकताओं  को
 देखते  इस  नियम  को  निरस्त  करने  के  लिए  हस्तक्षेप  करमे  का  अनुरोध  किया  गया  था  ।  यह
 नियम  पहले  भी  था  परन्तु  1988  तक  इसे  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  था  !

 प्रो०  एन०  जी०  शंगा  :  और  उनका  वहां  शोषण  होने  दिया  जा  रहा  था  ।

 थो  सुरेश  क्रूप  :  हम  सभी  जिम्मेदार  जन  प्रतिनिधि  इसलिए  हम  विदेश  जाते  के  इच्छुक
 श्रमिकों  को  कठिनाइयों  को  महसूस  करते  हुए  यहां  निवेदन  कर  रहे  मंत्रो  जी  को  इस
 मामले  ८)  गम्भीरता  से  लेना  चाहिए  और  यह  आश्वासन  देमा  चाहिए  कि  इस  धारा  या  इस  नियम
 विशेष  को  कड़ाई  से  लागू  नहीं  किया  जाएगा  ।  भर

 क्री  बिम्वेशबरी  दुबे  :  जेसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  जब  श्री  समर  मुखर्जी  ने  मेरा  _
 धपान  दिलाया  कि  1988  में  इस  नियम  को  कड़ाई  से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  ,

 मुझे  नहों  पता  कि  पहले  इसे  कड़ाई  से  लागू  कियर  गया  था  या  मैं  इसकों  जांच  कर  रहा
 मैंते  अपने  अधिकारियों  को  कड़े  भ्रादेश  दिए  कि  इसका  कड़ाई  से  पालन  किया  जाता  चाहिए  और

 18



 15  1911  मौखिक  उत्तर

 :#  इस  विषय  में  किसो  भी  गलती  को  सहन  नहीं  किया-जाएगा  ।  मेरे  विचार  इससे  किसी  को  कोई
 «  कठिनाई  नहीं  हुई  क्योंकि  खाड़ी  के  देश  में  भारतीय  श्रमिकों  को  सर्वश्रेष्ठ  समझा  जाता  है|  तोकरी

 »  के  अवसर  समाप्त  होने  के  कोई  कारण  नहीं  हैं  ।

 प्रोਂ  पो०  जे०  कुरियन  :  हस  माक्संवादी  संसद  सदस्य  की  श्रमिकों  के  कल्याण  में
 कोई  दिलचस्पी  नहीं  है

 ''

 भ्री  तम्पन  थामस  :  वे  मामले  का  राजनीतिकरण  कर  रहे
 शो  पो०  जे०  क्रियन  :  कृपया  माक्संबादी  सांसद  श्री  समर  मुखर्जी  की  बात  न  सुनें  ।

 क्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  कृपया  हस्तक्षेप  न  कीजिए'*ਂ

 श्री  बिन्देशवरों  बुथ  :  किसी  संसद  सदस्य  की  बात  सुनने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 थ्री  «सुदेव  आचार्य  :  वह  दूसरी  सभा  के  किसी  सदस्य  के  नाम  का  हवाला  नहीं  दे  सकते'**

 क्री  सुरेधा  कुरूप  :  कया  वह  दूसरी  सभा  के  सदस्य  के  नाम  का  हवाला  दे  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नाम  लेने  पर  कोई  रोक  नहीं  है  परन्तु  हम  ऐसी  बातें  नहीं  करते
 '**

 )

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  इस  संबंध  में  आपको  याव  होगा  कि  इस  सभा  में  हममें  से  कुछ
 सदस्यों  ने  कर्बत  में  भारतीय  श्रमिकों  की  हड़ताल  के  बारे  में  एक  मुद्दा  उठाया  था  ।  जेसा  कि  मुझे
 पता  लगा  पिछले  दो  महीनों  से  ये  भ।रतीय  जिनकी  संदया  हजारों  में  वेतन  और  बेहतर
 जीयन  परिस्थितियों  की  मांग  करते  हुए  हड़ताल  पर  उस  समय  आपने  हमें  आश्वासन  दिया  था

 कि  आप  मंत्री  जी  से  पूछकर  हमें  बताएंगे  ।  परन्तु  आपने  नहीं  बताया  ।!  इसलिए  मैं  जानना  बाहूंगा
 कि  क्‍या  मंत्री  जी  को  इस  बात  की  जानकारी  है  और  क्या  उन्होंमे  इसम  हस्तक्षेप  किया  है  भोर  क्‍या

 कबेत  में  श्रमिकों  की  हड़त।ल  के  विपय  में  कोई  समझौता  हुआ  है  ?

 श्रो  बिम्देशवरों  दुबे  :  हमें  मालूम  हुआ  है  ।  कुबंत  स्थित  हमारा  मिशन  इस  विषय  में

 वाह्ी  कर  रहा  है  ।  परन्तु  जंसा  कि  मैं  कह  चुका  मैं  अपने  विभाग  के  अधिकारियों  का  एक  दल
 श्रम  सचिव  के  नेतृत्व  में  भेज  रहा  जो  कुबवंत  भी  यह  दल  न  केवल  इस  मसले  का
 समाधान  करेगा  बल्कि  इसके  पूर्ण  समाधान  की  तलाश  करेगा  |

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  क्‍या  भाप  श्री  कुरूप  को  कहेंगे  कि  बह  अपने  साथी  से  उस  पत्र  को
 वापस  लेने  लिए  कहे  ?

 क्री  टो०  बशीर  :  पूर्व  भुगतान  यात्रा  एडवाइस  संबंधी  नियम  भारतीय  जनता  ओर  विशेष
 तौर  पर  केरल  की  जनता  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  मैं  हाल  ही  मे  ज्ञाड़ी  के  कुछ  देशों  का  दो  रा
 करके  लौटा  हूं  ।  खाड़ी  के  देशों  मं  काम  कर  रहे  लोग  इसके  बारे  में  जानने  को  बहुत  उत्सुक  इस

 मुद्दे  से  वहां  कार्यरत  लोगों  के  मस्तिष्क  में  उत्तेजना  जैसा  कि  श्री  सुरेश  कुरूप  ने  हमें  बताया  कि

 केरल  विधान  सभा  ने  सर्वंसम्मति  से  एक  संकल्प  पारित  किया  है  जिसमें  पूर्व  घुगतान  यात्रा  एडवाइस

 संबंधी  नियम  को  वापस  लेने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  इसलिए  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार

 इस  नियम  को  निरस्त  करने  के  प्रश्न  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेगी  ।  मुझे  खुशी  है  कि  माननीय

 मंत्री  जो  ने  अभी  हमें  बताया  है  कि  इस  समस्या  का  अध्ययन  करते  के  लिए  साड़ो  के  देशों  में

 कारियों  का  एक  दल  भेजने  का  उनका  विचार  इस  संदक्ष  मैं  जागना  चाहुंगर  कि  क्या  सरकार
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 किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच  कर
 कोई

 निर्णय  लिए
 जाने  तक  पूर्व  भुगतान  यात्रा  एडवाइस  संबंधी  नियम

 को  लाग ून  करने  का  अनुदेश  जारी  इस  विषय  में  मैं  चाहूंगा
 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।  प्रश्न  को  खींचो  मत  ।

 झो  टो०  बक्षीर  :  1988  में  सरकार  ने  हस  नियम  को  लाग  करने  के  अनुदेश
 आरी  किए  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  तक  इस  नियम  को
 न  लागू  करने  के  अनुदेश  दोबारा  जारी  करेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बात  को  अनावश्यक  क्‍यों  दोहरः  रहे  हैं  ?  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दिया

 जाधभुका  है|

 श्री  बिन्देशवरो  बुबे  :  यदि  केरल  का  मुख्यमंत्री  या  केरल  विधान  सभा  या  कोई  सदस्य  विशेष
 चाहता  है  कि  मैं  जान  बूझकर  इस  अधिनियम  के  उल्लंधन  का  पात्र  बन  तो  मैं  नहीं  बनंगा  ।

 शो  टी०  बक्कीर  :  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  नियम  में  ढील  दें  ।

 क्री  तम्पन  थामस  :  एक  अति  महृत्वपृर्ण  प्रश्न  सभा  के  समक्ष  रखा  गया  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  कि  उत्प्रवासियों  का  संरक्षण  नौकरी  के  मार्गे
 में  बाधक  बन  गया  जो  नियम  मोजुद  वे  श्रमिकों  की  बेहतरी  के  लिए  कार्यान्वित  किए  जाने

 हैं  ।  वर्तमान  स्थिति  में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  भन्य  देशों  में  स्थित  हमारे  मिशनों  तथा  श्रम
 मंत्रालय  की  भूमिका  के  बारे  में  जानना  चाहूंगा  ।  यदि  इन  दोनों  प्रश्नों  को  एक  साथ  लिया  जाता

 है--यह  वाला  तथा  पिछला--तो  आप  खाड़ी  के  देशों  तथा  अन्य  देशों  जो  केरल  के  इन  श्रमिकों
 को  रोजगार  दे  रहे  हमारे  मिशनों  की  भूमिका  तथा  अन्य  समझौतों  तथा  वह  किस  प्रकार
 कार्यान्वित  हो  रहे  के  बारे  में  जान  सकते  पहले  प्रश्न  के  उत्तर  में  आपने  बताया  कि  जोड़ेन
 और  कतार  के  साथ  एक  समझौता  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 झी  तम्पन  धामस  :  अन्य  देशों  के  मामले  में  कोई  समझौता  नहों  किया  गया

 शायद  हमारा  दूतावास  कुछ  कर  सषता  क्‍या  आप  राजदूतावासों  का  उपयोग  क्या  आप
 लोगों  को  वहां  जाकर  काम  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  एक  श्रम  अटेपी

 क्‍या  आप  इस  मामले  की  छानबीन  करेंगे  और  यह  मामला  अपने  सहयोगी  मंत्रालयों  जौर

 कंबिनेट  के  साथ  उठाएंगे  मौर  इन  सब  में  समन्वय  लाएंगे  ?  मेरा  प्रश्न  यह  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  सुझाव

 श्री  बिन्देशाबरों  दुबे  :  हम  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  पर  विचार  करेगे  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  प्राधिकरणों  को  स्थापना

 +501.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहितां  :

 झो  पो०  एस ०  सईद  :

 क्या  साध  ओर  भावरिक  पूर्ति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केक्लीय  सरकार  ने  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 को

 उपभोक्ता  संरक्षण  भधिरिप्रम
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 1986  के  अन्तगंत  शीघ्र  उपभोक्ता  संरक्षण  परिपष्दे  तथा  अन्य  प्राधिकरण  स्थापित  करने  को

 कहा

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  सहायता
 प्रदान  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ये  प्राधिकरण  कब  तक  स्थापित  किए
 और

 ये  प्राधिकरण  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  को  दूर  करने  तथा  उनके  हितों  की  रक्षा
 करने  में  कितने  सहायक  सिद्ध  होंगे  ?

 जाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंजालथ  के  राज्य  मंत्रो  सुक्ष  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विधरण

 जी

 व  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  तहत  केन्द्रीय  राष्ट्रीय
 भोक्‍ता  विवाद  प्रतितोष  आयोग  तथा  केन्द्रीय  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  स्थापित  करने  के  लिए
 जिम्मेदार  जिनकी  स्थापना  की  जा  चुकी  है  ।  राज्य  उपभोक्ता  संरक्षण  उपभोक्ता  विवाद
 प्रतितोष  आयोग  तथा  जिला  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  मंच  स्थापित
 करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  कई  राज्यों  ने  ये  निकाय  स्थ।पित  कर
 लिए  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  अन्य  राज्यों  से  तत्काल  ऐसा  यरने  का  अनुरोध  किया  योअना
 आयोग  ने  जिसमें  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  का  कार्यान्वयन
 शामिल  को  सातवीं  पंषकर्षोप  योजना  में  योजना  मद  के  रूप  में  शामिल  करना  स्वीकार
 किया  है  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  तहत  उपभोक्ताओं  को  दोषपूर्ण  वस्तुओं
 तथा  अनुचित  व्यापार  भ्रादि  के  बारे  में  शीघ्र  तथा  कम  जखर्थीला  प्रतितोष
 प्रदान  किया  जाता  यह  प्रतितोष  वस्तु  को  मूल्य  वापिस  दोष  को  दूर  करने  अथवा

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  प्रदान  किया  जाता

 ]

 झो  बअनबारोी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  कन्ज्यूमर  प्रोटफ्शन  एक्ट  हमारे  देश  में
 1986  में  बना  भौर  भाज  तीन  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद  भी  परिस्थिति  यह  है  कि  कन्ज्यूमर  को  कहीं

 कोई  ऐसा  प्रोटंकशन  नहीं  स्थिति  में  सुधार  नहीं  मिलाबट  जोरों  से  चल  रही  भाप
 मसाले  ओ  भी  वस्तु  बाजार  में  लेने  सभी  मिलाबटी  चोजें  खुले  आम  बिक  रही  हैं  ।  जहां

 तक  वजन  का  ताल्लुक  वजन  की  भी  कोई  गारंटी  नहीं  कि  कन्ज्यूमर  को  पूरा  वजन  मिलेगा  ।
 यदि  कोई  कन्ज्यूमर  चाहे  कि  अच्छे  ट्रेड  मा्क  की  बढ़िया  बस्तु  ताकि  क्वालिटी  अच्छी

 तो  बाजार  में  नकली  ट्रंड  मार्क  की  बस्तुएं  जोरों  से  बिक  रही  कहों  असली  ट्रंड  मार्क  १)  वस्तुएं
 देखने  को  नहीं  मिलती  ।  कन्ज्यूमर  को  दस  स्थिति  से  बचाने  के  जनता  को  सवा  स्थ्यथधंक  वस्तुएं
 सप्लाई  करने  के  लिए  ही  यह  एक्ट  बना  था  मगर  तीन  साल  बीत  जाने  के  बाद  आज  तक  भी  इसका

 इम्पलीमैंटेशन  नहीं  हुमा  मैं  जानना  चाहृता  हूं  कि  एक्ट  बनने  के  बाद  इसका  इम्पलीमैंटेशन  क्‍यों
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 नहीं  हुआ  ।  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  कमेटियां  बनाये  जाने  का  प्रावधान  स्टेट  लेवल  पर  कमेटियां
 बनाने  का  प्रावधान  क्‍योंकि  ग्रासरूट  लेवल  पर  यदि  किसी  कन्ज्यूमर  ने  कम्पर्लेंट  करनी  हैतो
 वह  डिस्ट्रिक्ट  लेबल  पर  ही  लेकिन  अभी  तक  कह्ढीं  डिस्ट्रिक्ट  लेबल  की  या  स्टेट
 लेवल  की  कमेटियां  नहीं  बनी  क्या  माननीय  मंत्री  जी  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि  कितनी

 डिस्ट्रिक्ट  लेबल  की  कमेटियां  अब  तक  बन  चुकी  कितनी  स्टेट  लेबल  की  कमेटियां  अब  तक  बन

 चुकी  बया  उनके  पास  ऐसी  जानकारी  उपलब्ध  है  ।

 थ्री  सुक्ष  राम  :  जहां  तक  यह  प्रश्न  है  कि  एक्ट  का  क्रियान्वबन  नहीं  इम्पलीमेंटेशन

 नहीं  मैं  उससे  सहमत  नहीं  आज  तक  इस  देश  में  जितने  भी  कासूम  आजादी  के  बाद
 उन  सबमें  महत्वपूर्ण  यह  उपभोक्ता  संरक्षण  कानून  1986  में  बना  ।  इसमें  यह  व्यवस्था  है  कि
 नेशनल  लेवल  पर  नेशनल  कमीशन  बनाया  जाये  और  एक  कौंसिल  बनाई  कन्ज्यूमर  प्रोटैक्शन

 जो  नेशनल  लेवल  पर  बन  चको  है  भोर  काम  कर  रहो  इस  कॉसिल  को  5  मीटिंगें  भी
 हो  चुकी  हैं  भौर  नेशनल  फमीशन  भी  काम  कर  रहा  वंसे  ही  हर  स्टेट  भें  स्टेट  कौंसिल  बनाए
 जाने  की  एक्ट  में  व्यवस्था  डिस्ट्रिक्ट  फोरम  बनाये  जाने  को  व्यवस्था  है  और  बहुत  से  राज्यों  में
 स्टेट  कमीशन  ओर  डिस्ट्रिब्ट  ५१  रम  बन  भी  चुके  सात  राज्य  ऐसे  जहां  स्टेट  कमीशन  ओर

 डिस्ट्रिक्ट  फोरम  काम  कर  रहे  बन  चुके  राज्य  ऐसे  जहां  इस  संबंध  में  नोटिफिकेशन
 हो  चुका  है  भर  8  राज्य  ऐसे  हैं  जिन्होंने  सुझाव  प्रशोजल  एप्रूब  कर  दिया  है  ममर  वह  नोटीफाई
 श्रश्नी  हुआ  नहीं  है  ।  केवल  5  या  6  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  से  अभी  तक  हमें  कोई  प्रोपोजल  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  मगर  उनके  साथ  पत्र-व्यवहार  हो  रहा  इसलिए  कई  राज्यों  में  कनज्यूमर  कौंसिल  बन

 चुकी  जैसा  मैंने  कहा  स्टेट  लेवल  पर  फम्ज्यूमर  कौंसिल  और  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  डिस्ट्रिक्ट  फोरम
 बन  चुके  6  राज्यों  में  यह  प्रक्रिया  अन्तिम  स्टेज  पर  जिन  7  राज्यों  में  कन्ज्यूमर  कोंसिल  बन

 चुकी  वे  हैं  आंध्र  उत्तर  अण्डमान  और  पांडिचेरी  और
 राजस्थान  ।  इन  राज्यों  में  प्रक्रिया  पूरी  हो  चुकी  है  और  अन्य  राज्यों  में  जारी  है  ।  जहां  यह  प्रक्रिया
 अभी  पूरी  नहीं  हुई  उनके  सिविल  सप्लाइज  मिनिस्टर्स  के  साथ  हमारी  दो  मीटिगें  हो  चुकी  हैं
 और  पत्र  तथा  टेलेक्स  द्व।रा  हम  इन  सभी  राज्यों  से  इस  एक्ट  को  दृम्पलीमैंट  करने  के  लिए  कह  रहे

 अभी  थोड़े  से  राज्य  रह  गए  हैं  जिनमें  इम्प्लीमेटेशन  होना  है  उनके  साथ  मामला  हमने
 उठाया  है  ।

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  माननीय  अध्यक्ष  मंत्री  जी  के  कहे  अनुसार  यह  खाली
 7  राज्यों  में  हुआ  है  बहुत  राज्य  रह  गए  थोड़े  नहीं  रहे  बहुत  रह  गए  हैं  जो  आपका  भादेश

 नहीं  मानते  हैं  ।  मेरा  प्रशश  यह  है  कि  डिस्ट्रिफ्ट  लेबल  पर  कन्ज्यूमर  को  प्रोटैक्शन  देने  के  लिए  जो
 पाशलिषामेंट  कानून  पास  करती  है  ओर  सरकार  कानून  बनाती  उसके  बाद  में  भी  जो  राज्य
 सरकारें  आपका  आदेश  नहीं  मानती  आप  उनके  ऊपर  क्या  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  भ्लोर  उनको
 आप  जल्दी  से  जल्दी  एक  फायनल  तारीख  देकर  कहें  कि  इस  तारीख  तक  आप  सब  जो
 डिस्ट्रिक्ट  लवल  और  स्टेट  लेवल  पर  बनती  वे  सारी  बन  जानी  इसमें  आप  कोई  एक
 तारीख  चार  या  छः  माह  की  निश्चित  कर  एक  समप  को  सीमा  बांध  दीजिए  कि  इस
 समय  सोमा  के  अन्दर-अन्दर  ये  बन  जानी  चाहिएं  ओर  यदि  नहीं  तो  हम  उसमें  कही

 वाही  करेंगे  और  यह  भी  स्पष्ट  करें  कि  आपके  अधिकार  में  क्या  आप  क्‍या  कर  सकते  हैं  यदि
 राज्य  सरकारें  आपकी  बात  न  मानें  ?

 ञ्री  सुल्  राम  :  सभापति  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  से  बहुत  सहमत  हूं  किये  सारो
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 न्जननन  ॑ऋ॑ऑटऋइआऋ७७७७एेएशशशणशशतारा कक  डंरकस»स  खओआफख  य  छकसिकडस  लल  ल  सअस्‍अस्‍चअचअसजअ  €स  स  ससससससझआझफखसफखसखख/सखसकखफखकखसअफससससस_न'  न  तभनन्‍न्‍ज_॑  यम

 जो  बातें  हैं  इनका  इम्पलीमैंटेशन  जल्दी  से  हो  जाना  चाहिए  और  हम  क्या  कानूनी  कार्यवाही  कर

 सकते  हैँ  उन  राज्यों  के  साथ  जो  राज्य  केन्द्र
 की  )।

 ”
 की  बात  का  पालन  न  इस  संबंध  में  माननीय

 सदस्य  सुझाव
 दे  तो  मैं  उन  पर  विचार  करूंगा  ।

 थी  पो०  एस०  सईव  :  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  के  कुछ  स्वेछ्छिक  प्रतिनिधियों  ने

 भोक्‍ता  संरक्षण  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  पर  असंतोष  भ्यक्त  किया  कुछ  राज्यों  में  उन्होंने  अच्छा
 काय  किया  उदाहरण  के  लिए  बहुत-सो  बातों  में  बिहार  पिछड़ा  हुआ  किन्तु  उपभोक्ता
 संरक्षण  अधिनियम  के  कार्यान्वित  करने  के  मामले  में  यह  देश  में  पहला  र।ज्य  दिल्‍ली  के
 राज्य  मंच  ने  360  शिकायतों  में  से  147  दूर  कर  दी  गई  है  ।  यह  सब  है  कि  आजकल  लोग  बाजार
 जाकर  नकली  माल  मांगते  क्योंकि  बहुत  से  व्यापारी  हमेशा  यह  कहते  हैं  कि  उनके  पास  असली
 माल  है  किन्तु  वे  उपभोक्ता  को  मकली  माल दे  देते  अब  उपभोक्‍ता  भी  होशियार  हो  गए
 आज  बे  सीघ  ही  नकली  माल  मांगते  हैं  ताकि  उन्हें  पूरा  भरोसा  हो  सके  ।  बाजार  की  यह  स्थिति
 है  ।  स्वयंसेवी  संगठनों  ने  एक  या  दो  उपायों  का  सुझाव  दिया  उन्होंने  बताया  कि  नकली  माल
 बेधने  की  समस्या  सरकार  की  जानकारी  में  लाई  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  वस्तु  और

 व्यापार  अधिनियम  पुलिस  द्वारा  संज्ञय  बनाया  जाना  वह  क्‍या  उपाय  है  जिसके  द्वारा  आप
 इस  अधिनियम  की  प्रभावी  रूप  से  कार्यान्वित  करेंगे  ?

 श्री  सुख  रास  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  बिहार  दस  अधिनियम  को

 कार्यान्वित  करने  में  अगुआ  है  ।  पांच  या  छह  राज्य  और  भी  इस  अधिनियम  जो  उपभोक्ता  के
 शोषण  के  बिरुद्ध  कार्यान्वित  कर  रहे  बाजार  में  जो  थी  कदाचार  उपभोक्‍ता  को  जिला
 स्तर  राज्य  स्तर  पर  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अपनी  तकलीफें  हर  करवाने  का  पूरा  अधिकार
 कई  राज्यों  ने  यह  अधिनियम  कार्यान्बित  किया  है  और  राज्य  आवोगों  और  जिला  मंचों  का  गठन
 किया  है  ।  उन्होंने  कई  मामले  निपटाए  हैं  ।  निर्णय  तुरन्त  और  कम  खर्चीलः  अन्य  अधिनियमों
 की  भांति  प्रक्रिया  जटिल  नहीं  है  ।  हम  यह  म!मला  राज्य  सरकारो  के  साथ  उठा  रहे  मैं  चाहता
 हूं  कि  राज्य  सरकारें  जल्द  कदम  उठाएं  ताकि  उपभोक्ताओं  को  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  संरक्षण
 मिल  सके  ।

 झरी  पो०  एम०  सईद  :  वस्तु  और  व्यापार  भधिन्गयिमों  का  क्‍या  हुआ  ?

 भ्रो  सुख  राम  :  कुछ  अन्य  व्यापार  अधिनियम  जो  उपभोक्ताओं  के  हितों  की
 रक्षा  करते

 हथकरधा  बस्ज  का  निर्यात

 *505. 5.  भी  एस०  डमिस  :  कया  बल्अ  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  ओर  1988  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  एवं  कितने  मूल्य  के  बढ़िया  और
 मोटे  हृथकरघधा  कपड़े  का  निर्यात  किया  और

 किन-किन  देशों  को  इनका  निर्यात  किया  गया  ?

 वस्त्र  संत्रो  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिमार  कल्याल  संत्रो  रास  सिथास  और
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया
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 पिबरण

 हथकरधा  निर्यात  संवर्धत  परिषद  के  वर्ष  1987  भोर  1988  के  दौरान

 सूती  हथक रघा
 फैब्रिक्स  और  मेड  अप्स  के  निर्यात  निम्नलिखित  थे  :

 nn मम»

 फेब्रिक्स  मेड-अप्स

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य
 वर्ग  to)

 1987  71.80  96.52  25.04  118.97

 1988  80.06  113.35  28.93  161.11

 )

 भारत  के  सूती  हथकरघा  फैब्रिक्स  ओर  मेडअप्स  के  मुख्य  आयात  हैं  :  संयुक्त  राज्य

 यूरोपीय  आर्थिक
 सऊदी  यू०  ए०  मारीशस  तथा  सोवियत  संघ  ।

 श्री  एन०  डेनिस  :  हाल  ही  के  वर्षों  में  मद्रास  पतन  से  हथकरधा  वस्तुओं  के

 निर्यात  में  कमी  आई  क्‍या  मैं  इसका  कारण  आन  सकता  हूं  तथा  सरकार  द्वारा  मद्रास  पत्तन  से

 हथकरघा  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  सीमा  शुल्क
 कारियों  ने  हाल  हो  में  अमरीका  में  हथकरथा  बस्तुओं  को  रोक  दिया  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं
 कि  माल  पकडने  के  क्‍या  कारण  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  तथा  उसके  क्‍या  परिणाम
 निकले  ?

 क्रो  राम  निवास  मिर्घा  :  सरकार  ने  हथकरघा  कपड़े  तथा  उससे  तंथार  माल  के
 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  हैं

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  मद्रास  में  क्या  प्रक्रिग  अपनाई  जाती  है  ?

 श्री  राम  निवास  सिर्धा  :  एक  प्रकार  से  मद्रास  में  हथकरघा  वस्तुओं  के  उत्पादन  और  निर्यात
 का  एक  महत्वपूर्ण  केन्द्र  है  ओर  मेरे  द्वारा  दिए  गए  विबरण  से  पता  चलता  हमारे  देश  से
 करघपरा  वस्तुओं  के  कुल  निर्यात  का  एक  बड़ा  भाग  गद्वास  से  निर्यात  किया  जाता

 दूसरी  बात  जो  माननीय  सदस्य  ने  उठाई  वह  अत्यंत  परेश।नी  पैदा  करने  वाली  है  कि

 हमारे  हथक  रघा  माल  की  कुछ  खषेपें  अमरीका  में  रोक  दो  गई  जिससे  हमें  भारी  कठिनाई  हो  रहो

 है  ।  उन्होंने  कुछ  भापत्तियां  उठाई  जो  मैं  सदन  के  समक्ष  रखना  कि  हेडलूम  के  कपड़ों
 की  सिलाई  भी  हाथ  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।  वे  तभी  इसे  हथकरधा  कपड़े  वे  अब  हसको

 यही  व्याख्या  कर  रहे  अभी  थोड़े  समय  पहले  हमने  जो  समझौता  किया  था  उसमें  यह  स्थिति

 स्पष्ट  थी  ।  हमने  बात  चीत  के  लिए  अधिकारियों  का  एक  दल  अमरीका  भेजा  किन्तु  वे  सहमत  नहीं

 हुए  ।  अब  हमने  यह  मामला  जेनेवा
 में

 ‘  टैक्सटाईल  सर्वेलैंस  दाडीਂ  में  उठाने  का  विचार  किया  है
 जो  विभिन्‍न  देशों  के  बीच  कोटा  आदि  के  बारे  में  उठाने  वाले  विवादों  के  लिए  ए+  प्रकार
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 बा
 से  अपीलीय  न्यायाधिकरण  हम  राजनयिक  स्तर  पर  भी  यह  मामला  उठा  रहे  हैं  और  मुझे
 आशा  है  कि  कोई  संतोषजनक  हल  खोज  लिया  जाएगा  क्योंकि  हम  थह  महसूस  करते  हैं  कि  हमारा
 पक्ष  भत्यंत  उचित  जहां  तक  पाकिस्तान  का  संबंध  इस  खण्ड  के  संबंध  में  उनको  व्यास्या
 अलग  है  ओर  उन्होंने  हमे  अलग  व्यास्या  दी  जिसका  मतसब  यह  हुआ  कि  पाकिस्तान  मशीन  पर
 सिले  गए  जस्त्रों  तथा  इस  प्रकार  की  अन्य  वस्तुओं  का  अमरीका  को  निर्यात  कर  सकता  किम्तु  जहां
 तक  भारत  का  संबंध  है  वह  इस  बात  पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि  जब  तक  ये  हाय  से  तैयार  नहीं  थे

 हसे  स्वीकार  नहीं  जो  एक  प्रकार  से  भेदभाव  है  ।

 क्री  एस०  डेनिस  :  हथकरथा  एककों  को  न  केबल  रई  ओर  धागे  की  कमी  के
 कारण  बल्कि  उनके  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकारण  भो  सभस्यात्रों  और  कठिनाइयों  का  सामता  करना  पड़

 रहा  हथकरघा  बुनकरों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  रुई  श्ौर  धागे  की  उपलब्धता
 अपर्याप्त  क्‍या  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  हथक  रघा  बुतकरों  की  समसस्‍्थाओं  ओर

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 क्री  रास  निवास  सिर्धा  :  हम  इस  बारे  में  बहुत  जागरूक  हैं  कि  जितता  भी  संभव

 हो  सके  हथकरघा  क्षेत्र  की सहायता  फी  जानी  चाहिए  और  इसके  लिए  हमने  कई  कदम  उठाए
 जिनमें  ने  कुछ  का  मैं  अभी  उल्लेख  कर  सकता  हूं  ।  किन्तु  वास्तविक  समस्या  यह  है  कि  एक  ओर

 तो  माननोय  सदस्य  इस  सदन  के  भीतर  भौर  बाहर  यह  कहते  हैं  कि  कपास  के  मूल्य  बढ़ने  चाहिए
 जिससे  को  लाभ  पहुंचे  ।  यदि  रुई  के  मूल्य  अधिक  होंगे  तो  सूत  के  मूल्य  भी  अधिक  होंगे  ।

 यदि  कपास  के  मूल्य  अनावश्यक  रूप  से  अधिक  होंगे  तो  इनका  प्रभाव  सूत  के  मूल्यों  पर  भी  पड़गा  ।

 इसलिए  कई  बार  हमारे  विचारों  का  द्विमाजन  हो  जाता  किन्तु  सरकार  की  नीति  यह  है  कि

 रुई  के  उत्पादकों  को  सहो  मूल्य  मिले  ।  वह  न्यूनतम  समर्थन  मुल्य  निर्घारित  करते  हैं  जिस  पर

 कपास  खरीदी  जाती  है  ।  जहां  तक  सूत  की  समुचित  सप्लाई  का  संबंध  है  हमने  यह  सभी  कताई
 मिलों  के  लिए  अनिवाये  कर  दिया  है  कि  कुल  सूत  उत्पादन  का  कम  से  कम  50  प्रतिशद  हाथ  का

 धागा  होना  जाहिए  जिसका  अथे  यह  हुआ  कि  यह  हथकरघा  क्षेत्र  क ेलिए  होना

 हमने  पिछले  दो  या  तीन  यष  के  दी  रान  राष्ट्रीप  हथकरणघा  विकास  निगम  की  स्थापना  को  है  जो

 उन्हें  न  केवल  सूत  बल्कि  रंगाई  का  सामान  इत्यादि  भी  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराता  है  जो

 हथकरघा  लोगों  के  लिए  सूत  तेपार  करने  के  काम  आता  है  ।  इसी  प्रकार  मोजूदा  हथकरघा  निर्मात

 क्षेत्र  के  निर्यात  संवर्धन  तथा  हथकरघों  का  आधुनिकी  कार  करने  के  शेडों  तथा  आवास  के  लिए

 बुनकरों  को  सहायता  आदि  जैसी  कई  योजनाएं  हम  आशा  करते  हैं  कि  भाने  वाले  वर्षों  में  हम

 इस  ढांचे  को  और  अधिक  सुदृढ़  बना  कर  बुनकरों  १)  सहायता  कर  पाएंगे  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामाश्रव  प्रसाढ  मिह  ।  वह  उपस्थित  नहीं  डा०  दिग्विजय

 सिह
 ।

 अम्भ  दर  में  कमो

 ०507.  डा०  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  स्थास्ष्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1981-88  की  अवधि  में  परिबार  नियोजन  उपायों  को  अपनाने  बाले

 दम्पस्तियों  को  संख्या  में  हुई  बृद्धि  के  अनुपात  में  जम्ग-दर  में  फ्री  आई

 वदि  तोਂ  इस  संबंध  में  आंकड़े  क्या  भौर

 93



 मौखिक  उक्तर  5  1989
 -->फससससफसफससफफफफफफकससफसफउफसफफस्नसनसयःस्‍स्टसलसल2ट::स इस  ओ  े:सस-सक  न कसकक्‍क्‍्ंक्‍सडडडसड आ अड  ऋ  ॉडऑ  डछ  बज  डल३  कमःय्ह्र

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या
 स्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  यह  दोनों  दर  एक  दूसरे  के  विपरीत  अनुपात  में  हों  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संजालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 वितरण

 राष्ट्रीय  परियार  नियोजन  कार्यक्रम  के  सन्दर्भ  में  दम्पती  सुरक्षा  दर  22.8  प्रतिशत  (31
 1981  की  स्थिति  के  से  बढ़कर  39.9  प्रतिशत  (31  1988  की  स्थिति  के

 हो  गई  नमृना  पंजीयन  पद्धति  के  अनुसार  वाधिक  जन्म  जो  1987  में  33.9
 प्रतिशत  नवीनतम  उपलब्ध  अनुमानों  के  अनुसार  घटकर  1987  में  32.0  हो  गई  है  ।

 दम्पती  सुरक्षा  स्तर  के  अतिरिक्त  जन्म  दर  बहुत  से  जटिल  कारणों  पर  निर्भर  करती  है  जैसे
 जनसंख्या  में  आयु-लिग  विवाहित  लोगों  का  विवाह  के  समय  शादी  के  बारे
 में  सामाजिक-सांस्कृतिक  धारणाएं  परिवार  और  सामाजिक-अआथिक  विकास  का  स्तर  और
 सामाजिक  सुरक्षा  की  स्थिति  ।

 देश  में  जन्म  दर  में  कमी  लाने  के  लिए  हमारी  एक  सुस्पष्ट  कार्यनीति  इसमें  सेवाओं
 की  गुणवत्ता  में  सुधार  व्यापक  रोगप्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  द्वारा  बच्चों  को  जीवित  रलने  की
 दर  में  बृद्धि  जनसंख्या  शिक्षा  को  गहन  सामुदायकि  सहभागिता  को  समुन्नत
 संचार  पद्धतियां  स्व  छ्छिक  संगठनों  को  शामिल  करने  और  युवा  दम्पतियों  और  कम  बच्न्चों
 वाले  दम्पतियों  को  परिवार  नियोजन  तरीकों  को  अपनाने  के  लिए  प्रेरित  करने  पर  बल  दिया  गया

 इस  प्रकार  कार्यक्रम  की  गतिविधियों  में  हाल  के  वर्षों  में  बच्चों  के  जन्म  में  अन्तर  रखने  के
 तरीकों  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा  है  ।

 डा०  विग्विजय  विवरण  में  दिए  गए  भांकड़ों  से  पता  बलता  है  कि  दम्पत्ति

 सुरक्षा  दर  में  17  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  इस  प्रकार  से  दम्पत्ति  सुरक्षा  दर  में  17  प्रतिशत

 युद्ध  हुई  है  जबकि  जन्म  दर  में  केबल  1.9  प्रतिशत  की  गिरावट  आई  मैं  जानना
 चाहता  हूँ  कि  जहां  तक  नसबन्दी  और  नलबन्दी  का  संबंध  क्या  सरकार  के  पास  आंकड़े  हैं  कि
 ऐसे  कितने  पुरुषों  ओर  महिलाओं  की  नसबन्दी  की  गई  है  जिनके  पहले  से  4  बच्चे  ऐसी  कितनी
 महिसाओं  को  नलबन्दी  की  गई  है  जिनकी  रजोनिर्यगत्त  हो  चुकी  थी  और  ऐसे  कितने  पुरुषों  श्रौर
 महिलाओं  जो  इस  संसार  में  हैं  ही  जाली  नसबन्दी  की  गई  ?  इन  तीन  वर्भो  का  क्‍या
 प्रतिशत  है  ?

 वस्त्र  मंत्रों  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रो  राम  निवास  मैं  माननीय
 सदस्य  को  आंकड़े  दे  सकता  हूं  ।  किन्तु  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहूंया  कि  दर्म्पत्ति  सुरक्षा  दर  में
 व॒द्धि  तथा  जन्म  दर  के  बीच  संबंध  स्थापित  का  पाना  अत्यंत  कठिन  है  ।  इसमे  और  भी  कितनी  ही
 बातें  शामिल  हम  इस  बारे  में  जानकारी  एकत्र  करने  और  माननीय  सदस्य  को  देने  का  प्रयत्न
 करेंगे  ।

 डा०  दिग्विजय  सिंह  :
 मैं  इस  सदन  पीठासोन  अधिकारी  के  रूप  में  आपसे  यह

 सन  चाहता  हूं  कि  आप  मुझे  यह  जानकारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह
 सदत  नहीं

 बल्कि  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  दे
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 झो  रास  निबास  सिर्घा  :  ओ  भी  जानकारी  उपलब्ध  हम  वह  माननीय  सदस्य  को
 देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोबय
 :  श्री  बी०  बी०  रमेया  ।  वह  यहां  मोजूद  नहीं  हैं  ।  श्री  ए०  चार्ल्स  ।

 सरकाशोे  अस्पतालों  में  नसों  ह्वारा  हहुताल

 $509.  थ्रो  ए०  चाल्स  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  अस्पतालों  के  कुछ  विशेष  रोगों  के  उपचार--एककों  में  कार्यरत  नसों
 ने  हाल  ही  में  सांकेतिक  हड़ताल  की  और

 ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उनकी  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रों  तथा  स्वास्थ्य  प्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  राम  मिवास  ओर

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रश्  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 विशिष्टता  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रही  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  की  नसें  8
 1989  को  सांकेतिक  हड़ताल  पर  रहों  ।

 विशेष  वार्डों(यूमिटों/थियेटरों/बड़े  आपरेशन  गहम  परिध्चर्या  यूनि  टों/गहन
 परिच्तर्या  उपचार  हृदधमनी  परिचर्या  यूनिटों/हृदय  फैवेटेराइनेशन  डायालिसिस

 यूनिटों/वार्डों  और  प्रत्यारोपण  यूनिटों/वार्डों,  जले  हुए  रोगियों  के  लिए  गहत  परिचर्या  टेटनस
 वार्डों  और  रेबीज  बाल  चिकित्सा  नसंरी/नवजात  में  कार्यरत  नर्सों  के  लिए  60
 रुपये  प्रतिम/।ह  के  वेतन  की  स्वीकृति  की  गई  थी  ।  विशेष  वेतन  की  स्वीक्षृति  देने  संबंधी  सरकारी
 आदेशों  में  दो  गई  शर्तों  में  एक  शर्त  यह  थी  कि  विशेष  वतन  देने  का  पात्र  उन्हें  तभो  समझा  जाएगा
 जब  उन्होंने  विकिष्ट  क्षेत्रों  म  3  से  4  माह  का  विशेष  लेवा  कालीन  श्रशिक्षण  पूरा  कर  लिधा  हो  |
 नर्सों  ने यह  मांग  की  थी  हि  उनके  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  व्यावहारिक  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  विशेष  वेतन  देने  हेतु  सेवा  कालीन  प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  में  ढील  दी

 सरकार  ने  उपर्युक्त  आदेशों  की  समोक्षा  की  है  ।  अब  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  विशेष

 यूनिटों/वार्डों/वियेटरों  में  तनात  ऐसी  नर्सों  के  लिए  जिम्हें  उस  उद्देश्य  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण  प्राप्त
 उनकों  तैनाती  के  पहले  तीन  महीनों  की  अवधि  को  सेवाकालीन  प्रशिक्षण  की  अवधि  मान  लिया

 थाय  ओर  तैनाती  के  चौथे  महीने  के  प्रारंभ  से  उन्हें  विशेष  बेतन  प्रदान  कर  दिया  ऐसे
 मामलों  में  जहां  पहले  ही  प्रशिक्षण  दिया  जा  चुका  तेनाती  की  तारोख  से  ही  विशेष  वेतन  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 हड़ताल  और  तालाबंदी  के  कारण  कार्यदिवर्सी  को  हामि

 #495.  क्री  के०  भोहनदास  :  क्‍या  अम  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 $$  स अब  नलइञररी

 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  देश  में  हद़तालों  और  तालाबंदियों  के  कारण  कुल  कितने

 कार्य  दिवसों  की  हानि

 क्‍या  गत  चार  वर्षों  के  दोरान  भौद्योगिक  संबंधों  में  कोई  सुधार  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अम  मंत्री  बिम्देशबरों  से  वर्ष  1984-88  के  दौरान  हड़तालों
 तथा  तालाबंदियों  के  कारण  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रख
 दिया  गया  इससे  यह  पता  लगेगा  कि  ओद्योगिक  सबंध  स्थिति  में  काफी  सुधार  हुआ  नष्ट  हुए
 श्रम  दिवसों  की  संख्या  वर्ष  1984  मे  560  लाख  थी  जो  कम  होकर  बर्ष  1988  में  लगभग  320
 लाख  रह

 विवरण

 दिन  दस  लाश

 बर्ष  हड़ताल  के  कारण  तालाबंदी  के  कारण  कुल
 नष्ट  हुए  श्रम  दिन  नष्ट  हुए  श्रम  दिन

 1984  39.96  16.07  56.03

 1985  11.49  17.75  29.24

 1986  18.82  2  13.92  32.74

 1987  14.03  21.33  ३5.36

 1988  11.44  20.67  32.11
 न्‍<--«>म«>मक+मम-मा 3»  भा  कभ+++पम  इसके  अनु  +496. To सी० पी० ठाक्र : क्‍या शहरी विकास swt यह बताने की कृपा करेंगे कि  बकरी

 ज+अनन्तिम

 स्रोत  ब्यूरो  शिमला

 बिहार  के  हाहरों  के  लिए  पानी  को  सप्लाई  को  योजना

 +496.  डा०  सी०  पी०  ठाक्र  :  क्‍या  शहरी  विकास  खंत्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 बिहार  के  झरिया  भौर  शंंच्री  शहरों  के  लिए  पेबजल  की  सप्लाई  में
 सुधार  लाने  को  कोई  फोजना

 क्या  विश्व  बेंक  द्वारा  इस  परियोजना  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया
 भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इस  संबंध  में  बया  अप्रेतर  कार्यवाही  को
 गई  है  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रों  भोहलिना  :  उपलब्ध  सूचना  के  बिहार
 सरकार  ने  राज्य  योजना  में  प्रणाली को  के  दौरान  गया  जलपूर्ति  की  चालू  योजना  को  पूर्ण
 पटना

 और रांची में बलपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा विस्तार कश्ने और प्रस्तावित विश्व बैंक 38
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 सहायतित  परियोजना  के  तहत  धनबाद  झरिया  के  नगरों  में  ज
 लपूर्ति  तथा  स्वच्छता  को  तई  योजना

 के  लिए  भी  प्रायधानों  का  प्रस्ताव  किया  था  ।

 और  धनबाद  तथा  झरिया  नगरों  को  लाभान्वित  करने  के  लिए

 विश्व  बैंक  समृह  की  सहायता  लेने  हेतु  बिहार  सरकार  ने  एक  जलपूर्ति  परियोजना  तैयार  की  थी  ।

 विश्व  बैंक  को  सहायता  के  लिए  उपयुक्‍त  कोई  विशेष  परियोजना  अभी  तक  केंद्रीय

 सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 दिल्‍ली  के  समयपुर  आदलो  में  अनुसूचित  जातियों  को  प्लाट

 ०498.  भी  क्रार०  पो०  घुमन  :  क्या  धहरो  विकास  सत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  के  समयपुर  बादली  में  रहने  वाले  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को

 धह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  उनमें  से  प्रत्येक  व्यक्ति  को  उनके  अधिगृहीत  रिहायशी  प्लाटों  के
 बदले  में  32  मीटर  का  प्लांट  आबंटित  किया

 यदि  तो  उन्हें  अब  तक  ऐसे  प्लाट  आवंटित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि
 उनके  द्वारा  सभी  ओऔपचारिकताएं  पूरी  की  जा  चुकी  हैं  और  इस  प्रयोजतार्थ  एक  सोसाइटी  भी
 गठित  की  जा  चुकी  ओर

 उन्हें  प्लाट  कब  तक  आबंटित  किए  जाने  की  संभावता

 शहूरो  विकास  मंत्री  भोहसिबा  :  से  समयपुर  गांव  के  कुछ
 निवासी  दिल्ली  के  उप-राज्यपाल  के  पास  गए  कि  वे  उन्हें  सहकारी  सामूहिक  आवास  समिति  बनाते
 की  अनुमति  ताकि  जो  भूमि  मुद्दत  से  उनके  अधिकार  में  उस  पर  रिहायशी  एककों  का
 निर्माण  कर  इस  प्रकार  की  समितियों  के  पंजीकरण

 पर
 प्रतिबंध  को  ढील  देते  हुए

 राज्यपाल  ने  मह॒षि  वाल्मीकि  सहकारी  सामूहिक  आवास  समिति  बनाने  की  अनुमति  दे  जिसका
 पंजीकरण  5-4-88  को  हुआ  तथा  उसके  पास  कुल  249  की  सदस्थता  इसने  अब  मालूम
 किया  है  कि  इन  लोगों  के  कब्जे  में  जो  भूमि  वह  बास्तव  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  है  ।  दूसरी
 ओर  समिति  को  इस्व  विचार  से  पंजीकृत  कराने  की  अनुमति  दी  गई  थी  कि  ६से  किसी  सावंजनिक
 प्राधिकरण  से  किसी  भूमि  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 मकानों  को  कमी

 ]

 +499,  श्री  जगम्ताथ  पटनायक  :  बया  शहूरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  विभिन्‍न  योजनाओं  के  बावजूद  मकानों  की  कमी  जो  वर्ष  1981  में

 230  लाख  वर्ष  1988  में  बढ़कर  280  लाख  हो  गई  ओर

 यदि  तो  उक्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  इस  कमी  को  दूर  करने
 के  लिए  कौन-सी  अतिरिक्त  योजनाएं  शुरू  करने  का  विचार

 शहरी  बिकास  मंत्रो  मोहसिशा  :  और  1981  को  जनसंख्या
 के  आंकड़ों  के आधार  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  ने  देश  में  1981  में  रिहायशी  एककों  की

 39



 लिखित  उत्तर  5  1989

 कमी  लगभग  233  लाख  आंकी  यह  प्रवृति  1988  के  लिए  285  लाख  प्रक्षपित  को  गई  ९

 आयास  राज्य  का  विषय  है  तथा  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  द्वारा  अपनी-अपनी

 स्थानीय  आवश्यकताओं  और  योजना  प्रायमिकताओं  के  अनुरूप  सभी  सामाजिक  भावास  योजनाएं  *

 कार्यानिवत  की  जाती  हैं  ।

 हालांकि  आवास  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  नीति  तथा  20  सूत्री
 कार्यक्रम  के  अंग  के  रूप  में  र'ष्ट्रीय  स्तर  पर  कुछ  प्र  यास/योजनाएं  बनाई  गई  हैं  :

 क्षत्र  परिव्यय  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  1490.87  करोड़  रुपये  की

 तुलना  में  सातवों  पंचवर्षीय  में  2458.21  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  गया

 इसे  बहुत  से  वित्तीय  संस्थानों  से  प्राप्त  ऋणों  द्वारा  अनुपूरित  किया  जाता  है  ।

 आश्रय  घर  गतिविधियां  तीम्  करने  तथा  आवास  की  विधि  अवरोधों  को  कम  करने
 के  लिए  एक  व्यापक  राष्ट्रीय  आवास  नीति  बनाई  गई  है  ।  हि

 स्तर  पर  राष्ट्रीय  आवास  बेक  की  स्थापना  की  गई  सरकार  ने  एक  मकान  OS

 अर्जित  करने/निमित  करने  हेसु  प्रत्याभूत  बंक  ऋणों  से  संबंधित  बचतों  को  प्रोत्साहित  «
 करने  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  भावास  ऋण  खाता  योजना  लोन

 एकाउट  की  घोषणा  की  है  ।

 --20  सूत्री  कार्यक्रम  के  ग्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  थ्त्रों  मं  जिन  योजनाओं
 पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जा  रहा  वे  इस  प्रकार  से  हैं  :

 ग्रामीण  भूमिहीत  श्रमिकों  के  लिए  क्रावास  =  स्थल  की  व्यवस्था  ।4
 (  ॥  ||

 आवंटित  आवास  स्थलों  पर  निर्माण  में  सहायता  [4  ।

 इन्दिरा  आवास  योजना  |  4

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के लिए  मकान  14  »

 आश्रयहीनता  समाप्त  करने  की  दुष्टि  भरत  तरकार  ने  महानगरीय  शहरों  में
 पर  रहने  वालों  को  आश्रय-धर  उपलब्ध  कराने  हेतु  एक  योजना  अनुमोदित

 की

 केन्द्रीय  सरकार  ने  भवन  निर्माण  केन्द्रों  की  स्थापना  का  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  आरंभ
 किया  है  ।

 दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  तथा  तिम्न  आय  वर्गों  पर  अधिक  ध्यान  देते  हुए
 आवासीय  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  आवासीय  बो्डों  तथा  विकास
 करणों  को  सहायता  करने  के  लिए  हुडकी  ने  अपने  ऋण  कार्यक्रम  बढ़ा  दिए

 से  शहरों/नगरों  में  मलिन  बस्तयों  में  मूलभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  का  कार्य
 आरंभ  किया  जा  रहा  है  ।

 रेखोय  स्वास्प्पय  और  परियार  शल्याण  पंरियद  को  बंठक

 *500.  श्री  के०  रामपृ्ति  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  परिषेंद्‌  की  हाल  हो  में  नई  दिल्‍ली  में  हुई  बैठक  में
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 लिए  गये  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 स्मास्थ्य  ओर  परियार  कस्याण  भजाल्य  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड )  :  केग्द्रीय
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  परिषद्‌  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  केन्द्र  स्तर  पर  विभिन्‍न

 राज्य  सांविधिक  स्वेच्छिक  संगठनों  भादि  द्वारा  कारंवाई  की  जानी
 है  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  परिषद्‌  की  सिफारिशें  अभी  राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों
 तथा  योजना  आयोग  जैसी  अन्य  संबंधित  एजेन्सियों  को  भेज  दी  गई  हैं  ताकि  जहां  कहीं  आवश्यक
 हो  वे  अवश्पक  कारंवाई  शुरू  कर

 बोड़ो  और  अभ्रक  असिकों  के  लिए  कल्याण  योजनायें

 #502.  भ्री  परसराम  भारद्वाल  :  क्‍या  भ्रप्त  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  बीड़ी  और  अध्रक  श्रमिकों  के  लिए  शुरू  की  गई  कल्याण  योजनाओं  का
 3. ब्योरा  क्‍या

 ६  अभ्रक  और  बीड़ी  श्रमिकों  के  लिए  कितने  प्रसूति  एबं  बाल  कल्याण  चेस्ट
 प्रायमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  छोटे  सामुदायिक  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  है  तथा  ये

 कहां  स्थित  हैं  भौर  उन्हें  कौन-सी  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  जा  रही  और

 इस  संबंध  में  वष  1980-90  की  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भ्रम  संत्रो  बिम्देशवरों  :  अश्रक  खान  श्रम  कल्याण  निधि  और  बोड़ी
 कार  कल्याण  निधि  को  क्रमशः  अश्नरक  खनन  उद्योग  में  नियोजित  श्रमिकों  और  बीडी  प्रतिष्ठानों  में
 लगे  व्यक्तियों  के  कल्याण  को  बढ़ावा  देने  वाले  कायकलापों  को  वित्तीय  व्यवस्था  के  लिए  किया
 गया  कमंकारों  और  उनके  परिवारों  को  जल  आधपृति
 और  परिवार  कल्याण  सुविधायें  देने  बे  कई  कल्याण  योजनाएं  बनाई  गई  दोनों  निश्चियों

 »की  समान  योजनाएं  इस  प्रकार

 1.  टी०  बी०  अस्पतालों  में  पलंगों  के आरक्षण  की  योजना  ।

 4.

 5

 खान  और  बीडी  कमंकारों  के  आवासीय  उपचार  की  योजना  ।

 चश्मे  की  खरीद  के  लिए  खान  और  बीड़ी  कर्मकारों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान
 करने  को  योजना  ।

 खान  ओर  भ्रीड़ी  कमंकारों  को  कृष्ट  राहत  की  योजना  ।

 मानसिक  रोगों  से  पीड़ित  खान  और  बीड़ी  कर्मंकारों  के  उपचार  के  लिए  सुविधा  प्रदान
 करने  की  योजना  !

 कसर  से  पीड़ित  खान  ओर  बीड़ी  कर्मकारों  को  वास्तविक  उपचार  व्यय  की  प्रतिपूर्ति
 करने  की  योजना  ।

 मकान  स्वयं  बनाएंਂ  योजना  ।

 लौह  मैंगनींज  अयस्क  ओर  क्रोम  अर  पस्क/चुना  पत्यर  ओर  डोलोमाइट/अभ्रक
 छान  कमंकारों  और  बीड़ी  कमंकारों  के  लिए  ग्रुप  आवास  योजना  ।

 कर्मकारों  को  छात्रवृत्तिया  क्रदाम  करते  की  योजना  ।

 31



 लिखित  उत्तर

 बोड़ो

 32

 5  1989
 इक

 10.  अश्रक  खनिकों  और  बीड़ी  कर्मकारों  के  स्कूल  जाने  वाले  बालकों  के  लिए  एक  जोड़ी

 12.

 स्क्ल  ड्रेस  को  आपूर्ति  करने  के  लिए  विर्स  ये  सहायता  प्रदान  करने  की  योजना  ।

 अभ्रक  खान  तथा  बौडी  कमंकारों  के  लिए  सामाजिक  ओर  सांस्कृतिक
 कलाप  आयोजित  करने  की  योजना  ।

 टी०  बी०  सैटों  की  आपूर्ति  क ेलिए  योजना  ।

 इन  संबंधित  निधियों  में  उपरोक्त  के  अतिरिक्त  कुछ  ओर  योजनाएं  ये  हस  प्रकार

 6.

 सहकारी  समितियों  के  जरिए  बीड़ी  कर्मकारों  के  लिए  प्रुप  बीमा  योजना  ।

 महिला  बीडी  कर्मेकारों  के  लिए  प्रसूति  प्रसुविधा  योजना  ।

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम--बीड़ी  कर्मकारों  को  नसबन्दी  के  लिए  अतिरिक्त  मौद्रिक
 प्रतिकर  की  अवायमी  योजना  ।

 राज्य  सरकारों  के  जरिए  आधिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास  योजना

 .  व्कशेडों  या  गोदामों  या  दोनों  के  निर्माण  के  लिए  बीड़ी  क्ंकार  सहकारी
 तियों  को  इमदाद  देने  की  योजना  ।

 बीडी  कमंकारों  के  मनोरंजन  के  लिए  श्रब्य-दृष्य  सेटों  की  स्थापना/सिनेमा
 फिल्मों  के  प्रद्गंन  की  योजना  ।

 «  होलोड़  होम  की  व्यवस्था  करने  की  योजना  ।

 .  अश्रक  खान  कर्मकारों  के  लिए  धातक  तथा  गंभीर  दुर्घटना  लाभ  योजना  ।

 अभ्रक  खान  करमंकारों  के  लिए  आवास  योजना  ।

 दोपटर  के  भोजन  की  योजना  ।

 छात्रावासों।बोडिग  होमों  की  व्यवस्था  करने  की  योजना  ।

 5.  अधश्रक  खान  करमकारों  के  बालकों  को  स्लेटों/पाठय  पुस्तकों/कापियों  की  आपूर्ति  करने
 की  योजना  ।

 कमंकारों  के  लिए  पभ्रमण-एवं-अध्ययन  दौरों  की  योजना  ।

 .  कुएं  खुदवाने  के  लिए  खोजना  |

 ,  अभ्रक  खान  कर्मकारों  के  लिए  जल-आपूर्ति  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  लघु  खान
 मालिकों  को  वित्तीय  सहायता  ।

 बीड़ी  कमंकारों  और  उनके  परिवारों  को  मुफ्त  इसाज  प्रदान  करने  के  विभिन्‍न  स्थानों
 पर  एक  अस्पताल  तथा  154  भौषधालय  स्थापित  किये  गये  इसी  अज्भक  खास  कमंकारों
 और  उनके  परिवारों  को  मुफ्ज  इलाज  प्रदात  करने  के  लिए  विभिन्‍न  स्थानों  पर  6  अस्पताल  तथा
 22  ओऔषधालय  बिहार  के  पाननवा  सभा  वेशाम  में  2  लघु  समुदाम  केम्द्र  शामिल
 स्थापित  किये  गये  हैं  ।
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 राजस्थान  में  भादू  और  बागोर  में  अभ्रक  निधि  के  झअन्तग्गंत  दो  प्रसृति  व  बाल
 कल्याण  केन्द्र  गठित  किये  गये  इसो  प्रकार  बिहार  फगुनी  और  खल्कथम्बी  में  तथा
 प्रदेश  में  कालोचेड  में  अश्रक  निधि  के  अन्तर्गत  4  लघु  सामुदायिक  केन्द्र  गठित  किए  गये

 हैं  ।  परिवम  बंगाल  में-नीमतिता  में  ब्रीड़ो  निश्चि  के  अन्तर्गत  एक  चैस्ट  क्लिनिक  भी  गठित  किया
 गया

 वर्ष  198  8-89  में  अश्नक  निधि  के  अन्तर्गत  1.50  करोड़  रुपये  और  बीडी  निधि  के
 अन्तगंत  8.62  करोड़  रुपये  के  बअट  प्रावधानों  में  वष  1989-90  में  क्रमशः  2.02  करोड़  रुपये
 और  15.11  करोड़  रुपये  के  प्रावधान  का  प्रस्ताव  वर्ष  1989-90  में  प्रस्तावित  प्रावधान

 बार  नीचे
 दिये  गये

 लाखों

 क्रमांक  शीर्ष  भ्रश्नरक  निधि  बीड़ी  निधि

 1.  प्रशासन  33.25  90.35

 2«  स्वास्थ्य  109.25  698.099

 3.  शिक्षा  .  43.10  158.64

 4.  मनोरंजन  8.15  23.66

 $.  आवास  3.95  128.36

 6,  जल  आपूर्ति  2.30  0.40

 कुल  200.00  1000.00

 7.  ,  आवास  के  लिए  ऋण  2.25  100.00

 8...  राज्य  सरकारों  को  सहायता  अनुदान
 लागू  नहीं  होता  379.00

 9.  गोदामों/वकशेडों  के  निर्माण  के  लिए  लागू  नहीं  होता  14.00

 सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता

 कुल  202.25  1511.00

 लागू  नहीं  होता  :  यह  योजनाएं  अश्रक  कमकारों  पर  लागू  नहीं  होतीं  ।

 परियोजनाओं  को  पर्यावरण  और  बानिको  को  दृष्टि  से  स्वोकृति  प्रदात  करना

 +503,  झौ  मुल्लापलली  रामचसन  :  क्या  पर्यावरण  प्यौर  बन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  जया  परियोजनाओं  को  पर्यावरण  ओर  बानिकी  की  दृष्टि  से  मंजूरी  देने  के  लिए

 अपनाई  गयी  प्रक्रिया  में  ब्ध  1988-89  के  दौरान  कोई  परिवर्तन  किये  गये

 यदि  तो  तट्संबंधी  ब्यौरा  और  परिवतन  करने  के  क्या  कारण  और
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 परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  नई  प्रक्रिया  कितनी  सहायक  सिद्ध

 हुई  है  ?

 पर्पावरण  भोर  बन  मंत्रो  जियाउरहमान  :  हां  ।

 और  एक  वितरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 जब  वन  अथवा  पर्यावरणीय  मंजूरी  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  हैं  तो  उनकी  जांच  की  जाती

 है  और  यदि  सूचसा  में  कोई  कमी  पायो  जाती  है  तो  परियोजना  प्रस्तावकों  को  आवश्यक  सूचना
 तत्काल  भेजने  के  लिए  लिखा  जाता  लम्बित  मामलों  की  पुनरीक्षा  करने  से  पता  चलता  है  कि
 अधिकांश  मामले  परियोजना  प्रस्तावकों  द्वारा  पूरी  सूचना  न  भेजे  जाने  के  कारण  काफी  समय  से
 लम्बित  ये  |  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  यदि  परियोजना  प्रस्तावकों  को  साफ-साफ  बता  दिया
 जाए  कि  निर्वारित  अवधि  के  भीतर  अपेक्षित  सूचना  नद्टीं  दी  गयी  तो  ऐसे  मामलों  को  मंजूर  किया
 गया  समझ्ला  ऐसा  करने  से  उन्हें  अयेक्षित  सूचना  शीघ्र  भेजने  के  लिए  प्रेरित  करने  में
 यता  ऐवी  परिस्थितियों  में  भब  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  जिन  मामलों  में  पूरी  सूचना
 उपलब्ध  कराई  गयी  उन्हें  प्रस्तात्र  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  तीन  माह  के  अन्दर  नियटा  दिया

 जाए  ।  जित  मामलों  में  भेजी  गयी  सूचना  में  कमी  पायी  उनके  संबंध  में  परियोजना  प्रस्तावकों
 को  सलाह  दी  जाए  कि  वे  अपेक्षित  सूचना  तीन  माह  की  अवधि  के  भीतर  भेज  यदि  निर्धारित
 अवधि  के  अन्दर  पूरी  सूचना  नहीं  भेजी  जाती  है  तो  उन  मामलों  को  सूचना  के  अभाव  में  नामंजूर
 किया  गया  समझा  जाता  है  !  इसी  बत  1980  के  अन्तर्गत  मंजूरी  से
 संबंधित  मामलों  में  यदि  पूर्ण  सूचना  भेजी  गयी  हो  तो  प्रस्तावों  के  प्राप्त  होते  की  तारीख  से  छः
 सप्ताह  के  भीतर  उन  पर  निर्णथ  लिये  जाते  अपेक्षित  हैं  ।  जहां  इस  प्रकार  की  पूरी  सूचना  उपलब्ध
 नहीं  करारी  जाती  परियोजना  प्रस्तावकों  को  सूचना  में  पाई  गयी  कमियों  को  पूरा  करने  की
 सलाह  दी  जाती  है  और  अपेक्षित  सूचना  को  भेजने  के  लिए  उन्हें  एक  माह  का  समय  दिया  जाता

 यदि  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  यी  इन  मामलों  को  भी  सूचना  के
 अभाव  में  नामंजूर  किया  गया  समझा  जाता

 पुनरीक्षा  करने  से  यह  भी  मालूम  हुआ  कि  पर्यावरण  और  बन  की  दृष्टि  से  मंजूरी  देने  के
 लिए  प्रस्तावों  पर  अलग-अलग  कार्यवाही  की  जाती  है  भर  इनमें  से  एक  मंजूरी  दे  दी  जाती  तो
 अक्ष्तर  परियोजना  प्रस्तावक  दूसरी  मंजूरी  को  प्र/प्त  करने  के  लिए  सक्रिय  कार्यव!ही  किये  बिना
 परियोजना  का  कार्यान्वयन  आरम्भ  कर  देते  ऐसी  स्थिति  के  निराकरण  के  उद्देश्य  से  अब  यह
 व्यवस्था  फी  गयी  है  कि  इस  तरह  के  दोनों  प्रस्तावों  पर  संबंधित  प्रभागों  में  अलग-अलग  कारंवाई
 की  जाएगी  ।  लेकिन  अन्तिम  अदिश  साथ-साथ  जारी  किये  जाएंगे  ।

 इन  संशोधित  प्रक्रियाओं  के  फलस्वरूप  अनेक  मामलों  में  अपेक्षित  सूचना  शीघ्र  भेजी
 जिससे  निर्णप  शीघ्र  लिये  जा  रहे

 विकास  आयुक्षत  के  कार्यायल  में  भर्तो  नियमों  में  सशोधन

 *504.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  ब्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विकास  आयुक्त  के  कार्यालत  के  कर्मचारियों  से
 तीय  वस्तुओं  के  लदान  पूर्व  निरीक्षण  भोर  प्रमाणीकरण  के

 सहायक  निदेशक  के  पद  से  संबंधित  भर्ती

 34
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 ee  नियमों के प्रस्तावित संशोधन  रथ लेने

 नियमों  के  प्रस्तावित  संशोधन  को  वापस  लेने  के  संबंध  में  हाल  द्वी  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इनको  मांगों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 ब्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  रास  निवास  :  जो

 हाँ  ।

 विकास  भायुकत  के  कार्यालय  के  कर्मचारियों  ने  सहायक  निदेशक
 मदों  का  लदात-पूर्व  निरीक्षण  और  के  पदों  के  भर्ती  नियमों  के  संशोधन  वापस

 लेने  के  लिए  अभ्यावेदन  दिये  ।

 संवर्ग  संचरना  को  सुब्यवस्थित  बनाने  तथा  सहायक  निदेशक  के  स्तर  से  नीचे  पदों
 को  संख्या  के  अनुरूप  उसे  संतुलित  करने  की  दृष्टि  से  भर्ती  मियमों  के  संशोधन  कार्यान्वित  किये  जा

 चुके  इस  समय  सभो  भर्ती  नियमों  पर  भी  दुबारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 महिला  संगठनों  हारा  अदर्शन

 *+  506,  भी  रामाअ्य  प्रसाद  सिंह  :  क्या  खान्य  ओर  सागरिक  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  कुछ  महिला  संगठनों  ने  राशन  सप्लाई  में  व्याप्त  कदाचार  और

 मूल्य  वृद्धि  के  विरोध  में  दिल्‍ली  के  खाद्य  आयुक्त  के  कार्यालय  के  सामने  भ्रवर्शन  किया

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  भोर

 राशन  सप्लाई  में  व्याप्त  कदाचार  ओर  मूल्य  बृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने
 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 लाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पुत्र  :  जी  हां  ।

 और  प्रदर्शनकारियों  ने  कोई  लिखित  ज्ञापन  प्रस्तुत  नहीं  किया

 उनके  कुछ  प्रतिनिधियों  ने  आ[र्ति  व  उपभोक्ता  कार्य  आयुक्त  से  भेंट  को  उन्होंने  कुछ
 क्षेत्रों  में  उचित  दर  की  दुकानों  द्वारा  उपभोगताओं  को  राशन  की  वस्तुएं  न  राशन  की  वस्तुएं
 खरीदने  के  लिए  परिवार  के  मुद्धिया  को  उचित  दर  की  दुकान  पर  आन  के  लिए  जोर  देने  तथा  कुछ
 मंडलों  में  अधिकारियों  द्वारा  श्वाद्य  कार्ड  जारो  करने  के  लिए  गेर-कानूनी  आनुतोधिक  मांगने  के  बारे
 में  भारोप  लगाए  प्रशासन  ने  कहा  है  कि  इन  आरोपों  की  जांच  कराई  गई  थी  ओर  रुन्‍्हें
 निराधार  पाया

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  उपयुक्त  कार्यास्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्राधिकुत
 अधिकारियों  द्वारा  उचित  दर  की  दुकानों  का  समय-समय  पर  निरीक्षण/आांच  की  जाती  दिल्ली
 प्रशासन  के  खाद्य  और  आपूर्ति  विभाग  में  शिकायतें  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  शिकायत  कक्ष  स्थापित
 किया  गया  भ्यापारियों  द्वारा  किए  जाने  वाले  कदाच रों  के  विरुद्ध  भी  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम
 के  तहत  जारी  विभिन्‍न  नियंत्रण  भादेशों  के  तहत  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 आवश्यक  बस्तुओं  की  उपलध्यता  में  सुधार  लाने  तबा  उनके  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपाय  नोचे  दिए  गए

 (1)  विभिन्‍न  आवश्तक  बस्तुओं  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 (2)  देशीम  आपूर्ति  में  वृद्धि  करने  के  जिए  जब  भी  आवश्यक  होता  खाद्य

 पेट्रोलियम  पदार्थ  भादि  जैसी  कुछ  जिनको  आपूर्ति  कम  का

 आयात  किया  जाता  है  ।

 (3)  छाद्व  गोश्त  आदि  जंसी  बस्तुओं  के  निर्यात  का  विनियमन  करना  ।

 (4)  साबंजलिक  वितरण  प्रणाणी  के  जरिए  चुनो  आवश्यक  वस्तुओं  को  व्यवस्था  करना  ।

 (5)  राज्य  सरकारों  से  असुरोध  किया  गया  है  कि  वे  कदाच।रों  को  रोकने  के  लिए  संख्त

 कार्यवाही  करें  ।

 कपड़ा  नोति  को  पुनरोक्षा  करने  हेतु  समिति

 *508.  श्री  बो०  बोौ०  रमंया  :

 क्री  थो०  शोभगाहीश्थर  राब  :

 भया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  .  वतंमान  कपड़ा  तीति  की  पुनरोक्षा  करने  हेतु  स्थापित  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन

 हैं  ओर  उनके  निर्देश-पद  क्या

 क्‍या  इस  सम्रिति  द्वारा  कोई  अम्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  संत्रो  तथा  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्पाण  संत्रो  राम  मिंवांसे  :  एक

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  समिति  के  गठन  के  बारे  में  सरकार  का  दिनांक  13-5-88  का  संकल्प
 दिया  गया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विधरण

 संकल्प

 सं०  ह/8/88-पीपीसी  :  भारत  सरकार  ने  6  1985  को  नई  अस्त्र  नीति  की  घोषणा
 की  थी  |  यह  नीति  अब  लगभग  3  वर्ष  से  लागू  अब  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  इस
 नीति  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  पुनरीक्षा  करने  के लिए  एक  समिति  बनाई  जाए  जो  यह  देखे

 कि  इस  नीति  का  वस्त्र  अअथंग्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ा  इस  समिति  से
 विशेष  रूप  से  यह  आशा  की  जाएगी  कि  वह  इस  बात  को  जांच  करें  कि  हथकरघधों  क  सुरक्षा  के  लिए
 इस  नीति  में  किए  गए  विभिन्न  उपाय  अपने  उद्देश्य  में  कहां  तक  सफल  हुए  यह  समिति  यह  भी
 देखेगी  कि  क्‍या  नीति  में  किए  गए  उल्लेख  के  अनुसार  बस्त्र  उद्योग  में  प्रमुख  कच्चे  माल  के  रूप  में
 कपास  का  मुख्य  स्थान  बना  हुआ  है  ।

 2.  इस  समिति  के  सदस्थ  यह  महानुभाव  होंगे  जिनके  नाम  संलग्न  अनुसूची  में  दिए  गए

 3.  यह  समिति  भश्रपनी  रिपोर्ट  6  महीने  के  भीतर  प्रस्तुत  करेगी  ।

 4.  संभिति  अपने  कार्य  कलाप  की  क्रियाविधि  स्वयं
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 —— इक सच

 5.  यात्रा  भ्ते  और  देनिक  भत्ते  पर  होने  बाला  यदि  कोई  हो  सरकारी
 अधिकारियों  के  सम्बस्ध  में  संबंधित  विभाग  बहन  करेंगे  ।  गेर-सरकारी  संदस्य  आदि  वित्त  मंत्रालय

 के  समय-समय  पर  यथा-संशोधित  कार्यालय  ज्ञापन  सं०  एफ  6
 दिनांक  5  1960  के  अनुसार  यात्रा  भत्ते  और  देनिक  भत्ते  पाने  के  हकदार  होंगे  ।

 आदेश  दिया  जाता  है  कि  इस  संकल्प  की  एक  आदेश  प्रति  सभी  संत्रद्ध  व्यक्षितयों  के  पास
 भेजो

 अदेश

 यह  भी  आदेश  दिया  जाता  है  कि  इस  संकल्प  को  सर्वसाधारण  को  सूचना  के  लिए  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  किया  जाए  ।

 अमल

 बस्त्र  1985  के  कार्यास्वयन  की  प्रगति  को  समोक्ष  के  लिए  लत  समिति  के

 सदस्य  ।

 1.  श्री  आबिद  हुसेन  अध्यक्ष

 योजना  आयोग  ।

 2.  भारत  सदस्य
 यस्त्र  मंत्रालय  ।

 3.  भारत  सदस्य

 वित्त  मंत्रालय  या  उसका
 प्रतिनिधि  ।

 4.  सदस्म
 योजना  आयोम  या
 उसका  प्रतिनिधि  ।

 5.  श्री  रहमत  उल्ला  सदस्य

 मध्यक्ष ,
 अखिल  भारतीय  हथकरधा  फेब्रिक
 समिति  ।

 6.  श्री  के  ०  लक्ष्मण  बापू  जी  सदत्य
 आन्ध्र  प्रदेश

 7.  श्री  के०  बोध  सदस्प

 अध्यक्ष
 क्षरी आल  इंडिया  एडाक  आफ

 पावरलेम  आइचसंक  रेजौ
 महाराष्ट्र  ।

 8.  श्री  मौलाना  हबीबु  सदस्य

 उत्तर  प्रदेश  ।
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 9.  श्री  जी०  सदस्य
 सदन  इंडिया  मिल्स  एसोसिएशन  ।

 10.  श्री  एस०  के०  सदस्य
 बाम्बे  मिल्स  ओनरस  मिल्स

 एसोसिएशन  ।

 11.  श्री  एम०  एम०  सदस्य
 2  एल  0,  अहमदाबाद  ।

 12.  श्री  हरिभाऊ  सदस्य

 13.  श्री  आई०  के०  सदस्य
 :

 14.  श्री  सी०  एच०  सदस्य

 15,  श्री  गोविन्द  हरी  सदस्य
 संश्लिष्ट  रेशा  उश्योग  संथ  ।

 श्री  ए०  एन०  सदल्ष

 सूरत  कृत्रिम  रेशम  कपड़ा
 विनिर्माता  सूरत  ।

 17.  श्री  लक्ष्मी  सदस्य
 के  पी  आई  सी

 अथवा

 18.  डा०  दीपक  ह॒  सदस्प
 अधंशास्त्र  के

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  ।

 19.  श्री  अरुण  सदस्य  सचिव
 वस्त्र  आयुक्त  ।

 कर्नाटक  में  थो  नो  के  कारलानों  को  सहायता

 *510.  हो  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  लाख  और  नागरिक  पूति  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  गम्ना  विकास  निधि  से  कर्नाटक  में  स्थित  विभिन्‍कृ  चीनी
 के  कारखानों  को  कितती  धनराशि  का  ऋण  दिया
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 ऋण  किस  उदेश्य  के  लिए  स्वीकृत  किया  और

 ऋण  कितनी  किश्तों  में  वापस  किया  जाना  है  ?

 लाद्य  और  तागरिक
 पूति  मंत्रालय  के  राश्य  मंत्री  सुख  :  (१)  1986-87  और

 1987-98  8  के  दौरान  कर्नाटक  में  ीनी  मिलों  के  लिए  कोई  ऋण  मंजर  नहीं  किया  गया
 1988-89  88-89  में  कर्नाटक  में  छः  चीनी  मिलों  के  लिए  गन्ने  के  विकास  हेतु  1443.79  लाख  रुपये  की

 राशि  मंजूर  की  गई  थी  भोर  एक  बोनी  मिक  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  42.00  लाख  रुपये
 की  राशि  मंजूर  की  गई

 छः  बीती  मित्रों  के लिए  मन्‍मा  विकास  कार्यक्रम  के  अस्तर्गत  तिम्नलिखित  योजनाओं
 के  लिए  ऋण  मंज्र  किए  गए  थे  :

 (1)  हीट  द्रीटमेंट  प्लांट  स्थापित  करने  के

 (2)  नसंरियां  लगाने  के

 (3)  पीड़क  जन्तु  भियंत्रण  उपाय  करने  के

 (4)  गरने  की  उन्नत  किस्मों  को  अपनाने  के  लिए  किसानों  को  प्रोत्साहन  देने  के

 (5)  सिदाई  बोजनाओं  के

 (6)  पेड़ी  प्रवन्ध  के

 (7)  भू-एरीक्षण  प्रयोगशाला  के

 (8)  कटाई-पूर्व  परिपक्कता  परीक्षण  के

 (9)  गन्ना  विकास  विंग  का  विस्तार  करने  के  लिए  और

 (10)  बायरलैप  सेट  लगामे  के  लिए  ।

 आधुनिकीक रण  कार्य  क्रम
 के  अन्तर्गत  एक  चीनी  मित्र  को  प्लांट  और  मशीनरी  को  बदसलमे

 और  उसमें  परिवर्धन  करने  के  लिए  ऋण  मंजूर  किया  गया  था  ।

 गन्ना  विकास  कार्यक्रम  के  अन्त  गंत  मंजूर  किया  गया  ऋण  तीन  वर्ष  की  ऋण-स्थगन
 अवधि  के  समाप्त  हो  जाते  के  बाद  चार  बराबर  वाधिक  किस्तों  में  वापस  किया  जाता  होता  है  ।
 अआधघुनिकीकरण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ऋण  को  आठ  वर्ष  की  ऋण-स्थगन  अवधि  झे  बाद  अथवा
 वित्तोय  संस्थाओं  के  ऋणों  को  व  सकने  के  इनमें  से  जो  पहले  पांच  बराबर  वाधिक
 किस्सों  में  वापस  करना  होता  है  ।

 प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकताई  मिलों  का  विस्तार

 ओऔी  कादस्थर  जनादसस  :  क्‍या  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  कोई  भी  कताई  मिल  केवल  25,000  तकुओं  से  ही  सामप्रद  हो  सकती

 हि
 हां  ।

 तो
 ष्या

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  1980-89  के  दशक  में  आरंभ  की  गयी  10,000
 तकुओं  वाली  नई  कताई  मिलों  का  और  विस्त।!र  करने  की  अमुमति  देने  का  क्चि।र  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 हे

 वस्त्र  संत्री  तथा  स्वास्ण्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  राम  निवास  :
 नहीं  ।

 ओर  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मध्य  प्रदेश  को  सिच्चाई  परियोजनाओं  को  बन  सम्बन्धों  मंच्री

 4775.  श्री  मानक  रास  सोड़ी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  धन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे
 किः

 31  1988  तक  मध्य  प्रदेश  सरकार  हारा  बन  अधिनियम  के  अन्तर्ग  त

 मंजूरी  के  लिए  भेजी  गई  मध्यम  भौर  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ू्यौरा  क्‍या

 ये  कब  से  लम्बित  हैं  ओर  तस्म्ंबंधी  कारण  क्‍या  भौर

 इन्हें  आवश्यक  मंजूरी  कब  तक  प्रदान  कर  दी  जाएगी  ?

 पर्षावरण  झौर  बन  मंत्री  जियाउ  रहमान  :  सिंचाई  परियोजनाओों  के
 प्राप्त  175  भ्रस्ताबों  में  से  44  प्रस्तावों  को  मंजूर  कर  दिया  गया  4  को  गुण-दोष  के  आधार
 10  को  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  112  को  आवश्यक  ब्योरे  न  भेजे  जाने  के  कारण  नामंजूर
 कर  दिया  गया  तथा  5  प्रस्ताव  लम्बित  हैं  ।

 लम्बित  भामलों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 राज्य  सरकार  द्वारा  पूरे  ब्योरे  भेजे  जाने  पर  ही  इन  भ्रस्तावों  पर  निर्शंय  लिया  जा
 सकता  है  ।

 विधरण

 क्रम  सं०  प्रस्ताव  का  नाम  प्राप्त  होने  की  सम्मिलित  वन  टिप्पणी
 तारीख  नेत्र

 ०

 1  2  3  4  5

 1...  सहडोल  मौर  11-5-83  4478.00  4713.419  हेक्टेयर  वन

 जबलपुर  जिलों  में  भूमि  को  ठपयोग  में  लाने
 वाण  सागर  के  लिए  राज्य  सरकार  से
 श्यीय  परियोजना  एक  संशोधित  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें कुछ
 अनिवायं  ब्यौरे  नहीं  दिए
 गए  हैं  और  उस  पर
 निर्णय  लिया  जाना
 क्षित  है  ।

 2...  शिवपुरी  जिले  में  20-7-84  172.915  5  राज्य  सरकार  ने

 बुधना  टैंक  झ्ित  ब्योरे  हवाल  ही  में

 40



 15  1911  सिखित  उत्तर
 iy  ॒ाााााााााााााााााआाााणणााणणणाााााणणााआनणणणणणणणणणाणानणाणणणणाणाााथाभाभभााााांभभभभ५आभ३३आंसस  कस  इक  न  ुु  वीक

 ange  2  3  4  5

 योजना  भेजे  प्रस्ताव

 पु  घीन  है  ।

 3...  रायपुर  जिले  में  2-5-85  38.758  अनिवायं  ब्यौरे  हास  ही
 सोन्‍्दूर  परियोजना  में  प्राप्त  हुए  प्रस्ताव
 के  तहत  नागरी  नहर  विचाराधीन
 का  निर्माण

 4...  जामपाती  टैंक  5-7-87  59.660  राज्य  सरकार  तले
 योजना  का  निर्माण  योजना के  को  बेवल्ल  लियों

 को  फिर
 से

 बसाने  के  लिए
 योजना  के  ब्यौरे  भेजने  के
 लिए  लिखा  गया  है  ।

 5.  जबलपुर  जिले  में  डोली  सरकारों ने उत्तम  किस्म की  इस  प्रस्ताव  पर  विचार

 लघु  सिंचाई  परियोजना  किया  जा  रहा

 ओऔषध  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना

 ]
 4776.  भ्रो  गृरुवास  कामत  :  क्धा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्थाण  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  कित-किन  राज्य  सरकारों  ने  उत्तम  किस्म  की  औषधों  का  उत्पादन  सुनिश्चित
 करने  हेतु  औषध  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  की  भौर

 सभी  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  प्रयोगशालाओं  को  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की

 हट संभावना  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  केवल
 कर्नाटक  और  तमिलनाडु  राज्यों  मे  सभी  श्रेणियों  के  भौषधों  के  परीक्षण  को

 सुविधाएं  हैं  जबकि  आंध्र  मध्य  उत्तर  पश्चिम

 हरियाणा  भौर  केरल  राज्यों  में  केवल  नान-बायोलाजिकल  उत्पादों  के  परीक्षण  की

 सुविधाएं  हैं  ।  शेष  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  किसी  प्रकार  की  परीक्षण  सुविधाएं  नहीं  हैं  ।
 राज्यों  स ेसमय-समय  पर  कहा  जाता  रहता  है  कि  जहां  सीमित  सुविधाएं  पहले  ही

 मौजूद  हैं  वहां  उनमें  वृद्धि  की  जाए  तथा  जहां  इस  समय  कोई  सुविधा  नहीं  है  यहां  परीक्षण

 शालाएं खोली जाएं । केन्द्रीय स्वास्थ्य परियद ने भी संकल्प पारित किया है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपनी-अपनी परीक्षण प्रयोगशाला होनी चाहिए । इंडियन एयरलाइन्स को पत्रिका में सिगरेटों के दिशापमों पर प्रतिबंध लगाता 4777. भी राम स्वरूप क्‍या स्वास्थ्य और परिधार कल्याण मंक्ती इंशियत



 लिखित  उत्तर  $  1989

 लाइंस  की  पत्रिका  में  सिगरेटों  के  विज्ञापन  के  बारे  में  2  1988  के  अतारांकित  ,

 प्रश्न  संखभा  9  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  महंगे  ब्रांड  की  सिमरेंटों  के

 विज्ञापनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  संबंध  में  भब  तक  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  नागर
 विमानन  मंत्रालय  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इंडियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  में  वितरित  की  जाने
 वाली  पत्रिका  का  प्रकाशन  और  निर्माण  बैंकाक  स्थित  मेसस  मेडिया  ट्रांसासिया  के  साथ

 हुए  करार  के  आधार  पर  किया  जाता  पत्रिका  में  सिगरेटों  संबंधी  विज्ञापनों  पर
 संवैधानिक  चेतावनी  पीना  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हैਂ  छपी  होती

 इंडियन  फार्ससी  एसोसिएशन  के  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों

 4778.  डा०  जो०  विजय  रामा  राज  :  क्‍या  स्थास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हाल  हो  में  दिल्ली  में  हुए  इंडियन  फार्मेसी  एसोसिएशन  सम्मेलन  की
 जानकारी  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सिफारिशें  की  गई  थीं  ?
 '...  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 हां  ।  इंडियन  फार्मेगी  ग्रैड्यूएट  एमोसिएशन  का  ग्यारहवां  वाधिक  सम्मेलन  ।  9
 को  राजधानी  में  हुआ  था  ।

 इस  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 विवरण

 इंडियन  फांसी  प्रडप  एट्स  एसोसिएशन  के  ग्यारह॒वें  सम्मेलन  को  सिफारिशें

 केन्द्र  और  राज्य  स्तर  पर  एक  अलग  एवं  स्वतंत्र  औषध  नियंत्रण  प्रशासन  निदेशालय
 होना  चाहिए  ।

 (2)  भौषध  और  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  में  इस  आशय  का  संशोधन  किया  जाना  चाहिए
 कि  फार्मेसी  अहंता  प्राप्त  व्यक्तियों  को  ही  औषधों  के  निर्माण  और  परीक्षण  की

 अशुमति  दी

 (१)  प्रत्येक  राज्य  में  औषध  परीक्षण  की  अपनी-अपनी  प्रयोगशाला  होनी  चाहिए  |

 (4)  भौषध  और  प्रसाधन  नियमों  में  संशोधन  करके  यह  अनिवायं  बना  दिया  जाना

 चाहिए  कि  औषधों  का  तैयार  करना  एवं  विक्रो  नहंता  प्राप्त  व्यक्ति
 की  देखरेख  के  वजाए  केवल  पंजीकृत  फार्मासिस्ट  द्वारा  किया  जाए

 (5)  प्रत्येक  अस्पताल  में  मुख्य  फाम[सिस्ट  के  चार्ज  में  एक  स्वतंत्र  विभाग  होना
 चाहिए  ।

 प्रत्येक  जिला  अस्पताल  मे  एक  अ।ई०  बो०  पलइड  उत्पादन  यूनिट  होना
 भाहिए  ।

 स्वास्थ्य  सेवा  महानिवेशालय  तथा  राज्यों  के  स्वास्थ्य  सेवा

 निदेशालयों में एक . उप फार्मेसी का पद बनाया जाना चाहिए । - 42
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 (6)  फार्मासिस्टों  को  उपलब्धता  को  बढ़ाने  एवं  उनकी  पदोन्नति  के  अवसर  प्रदान
 के  लिए  भेयज  संहिता  सेवाओं  का  एक  काडर  का  सृूजित  फिया  जाना  चाहिए  ।

 वायु  प्रदूषण  ओर  शोर  करने  वाले  वाहनों  पर  रोक  लगाने  का  प्रस्ताव

 4779.  भ्री  अतीश  चल  सिन्हा  :  क्‍या  पर्बाधरण  ओर  बन  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  शहरों  और  नगरों  में  सावंजनकि  परिवहन  व्यवस्था  के  रूप
 में  चलाए  जा  रहे  टेम्पो  वाहनों  द्वारा  किए  जाने  वाले  शोर  ओर  वायु  प्रदूषण  के
 कारक  प्रभाव  के  संबंध  में  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  राज्यों  ने  अपने  कुछ  शहरों  में  इनके  चलाए  जाने
 पर  रोक  लगाई

 यदि  तो  तत्संबंघधी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्या  ओर

 ह  सावंजनिक्र  प्ररिष्ठदन  के  साश्रन  के  रूए  में  हन  ब।हद्रों  के चलाए  पर  लगाने
 के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 से  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  राज्यों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 कामगारों  फो  शिक्षित  करने  के  सम्बन्ध  में  अन्य  देशों  की  पेशरश

 4780.  झ्रो  एच०  बी०  पाटिल  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  अथवा  केन्द्रीय  सरकार
 की  ऐसी  कोई  योजना  है  जिसमें  विशेषज्ञों//लाहकारों  के  द्वारा  अन्य  देशों  में  कामगारों  को  शिक्षित
 करने  की  पेशकश  को  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लिए  चयन  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 ओर

 इस  योजना  के  अन्तर्गंत  अब  तक  कितने  व्यक्ति  विदेश  भेजे  गये  हैं  ?

 क्रम  संत्रालय  में  उप-मंत्रों  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंज्रो  रप्या  किक्षम
 :  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  भौर  यू०  एन०  डी ०

 पी०  को  जम  कभी  आवश्यकता  होती  तो  थे  स्वयं  द्वारा  निष्पादित  की  जा  रही  परियोजनाओं  के
 अन्तगंत  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंविशेषज्ञपरामशंदाता  नियुक्त  करते  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 सनातन  धर्म  एजकेशन  सोसायटो  करोल  बाग  में  भूसि  का  आवंटन

 4781.  प्रो०  नारायण  चस्द  पराधार  :  कया  दाहरी  विकास  मंत्री  सनातन  धर्म  शिक्षा
 मि

 के
 आवंटन के  बारे  में  1  1986  के  अतारां  ं

 करोलबाग  की  भूमि
 के

 आवंटन  कै
 बारे

 में  |
 दिश  986

 के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4151

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सनातन  धर्म  एजुकेशन  सोसाइटी

 43°
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 हरााााााााााामााणाममममणम६६भभ भा  ाेाेिा॒ननशभ८णााणणणणार  छा  आ

 नई  दिल्‍ली  को  आबंधित  भूमि  पर  से  अवध  कब्जा  हटाने  के  संबंध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्योरा
 क्‍या

 हाहुरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  इलओर  :  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने

 सूचित  किया  है  कि  एस  क्षेत्र  पर  अतिक्रमण  है  ओर  इसके  हटाने  पर  न्यायालय  द्वारा  स्थगनादेश
 दिया  गया  सनातन  धर्म  शिक्षा  समिति  को  भूमि  का  कब्जा  तब  तक  देना  सम्भव  नहीं  है  जब
 तक  कि  न्यायालय  द्वारा  दिया  गया  स्थगन  निरस्त  न  कर  दिया  जाये  ।

 भर्तो  एजस्टों  के  पंजोक्रण  प्रमाण-पत्र

 4782.  भरी  निहाल  सिह  :  क्‍या  अ्रस  मंत्री  यह  दताले  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भर्ती  एजेल्टों  का  ब्योरा  क्या  है  जिनके  पंजीकरण  प्रमाण-पत्रों  को  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  उत्प्रवासी  महासंरक्षक  द्वारा  वर्ष-वार  निलम्दित  किया  गया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  भर्ती  एजेन्टों  के  पंजीकरण  प्रमाण-पत्रों  में  अत्यधिक  वृद्धि  होने
 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अस  संत्रालय  में  उप-संत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंजालय  में  उप-मंत्रो  राधा  किदस
 :  भौर  उन  भर्ती  एजेंटों  के  ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  जिनके

 करण  प्रमाणपत्र  वर्ष  1986,  1987  तथा  1988  के  दोरान  निलंबित  किए  गए  वरतंमान
 प्रक्रिणा  को  कारगर  बनाने  तथा  भर्ती  एजेंटों  क ेकामकाज  पर  अधिक  कारगर  पयंवेक्षण  रखने  के

 लिए  उपाय  किए  गए  धोखाधड़ी  भौर  कानून  के  उपबंधों  के  उल्लंघन  के  मामलों  में  दोषी  भर्ती

 एजेंटों  के  विरुद्ध  कठोर  कारंवाई  की  गई  है  ।

 वियरण

 ब्च  1986  एथेंट  का  नाम

 1.  मैसस  परामाउंट  बम्बई  ।

 2.  मैससं  फोरेन  लिकर्स  नई  दिल्‍ली  ।

 3,  मँसर्स  आनन्द  नई

 4.  मैंससं  अमेरिकन  नई  दिल्‍ली  ।

 $,  मैससे  के०  के०  नई  दिल्‍ली  ।

 6.  मँससं  इकओोत  लुधियाना  |

 7.  मैसस  जे०  के०  लुधियाना  ।

 8.  मैससं  सेलेक्टिव  पाव्स  नई  दिल्ली  ।

 9.  मंसस  विसवाक  नई  दिल्ली  ।

 10,  मेससं  चोधरी  वल्ड  टूर  एण्ड  ट्रं  बम्बई  ।

 11.  मंससं  अन्सार  कालीकट  ।

 12.  मंससं  स्वास्तिक  बम्बई  ।

 13.  मेससे  इंटरलिक  कंसट्रक्शन  नई  दिल्ली  ।

 14,  मंस्स  स्कैन  मद्रास  ।  -
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 15.

 16.

 20.

 22.

 23.

 मैहर्स  जोसेफ  दिल्‍ली  ।

 मैसस  अल-अरेबिया  ट्रैवल  बम्बई  ।

 मैससं  कास्टीनेंटल  चण्डीगढ़  ।

 मैससे  संबन  स्टासं  बम्बई  ।

 मैसस  नासिर  ट्रेड  बम्बई  ।

 मेसस  एनर्जी  नई  दिल्ली  ।
 |  भैसस  कुकड़ा  बम्बई  ।

 मंसस  जस  मद्रास  ।

 »  मैससं  आर०  के०  नई  दिल्‍ली  ।
 .  मेससे  अल-मा  रजैन  बम्बई  ।
 .  मेस  शवाक  इंटरप्राइजिज  ।

 .  मेससे  लता  ट्रं  बम्बई  |

 मंसस  कियी  त्रिवेन्द्रम  ।

 ,  मैससे  श्मों  दिल्ली  ।

 मेससे  लतिडोके८  रीकूटिंग  जालंधर  ।

 ,  मंससे  अल-वन  बम्बई  ।

 मेससे  स्‍टार  मंनपाथर  सर्विसेज  ।

 ,  मैससं  मिडल  ईस्ट  मंनेजमेंट  बम्दई  |
 ,  मैंससं  अरब  बम्बई  ।

 मंससं  ईस्ट  वेस्ट  ट्रंवल  एण्ड  ट्रेंड  बम्थई  ।
 ,  मंससं  अल  समित  बस्बई  ।

 .  मेससे  रज्जक  हैदराबाद  ।

 .  भैसस  सीराक  जालंधर  ।

 5,  मैसस  विजीन  बम्बई  ।

 7.  मंसस  हरी  बम्बई  ।

 ,  मेसस  अल  जासीम  ट्रैंबल  बम्बई  ।

 मैससं  बिजनेस  बम्बई  ।

 मंसर्स  फ़ालकम  बम्बई  ।

 मैक्षस  प्रिन्स  इन्टरनेशनल  मद्रास  ।

 मंसस  पापूलर  ट्रंवल  बम्बई  ।

 मैससे  सुभाष  जिय  बम्बई  ।

 लिक्षित  उत्तर
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 गर-अनुमत  खा  रंशों  का  इस्तेमाल

 4783.  श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याचਂ  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1961  से  1970  के  10  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  खा्च  पदार्थों में
 माल  किये  जाते  वाले  रंगों  के  लिए  किए  गये  12575  नमूनों  के  विश्लेषण  से  यहू  पता  चलता  है  कि

 उनमें  70  प्रतिशत  गैर-अनुमत  खाद्य  रंग  जैसा  कि  1988  के  पोषण  समाचारਂ  में
 समाघार  प्रकाशित  हुआ  और

 अमममम>»भम

 यदि  तो  अन्य  राज्यों  और  सच  राज्य  क्षेत्रों  के  संबंध  में  प्रकार  के  विश्लेषणों
 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :

 198  |  के  इण्डस्ट्रियल  टॉक्सिकोलॉजो  बुलेटिन  और  1988  के  न्यूट्रीशन  न्यूज  अंक  में
 प्रकाशित  रिपोर्ट  के  अनुसार  संपूर्ण  उत्तर  प्रदेश  शार््र  से  1960-1970.%  के  11  वर्षों  की  अवधि  में

 एकत्र  किए  गए  रंगदार  खाद्य  पदार्थों  के कुल  12,575  नमूनों  के  विश्लेषण  से  प्रता  चला  कि
 तन  70  प्रतिशत  रंगदार  नमूतों  में  ऐसे  रंग  पाये  गये  जो  अनुमत्य  थे  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  राज्यणों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  एकत्र  किए  गये  उन  नमूनों
 की  संख्या  दी  गयो  है  जिनका  1983  से  1987  के  दोरान  विश्लेषण  किया  गया  और  जिन्हें
 मिश्रित  पाया  गया  तथा  गैर  अनुमत्य  रंगों  सहित  विभिन्न  कारणों  से  हुए  अपमिश्रण  की  प्रतिशतता
 भी  दी  गयी  है  ।

 विवरण

 वर्ष  जांचे  गये  नमूनों  अपमिश्रित  पाए  अपमिश्रण
 की  संख्या  गए  ममूमों की  का  प्रतिशत

 संध्या

 1983  129062  17965  13.9
 1984  122296  14990  12.2
 1985  128511  14677  11.4

 1986  121969  13730  11.2

 *1987  125806  12943  10.2

 (*हरियाणा/मेघालय  और  सिविकम  राज्यों  को

 बुक रों  के  कल्याण  के  कार्यक्रम  के  लिए  आबंटत

 4784.  भरी  संपद  शाहबुद्दोत  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बुनकर  समुदाय  के  कल्याण  कार्यक्रमों  पर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  हारा  कितनी

 राशि  आइंटित  की  गई  और  कितनी  धनराशि  ब्यक  की

 उपरोक्त  संदर्भ  में  शिक्षा  ओर  चिंकित्सा  सुविधाओं  पर  आबंटित  और  व्यय

 की  गई  धनराशि  का  पुृथक-पृथक  विवरण  क्‍या  भोर
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 ना

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  इन  कल्याणकारी  कार्यक्रमों  से  राज्यवार
 कितने  व्यक्तियों  को  वास्तव  में  लाभ  पहुंचा  है  और  लाभाधियों  में  बुनकरों  की  प्रतिशतता  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रों  तथा  स्वास्थ्य  भोर  परिथार  कल्याण  मंत्रों  रास  मिदास  :  से
 भारत  सरकार  ने  सातवीं  योजना  के  शुरू  से  ही  समस्त  देशों  में  हृथकरघा  बुनकरों  के  लाभ

 के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  स्कीमਂ  ओर  निधि  स्कोमਂ  नामक  दो

 कल्पाण  स्कीमें  शुरू  को  बुनकर  समुदाय  के  लिए  शंक्षणिक  और  मेडिकल  सुविधाथों  द्वेतु  कोई
 केन्द्रीय  स्कीम  नहीं  चल  रही  सातवीं  योजना  अवधि  के  लिए  वकंशेड-सह-आवास  हेतु  9.50
 करोड़  रुपये  और  शब्रिफ्ट  निधि  हेतु  7.00  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  अनुमोदन  किया  गया

 कोई  राज्यवार  आवंटन  नहीं  किये  जाते  हैं  ।  स॑भ्यों  को  थेन्‍्द्रीय  सरकार  को  सहायता  स्कोमवार
 दी  जाती  राज्यवार  नहीं  और  यह  सहायता  राज्यों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  आधार  पर  दी  जाती

 साथ  ही  यह  सहायता  वास्तविक  तथा  वित्तीय  दोनों  ही  रूपों  में  पिछले  कार्य-निष्पादन  के
 आधार  पर  दी  जाती  वकशेड-सह-आवास  स्कीम  के  अस्सर्गेत  वर्ष  1986-87  तथा  वर्ष  1987-
 88  में  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  केन्द्रीय  सहायता  तथा  प्रत्याशित

 प्रिका  रियों  के  ब्यौरे  नीचे  दिये  गये

 कर्म  राज्य  का  रिलीज  की  गई  केन्द्रीय  हिताधिकारी  जिनको  लाभ

 सं०  नाम  सहायता  मिलने  की  उम्मीद  है
 ता  लि ्््््पपपपप039093)5प)तप3िा3ि)िा::क्‍ं्5

 वर्ष  1986-87  ब्  1987-88

 के  दौरान  के  दोरान

 2  3  4  5

 ०

 1.  आंध्र  प्रदेश  65.00  32.50  4056

 2.  असम  15.00  न  1000

 3.  बिहार  8.00  5  533

 4.  गुजरात  3.625  जज  175

 5.  हिमाचल  प्रदेश  1.50  7.50  600

 6.  जम्मू तंथा  कश्मीर  3.00  200

 7.  केरल  6.475  13.595  1022

 8.  भध्य  प्रदेश  20.00  ना  1333

 9.  महा  राष्ट्र  3.75  बन  224

 10.  मणिपुर  ध्ा  10.00  780

 11.  उड़ीसा  21.105  4.50  1907

 12,  राजस्थान  7.50  13.60  1406
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 1  2  3  4  5

 13.  त्रिपुरा  न  3.00  200

 14.  तमिलनाडु  30.965  20.05  1594

 15.  उत्तर  प्रदेश  15.75  रन  1030

 16.  पं०  बंगाल  21.00  29.'  8  1700

 योग  :  207.67  149.725  17,760
 3  वलनन_%म«म

 रोहिणी  में  फार्भों  का  जारी  किया  जाता

 4785.  श्री  गंगा  क्‍या  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  रोहिणी  के  लोगों  को  फाम  जारी  नहीं  कर  रही
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  छह  महीनों  के  दौरान  फार्म  के  लिए  प्रति  महीने  कितने  व्यक्तियों  ने
 आवेदन  किया  और  इनमें  से  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  फामम  दिया  गया  और

 सरकार  द्वारा  शेष  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को

 अनुदेश  जारी  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  बलबोर  फार्म  जारी
 किये  जा  रहे  हैं  केवल  उन  मामलों  को  छोड़कर  जहां  स्वीकृत  नक्शे  में  असमायोजित  परिवर्तन  किया
 गया  है  ओर  उसे  ठीक  की  आवश्यकता  है  ।

 मही  ता  प्राप्त  फाम॑  फार्म  जारी  किया  गया
 Se नमक  नमन  «नम»  मे»  a

 88  113  90

 भक्त्‌ब  88  88  84
 88  60  83
 88  11(  72
 89  79  69
 89  116  90

 योग  :  566  488

 इस  स्थिति  में  सरकार  द्वारा  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  गया

 प्लाटों/पलटों  का  मस्तारनामे  पर  हस्तांतरण

 4786.  आओ  कमल  नाथ  :  क्‍या  शाहूरो  विकास  संज्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  पर्वी  दिल्‍ली  में  सहकारी  सोसाइटियों  द्वारा

 सित  अनेक  रिहायशी  फालोमियों  में  पट्टे  की
 जमीस  पर  बने  प्लाटों/फ्लैटों  का  मुख्तारनामे  पर

 हस्तांतरण  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  अलावा  कोई  अन्य  एजेन्सी
 करने  का  प्रस्ताव  जो  कालोनियों  का  सर्वेक्षण  करके  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए
 के  रिकार्ड  की  जांच  कर  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  जी  हूं  ।

 शाश्वत  उप-पट्टा  विलेख  की  शर्तों  के  प्लाटों  की  अनधिकृत  बिक्री  के  लिए
 कारण  बताओ  नोटिस  संबंधित  उप-पट्टाकर्ता  को  जारी  किये  जाते  यदि  कोई  संतोषजनक
 उत्तर  प्राप्त  नहीं  होता  तो  उप-पट्टाकर्ता  निर्धारण  के  लिए  कार्यवाही  की  जाती  गत  तीम
 वर्षों  के  दौरान  पूर्वी  दिल्ली  में  प्लाटों  के आठ  उप-पट्टाकर्ताओं  का  निर्धारण  किया  गया  है  ।

 और  दिल्ली  प्रशासन  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  इस  समस्या  से  निपटने  के

 लिए  सक्षम  इसलिए  यह  प्रयोजनार्थ  कोई  अन्य  कार्यालय  अभिकरण  नियुक्त  करना  आवश्यक

 नहीं  है  ।

 गलाबी  बाग  दिल्‍लो  में  स्थयं  बिल्-पोषण  योजना  के  फ्लैटों  में  घडिया
 साम्रप्री  का  उपयोग

 4787.  भ्रो  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  दाहुरो  विकास  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  गुलावी  ए8०  एफ०  एस०  रेजीडेंट्स

 सिएशन  के  प्रेसीडेंट  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  इस  कालोनी
 में  स्वयं  वित्त-पोषण  योजना  के  अन्तगंत  बने  फ्लैटों  में  से  अधिकांश  फ्लैटों  में  घटिया  निर्माण  सामग्री
 के  इस्तेमाल  के  कारण  इनमें  ढांचा  और  निर्माण  संबंधी  कई  दोष  यदि  तो  बिल्ली  बिकास
 प्राधिकरण  ने  इन्हें  ठीक  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की

 कया  कुछ  आबंटितियों  ने  मांग  की  है  कि  उन्होंने  जो  धनराशि  अदा  की  है  उस  पर
 20  प्रतिशत  ब्याज  दिया  जाए  क्‍योंकि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इन  फ्लैटों  का  कब्जा  निर्धारित
 तिथि  तक  नहीं  दिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राम्य  मंत्रो  दलबोर  :  जी  दिल्‍ली  बिकास
 प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  गुलाबी  बाग  स्वविकत्त  पोषित  योजना  के  निबासियों  के  कल्याण
 संघ  के  अध्यक्ष  से  असमतल  तथा  टूटे-फूटे  पानी  के  फर्शी  की  घटिया  फिनिश  तथा

 अनुचित  नालों  की  व्यवस्था  जैसी  त्र्‌टियों  को  बताते  हुए  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  था  ।  जैसे  ही  शिकायत
 प्राप्त  उो  तिवाधियों  की  तसल्ली  ४  अनुप्तार  दूर  कर  दिया  गया  ।  त्रूटियां  अब  सामान्यतया
 रख-रखाव  के  प्रकृति  की  जिनका  सुधार  स्वयं  आबंटितियों  द्वारा  किया  जाना

 और  फ्लेट  आबंटितियों  को  समय  पर  सौंप  दिए  गये  थे  ।  केवल  ६क्का-दुक्‍्का
 मामलों  आबंटी  स्वयं  कब्जा  लेते  से  बचते  यद्यपि  फ्लेंट  हर  प्रकार  से  पूर्ण  थे  ।  अतः  उनके
 द्वारा  दिल्‍ली  विकांस  प्राधिकरण  को  दी  गई  राशि  पर  20  प्रतिशत  ब्याज  का  भुगताब  करने  का
 प्रश्त  ही  नहों  उठता  ।
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 रासायनिक  उद्योगों  पें  सुरक्षा
 4788.  श्रो  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रासायनिक  उद्योगों  में  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  द्वेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किये
 गये  मार्ग  निर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या  ॥॒

 विभिन्‍न  रासायनिक  एककों  द्वारा  इन  मार्ग  निर्देशों  का  किस  हद  तक  पालन  किया
 गया  और

 इन  मार्ग  निर्देशों  का  उल्लंघन  करने  वाले  एककों  के  खिलाफ  सरकार  द्वारा  क्‍या

 वाही  की  गई  है  ?

 धरम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  राधा  किशत
 :  से  जिनमें  रसायन  कारखाने  शामिल  में  नियोजित  कमंकारों

 की  स्वास्थ्य  तथा  कल्याण  के  लिए  सांविधिक  उपबंध  कारखाना  1984  में  दिये
 गये  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रसायन  उद्योग  में  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  वर्ष  1987
 में  कारखाना  अधिनियम  में  संशोधन  किया  गया  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  का  प्रवर्तन  राज्य
 सरकारों  द्वारा  अपने  कारखाना  निरीक्षणालयों  के  माध्यम  से  किम्ला  जाता

 सुरक्षा  उपबंधों  को  लागू  करने  तथा  आकस्मिकताओं  से  निपटने  के  संबंध  के  के  द्रीप
 कार  तथा  राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  दिशा-निर्देश  जारी  करती  है  ।  कार्य-रथलथा  7
 स्थल  से  दूर  आकस्मिक  योजनाओं  के  लिए  प्रपत्र  तेयार  किया  गया  था  तक्ा  यह  राज्य  सरकारों
 को  परिचालित  किया  गया  नशीले  रसायनों  की  मानीर्टारग  तथा  मूल्यांकन  संबंधी  एक  पुस्तिका
 राज्य  सरकारों  को  परिचालित  की  गई  थी  ताकि  उन्हें  जोखिमपूर्ण  कार्य  पर्यावरण  की  मानीर्दरिंग
 में  सहायता  दी  जा  सके  |  जादर्श  नि५म  तैयार  किए  गये  तथा  राज्य  सरकारों  को  इस  अनुरोध  के
 साथ  परिच्ालित  किये  गये  कि  वे  इन्हें  कारखाना  अधिनियम  के  संशोधित  उपबंधों  के  अधीन  अपने

 कारखाना  नियमों  में  समाहुत  कर  लें  ।

 मैटीरियल  सेफ्टी  डाटा  शीट  तैयार  आम  स्थानीय
 जिला  आपाते  प्राधिकरण  और  मुख्य  निरीक्षक  को  जोखिमों  तथा  उनसे  दूर  करने  के  उपायों  के  बारे
 में  सूचना  देने  तथा  कार्य  स्थल  आपात  योजना  तथा  जोखिम  नियंत्रण  और  प्रबंध  योजना  तैयार

 करने  के  लिए  जोखिमपूर्ण  संक्रियाओं  को  करने  वाले  कारखानों  के  अधिष्ठाताओं  के  उत्तरदायित्वों

 को  इन  आदर्श  नियमों  में  विस्तार  से  दर्शाया  गया  है  ।

 कारखाना  अधिनियमों  के  प्रवर्तन  को  सुबिधाजनक  बताने  के  लिए  राज्य  सरक'रों  को  दिशा

 निर्देश  जारी  किये  जाते  इसके  इनको  कोई  सांविधिक  सर्थमन  नहीं  है  ।  अतः  इन  दिशा

 मिर्देशों  का  उल्लंघन  करने  पर  कारखानों  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  में  मवस  निर्माण  हेतु  अनुभरय  भू-क्षेत्र  का  अनुपात

 4789.  श्री  ्रमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्रपा  मध्य  दिल्‍ली  में  भवन  निर्माण  हेतु  अनुमत्य  भू्ेत्र  के  अनुपात  में  हाल  ही  में

 बढ्धि  को  गई

 यदि  तो  यातायात  अवरुद्ध  होने  को  रोकने  और  जल  बिजली  आदि  का

 समुचित  प्रबस्ध  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  और
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 भवन  निर्माण  हेतु  सनुमत्य  भ्-क्षेत्र  के  अनुपात  में  वृद्धि  से  लाक्षान्वित  होने  बाले  होटलों
 का  ब्यौरा  कया  है

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  :  से  नहीं  ।  दिल्‍ली
 के  केन्द्रीय  भाग  के  भूखण्डों  पर  आच्छादित  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहों
 विभिन्‍न  उपभोगों  के  लिये  भवनों  के  विकास/निर्माण  के  लिये  फर्शी  क्षेत्र  अनुपात  ए  में

 वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  |  दिल्‍ली  बृहद  योजना  को  जोनिंग  रेगुलेशन्स  का  संशोधन  प्रारूप  जनता
 की  आतपत्तियां/सुझाव  आमंत्रित  करने  के  लिये  अधिसूचित  किये  गये  थे  |  संशोधन  को  अन्तिम  रूप

 देते  समय  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  फर्शी  क्षेत्र  अनुपात  में  वुद्धि  का  होटलों  को  स्वतः
 जाभ  नहीं  मिलेगा  ।

 कम  लागत  को  आवास  परिवोजनाएं

 4790.  श्री  चिन्तासणि  जेना  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  हो  भें  कुछ  कम  लागत  की  आवास  परियोजनाएं  आरम्भ  की
 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  कया

 किन-किन  राज्यों  में  इस  योजता  को  अपनाया  गया  और

 इस  योजना  के  अन्तयंत  प्रत्येक  राज्य  में  अब  तक  कम  लागत  के  कितने  मकान  बनाये

 गए  हैं  ?

 हाहरी  विशास  संत्रालव  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  आवास  राज्य
 का  विषय  है  ओर  सभी  सामाजिक  आवास  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों/संध  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासनों  द्वारा  अपनी-अपनी  स्थानीय  आवश्यकताभों  और  योजना  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  किया
 जाता  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  समेकित

 ऋणों  और  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी  विशेष  विकास  शो  से  जुड़ो  नहीं  होती  है  ।

 कम  लागत  की  आवास  योजना  के  नाम  से  कोई  विशिष्ट  आबास  योजना  नहीं  भारत
 सरकार  राष्ट्रीय  आवास  कार्यक्रम  के  अंग  के  रूप  में  तकतोकियां  अपनाने  ओर  स्रामप्रियों  का  उपयोग
 करने  के  लिए  विभिन्‍त  राज्य  सरकारों  से  कह  रही  है  जिससे  निर्माण  की  तागत  में  विशेषकर  निम्न
 आय  वर्गों  के  मामले  कमी  आयेगी  ।

 स्वर्गीय  जीवतो  हम्दिरा  गांधी  को  प्रतिसा

 4791.  श्री  मोहसभाई  पठल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :
 नई  दिल्ली  में  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  प्रतिमा  स्थापित  करने

 के  मामलों  में  भब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  प्रतिमा  के  अधिष्ठापन  हेतु  किस  स्थान  का  चयन  किया  गया

 क्या  दिल्‍्लो  में  अन्य  नेताओं  की  प्रतिमाएं
 भी
 अधिष्ठापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 मौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 झहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  दिल्ली  में  लगाई  जाने  वाली

 श्रीमती  इन्दरा  गांधी  की  प्रतिमा  के  माइल  का  चयन  कर  लिया  गया

 स्थल  का  अभी  चयन  नहीं  किया  गया

 और  महात्मा  गांधी  तथा  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  की  प्रतिमा  नई  दिल्ली  में

 लगाये  जाने  का  प्रस्ताव  आन्भ्र  केसरी  श्री  टी०  प्रकाशम  की  प्रतिमा  भी  नई  दिल्‍ली  में  लगाने  का

 अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  ।

 बंगलादेश  के  शरणार्थियों  को  मूखण्ड

 4792.  श्री  तरिजय  एन०  पाटिल  :  कया  हाहरो  बिकात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बंगला  देश  से  आये  सभी  शरणाध्ियों  को  पूर्व  पाकिस्तान  से  विस्थापित  भ्यक्ति

 योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  भू-खण्ड  आवंटित  नहीं  किए  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 भूखण्डों  का  आवंटन  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 शहरों  विकास  मत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलओोर  :  से  पहले  के
 पाकिस्तान  के  पात्र  विस्थापित  ब्यक्तियों  को  भूखण्ड  आवंटित  कर  दिए  गए  हैं  ओर  भूखण्डों  के

 विशिष्ट  नम्बर  भी  नियत  कर  दिए  गए  विकास  कार्य  करने  और  भूखण्ड  आवंटित  करने  के  लिए
 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  पहले  दिए  गए  एक  स्थगनादेश  के  कारण  अभी  तक  वास्तविक  कब्जा

 नहीं  दिया  गया  विकास  कार्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ  है  भोर  चूंकि  स्थभन  निरस्त  हो  चुका
 है  तथा  चल  रहे  विक्रास  कार्यों  के  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात  कब्जा  सौंप  दिया

 भानप्र  प्रदेश  में  एड्स  रोगो

 4793.  आओ»  सोडे  रभेया  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि:ः

 क्‍या  रोग  का  पता  लगाने  के  लिए  आन्प्र  प्रदेश  को  कोई  विशेष  रक्त-परीक्षण
 उपकरण  उपलब्ध  करावा  गया  और

 मदि  तो  आन्ध्र  प्रदेश  को  इस  संबंध  में  दी  गई  सहायता  अथवा  दी  जाने  वाली
 प्रस्तावित  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 हां  ।  एलिसा  रीडरों  को  एच०  थाई०  वो०  संक्रमण  हेतु  उच्च  खतरे  व'ले  गुपों  के  रक्त  नमूने  की
 आंच  करने  के  लिए  आप  प्रदेश  में  कार्य  कर  रहे  चार  निगरानी  केन्द्र  उपलब्ध  किए  गए

 राज्य  सरकार  को  निम्नलिखिति  सहायता  प्रदान  की  गई  है|

 1.  एलिसा  रोडस॑

 2.  एलिसा  टेस्ट  किट

 3,  प्रयोगशाला  कामिकों  को  प्रशिक्षण

 4.  एड्स  के  रोगियों  की  देक्ष-आाल  करने  याले  बिलनिशियनों  के  लिए  कार्यशालाएं  |  जब
 कभी  जरूरत  पड़ेगी  इस  सहायता  में  वृद्धि  की

 $2
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 5.  उस्म्रानिया  मेडिकल  हैदराबाद  में  एड्स  यूनिट  की  स्थायना  हेतु  राज्य  सरकार
 को  10  लाख  रुपये  की  नकद  सहायता  भी  उपलब्ध  की  गई  है

 केल्तीय  सरकार  स्थास्थ्य  पोशना  के  फार्भेसिस्टों  को  हड़ताल  को  अवधि  के  लिए
 बेतन  का  भुगतात

 4794.  भो  राम  पूजन  पटेल  :  क्‍या  स्थास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  केन्द्रीय  सस्कार  स्वास्थ्य  योजना  फार्मेसिस्ट्स  एसोसिएशन  आफ
 दिल्‍ली  से  6  1978  से  30  1978  तक  की  हड़ताल  अवधि  (25

 के  लिए  वेतन  के  भुगतान  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  क्‍योंकि  केर्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य
 योजना  में  अन्य  कमंचारियों  की  हड़ताल  की  अवधि  का  वेतन  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 फर्मासिस्टों  के  अलावा  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  किसी  भी  श्रेणी  के
 कर्मंबारी  इस  अवधि  में  हड़ताल  पर  नहीं  थे  ।

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बनों  में  रहने  वाले  अनुसूचित  जाति/प्रभुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  लाद्यान्न  सहायता
 4795.  श्री  हरिहर  सोरन  :  कपा  वर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारें  कमजोर  वर्ग  के  विशेष  रूप  से  बनों  में
 रहने  वाले

 अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  खाद्यान्न  सहायता  देने  के  लिए
 योजनायें  कार्यान्वित  कर  रही

 क्या  हन  लोगों  को  खाद्यान्न  सहायता  इसकी  सामाजिक-भाथिक  दशा  को  सुधारने  के
 लिए  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रदान  को  जा  रही

 यदि  तो  क्‍या  ऐसा  कार्यक्रम  उड़ीसा  में  भो  कार्यान्वित  क्रिया  जा  रहा  भौर
 यदि  तो  उड़ीसा  में  कौन-कौन  से  वन  क्षेबों  में  मजदूरों  को  इस  प्रकार  की  सहायता

 दीजा  रही  है  ?

 पर्यावरण  भोर  बन  मंत्री  लियाउरंहमान  :  भोर  कुछ  राज्यों  में  वनों
 में  काम  करने  वाले  लोगों  को  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  तहत  श्लाकश्षान्न  सहायता  दी  जा  रहो  है  ।

 और  विश्व  खान  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  के  13  जिलों  को  शामिल  किया
 गया  इन  जिलों  के  ब्योरे  ओर  हस  कार्यक्रम  में  शामिल  किए  गए  उनके  क्षेत्र  संलरन  विवरण  में
 दिए  गए

 विवरण
 डड़ीसा  में  विश्य  खास  कार्यकम  के  जिलेवार  ध्योरे

 ्ः
 जिला  जिले  के  क्षेत्र  जहां  विश्व  खाद्य  कार्य  क्रम  सबंधो  कार्य कार्य

 को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  केन्द्रित  किया  गया  है
 5
 लत

 प्यपा्झ  एट>ा“  रफरएरे
 रा

 en

 1,  कालाहस्डी  सम्पूर्ण  क्षेत्र

 $3
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 ]
 1  2  3

 2.  बोलंगीर  टिटिलागढ़  और  पटनागढ़
 3.  फूलबनी  सबर और  बालीसषा  उपमध्डल
 4.  गंजम  चिकिती  और  गंजम  का  एजेंसी  क्षेत्र
 5.  कोरापुट  नबरंगपुर  ओर  काशीपुर
 6.  पुरी  दासपल्ला  और  गनिया
 7.  कठक  नर्रासहपर
 8.  घेनकनाल  हिम्होल  और  अथाम  ल्लिक
 9.  बालासोर  नीलागिरी-ओर  रेबानिया

 ॥

 10.  मयुरभंज  ठाकु  रमुण्डा
 क्योंक्षर  जआंगपिरहा

 12.  सम्बलपुर  नाकटीडोल  ,  पाईकमाल
 13.  सुन्दरगढ़  हिमागिरी

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  विकलांग  व्यक्तियों  को

 जियोस्कों  का आबंटन

 ]
 4796.  करो  राम  रतन  राम  :  क्‍या  हाहरो  विकास  भंत्रो  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  वर्ष-वार  कुल  कितनी

 कियोस्कों/प्लेटफार्मों/  आवासीय  मकानों  की  बिक्रो/आवंटन  किया

 (@)  उन  विकलांग  व्यक्तियों  का  वर्षबार  ब्यौरा  क्‍यां  है  जिन्हें  उक्त  अवधि  में  दिल्ली
 विकास  प्राध्चिकरण  द्वारा  दुकानों/कियोस्कों/प्लेटफा्मों  तथा  आवासीय  मकानों  का  आबटन  किया
 गया

 इनमें  से  उन  अनुसू बित  जातियों/अनुसू  चित  जनजातियों  के  विकलांग  व्यक्तियों  का

 वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  उक्त  अवधि  में  दकानों/कियोंस्को/प्तेटफार्मों  तथा  आवासीय  मकानों  का

 आवंटन  किया  और

 उपरोक्त  व्यक्तियों  हेतु  कितने  प्रतिशत  भारक्षण  निश्चित  किया  गया  है  और  भावंटन

 हेतु  अपनाये  जाने  वाले  नियमों/प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राम्य  मंत्री  दलबीर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 रा  ष्  क्वैट्स  _  दुकानें/स्टाल  भादि

 1986-87  86-87  32834  402
 1987-88  8  14414  748
 1988-89 9  32138  1087

 ्ा  योग  50386  -  2237
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 शहरी  बिकास  स्लम  बिग

 1986  -  2236
 1987  ना  0226
 1988  ना  0238.

 योग  2700

 वर्ष  1987-89  के  दौरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  20  व्यक्तियों  को

 दुकानें  आवंटित  किए  गए  हैं  भौर  उनके  नाम  संलग्त  में  दिये  गए  वर्ष
 1986,  1987  और  1988  के  दोरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकारण  के  स्‍लम  विग  द्वारा  ऑबंटित

 दुकानों  आदि  से  संबंधित  सूचना  संलग्न  विवरण  2,  3,  4  और  5  में  दी  गई  जिन

 उनके  नाम  संलग्त  विवरण  6  में  दिये  गये  हैं  ।

 अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  से  संबंधित  विकलांग  उनसे  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  हारा  जिनको  दुकानें/कियोस्क/पड़े  आवंटित  किए  गए  हैं  और  दिल्‍ली
 प्रशासन  के  समाज  कल्याण  विभाग  के  माध्यम  से  जिन  व्यक्तियों  को  स्टालों  और  थड़ों  का  आबंटन
 किया  गया  के  बारे  में  कोई  अलग  रिकाई  नहीं  रखा  गया  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जाति  से  संबंधित  उन  विकलांग  ब्यक्तियों  के  जिनको  स्‍लम  विंग  द्वारा  अथवा  समाज  कल्याण
 निदेशालय  दिल्ली  प्रशासन  के  माध्यम  से  स्टालों/दुकानों/बड़ों/ख ुले  थड़ों  का  आबंटन  किया  गया

 संलग्न  में  दिये  गये  हैं  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  रिहायशी  भूखण्हों  और  फ्लेटों  के  मामले  में  शारीरिक
 रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  !  प्रतिशत  आरक्षण  शारीरिक  रूप  से  अपंग  कुछ  व्यक्तियों
 को  बिना  बारी  के  आधार  पर  भी  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्ल॑ट्स  आबटित  किये  जाते  हैं  ।

 भूतपूर्व  सैनिक  और  विधवा  श्रेणी  से  संबंधित  व्यक्तियों  को  अमृकम्पा  के  आधार
 पर  5  प्रतिशत  तक  स्टालों/पड़ों।खले  थड़ों/दुकानों  का  आबंटन  किया  जाता  1985
 में  आरम्भ  की  गई  पंजीकरण  योजना  के  अन्तर्गत  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  क ेलिए  एक
 प्रतिशत  भरारक्षण  किया  गया  था  ।

 उन  भ्यक्ष्तियों  के  नाम  जिम्हें  बर्थ  1987  से  1989  सक  विकलांग  कोट  के
 अन्तर्गत  बुकानों/स्टा  लों/कियोस्कों  का  आशंटन  किया  गया

 1.  मेजर  के०  के०  चोपड़ा

 2.  श्री  गुरू  प्रीत  सोघी

 3.  श्री  बी०  एल०  कोछड
 4.  श्री  कंवर  सिंह

 -  श्री  संदीप  चौपड़ा

 6.  श्री  संजय
 ्ञ

 हि
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 7.  श्रीमती  सन्‍्तोष

 8.  श्री  सुनील  मलिक

 9.  श्री  गुरूमुख  दास

 10.  श्री  विवेक  शील

 11.  अनीता  कुमारी
 12.  श्री  रधुबीर  सिंह
 13.  श्री  गंगा  दत्त  शर्मा

 14.  मधु  खन्‍ना

 15.  श्री  अमर  सिंह
 16.  श्री  रणबोर  सिंह
 17.  श्री  साधु  राम
 18.  श्री  सुनोल  मल्होत्रा

 19.  श्री  मेहर  सिंह
 20.  श्री  अशोक  कुमाः

 उन  विकलांग  व्यक्तियों  को  सूची  जिन्हें  1986  के  दोरान  दिल्‍लो  विकास
 प्राधिकरण  के  रलमस  विश  द्वारा  दुकान/कियोस्क/फ्लेटफार्स  आदि

 आबंडित  किए  गए  थे

 क्र/सं"  बंश  सहित  नाभ

 1.  श्रीमती  प्रेम  लता  पत्नी  श्री  मंगू  राम

 «  भी  ओम  प्रकाश  पुत्र  सावन  दास
 श्री  जगदीश  सिंह  पुत्र  श्री  रघबीर  सिंह

 कुमारी  उषा  रानी  पुत्र  स्व०  श्री  उदल
 श्री  शंकधर  लाल  पुत्र  श्री  तारा  चन्द

 .  श्री  राम  बहादुर  पुत्र  श्री  राम  नानगिया
 श्री  लक्ष्मण  दास  पुत्र  श्री  प्यारे  लाल
 श्री  भीम  सन  पुत्र  श्री  राजधर

 छ

 0०00

 AB
 ७४

 +

 -  श्रो  छत्तर  स्लेत  पुत्र  श्री  नानक  बन्द

 .  श्री  सरदार  सिह  पुत्र  श्री  नारायण  सिंह
 11.  श्री  रामोदर  सिह  पुत्र  श्री  लाल  बहादुर
 12.  श्री  नस्थ्‌  लाल  पुत्र  माधो  खाल

 13.  श्री  जना  रधन  पुत्र  श्री  फत्तन

 14.  श्री  बीरेन्द्र  नारायण  पुत्र  श्री  गुलाब  सिह

 56
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 क्र०  सं०  बंश  सहित  नाम

 15.  श्री  सत्यदेव  पुत्र  स्व०  श्री  ईश्वर  दास

 16.  श्रीमती  सोमकली  पत्नी  श्री  रामानन्द

 17.  श्री  धर्मपाल  पुत्र  श्री  पन्‍ता  लाल

 18.  श्री  कुशवार  चौधरी  पुत्र  श्री  अनूठे  लाल

 19.  श्री  नानक  सिह  पुत्र  श्री  मंगल  सिंह

 20.  श्री  नारायण  दास  पृत्र  श्री  मधु  राम

 21.  श्री  नानक  चन्द  पत्र  श्री  भारमल

 22.  श्रीमती  प्रेम  लता  पत्नी  श्री  पदम  सिंह
 23.  श्री  करतार  चन्द  पुत्र  श्री  राम  लुभोय
 24.  श्री  ओम  प्रकाश  पुत्र  श्रीं  प्रेम  चन्द

 25,  श्री  नरायण  दास  पुत्र  श्री  हरी  चन्द

 26.  श्री  अशोक  ग्रोवर  पृत्र  श्री  पी०  जी०  ग्रोवर

 27.  श्री  रमेश  पृत्र  श्री  रामवतार

 28.  श्री  किशन  लाल  पुत्र  श्री  बाली  राम

 29.  श्री  हरिशचअन्द्र  पुत्र  श्री  आत्माराम

 30.  श्री  सुरेन्द्र  दास  पुत्र  श्री  गेन्दामल

 |,  श्री  शिव  कुमार  पुत्र  श्री  नाथू  राम

 32.  श्री  राज  कुमार  पृत्र  श्री  प्रेम

 33.  श्रो  कृष्ण  गोपाल  पृत्र  उपलब्ध  नहीं

 34.  श्री  अनलक्षक  पुत्र  शयों  अब्दुल  लतीफ

 35.  श्री  गिरधारी  लाल  पुत्र  श्री  राम  लाल

 36.  श्री  राम  कृष्ण  दुबे  पुत्र  श्री  चतुरी  प्रसाद

 37.  श्री  राम  स्वरूप  पत्र  उपलब्ध  नहीं

 38,  श्री  राम  देव  पुत्र  उपलब्ध  नहीं

 उन  बिकलांग  व्यतितियों  को  सूचो  लिस्हें  बिहली  प्रशासन  के  समाज  कल्याण

 बिभाग  के  माध्यम  से  स्टाल/बड़  आवंटित  किए  गए  हैं

 कऋ०  सं०  आयंटिति  का  माम  बश  सहित

 1.  श्री  राजू  पुत्र  श्री  मुल  बन्द

 2.  श्री  विष्णु  दल  पत्र  श्री  रामजी  दास

 3.  श्री  रोहताश  पुत्र  श्री  सोमपत  राम

 4.  श्री  ए०  के०  गुलाठी  पुत्र  श्री  एस०  एस०  गुलाठी
 5.  श्री  मोहिस्ड  सिंह  राठी  पुत्र  श्री  काशी  राम
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 क्र०  सं०  आबंटिति  का  नाम  वंश  सहित
 6.  श्री  श्याम  सुन्दर  पत्र  श्री  राम  चन्द  सभा

 7.  श्रीमती  उषा  रानी  पत्नी
 श्री  कान्‍्ती  प्रसाद

 8.  श्री  चमन  लाल  पुत्र  श्री  फकीर  चन्द

 9.  श्री  राम  कुमार  पृत्र  श्री  सूरज  भान

 10.  श्री  प्रवीण  कुमार  पूत्र  श्री  कान्‍्ती  जैत

 11.  श्री  एस०  वेंकटरमण  पुत्र  श्री  एन०  के०  सुब्रामणि
 12.  श्री  भूदेव  शर्मा  पृत्र  श्री  उदेयभान  शर्मा

 13.  श्री  दर्शन  सिंह  पृत्र  श्री  गुरुदीप  सिह

 14.  श्री  स्वर्ण  कुमार  पुत्र  क्री  माधोवन  दास

 15.  श्री  इस्ताक  अहमद  पुत्र  श्री  मुश्ताक  अहमद
 16.  श्री  अब्दुल  कादीर  पुत्र  श्री  मुन्ना
 17.  श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  पृत्र  श्री  अमीर  चन्द

 18.  श्री  सुदेश  कुमार  पुत्र  श्री  खूब  चन्द

 19.  श्री  मोहन  लाल  पत्र  श्री  गोपाल  दास

 0.  श्रीमती  गुरुचरण  कोर  पत्नी  श्री  जसवन्त  सिंह

 21,  श्री  पुरुषोत्तम  दास  पुत्र  श्री  भगवान  दास

 22.  श्री  के०  रामास्वामी  पृत्र  श्री  कुरूपान

 23.  श्री  जगदीश  घन्द  श्री  हरीश  चन्द्र

 24.  श्र

 25,  श्री  राम  स्वरूप  नायक
 गन्दा  सिह  पुत्र  श्री  गोविन्द  विह

 26.  श्री  नैलशन  पुत्र  श्री  लाल  गासी

 27.  श्री  अशोक  कुमार  पूत्र  श्री  सुदान  सिंह
 श्री  तिलक  राज  पुत्र  श्री  ताराचन्द

 29.  श्रीमती  प्रेमबती  पश्नी  भरी  प्रभु  दयाल

 30.  श्री  दिल  रमा  पुत्र  श्री  राम  स्वरूप

 31.  श्री  संजीव  कुमार  पुत्र  श्री  दर्शन  कुमार

 32.  श्री  अनील  कुमार  पूत्र  श्री  प्रकाश  अन्द

 33.  श्री  मतजीत  सिह  पुत्र  श्री  हरबंश  सिंह

 44.  भ्री  अमर  नाथ  पृत्र  फगूमल

 35.  श्री  ननन्‍्द  लाख  पूत्र  श्री  काशी  राम

 35.  श्री  गोपाल  प्रसाद  पत्र  श्री  राम  किशन
 37.  श्री  गोपाल  दास  पृत्र  श्री  कल्‍्लू
 38.  श्री  राजीव  पृत्र  श्री  आर०  एन०  निगम

 39.  श्रीमती  कान्‍्ता  देवी  पत्नी  श्री  सोहन  लाख

 5  1989
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 ऋ०

 4  0

 आशंटिति  का  नाम  बंश  सहित
 श्री  संजीव  कुमार  ५न्न  श्री  रघुबंश  सहाय

 41.  श्री  रतन  लाल  पुत्र  श्री  लीला  राम

 42.  2  43.

 43.

 58.

 59,

 60.

 62.

 62.

 63.

 64.
 हु मैं

 सं०

 श्रीमती  महादेवी  पत्नी  श्री  बी०  डी०  भारद्वाज
 श्री  मनोहर  लाल  पुत्र  श्री  राम  प्रकाश

 4.  श्री  सन्त  कुमार  पुत्र  श्री  शिव  नायक  सिह
 श्री  सुन्दर  दास  पुत्र  श्री  गैन्दा  मल

 श्री  जगजीत  धसिंह  पुत्र  श्री  बन्सी  राम

 श्री  अब्दुल  रसोद  खान  पुत्र  श्री  कुतुबूदीन
 श्री  रमेश  कुमार  पुत्र  श्री  मोहन  लाल

 .  श्री  सीता  राम  पुत्र  श्री  उदय  राम

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  पृत्र  श्री  मनोहर  लाल
 51,  श्री  नरेन्द्र  कुमार  पुत्र  श्री  चमन  लाल

 श्रीमती  स्वर्ण  कानन्‍्ता  पत्नी  श्री  राम  तीर्थ

 .  श्रीमती  चन्द्र  कान्ता  पुत्री  श्री  बालक  राम

 -  श्री  जगजीत  पुत्र  श्री  लाल  सिंह
 5.  श्री  सुरेन्द्र  सिंह  पृत्र  श्री  भोला  सिह

 9.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  पुत्र  श्री  शिव  राम

 7.  श्रीमती  सुमन  कुमारी  पत्नी  श्री  धर्मवीर

 श्री  दयानन्द  पुत्र  मोहन  सिंह

 कुमारी  विजय  कुमारी  पुत्री  तोताराम

 श्री  जगमोहत  पुत्र  श्री  साधू  सिंह
 श्री  अनिल  कुमार  पुत्र  श्री  पी०  एल०  शर्मा

 श्री  चेनसुख्  पुत्र  श्री  रामस्वरूप

 श्री  अशोक  कुमार  पुत्र  श्री  कृष्ण  लाल

 श्री  राम  नारायण

 कुमारी  अल्पना  कुमारी  पुत्री  श्री  प्रकाश  चन्द

 उस  बिकलांग  व्यक्तियों  को  सूचो  जिन्हें  1987  के  दोशान  दिल्‍ली  जिकास
 प्राधिकरण  स्‍लम  विग  द्वारा  वुकान/कियोस्क/प्लेटफार्स  भादि

 आवंटित  किए  गए  थे

 बष॑  नाम  बंद  सहित
 1.  1987  श्री  जवाहर  अहमद  पुत्र  श्री  जमल  खां

 2.  1987  श्री  रोशन  लाल  पुत्र  श्री  राय  सिंह
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 कऋ०  सं०

 3.

 ०

 1.

 2.

 3.
 4.

 $

 6.

 19.

 20.

 21.

 बर्ष  तास  बंदा  सहित
 1987  श्री  विष्णु  पुत्र  श्री  शिव  राम

 1987  श्री  मुखराम  खां  पुत्र  रजा  खां

 1987  श्री  सतेग्द्र  सिह  पुत्र  श्री  बलवन्त  सिंह
 1937  87  श्री  सन्त  राम  पुत्र  श्री  गया  प्रसाद

 198  /  श्री  कमल  कुमार  पुत्र  श्री  सोबन  मल

 1987  श्री  मोहम्मद  सदीक  पुत्र  श्री  मोहम्मद  मुजाहर
 1987  श्रीमती  बर्फी  देवी  पत्नी  श्री  मनफूल
 1987  श्री  सुरेश  सिह  पुत्र  श्री  पृथ्वी  चन्द

 दिल्लो  प्रशासन  के  समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  वर्ष  1988  के  दो रान
 आबटितियों  को  सूची

 स्ं०  प्रादंटितियों  के  नामों  को  सूचो  बंध  सहित
 श्री  जगदीश  कुमार  पुत्र  श्री  जे०  सी०  चावला

 श्रीमती  राधा  रानी  पत्नी  श्री  भीम  सिंह

 श्री  चन्द्र  प्रकाश  पत्र  श्री  खूब  बन्द
 श्री  राम  चन्द्र  पुत्र  श्री  नाथ्‌  राम

 .  श्री  रामरूप  रजाक  पुत्र  श्री  थामन  रजाक

 श्री  अबुल  परवेज  पुत्र  श्री  अब्दुल  इलियास

 .  भी  पवन  प्रकाश  मेहरा  पुत्र  श्री  दाउ  दयाल  मेहरा
 .  श्री  राजकुमार  पुत्र  श्री  देवी  दास  कपूर

 ,  श्री  मसाघला  गगं  पत्नी  श्री  जे०  डी०  गगं

 .  श्री  ओम  प्रकाश  पासी  पुत्र  श्री  गोविन्दराम

 .  श्री  जशवीर  सिंह  पुत्र  श्री  महेन्द्र  धिह

 श्री  राजेश  कुमार  धींगरा  पुत्र  श्री  टेक  चन्द

 .  श्री  पुरूषोत्तम  पाण्डे  पत्र  श्री  देवनन्दन  पाण्डे

 ,  श्री  जगदीश  बन्द  पुत्र  श्री  फकीर  चन्द

 .  श्री  अशोक  कुमार  शर्मा  पुत्र  श्री  गिरधर  शर्मा

 श्री  हो  रानन्द  शर्मा  पुत्र  श्री  नित्यानन्द  शर्मा

 .  श्री  हुकम  सिह  पृत्र  श्री  महेन्द्र  सिह

 श्री  संचीव  भल्‍्ला  पुत्र  श्री  के०  सी०  धलला

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  कोशल  पुत्र  श्री  कुन्दन  लाल

 श्री  प्रेम  शंकर  पुत्र  श्री  रामाघार

 श्री  अतुल  कुमार  पुत्र  स्व०  श्री  रमेश

 5  1989
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 व  तन  जजसतत+

 क्र०  सं०  आदवंतितियों  के  मात्रों  को  सूचो  थं्  सहित
 22.  श्री  लक्ष्मण  सिह  पुत्र  श्री  नानक  सिंह
 2  3  रह
 24

 45

 46.

 47.

 48.

 49.

 50.

 श्रीमती  चंचल  बाला  पुत्री  श्री  ओम  प्रकाश

 श्री  सतीश  कुमार  पुत्र  श्री  प्यारे  लाल

 ,  श्रीमती  कमलेशवती  पत्नी  श्री  पीतम  सिंह

 .  श्री  रमेश  कुमार  पुत्र  श्री  नत्थी  सिह

 ,  श्री  भगवान  दास  पुत्र  श्री  रामस्नेही  लाल
 श्री  अनिल  पटेल  पुत्र  श्री  जी०  एम०  पटेल

 श्री  जसमेर  सिंह  पानु  पुत्र  श्री  बलबीर  सिंह
 श्री  भाल  चन्द  पुत्र  श्री  राम  जीत

 ot  शी  संजय  गुलाटी  पुत्र  श्री  जे०  सी०  गुलाटी
 श्री  सुनिल  कुमार  भाटिया  पुत्र  श्री  दयाल  दास

 श्री  श्याम  रण  पुत्र  श्री  बुद्ध  राम

 ,  श्री  सुनील  भाटिया  पुत्र  श्री  राजमल  भादिया

 ,  श्री  हरीश  चन्द  पुत्र  श्री  जगदीश  चन्द्र

 श्री  कलना  राम  पनवार  पुत्र  श्री  मांगी  राम

 श्री  एन०  कृष्णन  पुत्र  श्री  के०  कृष्णन

 ,  श्री  तिलक  राय  गोगिया  पुत्र  श्री  चमन  लाल  गोगिया

 श्रीमती  रूचो  जन  पुत्री  श्री  सरदारी  लाल  जैन

 .  श्रीमती  चमेली  देवी  पुत्र  श्री  हर  लाल
 ,  श्री  गोविन्द  नारायण  दत्ता  पुत्र  श्री  आार०  एल०  दशा

 .  श्रीमती  अनिता  डांगी  पुत्री  श्री  पान  सिंह

 ,  श्री  राम  प्रीत  पासवान  पुत्र  श्री  अगशरण  पासवान
 ,  श्री  अशोक  कुमार  पुत्र  श्री  बज  लाल

 श्री  आनन्द  स्वरूप  पुत्र  श्री  नफे  सिंह
 श्री  विजय  कुमार  पुत्र  श्री  नसीब  बन्द

 क्री  मिलचन्दानी  पुत्री  श्री  नारायण  दास

 श्री  भगवान  पुत्र  श्री  स्वरूप  सिंह

 श्री  राकेश  कुमार  पुत्र  श्री  चमन  काली

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  अरोड़ा  पुत्र  श्री  बाल  किशन
 श्री  आनन्द  सिंह  नेगी  पुत्र  श्री  चन्द्र  सिह  नेगी

 52.  श्री  हकीमुद्दीन  पुत्र  श्री  जहरुूदीन
 53.  श्री  सुखदेव  पुत्र  श्री  एम०  पी०  गुप्ता
 54.  श्री  फूलचन्द  गुप्ता  पुत्र  श्री  नन्‍द  किशोर

 55.  श्री  बिक्रम  सिंह  पुत्र  क्री  बलवन्त  सिंह

 सिखित  उत्तर

 61
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 क्र  आबंटितियों  के  नामों  को  सूबो  बंध  सहित

 56.
 57.

 58.

 59

 60
 61.

 6  है १

 63.

 87.

 89.

 श्री  पुनीराम  साहू  पुत्र  श्री  पी०  आर०  साहू

 श्री  राजेन्द्र  मोहन  पुत्र  श्री  पी०  डी०

 श्री  विजय  कुमार  सूद  पुत्र  श्री  ओ०  पी०  सूद
 श्री  तेजवीर  सिंह  पुत्र  श्री  दिवान  सिंद

 श्री  जगदीश  सिह  पुत्र  श्री  गंगा  सहाय
 ध्वी  रजीउल्ला  पुत्र  श्री  जकी  उलला
 श्री  मनबो र  सिंह  पुत्र  श्रो  ज्ञान  सिंह
 श्रीमती  सोमा  कुमारी  पुत्री  श्री  पुरुषोत्तम  लाल

 ,  श्री  प्रहलाद  कुमार  चौरसिया  पुत्र  श्री  घोला  चौरसिया

 श्री  राजीव  पाण्डे  पुत्र  श्री  टी०  बी०  पाण्डे

 श्री  बृजपाल  सिह  पुत्र  श्री  मान  सिंह  ५

 श्री  वेदराम  संन  पुत्र  श्री  बाबू  राम

 ).  श्री  मन  मोहन  गुलाटी  पुत्र  श्री  एच०  आर०  गरुलाटी
 श्री  शिव  राम  वर्मा  पुत्र  श्री  आर०  पी०  वर्मा

 श्री  पूरण  चन्द  पुत्र  श्री  शिव  चरण  दास

 श्री  नारायण  दास  पुत्र  श्री  ओम  प्रकाश

 श्री  संजीव  अग्रवाल  पुत्र  श्री  पी०  सी०  अग्रवाल

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  मेहरा  पुत्र  श्री  अमरनाथ  मेहरा
 श्री  प्रकाश  चन्द  पुत्र  श्री  बदलु

 श्री  शेर  सिह  पुत्र  श्री  सेवाराम

 श्री  विजय  पुत्र  श्री  राजाराम

 श्री  सोहन  लाल  पृत्र  श्री  जगत  शर्मा

 श्री  रामकरण  पुत्र  श्री  महेन्द्र  शर्मा

 श्री  रामावतार  पुत्र  श्री  गोपाल  चन्द

 अमतुल  हसीन  पतली  श्री  यापृद्दीन

 श्री  साबुद्दीन  पुत्र  श्री  बुद्ध
 श्री  विधान  चन्द  पुत्र  नैनी  गोपाल

 3.  श्री  राम  सिंह  पुत्र  श्री  अजु  न  सिंह
 ,  श्रीमती  कृष्णा  देवी  पत्नी  श्री  कश्मीरी  लाल

 श्री  जमना  प्रसाद  पाण्डे  पुत्र  श्री  श्याम  लाल  पाण्डे

 श्री  जसपाल  सिंह  पुत्र  श्री  इन्दर  सिंह

 श्री  इन्द्र  सिंह  पुत्र
 श्री

 सुबे  सिह

 श्री  बृज  लाल  शर्मा  पुत्र  श्री  राम  चन्‍्द  शर्मा

 श्री  भगवान  दास  पुत्र  श्लो  गोगा  राम
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 ऋ०  सं०  आबंटितियों  के  नामों  को  सूचो  बंधा  सहित
 90,  श्री  सोमर  पंडित  पुत्र  श्री  चित्तन  पंडित

 91.  श्रीमती  साभा  अंजुम  पुत्री  अब्दुल  हमीद

 विमिनवनीनिती

 92.  श्री  शिवधानी  शर्मा  पुत्र  श्री  नैना  शर्मा

 3.  श्री  जगदीश  कुमार  पुत्र  श्री  परमानन्द

 94.  श्री  यतेन्द्र  कुमार  तिवाड़ी  पुत्र  श्री  ए०  एस०  तिवाड़ी

 95.  श्री  आनन्द  वर्मा  पुत्र  श्री  जी०  एन०  वर्मा

 96.  श्री  कृष्ण  लाल  पुत्र  श्री  लाल  बन्द

 97.  श्री  उप्रसन  पुत्र  श्री  लेखशज

 98.  श्री  मान  तह  पुत्र  श्री  राजेन्द्र  सिंह

 99.  श्री  फरण  सिंह  पुत्र  श्री  सिंह

 100.  कुमारी  सुमुन  पुत्री  श्री  मुरारी  लाल

 101.  श्री  राजकुमार  शर्मा  पुत्र  श्री  गोवरधन  दत्त

 102.  श्री  पूर्ण  चन्द  पुत्र  श्री  सुख  राम

 103.  श्रीमती  कुमकुम  पत्नी  श्री  नरोत्तम  प्रसाद  ०»

 104.  श्री  अमित  तलवार  पुत्र  श्री  आर०  के०  तलवार

 105.  श्री  आजाद  सिह  पुत्र  श्री  राम  किशन

 106.  श्री  महावीर  प्रसाद  पुत्र  श्री  पट्टु  लाल

 107.  श्री  साइमन  डिसूजा  पुत्र  श्री  पी०  टी०  डिसूजा

 108.  श्री  मोहन  लाल  गुप्ता  पुत्र  श्री  एम०  आर०  गुप्ता

 109.  श्री  प्रकाश  पुत्र  श्री  मीत  लाल

 110.  श्री  अशोक  खन्‍तना  पुत्र  श्री  जे०  खन्‍ना

 111.  श्री  भीमा  पुत्र  श्री  प्रेमा

 12.  श्री  रणवीर  सिंह  पुत्र  श्री  दयानन्द  शर्मा

 113.  श्री  इन्द्रजीत  गुलाटी  पुत्र  श्री  एच०  आर०  गुलाटी

 114.  श्री  भग़बत  सिंह  पुत्र  श्री  शेर  सिंह

 115.  श्री  मनमोहन  कुमार  पुत्र  श्री  नारायण  दाप्त

 116.  श्री  दिनेश  कुमार  पुत्र  श्री  एस०  एल०  चड्ढा

 117.  श्रीमती  उषा  रानी  पुत्री  श्री  सुभाष  चन्द्र

 उस  विकलांग  व्यक्तियों  को  सूची  जिन्हें  1986,  1987  तथा  1988

 के  दौरान  प्राबंटन  किए  गए

 ऋ०  सं०  नाम  एफ०

 1.  श्रीमती  उरशीला  ओचनी

 63



 लिखित  उत्तर

 cA

 ऋ0०  सं०  नाम  एफ० कक  नाम  एस  एक

 का

 2.  श्री  श्याम लाल  शर्मा

 3.  कुमारी  माला  पराशर
 4.  श्री  यादवीन्द्र पाल
 5.  श्री  राजू  अडवानी
 6.  कुमारी  नीलम  धर
 7.  श्री  अजय  कपूर
 8.  श्रीमती नीरा  अरोड़ा

 9.  श्रीमती नीलम  कुमारी  पहुजा
 10.  श्री  किशन  सिंह  भाटिया

 11.  कुमारी  विनोद  शर्मा

 12.  श्री  हीरा  ननन्‍्द
 13.  श्री  जी०  भकया  अम्मा

 14.  श्री  द्वारका ताथ  खन्‍ता

 15.  कुमारी  अनुराधा  भाई
 »

 16.  डा०  उषा  दिवान
 17.  श्रीमती  वर्षा  ओबेराय
 18.  श्री  रबीस्द्र कुमार  ग्रुप्ता
 19.  श्री  वीरेन्द्र कुमार  गये
 20.  नीमी  नतरगिश

 21.  श्री  ए०  के०  भाटिया

 22.  भौंसले  डेथारिया

 31.  श्री  भिरधारो  खाल  अग्रबाल

 32.  श्री  मदन  लाल  गोयल

 33.  श्री  आर०  सी०  जैतली

 34.  श्री  एम०  सी०  जोशी

 35.  श्री  एम०  एल०  प्रोवर
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 ऋ०  सं०  नाम  एफ०

 36,  श्री  एस०  वी०  बासिल

 37.  श्री  आर०  टी०  सम्पत  कुमार

 38.  थी  आर०  भुप्ता
 39.  क्री  के०  कै०  कालरा

 40.  भ्री  पीरेशसा  कुमार  बना

 41.  करतार  फौर

 42.  श्री  वीरेख  सूरी
 43.  श्री  एन०  डी०  राय

 44.  श्री  बी०  सी०  राजपुरी

 45.  श्री  पीं०  एल०  कपूर

 46.  श्री  खेराती  ला

 47.  सत्यवती  अरोड़ा
 48.  डा०  प्रेम  बजाज

 49.  श्री  इन्द्र  श  गोत्रा  ।

 0.  श्री  परमिन्द्र  सिंह  निम्दु
 श्रीमती  गीता  वालियां

 52.  श्री  योगिन्द्र  कुमार  जन
 ८43  gt  tes  व्रत  सौंची
 ३  oy
 54.  श्री  रामन  बछेरा
 55.  श्री  सुनील  कुमार  गुप्ता
 56.  भी  राजीव
 बदल  उज्टदीजा Poe  SNE  है

 59.  मक

 59.  श्री  अजय  कुमार
 60.  श्री  हरीश  चन्द  भण्डारोी

 61.  पावंती  देवी

 62.  श्री  यू०  प्रभाकर  राव

 63.  श्री  अरुण  वश्षिष्ठ

 64.  श्री  सोहनी  जगमोहन  कौर

 65.  श्री  दलीप  कुमार  भाटिया

 66.  श्री  बिनोद  कुमार
 67.  औमतो  बिमसा  प्रोबर

 68.  ओर  अजब  कुमार  नेच

 63



 लिखित  उत्तर

 क्र  ०  सं०  साम  एफ०

 66

 69.  मधु  शर्मा

 70.  श्री  चरणजीत  बग्गा

 71.  राजरानी  भसीन

 72.  श्री  रमेश  मनचनन्‍्दा

 73,  श्री  सतपाल  सिंह

 74.  श्री  अनिल  कुमार  बैरी

 75.  श्रो  बाई०  एम०  कोहली

 16.  श्री  चन्द्र  प्रकाश

 77.  श्री  विजय  भटतागर

 78.  श्रीमती  रीता  मल्होत्रा
 79.  श्री  ओ०  पी०  रमानी

 80.  श्री  सुरेश  चन्द  गोयल

 81.  पुष्पा  गुप्ता
 82.  श्री  डी०  के ०  नन्‍्दा

 83.  श्री  गोपाल  दास

 84.  श्री  एन०  जे०  एस०  पन्नू
 85.  श्री  स्वर्ण  सिह
 86.  श्री  बी०  बी०  सक्सेना

 87.  श्री  चितरंजन  सिन्हा
 88.  श्री  वलबोर  सिंह

 भध्य  ज्ञाय  वर्ग

 89.  कुमारी  रेणु
 90.  स्वामी  प्रेम  नाथ  हाण्डा
 91.  गिरीश  कुमार  अहुजा
 92.  श्री  एस०  सी०  सारस्वत

 93.  श्री  रावत  सिंह  चौहान
 94.  मेजर  के०  के०  चौपड़ा

 95.  श्री  राजकुमार  शुक्ला
 96.  श्री  सुरेन्द्र  कुमार
 97.  श्रीमती  जी०  पी०  पुने
 98.  श्री  जे०  एन०  पपरेजा

 99.  श्री  परमवीर  सिंह
 100.  श्री  जीतेन्द्र  कुमार
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 ee  ४००४»  *  नि  सके

 क्०  नाम  एफ०

 101.  कुमारी  नलीमा  नहूला

 102.  श्री  बी०  वी०  एस०  पोटियार

 103.  श्रीमती  दशोन  रानी

 104.  श्री  के०  एल०  गाबा

 105.  श्री  एस०  के०  साहनी
 106.  श्री  आर०  सी०  अग्रवाल

 107.  श्री  एस०  सीं०  पठानिया

 108.  श्री  राम  परवेज

 109. श्री
 वी०  एस०  वर्मा

 110.  श्री  ए०  एल०  शरीद

 111.  श्रो  स्वेब  सिंह  न

 112,  श्री  आर०  के०  सारंग  सुन्दरम
 113.  लेफ्टिनेंट  कनल  आर०  एल०  भानोट

 114.  श्री  टी०  वी०  स्वीस

 115.  लेफ्टिनेंट  कनंल  जे०  पी०  त्रिपाठी

 116,  श्री  एम०  भूषण
 117.  श्री  बलदेव  सहाय
 118.  श्री  विजयस  कुमार

 119.  श्री  पी०  डी०  अरोड़ा

 120.  श्री  जी०  डी०  शर्मा

 121.  श्री  एस०  श्रीनिवास  राय

 122.  श्री  दुर्गा  दास

 123,  श्री  किरण  लोंगल

 124.  श्री  एस०  एल०  शर्मा

 125.  श्री  अतर  सिंह
 126.  श्री  एस०  एस०  कपूर

 127.  श्री  रघुवीर  सिंह

 128.  श्री  एस०  सो०  नखूला

 129.  श्री  मोहिल्द  सिंह

 130.  श्री  डी०  के०  शर्मा

 131.  श्री  माल  सिंह
 13>.  श्री  महेश  सेठी

 133.  श्री  बी०  एल०  शर्मा

 134.  श्री  मोहन  लाल  शर्मा

 लिखित  उत्तर
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 लिखित  उत्तर
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 कर०  नाम  एक०
 135.  श्री  पी०  के०  एस०  नारायण

 136.  श्री  के०  एल०  कपूर

 137.  श्री  ओ०  पी०  जैन

 138.  श्रीमती  ग्रुरुदीप  कोर

 139.  श्री  हरी  कान्त

 140.  श्री  विपिन  बेहरी

 141.  श्री  सुदर्शन  सिह  परमार

 142.  श्री  त्रिलोक  सिंह  सम्धु
 143.  श्री  शिवचरण  दास  छर्मा

 144.  श्री  मंभत  राय

 145.  श्री  सतपाल  गुप्ता
 146.  श्री  चन्द्रभान  घींगरा

 147.  श्री  एस०  के०  भाटिया

 148.  भ्री  के०  एल०  सिंजा

 149.  श्री  योगिन्द्र  पाल  कालरा

 150.  श्री  सुधा  सिंह

 151.  श्री  सूरणभान
 152.  श्री  के०  एन०  मल्होत्रा
 153,  थ्ली  धमंपाल  मस्होंत्रा

 154.  श्री  इकबाल  सिह  राणा

 155,  श्री  ज्ञान  सिंह  अहुजा
 156.  श्री  मनमोहन  सिंह

 157.  श्री  के०  वी०  सिंह

 158.  श्री  एम०  एम०  लाल  जेब

 159.  श्री  मोहन  लाल  सूरी
 160.  श्री  आशाराम  मेहता

 161.  श्री  मोती  लाख  पीर

 162.  श्री  त्रिद्वीप  मुस्तेफी
 163.  श्री  विद्या  सामर

 व
 164.  श्री  आर०  एन०  बनर्जी

 165.  कुमारी  बोरेन्द्र  कौर

 166.  श्री  मदन  खाल  तनेजा

 167.  श्री  पिटर  एम०  साटिलिश्न
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 ऋ०  सं०

 168.

 169
 170

 171.

 172.

 173.

 174.

 175.

 176.

 177.

 178.

 179.

 180.

 181.

 186.

 187.

 188.

 189.

 190.

 191.

 192.

 193.  3.

 माम  एफ०

 श्रीमती  सत्यावती  रस्तोगी

 श्री  रावत  सिंह  चौहान
 ,  श्री  एस०  पी०  एस०  बधावन

 श्री  आर०  एन०  मल्होत्रा

 श्रीमती  पी०  एस०  फरीदी

 श्री  शिव  कुमार  चतुर्वेदी
 श्री  जी०  एन०  उपल

 क्षी  राजवीर  सोलंकी

 श्री  सुभाष  चन्द  जैन

 श्रीमती  ललीता  रमण

 श्री  एस०  एस०  राजपूत
 श्री  जमनादास  गर्ग

 श्री  रामनाथ  धींगरा

 श्री  सतीश  वर्मा

 भरी  सभाष  चन्द्र  सहगल
 श्री  स्वतंत्र  भूषण

 .  श्री  सुरेन्द्र  कुमार
 »  श्री  टी०  एस०  बिन्द्रा

 श्री  बी०  एस०  वर्मा

 श्री  मनिल  कुमार  प्रोवर

 श्री  सुआम  चोघधरी

 करी  रामशरण  दास  चाबला

 श्री  अशोक  कुमार  बंसल

 श्री  देवेन्द्र  कुमार
 श्री  भोला  सिंह  चाबला

 श्री  बसराम  मरवाहा
 श्री  उमेश  चन्द्र  मल्होत्रा

 श्री  सूरज  कुमार
 श्री  कन्हैया  साल

 श्री  विनोद  कुमार  कपूर
 श्री  भुपेन्द्र  सिह

 199.  श्री  ललित  कुमार  साही
 200.  जगदीश  सिंह

 लिखित  उत्तर

 659



 लिखित  उत्तर

 10

 नास  एफ०

 201.  श्री  एस०  एस०  तलवार

 202.  कुमारी  निर्मला  बागी

 203.  श्री  राम  स्वरूप  शर्मा

 204,  श्री  प्रेम  पाल  सिंह
 205.  श्री  बलदेव  सिह

 206.  श्री  राकेश  चोपड़ा

 207.  श्री  मनवीर  सिंह
 208.  कुमारी  विमला  भाटिया

 209.  श्री  आर०  एन०  त्रिपलानी

 0.  श्री  किशन  चन्द

 1.  श्री  अनिल  कुमार  अनेजा

 निम्त  आ्राय  वर्ग

 213.  श्री  ननद  किशोर

 214.  कुमारों  कुसुम  लता

 215.  श्री  देवेन्द्र  स्य।गी
 216.  श्रो  धुरेन्द्र नाथ  शर्मा

 217.  श्री  हरबीर  सिह

 218.  श्री  रघुबोर  सिंह

 219.  कुमारी  रोजी  बड़ढ़ा

 221.  श्री  वेद  प्रकाश  खन्‍ना

 222.  श्री  मनमोहन  पहुजा
 2

 223.
 शीमता

 दशना
 इुमारों

 224.  श्रीमती  उषा  रानो  शर्मा
 225.  श्री  किशोर  कुमार
 226,  श्री  एस०  एस०  विशष्ठ

 228.  श्री  जे०  डो०  पनहर
 229.  श्रीमती  इन्दू  पटेल
 230.  श्री  बी०  एल०  शर्मा

 231.  श्री  ओमपाल  संनी

 232.  कुमारों  चंचल  बाला
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 क्र०  नाम
 एक०

 233.  श्री  किशन  चन्द

 234.  श्री  शीश  पाल  सिंह

 235.  श्री  अमर  किशन

 236.  श्री  ए०  के०  ठुली

 241.  श्री  पी०  एस०  वाधवा
 :  242.  श्री  सुभाष  चन्द्र

 243.  श्री  जी०  के०  भटनागर

 246.  श्री  एम०  एस०»  नेगी

 247.  कुमारी  कमलेश  कुमारी
 248.  श्री  प्रेम  बन्द

 2549.  श्री  एस०  के०  शर्मा

 250.  श्री  एस०  एन०  सरन

 251.  श्रीमती  आशा  जैन

 252.  श्री  आर०  एन०  पटेल

 253.  श्री  एम०  एस०  सितारमन

 254.  श्री  अचेता  नन्‍द

 255.  श्री  करनेल  सिंह

 256.  श्री  ए०  ब्रह्मभोज
 257.  श्री  एच०  एस०  नौरंग

 258.  श्री  रघुवीर
 ः

 259.  श्री  खेम  चन्द

 260.  श्री  गोपी  ताथ  नाग

 261.  श्री  राम  प्रकाश  शर्मा

 262.  श्री  राम  चन्द

 263.  श्री  ए०  एस०  बेंकट्सरणन

 264.  श्री  मनोहर  लाल

 265.  श्री  बचन  सिंह
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 नननकीनी-झ-नन न
 साम्  एफ०

 266.  भी  सूर  नाथ

 267.  मुखत्पार  सिह

 लतता

 268.  भी  किशन  लाल

 269.  श्री  धुन्दर  सिंह

 270,  श्री  राम  विलास  गुप्ता
 271.  श्री  सीतारमण

 272.  श्री  वेद  राम
 273.  श्री  भोम  प्रकाश  भण्डारी

 274.  श्री  दीनदयाल

 275.  श्री  जगदीश

 276.  श्री  राजेश  कुमार
 277.  श्री  सुखबीर  सिंह
 278.  श्री  चर्द्र  गुप्ता
 279.  श्री  तेज  भान

 280.  श्री  राजेन्द्र  मल्होत्रा
 281.  श्री  चन्द्र  मोहन

 282.  श्री  कालीबरण

 283.  श्री  जय  प्रकाश

 284.  श्री  होशियार  सिह

 285.  श्रीमती  सुदेश  कुमारी
 286.  श्री  बाल  किशन

 उस  विकलांग  व्यक्तियों  के  नाम  जो  अनुसूचित  जाति  के  हें

 ऋ्र०  सं०  बरयं  नाम  घश

 1.  1986  श्री  रमेश  पुत्र  श्री  रामबतार  ॒
 2.  क्री  नानक  चन्द  पुत्र  श्रो  भारमल

 3.  श्री  नारायण  दास  पुत्र  श्री  माधो  राम

 4.  श्री  रामस्वरूप  पुत्र  उपलब्ध  नहीं

 श्रीमती  प्रेम  लता  फत्मी  श्री  पदम  सिंह

 श्री  ओम  प्रकाश  पुत्र  श्रौं  प्रेम  चन्‍्द

 1987  श्रीमती  बर्फी  देशो  फरसी  श्री  मनफूल  '-

 5

 6.  श्री  रामदेव  पुश्र  उफसब्ध  नहीं

 7
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 3  बल  ननदीलननकीक  नमक  नीकलीलीकिनलकि  लकी  जी  जज  जल  जज  ली  जज  जज  जी  कब

 नियुक्तियों  में  सरकारी  नियमों  का  उल्लंधन

 4797.  श्री  रामप्यारे  पतिका  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गृह  मंत्रालय  के  2  1975  के  परिपत्र  के  अनुसार  जो  व्यक्ति  जन्म  से

 अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित  जनजाति  का  नहीं  यदि  बहु  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित
 जनजाति  के  किसी  भी  पुरुष  अथवा  महिला  से  बिनाह  कर  लेता  है  तो  उसे  अनुसूचित  जाति  अथवा

 अनुसूचित  जनजाति  का  ही  समझा

 यदि  तो  क्या  उनके  मन्त्रालय  में  उपरोक्त  अनुदेशों  का  उल्लंघत  करके  कोई  भर्ती
 की  गई

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  कारण  क्या  और

 इन  अनुदेशों  के  उल्लंघन  के  मामलों  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 अथवा  करने  का  विभार  है  ?

 स्थास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापर्ड  )  :

 नहीं  ।

 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ।

 तारापुर  में  बीड़ी  मजबूरों  के  लिए  ही  ०  बो०  अ€  पताल

 4798.  श्री  आयनल  अवेबिन  :  क्‍या  भ्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  के  मुरशिदाबाद  जिले  में  तारापुर  में  बोड़ी  मजदूरों  के

 लिए  50  बिस्तर  वाले  अस्पताल  के  निर्माण  के  लिए  चयनित  स्थान  को  रह  कर  दिया  गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 क्षस  अंजालय  में  उपभंत्रो  तथा  संसरोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  राधा  फिशत
 :  से  मुशिद/बाद  जिले  में  धुलियाना  में  1.94  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत

 पर  विनिर्माण  के  लिए  50  पलंगों  बाले  अस्पताल  को  मंजूरी  दी  गई  उसी  जिले  के

 साजूर  मोरे  में  वेकल्पिक  जिले  में  बीड़ी  कमंकारों  के  मुख्य  संकेश्रण  के  निकट  हो  सकता
 दोनों  स्थलों  में  से  किसी  एक  पर  विनिर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  से  पूर्व  तकनीकी  तथा  वित्तीय

 पेरामीट्स  को  पूरा  किया  जाना  है  ।

 इलाहाबाद  में  श्ोनो  भिल  फी  स्थापना

 4799.  डा०  थो०  एल०  हॉलेश  :  क्‍या  खाद्य  ओर  तागरिक  पूर्ति  ऋ”जत्री  यद्‌  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  के  इलाहाबाद  जिले  में  गन्ने  को  प्रचुर  मात्रा  में

 उपलब्धता  और  बजीनी  मिलों  के  लिए  अवश्यक  शुतियादी  ढांचे  कौ  लुबिधाओं  को  देखते  हुए  बहां  एक
 भोनी  मिल  की  स्थापना  करने  का  भौ
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 यदि  तो  फ्यड  करण  हैं
 ?

 ,

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  डी०  एल०
 :  मौर

 केन्द्रीय  सरकार  नयी  चोनी  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  क्षीत्रों/राज्यों  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 देती

 है|  हाल  हो  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  तहँसौल  जिला  इलाहाबाद
 में  2500  टी०  सी०  डी०  क्षमता  की  एक  नयी  चीनी  मिल  स्थापित  करने  के  लिए

 राइसंस  प्रदान  करने  हेतु  उशर  प्रदेश  सहकारी  चीनी  फंक्ट्री  संध  द्वारा  अस्तुत  गया  एक  प्रस्ताव
 भेजा  है  ।

 महॉराष्ट्र  में  मेडिकल  कालेजों  के  लिए  केकीय  सरकार  का  लामोकत

 4800.  ओर  प्रकाह्  बोी०  पाहिल  :  बया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :

 कया  क्रेप्क्रीय  सहूकार  महाराष्ट्र  के  मेडिकल  कालेकों  में  प्रवेश  के  लिए  11  उम्मीदवार
 निर्देशित  करती

 क्‍या  सरकार  अपना  निर्णय  सूचित  करने  में  बहुत  अधिकः  समय  लेसी

 क्यो  कैस्ट्रीपे  स  रंकारਂ  फा  विजार  हंस'निर्णय  को  सूचित  करने  कि  लिए  कोई  तारीख
 निश्चित  करने  का  है  ताकि  समय  पर  ऐसा  न  होने  की  स्थिति  में  राज्य  सरकार  उपयुक्त  उम्मीदवार
 से  रिक्त  स्थानों  को  भर  भौर

 क्या  हस  सम्बन्ध  निर्णथादिया  जोजचका  है.और  थदि  हां,तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 स्वास्थ्य  क्षोर  परिंधार  ऋल्याक  मंत्रालप्र  में  रफ्य  भंत्रो  सरोज  :

 से  स्वास्थ्य  मौर  प्ररिवार  कल्याण  सरकपर  महाराष्ट्र  सहित  मेडिकल  कालेजों
 वाले  राज्यों  तथा  कुछ  दूसरी  मेडिकल  संस्थाओं  से  वर्ष  म्रें  एक  बार  अनुरोध  करती  है  कि  वे  केन्द्रीय

 पूल  में  अपनी  एम०  बी०  बी०  एस०  सीटें  उपलब्ध  इन  सीटों  को  संख्या  वर्ष  दर  वर्ष

 अलग-भलग  होती  है  ।  ये  सीट  बिना  मैडिकल  कालेजों  वांलें  रौज्यों/संघ  राज्य  रक्षा  कमिकों
 के  दूसरे  भर्ध  सैनिक  सांस्कृतिक  फीरोशिम्  वाले  विदेशत्रे  अपने

 खर्चे  पर  वाजे  विदेशी  श्रीलंका  आदि  से  देश  अल्यावतित  व्यक्तियों  को  भबंटित

 की  जंशी  हैं  ।  के्रीय  पूल  में  एम०  बी०  बी०  एस०  सोटों  को  कुल  उपलब्धता  पर  निभृंर  करते  हुए
 इन  सींहों  के  आवंटन  में  वर्ष  दर  बर्थ  झिम्नता  होती  है  |  छात्रों  का  जयन  तथा  मामांकम  उने  संबंधित
 राज्यों/संघ  '₹'ऊ्प  क्षेत्रों/मंत्रान्नघों  कियप  -  जाता  है  किहें  मे  सीट  आवंटित  की  जाती

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  अभी  तक  1989-90  के  सबके  लिए  केन्द्रीय  पूल  में  सीटें  उपलब्ध  करने  की  -

 पुष्टि  नहीं  की  है  ।  महाराष्ट्र  राज्य  प्चद्ठित  भ्रन्य  ग्रोगृद्यत  करने  वाली  एजेन्सियों  स  जब  भी  ये  सौट

 केन्द्रीय  पूल  में  आती  उनेकी  उपलब्धता  को  देखते  हुए  जून  या  उसके  बाद  ये  सोटें  संबंधित

 एजेन्सियों  को  पात्र  छात्रों  का  चैयने  और  नापौकनਂ  करने  हेतु  रिंसीज  कर  दी  जाती

 दिल्‍लो  के  प्रास  पास  के  धाहरों  में  सुपर  बाजार  को  शालाएं  क्षोलना

 भी  एस०  बी»  असाशोखर  म्‌ुति  :  कया  रस  ओर  मायरिक  पूति  अंजो  यह  बताते

 की  कपा  करेंगे
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 कया  सरकार  का  जनता  को  निर्धारित  मूल्य  पर  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  दिल्ली  के  आसपास  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  शहरों  में  सुपर  बाजार  की  शाख़ाएं  खोलने  का
 विचार  है  ;  और

 |

 यदि  तो  किन-किन  शहरों  में|कितनी-कितनी  शाखाएं  खोली  जाएंगी  और  ये  शक्लाएँ
 कब  तक  खोलो  जाएंगी  ?

 खाह्ष  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रासम  में|  उप-मंत्रो  एज०  :  कोर
 दि  स्टोर  दिल्ली  का  कार्यक्षेत्र  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  यह
 मोबाइल  वनों  में  63  दुकानें  चलाने  के  साथ-साथ  राजधानी  में  123  शाखाएं  चला  रहा  सुपर

 दिल्ली  द्वारा  राजधानी  में  अभी  और  चलती-फिरती  दुकानें  तथा  शाखाएं  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।  इनमें  से  कुछ  चलती-फिरती  दुकानें  बिल्‍ली  के  आस-पास  के  कस्बों  में  भी  जनता  को

 आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  जा  रही  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजघातो  क्षेत्र  के  लिए  प्रशासनिक  प्राक्नेकरण

 4802.  भ्री  एच०  जो०  रामुलु  :  क्‍्या|  शहरो  थिकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना।के  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  अब  तक  प्रगति

 हुई
 किन-किन  योजनाओं  को  अब  तृक  तैयार  भर  कार्यास्वित  क्रिया  जा  चुका  कर

 कया  सरकार  का  विचार  उक्त  योजना  के  त्वरित  विकास-भौर  बेहतर  समन्दग्म  के

 कोई  एक  प्रशासनिक  प्राधिकरण  स्थापित  करने  का  है  ?
 ्््ि

 शहरों  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्ली  दलबोर  (१)  भोर  स्रष्ट्रीय
 राजधामी  क्षेत्र  क्रोजजीा  -“-2001,  तारीख  2311-1989  से  आरम्भ  हुई  है  |  विकास  मंत्रालय

 तथा  सष्ट्रोय  राजधानी  क्षेत्र  योजता  वोडई  ने  संलग्न  विवरण  में  दिए  गये  विवरप्मनुसार  योजनायें

 स्वीकार  की  हैं  ।

 नहीं  ।  क्षेत्र  के  विकास  का  निदीक्षण  करने  तथा  समन्वय  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोड़  जिसको  अध्यक्षा  शहे  रो  विकास  मंत्री  हैं  और  सहभागी  राज्यों  इंटर  मुख्य

 दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  और  दिल्ली  के  मुख्य  कार्यकारी  पार्षद  और  इसके  सद्स्यगण:इसमें
 शामिल  का  पहले  ही  गठन  कर  दिया  गया  है  ।
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 लारेंस  दिल्‍ली  स्थित  एम०  आई०  जो०  फ्लेट

 4803.  भोमतो  प्रभावती  गुप्त  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  लारेंस  रोड  दिल्ली  स्थित  एम०
 आई०  जी०  प्लेट  के  बारे  में  ।6  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संद्या  890  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  198  [-82  के  दोरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 अआावंटित  किए  गए  लारेंस  पाकेट  में  बने  288  तीन-मंजिल  एम०  आई०  जी

 फ्लैटों  में  से  प्रत्येक  फ्ल॑ंट  पर  कुल  कितनी  लागत  आई  ओर  प्रत्येक  ब्यक्ति  से  भूमि  की  कीमत  निर्माण
 ब्यय  और  अन्य  प्रशासनिक  खर्चे  के  रूप  में  कुल  मिलाकर  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  ?

 शहरो  घिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  सूचता  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है  ।

 चघिवरण

 लारेंस  रोड  पाकेट  के  238  मध्य  आयवगं  के  फ्लेटों  के  संबंध  में  कुछ  भूमि
 का  निर्याण  की  लागत  और  अन्य  प्रशासनिक  प्रभावों  का  दान  वाला  एक  विवरण  इस

 नकल  सन  अल अनसुनी कली  भीकम  नीली  क  नीली  नी  मलललीी

 तल  फ्लेंट  की  कुल  निर्माण  की  लागत  भूमि  का  प्रीमियम  अन्य  प्रशासनिक
 लागत  वसूल  किया

 गया  ब्याज  आदि

 1.  भूमितत  108900  76045  रुपये  5600  रुपये  27255  रुपये
 तथा  कोट
 बार्ड

 2.  प्रथम  तल  111990  रुपये  84722  रुपये  4900  22278  रुपये

 द्वितीण  तल  110200  रुपये  83498  रुपये  4800  रुपये  21902  रुपये

 4.  तुतीय  तल  115300  89407  रुपये  5000  रुपये  22893  रुपये

 पंजाब  के  लिये  शई  का  निर्यात  कोटा

 4804.  श्री  कम्नल  चौधरो  :  कया  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  इस  वर्ष  रुई  का  रिकार्ड  उत्पन्न  हुआ  ओर

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दोरान  निर्यात  के  लिये  पंजाब  को  रुई  की  गांठों  का  कितना

 कोटा  आशंटित  किया  गया  है  ऋथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  भंत्रो  तथा  स्वास्थ्य  भौर  परियार  कस्याण  मंत्री  राम  निवास  रुई

 परामर्शी  बोर्ड  ने  चालू  रुई  वर्ष  के  दौरान  रुई  का  उत्पादन  20.65  लाख  गांठें  होने  का  अनुमान
 लगाया

 चालू  रुई  वर्ष  के  दोरान  प्रंजाब  मार्कफेड  को  अत्यधिक  लम्बे  रेशे  वाली  रई  की

 5,000  गांठों  का  निर्यात  कोटा  आाबंटित  किया  गया
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 नियंत्रित  मुल्य  पर  भवन  सिर्माण  सासश्रो  को  सप्लाई

 4805.  श्री  जो  ०  एस०  बासवराज  :

 क्री  पसराम  भारहाल  :

 क्या  बाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 __  कया  भवन  निर्माण  सामग्री  विशेषकर  अल्यूमी  नियम  और  कोयले  के  मुल्य
 पर  कोई  नियंत्रण  है  जिससे  कि  विभिन्न  राज्यों  में  भवन  निर्माण  कार्यों  को  बढ़ावा  मिल

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 कया  समूचे  देश  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए
 उन्हें  नियंत्रित  मूल्य  पर  भवन  निर्माण  सामग्री  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  इलबोर  से
 नियम  और  कोयले  के  मूल्य  की  सरकार  की  वर्तमान  नीति  इस  प्रकार

 इस्पात--इस्पात  के  मूल्यों  पर  कोई  वैधानिक  नियंत्रण  नहीं  ये  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा
 निर्धारित  औौर  घोषित  किए  जाते  जो  समय-समय  पर  मूल्यों  को  घोषित  करती  है  और  ये  केवल
 संघटित  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  उत्पादित  इस्पात  की  मुख्य  मदों  पर  ही  लागू  होते  मझले  क्षेत्र
 उत्पादक  अपने-अपने  उत्पादों  के  लिए  अपने  मूल  निर्धारित  करते  संषटित  इस्पात
 संयंत्रों  द्वारा  उत्पादित  सामग्रियों  की  मूल्य  वृद्धि  करते  समिति  द्वारा  इन  मूल्य  बृद्धियों  क ेअसर
 को  उन  उपभोक्ताओं  के  लिए  कम  करने  का  प्रयास  किया  जाता  जो  सुलभता  से  ऊंचे  मूल्यों  को
 वहन  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 प्रल्युमो  नियम  :

 अल्यूमी  नियम  धातु  के  घरेलू  उत्पादन  की  वृद्धि  को  देखते  हुए  1-3-89  से  अल्यूमीनियय
 के  मूल्य  और  वितरण  से  नियंत्रण  हटा  जिया  गया  है  ।

 कोयला  :  हे

 निवेश  लागत  में  वृद्धि  के  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोल  इंडिया  लिमिटेड  और  पिंगरेनी
 कोयला  खान  कम्पनी  द्वारा  उत्पादित  ग्रेड  ई  एफ  और  जी  के  खनन  मूल्यों  में  इस  प्रकार  बुद्धि  की

 गई  थी  :

 प्रति

 पुनरीक्षण  की
 ः

 इण्डिया  लि०  द्वारा

 तारीख  उत्पादित  खान  कोयले  का  खनन  मुल्य

 पुनरीक्षण
 में  पूर्व  पुनरीक्षण  के  पश्चात्‌

 ई  एफ  जी  ई  एफ  जी

 कोल  इ्डिया  लिसिटेश
 ष्

 1-1-89  9  176  149  100  200  160  114

 24-1-89  268  202  157  295  222  173
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 अमर  पमकसमममम  मम  काम  पा  ७  रा  इन  पारा  मान

 4806.  क्री  भद्ृशबर  तांतो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कश्याण  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  गलगंड  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गलगंड  रोग  को  फैलाने  से  रोकने  में

 कितनी  प्रगति  हुई
 देश  में  गलगंड  रोग  से  प्रभावित  विशेष  जिलों  के  नाम  कया  ओर

 इस  मामले  में  आगे  क्या  कदम  उठाने  का  विधार

 स्थास्म्य  और  परिवार  कश्याण  मंत्रालय  में  राज्क  संत्री  सरोज  :  से
 गलगण्ड  तथा  आयोडीत  की  कमी  से  होने  वाले  दूसरे  विकारों  की  समस्या  को  विशालता  को
 देखते  हुए  भारत  सरकार  ने  1986  से  देश  में  खाने  वाले  नमक  का  चरणबद्ध  ढंग  से  व्यापक
 आयोडीकरण  करने  की  एक  योजना  शुरू  की  है  जो  वषष  1992  तक  पूरी  हो  इस  योजना
 के  अन्तगंत  जम्मू  व  हिमाचल  उत्तर

 नरुणाचल  नागालैंड  भौर  मणिपुर  राषण्यों  तथा  चंडीगढ़
 संघ  जिन्होंने  गैर-आयोढीकृत  नमक  की  बिक्री  पर  अपने-अपने  समूचे  राज्य/संघ  राज्य
 क्षेत्र  में  प्रतिबन्ध  लगाया  हुआ  को  खाने  के  प्रयोजन  के  लिए  केवल  आयोडीकृत  ननक  ही  सप्लाई
 किया  जा  रहा  पश्चिम  मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  राज्य  जिन्होंने
 अपने  कुछ  जिलों  में  गैर-आयोढीकृत  नमक  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  हुआ  को  भी

 आयोडीकृत  नमक  सप्लाई  किया  जा  रहा  इसके  अतिरिक्‍त  दूसरे  शेष  राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  को

 भी  भायोडो कृत  नमक  सप्लाई  किया  जा  रहा

 भाषोड़ीकृत  नमक  के  उत्पादन  को  उदार  बनाया  गया  है  तथा  1986  में  आयोडोकृत  नमक
 की  2.00  लाख  टन  के  वाधिक  उत्पादन  से  लेकर  आयोडीकृत  ममक  के  उत्पादन  में  धीरे-धीरे  बद्ध
 की  गई  है  और  1988  से  1989  की  अवधि  के  दौरान  17.10  लाख  टन
 आयोडीकृत  नमक  का  उत्पादन  किया  गया  है  जबकि  1988-89  में  आयोडीकृत  नमक  की  अनुमानित
 आवश्यकता  22.00  लाख  टन  की  थी  ।

 देश  में  गलगण्ड  स्थानिकमारी  वाले  पता  लगाएं  जिलों  के  नाम  दर्शाने  वाला  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भारत  सें  वता  लग  गलरण्ड  के  स्थानिकसारो  लिले

 राम्य/संघ  रासश्य  केज का  भाव

 आगसप्न  प्रदेश

 1.  विशाखापषट्टनम
 2.  पूर्वी  गोदाबरी

 3.  अदिलाबाद  *  हि

 4.  खम्मम
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 5.  श्रीकाकुलम

 6-  विजयतगरम

 7,  आरंगल

 मरणाचल  प्रदेश
 असम

 1,  शिवसागर

 2.  लखीमपुर

 3.  डिब्र गढ़
 4.  कामरूप

 5  ओख़पाड़ा

 6.  दारांग

 7.  यूनिटियर  मिकिर  एण्ड  एच  एस  हिल्‍्स

 8.  कछार

 9.  नौगांव

 बिहार

 1.  अम्पारण

 2.  चम्पारण

 3.  पलामऊ

 4.  सारण

 5.  दरभंगा

 6.  सहरमा

 7.  पुनिया

 8.  संधाल  परमना

 9.  रांची

 10.  मुजफ्फरपुर
 11,  हरारीबाग

 गुजरात
 1.  भडोच

 2.  बालसाड

 3.  बड़ोदा

 4.  सूरत
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 1.  अम्बाला

 2.  गुड़गांव

 हिमाचल  प्रदेश

 1.  सिश्मौर

 2.  मण्डी

 3.  विसासपुर

 4.  कांगड़ा

 5.  महासू
 6.  शिमला

 7.  सोलन

 8.  ऊना

 9.  हमी  रपुर
 10.  कुल्लु

 जम्मू  ओर  कश्मोर

 1.  उधमपुर

 2.  अनन्तनाग

 3.  बारामूला
 4.  डोडा

 5.  जम्मू
 6.  पुंछ
 7.  कठुआ
 8.  राजौरी

 9.  श्रीनगर

 कर्नाटक

 1.  चिकमंगलूर
 केरल

 1.  एर्नाकुल्लम
 सध्य  प्रदेश

 1.  शहड़ोल
 2.  सिंधी

 3.  रायगढ़
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 4.  सरगूजा

 5.  विलासपुर

 6.  बण्डवा

 7.  करगान

 8.  बेतूल

 9.  होशंगाबाद

 खिलवाड़ा

 मांडला

 जबलपुर

 महाराष्ट्र

 जालना

 2.  भोरंगाबाद

 3.  अमरावती

 4.  वर्धा

 5.  बुलढाना

 6.  सतारा

 7.  घुले

 मजिपुर

 मेघालय

 गारो  पहाड़ी

 2.  संयुक्त  खासी  और  जयंतिया  पहाड़ी

 सागालेंड

 1.  कोहिमा

 2.  मोकोकचुंय
 3.  तेनसांग

 7

 उड़ीसा

 1.  सुन्दरगढ़

 1.  गुरदासपुर
 2.  होशिया  रपुर

 ग्पि
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 25.  मुजफ्फरनगर

 26.  रायबरेली

 27.  सुल्तानपुर

 28.  मिर्जापुर

 पश्चिम  बंगाल

 1.  क्च-बिहार

 2.  दाजिलिंग

 3.  जलपाईगुड़ी

 4.  मालदा

 5.  पश्चिम  दोनाजपुर

 दिल्‍लो  के  गांवों  की  भूमि  का  प्रधिप्रहण

 4807.  श्री  मश्त  क्‍या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दिल्ली  के  २ांवों  के  किसानों  की  भूमि  का  अधिग्रहण  किया
 था  भर  उन्हें  इसके  लिए  नाममात्र  का  मुआवजा  दिया

 क्‍या  किसानों  ने  मुआवजे  की  राशि  बढ़ाने  हेतु  पहले  उक्य  न्यायालय  में  और  फिर
 उच्चतम  न्यायालय  में  अपील  की

 यदि  तो  इनके  मामलों  में  कब  तक,निर्णय  लिए  जाने  को  संभावना  और

 इन  किक्षानों  को  उचित  मुआवजा  कब  तक  दिया  जाएगा  ?

 दाहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शलबोर  :  दिल्ली  प्रशासन  भूमि
 अधिप्न  हुण  1894  के  उपबंधों  के  अन्तर्गत  समय-समय  पर  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए
 दिल्ली  के  विभिन्न  क्षंत्रों  में  भूमि  अजित  करता  है|  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  की  धारा  4  के
 अंतर्गत  अधिसूचना  जारो  होने  की  तारीख  को  उस  क्षंत्र  में  प्रचलित  बाजार  मूल्य  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  भूमि  अधिग्रहण  कलेक्टरों  द्वारा  अजित  भूमि  के  लिए  मुआवजा  दिया  जाता

 हां  |  यवि  कोई  जिसका  उस  भूमि  में  हित  निहित  भूमि  अधिग्रहण
 कलेक्टर  द्वारा  दिये  गये  मुआवजे  से  संतुष्ट  नहीं  होता  तो  बह  जिलाधोश  से  अपील  कर  सकता
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 है  और  यदि  वह  फिर  भी  संतुष्ट  न  हो  तो  आगे  उच्च  न्‍्यायालय/उच्चतम  न्यायालय  में  अपील  कर

 सकता  1988  के  अन्त  तक  उच्च  न्यायालय  में  भूमि  अर्जन  के  2855  मामले  लम्बित  पड़े  हुए
 थे  |  उच्चतम  न्यायालय  में  भूमि  भजन  के  संबंध  में  ऐसे  कोई  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 और  ऐसे  मामलों  पर  निर्धारित  न्यायिक  प्रक्रिया  के  अनुसार  निर्णण  लिया  जाता

 है  ओर  उसके  बाद  भूमि  अर्जन  समाहर्ता  उन  जिनके  लिए  भूमि  अर्जित  की  गयी  से

 भुगतान के  लिए  बढ़ा  हुआ  यदि  कोई  एकत्र  करता  है  ।

 श्ोनोी  मिलों  में  घाटा

 4809.  डा०  चनाशेक्षर  त्रिपाठी  :  कया  क्षात्ष  ओर  नागरिक  पूति  प्रंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीनी  की  कई  मिलें  धाटे  में  चल  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  मामले  की  जांच  कराने  का  बिचार  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  ग्रोर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  डो०  एल०  से
 सरकार  चीनी  मिलों  के  संबंध  में  लाभ  और  हानि  के  लेखे  नहीं  रखती  किसी  चीनी  फ्रैक्ट्री  की

 लाभकारिता  अथवा  अन्यथा  कई  एक  तथ्यों  पर  निर्भर  करती  है  जिसमें  गन्ने  की

 तकनीकी  ओर  प्रबन्धकीय  सक्षमता  भर  कई  अन्य  जो  कि  चीनी  नीति  द्वारा  सीधे  विनियभित

 नहीं  किए  जाते  शामिल  हैं  ।  सरकार  चीनी  उद्योग  की  सक्षमता  में  सुधार  करने  की  दिशा
 में  पग  उठाती  भा  रही  इसकी  दृष्टि  इस  मामले  में  जांच  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 धहमशालाद  में  परिक्रमा  रेलगाड़ो

 4810.  भ्रो  रणजोत  सिह  गायकचाड़  :  कया  दाहरी  विकास  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  गुजरात  में  अहमदाबाद  के  आसपास  एक  परिक्रमा  रेल
 सेवा  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 सरकार  द्वारा  इस  संबध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलाकोेश  नहीं  ।

 और  अहमदाबाद  नगर  निगम/अहमदाबाद  शहरी  विकास  प्राधिकरण  के  भनुरोध
 महानगरीय  परिवहन  परियोजनाओं  ने  ने  ब॒हत  अहमदाबाद  क्षेत्र  के लिए

 द्रतगामी  जल  परिवहन  प्रणाली  को  लागू  करने  के  लिए  भारतीय  रेल  तकनीकी  तथा  आधिक  सेवाणों
 द्वारा  तकनीकी  आर्थिक  सम्भाग्यता  का  अध्ययन  कराया  1988  में  रिपोर्ट

 राज्य  सरकार  को  प्रस्तुम  की  गई  इस  रिपोर्ट  पर  आगे  कारंबाई  करना  गुजरात  सरकार  का

 काय

 शनि
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 रेशम  उतादन  उद्योग  के  लिए  केखोय  सहायता

 4811.  भरी  श्रीकांत  दत्त  भर्रातहराण  धाडियर  :  कया  बस्च्र  मंत्री  पह  बताने  की  हपा  करेंगे है

 ग्रत  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  रेशम  उत्पादन  उदच्चोग  के  विकास  किये  राज्यवार
 कितती  धनराशि  आवंटित  की  गई

 कया  रेशम  उत्पादन  उद्योग  को  और  अधिक  सहायता  दैनै  की  आवश्यकता

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  लिए  रेशम
 दन  उद्योग  के  लिए  कोई  अतिरिक्त  केम्द्रीय  सहायता  निर्धारित  की  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा
 क्‍या

 कर्नाटक  में  रेशम  उत्पादन  के  विकास  के  लिए  वर्ष  198889  और  1989-90  के
 लिए  आवंटित  की  गई  धनराशि  का  अयौरा  क्‍या  और

 कर्नाटक  में  रेशम  उत्पारत  के  विकास  के  लिए  और  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  और  परिवार  रुल्याण  मंत्री  राम  निबास  :
 संलग्न  है  ।

 हां  ।

 वर्ष  1987-88  की  तुलना  ag 1988-89  और  1989-90  के  लिए  धतराशि
 के  त्रिम्नलिखित  उच्चतर  आबंटन  के  रूप  में  रेशम  उत्पादन  उच्चोग  को  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता
 दीं  गई

 यर्ष  किए  गए  आबंटस

 रुपयों

 1987-88  8  25.50

 1988-89  9  26.29

 1989-90  39.04

 कर्नाटक  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  रेशम  उत्पादन  विकास  योजना  के  लिए  वर्ष  1988-89
 ओर  1989-90  के  दौरान  निम्नलिखित  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया

 1988-89  9  3.362  करोड़  रु०

 1989-90  5.487  करोड़  रु०

 ($)  संलष्न  है  ।
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 लिखित  उत्तर

 का  सं०

 5  1989

 पिछले  तोन  ब्रत्नों  के होशान  मोजना  आयोग  हाश  अनुमोदित  राज़्य-वार  भावंटग

 राज्य

 1,  आंध्र  प्रदेश

 2.  असम

 3.  बिहार

 4.  हिमाचल  प्रदेश

 5.  मेघालय

 6.  जम्मू  तथा  कश्मीर
 7.  मध्य  प्रदेश

 8.  तमिलनाडु

 9.  महाराष्ट्र

 10.  मणिपुर

 11.  कर्नाटक

 12.  नागालैंड

 13.  अरुणाचल  प्रदेश

 14.  उड़ीसा

 15.  पंजाब

 16.  त्रिपुरा

 17.  उत्तर  प्रदेश

 18.  पं०  बंगाल

 19.  गुजरात

 20.  राजस्थान

 21.  मिजोरम

 22.  एन०ई०सी ०

 23.  केरल

 1986-87  6-87
 ७एएएएााणांणाणाआाााआाआआआआआआआांभांभाामामााआाआऋाआाआाआई॒थं

 350.00

 250.00

 35,00७

 350.00

 50.00

 85.00

 25.00

 70.00

 30.00

 24.00

 30.56

 80.00

 1987-88 8  1988-89  8-89

 375.00  400.00

 270.00  305.00

 200.00  225.00

 14.89  14.45

 36.00  47.00

 165.00  182.00

 426.00  550.00

 240.54  395.62

 30.00  50.00

 85.00.  100.00

 1496.00  1446.08

 25.00  40.00

 20.00  25.00

 76.30  107.00

 31.75  13.85

 26.90  27.00

 120.00  138.00

 332.00  213.00

 40.91  26.00

 38.00  40.00

 100.00  105.00

 77.00  30.00

 रा  20.00
 ee +भ  कमान  >>
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 15  1911  *
 लिखित  उत्तर

 राज्य सरकार के प्रयासों के प्रक प्रयास हे रूप में, राज्य में रेशम उत्पादम  बिकास  ७  के

 राज्य  सरकार के
 भ्रयासों  के  पूरक  प्रयास  हे  रूप  राज्य  में  रेशम  उत्पादम  विकास  के

 लिए केन्द्रीय रेशम बोड्ड ने निम्तलिलिख अनुसंघान ओर विकास विस्तार तथा प्रशिक्षण एकक स्थापित किये केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंघान और प्रशिक्षण संस्थान (2) । केन्द्रीय रेशम प्रोश्चौगिकी अनुसंधान संस्थान (3) अन्तर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबन्धी रेशम उत्पादन प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र (4) रेशम परीक्षण प्रयोगशाला 5) 2 क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र (6) ! प्रदर्शन-सह-प्र शिक्षण केन्द्र (7) अनुसंधान विस्तार केन्द्र (8) 4 बुनियादी बीज कोनून फार्म (9) 5 रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र इसके केन्द्रीय रेशम बोढ़ं ने निम्नलिखित योजनाओं के लाभ प्री कर्नाटक राज्य को दिए यूजीफ्लाई नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए अनुदान । 2. बिथोल्टाइन रेशम कीट पालनकर्ता ओर रीसरों को भ्रोह्साहन जोन्स का भुगतान । 3. नये क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तगंत शहतूत की कलमों की इमदादी आपूर्ति । 4. सूखा पीड़ित रेशम उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए योजना । 5. रेशम उत्पादकों को रसायनों/कीटाणु रोधकों की मुफ्त जापूर्ति । आंध्र प्रदेश में फ्मेंचारो भविष्य निधि कार्यातय लोलना श्रो भोहरि राब : क्‍या भ्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या राजमसुंद्री आंध्र प्रदेश में कमंचारी भविष्य निधि कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव और यदि तो तश्संबंधी ब्योरा क्‍या है ? भ्रम मंत्रालय में उप-मंत्रो तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्रो राधा किशन हयौर आंध्र ररेग र जमुंद्री में कर्मंच।री भविष्य निधि का उपलक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए विप्रिन्न भागों से अनु रोध प्राप्त हुए हैं तथा इन पर उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के उन संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विच्ञार किया जाएगा जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय स्य.सी बोई की 4 989 की हुई बैठक में अनुमोदित किया गया दिलसो में अनधिकृत निर्लाण ओऔ कराज्रीप्रसाद पांडेय : क्‍यां शहरी विक्ञास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 97



 लिखित  उत्तर  रे  5  1989
 ििनत-त+त>त-ह8॥>ह87>ऊऋ्_भहुदतु३]३नठल#ठ३ल

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वषवार  सरकारी  भूमि  प  अनधिकृृत  निर्माण  के  लिए
 दार  फ्राए  ब्यक्षियों  के  विरुद्ध  दिल्ली  में  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये  हैं

 कहे किने  मामलों  में  संबंधित  व्यक्तियों  ने  न्यायालय  से  स्थगन  बादेश  प्राप्त  किये

 क्‍या  इस  समय  अनधिकृत  निर्माण  में  कमी  भाई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  संबंध  में  एक  उच्च  स्थरीय  समिति  गठित  करने

 का  विचार  है  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :
 ...  वरिनभानिनरवशिनाश्रित्  जनत-+तमतत+त++_तलनल

 वर्ण  मामलों  की  संख्या

 1986  345

 1987  466

 1988  259

 योग  :  1070

 782  मामले  ।

 1987  में  466  मामलों  की-तुलना  में  1988  में  अनधिक्ृत  निर्माण  के  259  मामले

 नहीं  ।

 भूतपूर्ण  संत्रियों/संसद  सदस्यों  के  आवास  भादुंटन  करने  हेतु
 ब्रिशेष  प्राथधान

 ]
 4814.  श्री  ई०  अय्यपू  रेडडो  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  केन्द्रीय  मंत्रियों  और  संसद  सदस्यों  को  रिहायशी  आवासों  के  आबंट्रन  के

 लिए  नियमों  में  विशेष  प्रावधान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यद्वि  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 धहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केनीम  डिजाइन  सशषनऊ

 4815.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  कया  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  केस्द्रीय  डिजाइन  लसऊ ने  पम्परागत  डिजाइनों  के विकास  और  परिरक्षण
 और  हस्तकला  के  संव्धुंन  के  लिये  सिफारिश  की  और
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 15  1911  लिंदितं  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 बस्तर  तथा  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राम  निदास  और
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  अघीन  कार्यरत  केन्द्रीय  डिजाइन  लखनऊ  द्वारा  दी  गंई

 जानकारी  कै  अनुसा  उन्होंने  भारतीय  हस्सशिल्पों  के  संवर्धन  ओर  परम्परागत  डिजाहनों  के  विकास
 तथा  संरक्षण  हेतु  कोई  सिफारिश  नही  की  किन्तु  वे  निम्नलिखित  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं

 (1)  प्रीतल  के  बन  निर्माण  और  जरी  शिल्पों  मे  तकनीकी  मायंदर्शन  ।

 (2)  हस्तशिल्पों  के  विप॑णम  हेतु  प्रदर्शतियों  तथा  भेलों  का  आयोजन  ।

 )  प्रमुख  शिल्पियां  पुरस्कार  को  प्रदान  करना  ।

 (4)  नए  शिल्पियों  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाएं  ।

 (5)  बाजार  की  मांग  के  अनुरूप  नए  डिजाइन  तैयार  करना  ।

 बॉस  को  खेतों

 4816.  श्री  प्रताप  राब  बी०  भोसले  :  कया  पर्यावरण  भौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  पा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बांस  की  खेती  को  एक  कृषि  उत्पाद  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  और  इसे
 कागज  मिलों  में  कच्बी  सामग्री  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  बड़े  पैमाने  पर  बांस  की  खेती  करने  के  लिए  कोई  कार्य
 योजना  बनाई  और

 इसकी  खेती  के  लिए  किन  रथानों  का  चयन  किया  गया  है  और  बांस  की  खेती  करने  के
 लिए  किसानों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रो  जियाउरंहमान  :  बांस  एक  कन  उत्पाद  है  और
 कागज  मिलों  के  लिए  एक  कच्ची  सातग्री  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  बड़े  प॑माने  पर  बांस  की  खेती  के  लिए  कोई  विशिष्ट
 कार्य  योजना  तैयार  नहीं  की  बांस  की  लेती  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  कृषि  बानिको
 ओऔर  विकेन्द्रीकृत  जन  पौधशाला  कार्यक्रमों  के  तहत  बांस  के  पोर्ध  निःशुल्क  था  रियायत  दर  पर

 वितरित  किये  जाते  इसके  बांस  की  खेती  हाल  ही  में  शुरू  की  गई  लघु  बन  उत्पाद  की

 पौधरोपण  की  100  प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  तहत  भाती  है  ।

 गेर-सरकारो  क्षेत्र  को  रई  के  निर्यात  के  लिए  आधंढित  कोटा

 4817.  श्री  बलअस्त  सिंह  राभृवालिया  :

 भरी  दिनेश  गोस्वामी  :

 क्या  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  रुई  निगम  के  लिये  निर्धारित  इई  का  निर्यात  कोटा  गैर-सरकारी  क्षेत्र
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 लिखित  उत्तर  5  1989
 —_——_—  जि

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  कोटा  आवंटित  किया  गया  है  और  इसके  कया  कारण

 क्या  कोटे  के  आवंटन  हेतु  गैर  सरकारो  क्षेत्र  से  नये  प्रस्ताव  अमंत्रित  किये  गये  यदि

 ती  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  और

 किन-किन  कम्पनियों  को  रुई  के  निर्यात  का  काम  सौंपा  गया  था  और  इसके  लिये  क्‍या
 मानदंड  अपनाये  गये  हैं  ?

 बस्तर  संत्रो  तथा  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंजो  रास  निवास  ओर
 भारतीय  रुई  निगम  की  प्रारंभ  में  बंगाल  देशी  रुई  का  10,000  गांवों  का  जो  कोटा  रिलीज

 किया  गया  था  उसे  बाद  में  अधिक  विदेशी  मुद्रा  वसूल  करने  के  उद्देश्य  से  गर-सरकारी  व्यापार  क्षेत्र
 को  पुनः  आबंटित  कर  विया  गया  था  ।

 और  नई  बोलियां  आमंत्रित  करना  इसलिए  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  क्योंकि
 अतिरिक्त  कोटा  क्रमानुसार  40,000  गांठों  के  मूल  कोट  की  निविदा  के  सहमागियों  को  सर्वाधिक

 इकाई  मूल्य  वसूली  के  आधार  पर  इस  शर्त  पर  विया  गया  था  कि  कुल  आबंटन  भौर

 अतिरिक्त  कोटा  में  पहले  मांगी  गई  मात्रा  तक  ही  सीमित  जिसकी  उच्चतम  सीमा  कुल
 कोटे  का  25  प्रतिशत  होगी  तथा  इसकी  दर  मूल  निविदा  के  संबंध  में  स्वीकार  की  गई  न्यूनतम  दर

 से  कम  नहीं  होगी  ।

 उपरोक्त  मानदण्ड  के  आधार  पर  निम्नलिखित  को  अतिरिक्त  कोटा  रिलीज  किया  गया  :

 मे  ०  द्वारका  दास  काटन  कु०  प्रा०  बम्बई

 2.  मं०  शेक्षशरिया  पोली  काटन  प्रा०  अम्बई

 3.  में०  चेंम  केम  प्रा०  अम्बई

 4.  मं०  श्री  रानी  सति  बम्बई

 5.  मे०  डोके  कलकत्ता

 6.  में०  भारत  कलकत्ता

 7.  मै०  कल्पना  कलकत्ता

 $.  में०  हिन्द  कलकत्ता

 मं०  नवकेतन  कलकसा

 मैँं०  डो०  सी०  बम्बई

 मं०  कमल  कलकता

 मैं०  कृप्णा  प०  बंगास  |

 जनजातियों  को  जोन  पढति  को  रक्षा  करता

 48  भ्रो  के०  कुल्शम्श  :  क्या  पर्थावरण  झोर  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या अनुसूचित जनजातियों से वन संरक्षण के कठोर उपबन्धों के विरद्ध शिकायत मिली
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 यदि  तो  शिकायतों  का  सही  स्वरूप  क्‍या  ओर

 वनों  और  प्राकृतिक  सम्पदा  और  जनजातिजों  की  जोवन  पद्धति  की  सुरक्षा  के  लिए
 क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  वन

 1980  के  उपबंध  में  ढील  देने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 ये  अभ्यावेदत  मुख्य  रूप  से  दूरसंचार  विकास  आदि  के  लिए  वन  भूमि  में

 अनधि+कार  प्रवेश  और  उसकी  कटाई  को  विनियमित  करने  से  संबंधित  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 बस  और  प्राकृतिक  बासस्थल  की  सुरक्षा  के  लिए  किए  गए  उपाय  :

 1.

 2.

 7  हि

 नई  राष्ट्रीय  वन  1988  में  वनों  के  संरक्षण  पर  ओर  अधिक  बल  दिया  गया

 अग्नि  और  अनाधिकार  प्रवेश  से  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  इसमें  विशेष

 प्रावधान  किए  गए  हैं  ।

 गैर-वन  प्रयोजनों  के  लिए  वन  भूमि  के  उपयोन  को  रोकने  के  लिए  1980  में  वन

 अधिनियम  बनाया  गया  1988  में  इसमें  संशोधन  करके  इस

 अधिनियम  को  भोर  अधिक  कठोर  बनाया  गया  है  ।

 वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  कानूनी  उपबंधों  को  लागू  करने  के  लिए  आधारभूत  ढांचे  के

 विकास  के  लिए  राज्यों  की  सहायता  हेतु  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  शुरू  की

 गई  है  ।

 घरेलू  और  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  में  ईघन  की  लकड़ी  के  प्रतिस्थापन  के  लिए  ऊर्जा  के

 वैकल्पिक  स्रोतों  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 रेलवे  स्‍लीपरों  और  भवन  निर्माण  में  लकड़ो  के  बदले  वेकल्पिक  सामग्री  का

 उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 |  बन  उत्पादों  के  लिए  आयात  नोति  को  उदार  बना  दिया  गया  है  ।

 लड़की  के  विकल्प  का  प्रयोग  करने  के  लिए  उद्योगों  को  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए
 जाते  हैं  ।

 झूम  खेती  को  नियंत्रण  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बनों  की  सुरक्षा  के  लिए  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  समय-समय  पर

 दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  इसमें  से  कुछ  दिशा-निर्देश  नीचे  दिए  जाते  हैं  :

 1.  प्राकृतिक  बनों  की  पूर्ण  कटाई  से  बचना  ओम  जहां  फसलों  की  बहाली  अथवा

 अन्य  बागवानी  दृष्टिकोणों  इस  प्रकार  की  कटाई  अपरिहायं  वहां  पहाड़ों
 पर  इस  क्षेत्र  10  हेक्टेयर  और  मंदानों  में  25  हेक्टेयर  से  अधिक  नहीं  होना

 बअाहिए  ।

 101
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 2.  पहाड़ों  पम  सालों के  मीटर  से  अधिक  ऊंथाई  पर  पेड़ों  की  कटाई  पर  कम  से
 कम  कुछ  सालों  के  लिए  प्रतिबंध  लगने  पर  थि  चार  करना  ।

 पहाड़ियों  मा 3.  पहाड़ियों  ओर  पव॑तों  पर  उन  महत्वपूण्ण  क्षेत्रों  का  पता  जिनमें  वनों
 की  कटाई  से  सुरक्षा  करने  और  तत्काल  व्यापक  वनरोपण  की  जरूरत

 4.  4  प्रतिशत  भौगोलिक  क्षेत्र  को  वन्यजीव  राष्ट्रीय
 जीवमंडल  रिजर्वों  भादि  जसे  सुरक्षा  क्षेत्रों  के  रूप  में  अलग  रखना  ।

 5.  वनों  को  दावानल  से  बचाने  के  लिए  विशेष  मार्गदर्शी  ध्षिद्धान्त  जारी  किए
 गए  डर  के

 आदिवासियों  के  हितों  को  सुरक्षा  के  लिए  सुझाए  गए  उपाय  :

 नई  राष्ट्रीय
 बन  स्थान  में  निम्नलिखित  मा्गदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  किए  गए

 आदिवासियों  के  अधिकारों  और  रियायतों  को  पूर्ण  सुरक्षा  दी

 2.  बन  ठेकेदारों  के  स्थान  पर  आदिव!सी  सहकारी  श्रमिक  सहकारी
 सरकारी  निगम  आदि  जैसे  संस्थानों  को  लगाया  जाए  ।

 3.  नघु  वन  उत्पाद  की  पुनउंत्पादन  एवं  उनके  संग्रह  को  इष्टतम  बनाया  जाए

 ओर  इनके  विवरण  के  लिए  संस्थागत  व्यवस्थाएं  की  जाएं  ।

 4,  वन  ग्रामों  का  विकास  कर  उन्हें  राजस्य  ग्रामों  क ेसमान  किया  जाए

 5.  आदिवाधपियों  के  हित  के  लिए  गरिवार  के  अनुकूल  समस्या  ओों  का  प्रचार  किया

 6..  आदिवासियों  सहित  ग्रामीण  लोगों  की  जलावन  की  लकही  ओऔर  चारे  की  मौलिक

 वश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  पश्चात्‌  वन  पर  आधारित  ग्राम  और
 कुटीर  उद्यमों

 को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  की  जाए

 प्रदंध  में  मजबूरों  की  सहभागिता

 श्री  बम  मोहन  महन्तो  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  स्थापित  केन्द्रीय  सरकार  के  उन  उपक्रमों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्होंने  प्रबंध

 व्यवस्था  में  मजदूरों  की  सहभागिता  संबंधी  पोजना  को  कार्पात्वित  किया  और

 क्या  उड़ीसा  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  ऐसा  कोई  उद्योग  है  जिसको  प्रबंध  व्यवस्था  में

 मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 क्रम॒मंप्रालय  में  उप-मंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  उप-संत्री  राधा  कियास

 :  उड़ोसा  में  कायरत  पांच  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  उद्यमों  से  केवल  पारादीप

 फॉसफेट्स  लि०  शॉप  क्लोर/संयंत्र  स्तर  पर  प्रबंध  व्यवस्था  में  कर्मेंकारों  की  सहभागिता  संबंधी  योजना

 को  कार्यान्वित  किया  है  ।

 ओर
 वर्ष  योजना  में  केसद्रीय  सरकार  द्वारा  अधिसूबित  प्रबंध  व्यवस्था  में

 कर्मकारों  की  सहभागिता  संबंधी  योजना  मुखतया  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  को  लागू  होती  है

 हालांकि निजी क्षेत्र उध्धमों का इसे अपनाए जाने में स्वागत किया जाता उन निजी क्षेत्र
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 जिनमें  कर्मकारों  के  प्रतिनिधियों  को  प्रबंध  व्यवस्था  में  शामिल  किया  गया  के  संबंध  में  सूचना
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  भ्रम  संस्थात  के  निष्कर्

 4820.  भ्रो  गदाधर  साहा  :  क्‍या  भ्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  द्वारा  श्रम  मंत्रालय  की  सलाहकार  समिति  को  प्रस्तुत  किए  गए
 प्रपत्र  में  किन  महृत्वपूर्ण  निषक्षों  का  विवरण  दिया  गया  और

 इस  के  बारे  में  श्रम  मंत्रालय  की  कया  प्रतिक्रिया  है  और  इस  प्रपत्र  में  दिये
 गये  सुझावों  के  आधार  पर  ग्रामीण  भौर  शहरो  क्षेत्रों  में  असंगठित  श्रमिकों  के  कार्य  स्थितियों
 ओर  रहन-सहन  की  दशा  तथा  सामाजिक  सुरक्षा  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  को  गयी  है  ?

 अम  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राधा  क्शित
 :  श्रम  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  के  डीत  द्वारा  तैयार  किये  गये  भ्रमिकਂ  नामक

 एक  पेपर  पर  श्रम  मंत्रालय  की  संसदीय  परामर्शदात्री  समिति  की  एक  बंठक  में  विचार-विमर्श  किया
 गया  )  इन  कागजातों  में  अन्य  बानों  के  असंगठित  क्षेत्र  में  सभी  कारकों  तथा  मानव
 संसाधन  विकास  में  लगी  एजेन्सियों  की  समग्र  रूप  से  पुनरीक्षा  करने  की  न्यूनतम
 मजदूरी  ठेका  श्रम  और  1979  अ्नन्तर्राज्यिक
 प्रवासी  कमंकार  का  विनियमन  ओर  सेवा  की  जैसे  मौजूदा
 श्रम  विधानों  तथा  अन्य  ऐसे  कानूनों  के  बेहतर  कार्यान्वयन  का  सुझाव  दिया  गया  कृषि  श्रमिकों
 के  लिए  एफ  केन्द्रीय  कानून  बनाने  के  लिए  भी  सुझ'व  है  तथा  असंगठित  श्रमिकों  को  समस्याओं  को

 दूर  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  की  बजाय  सहयोजित  दृष्टिकोण  की  आवश्यकता  है  ।

 सरकार  को  ऐसे  कागजात  प्राप्त  होते  हैं  और  ये  सुझावों  के  गुणा  बगुण  तथा  उनकी

 भ्यवर्हायता  के  आघार  पर  भविष्य  नीति  निर्धारण  में  योगदान  देते

 आवश्यक  वस्तुभों  फो  क्षोमतों  सें  स्वच्छा  से  कमो  करना

 भी  एम०  रघमा  रेड्डी  :  कया  खाद्य  प्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  फैडरेशन  ऑफ  आल  इंडिया  फूडग्रेन  डोलसं  एसोसिएशन  के  चावल  भोर

 की  कीमतों  में  स्वेच्छापूवंक  तत्काल  कमी  करने  का  निर्णय  किया  यदि  तो  कितनी  कमी

 की  गई

 क्‍या  एसोसिएशन  ने  कीमतों  में  सशर्त  बःमी  को  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 भौर

 क्‍या  उन्होंने  कुछ  वस्तुओं  को  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम
 के

 क्षेत्राधिकार  से

 छट  देने  की  मांग  मी  पदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 खाद्य  और  तागरिक  पर्ति  मस्त्रालय  में  उप  मन्त्री  डी०  एल०  :  फैडरेशन

 ऑफ  आल  इंडिया  फडग्रेन  डीलर्स  एसोसिएशन  के  अध्यक्ष  ने  उसकी दाल  को  हुई  एक  बंठक  में

 क्लोषणा  की  थी  कि  कुछ  अनाज  के
 व्यापारी  स्वेच्छा  से  चने  तथा  उसकी  दाल

 के  यूल्यों  में  प्रति

 विवटल  25  रु०  मसूर  तथा  उसकी  दास  में  प्रति  क्विटल
 0

 रु०  तथा  चावल
 व  गेहूं  में  प्रति
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 क्विटल  7  रु»  की  तत्काल  कमी  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।  उन्होंने  अनाज  के  सभी
 व्यापारियों  से  इस  निर्णय  का  पालन  करने  की  अपील  की

 जी  नहीं  ।

 अध्यक्ष  ने  अपने  भाषण  में  अनुरोध  किया  था  कि  दालों  तथा  तिलहनों  को
 खाद्य  अपमिश्रण  निव।रण  अधिनियम के  क्षेत्र  से  छूट  दी  जाए  ।

 मूल्य  सूचो  प्रदशित  करना

 4822.  भरी  बो०  एस०  विजयराधवम  :  क्‍या  क्षाद्  भौर  नागरिक  पृति  संतन्नी  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  आग्रह  किया  है  कि

 दुकानदार  जो  वस्तुएं  बेचते  हैं  उनकी  मूल्य  सूची  प्रदर्शित

 क्या  यह  शर्तं  सख्ती  से  लागू  की  जा  रही  भौर

 यदि  तो  इसका  सख्ती  से  अनुपालन  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का

 विचार

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  डो०  एल०  :  से

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  मूल्य  तथा

 स्‍्टाक  प्रदर्शन  संबंधी  आदेशों  को  जोरदार  ढंग  से  लागू  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  राज्य
 सरका  रों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  न ेआवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  के  तहत  प्रत्यायोजित

 शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  अपने  आदेशों  में  विनिदिष्ट  . आवश्यक  वस्तुओं  के  बारे  में  मूल्य  तथा

 स्टाक  के  प्रदर्शन  से  संबंधित  आदेश  जारी  किए  हैं  ।

 भूसि  तथा  विकास  कार्यालय  हारा  बकाया  राशि  को  बसूली

 4823.  श्रो  सो०  अंगा  रेड्डी  :  क्‍या  शाहरी  विकास  संत्रो  भूमि  तथा  विकास  कार्यालण

 द्वारा  बकाया  राशि  की  वसूली  के  बारे  में  7  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3805

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भूमि  तथा  विकास  नई  दिल्‍ली  को  किन-किन  कम्पनियों  से  एक  लाख  रुपये

 अथवा  इससे  अधिक  राशि  वसूल  करनी

 प्रत्येक  मामले  में  यहू  राशि  कब  से  बकाया  है  ओर  अब  तक  प्रत्येक  कम्पनी  के  विरुद्

 कितनी  ब्याज  राशि  संचित  हुई

 किन  कारणों  से  इनकी  भोर  बकाया  राशि  संबित  हुई

 बफाया  राशि  की  शीघ्र  बसूली  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का

 विद्ार  भौर

 (87)  क्या  कोई  छूट/रियायत  दी  गई  है  अथवा  कोई  राशि  बटूटे  खाते  में  डाली  गई  यदि

 तो  कब  तथा  हन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  !

 शहरी  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दसबोर  :  से  (४)  सूचना  एकज  को

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  खर  दी
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 ।  प्रायुवेदिक  विश्वक्सधिलय  ग

 4824.  प्रो०  चम्र  भाग  देवो  :  क्‍या  स्थास्थ्य  ओर  परिधार  कश्यातर  मंत्रो  पह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  कितने  आयुर्वेदिक  विश्वविद्यालय  कार्य  कर  रहे  हैं  ओर  वे  राज्यवार

 कहां-कहां  स्थित

 इन  विश्वविद्यालयों  से  राज्यवार  प्रति  वर्ष  कितने  छात्र  आयुर्वेदिक  स्नातक  परीक्षा
 उत्तीर्ण  करते  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :
 गुजरात  आयुर्वेद  जामनगर  नामक  एकमात्र  आयुर्वेदिक  विश्वविद्यालय
 देश  में  46  विश्वविद्यालय  आयुर्वे दिक  उपाधियां  प्रदान  कर  रहे  हैं  जिनकी  सूची  में
 अंलग्न  है  ।

 इन  विश्वविद्यालयों  से  1987  में  उत्तीर्ण  होने  वाले  भायुर्वेदिक  स्तातकों  की  राज्यवार
 संब्या  का  एक  विवरण  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 ऋषांक

 कब

 हल

 8.

 धायुर्थेदिक  संकाय  बाले  विश्वविद्यालयों  की  सूथी

 विश्व  विशालय  का  नाम  तथा  स्थान

 उस्मानिया  विश्वविद्ञालय

 हैदराबाद  प्रवेश  )

 नागाजुन  विश्वविद्यालय

 नागाजु  न  आंध्र  प्रदेश

 काकतीय  विश्व  विद्यासय
 आंध्र  प्रदेश

 एस०  वी०  विश्वविद्यालय
 आंध्र  प्रदेश

 यनिर्वास॒टी  आफ  हैल्थ

 विजयवाड़ा

 गरैशाटी  विश्व  विशधालय $॥९१९७९  4७  003  003  रे  आओ  ख
 गौह़ाटी  9  09
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 विश्वविज्यालय  का  तथा  स्थान

 ह्

 गुजरात

 कुरुक्षेत्र  विश्वविधालय
 हरियाणा

 महषि  दयानन्द  विश्वविद्यालय

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  विश्वविद्यालय
 हिंमाच॑ल  प्रदेश

 बंगलौर  विश्वविधालय
 कन  टिक

 मेंतूर  विश्वविधालय

 मैसू  कर्ताटक

 वि  न्‍
 केरल  विश्वविद्यालय
 बैच  कल
 जब  ही  के  आया  विश्वविशालय

 शएबविशालय कालोकट  विश्वविद्यालय

 #
 जीवाजी  विश्वविद्यालय

 मध्य  प्रदेश

 रविशंकर  विश्वविद्यालय
 मध्य  प्रदेश

 रानी  दर्गावती  विश्वविशज्ञालय
 मध्य  प्रदेश

 विक्रम  विश्वविद्यालय
 मध्य  प्रदेश

 देबी  अहृल्या  विश्वविद्यालय  ु  ,
 मध्य  प्रदेश  सा

 5  1989
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 क्रमांक  विश्वकिशद्यालय  का  नाम  सथा  स्थान

 25.  अवधेश  प्रताप  सिंह  विश्वविद्यालय
 मध्य  प्रदेश

 26,  हरी  सिह  गौड़  विश्वविद्यालय
 मध्य  प्रदेश

 27.  बम्बई  विश्वविद्यालय

 महाराष्ट्र

 28.  नागपुर  विश्वविद्यालय  ।

 महाराष्ट्र

 29  मराठवाड़ा  विश्व  विशालय &  7  5

 महाराष्ट्र

 30  पूना  विश्वविद्यालय

 महाराष्ट्र

 शिवाजी  महाविद्यालय
 महाराष्ट्र

 (>  |  अमरावती  विश्वविद्यालय

 महाराष्ट्र

 33,  उत्कल  विश्वविद्यालय
 श्वनेश्व  उड़ीसा

 34.  संभलपुर  विश्वविद्यालय
 उड़ीसा

 35,  बरहामपुर  विश्वविद्यालय

 बरहा  उड़ीसा

 36.  फैकल्टी  आफ  आयुर्वेदिक  एण्ड  यूनानी  सिस्टम्स  भाफ  मैडिसिन्स

 पजाब

 37.  गरू  तानक  देव  विश्वविद्यालय
 पंजाब

 38.  राजस्थान  विश्वविद्यालय
 राजस्थान

 39.  मद्रास  विश्वविद्यालय के
 तमिलनाडु

 40.  भारतियर  विश्वविद्यालय

 कोयम्बदूर
 लखनऊ  विश्वविद्यालय

 उत्तर  प्रदेश



 लिखित  उत्तर  5  1989

 ऋरांक  विश्यविज्ालय  का  नाम  तथा  स्थान

 42.  कानपुर  विश्वविश्यासय
 उत्तर  प्रदेश

 43.  सम्पूर्णानन्द  संस्कृत  विश्वविद्यालय
 उत्तर  प्रदेश

 44...  बनारस  हिन्दू  घ्नातकोत्तर  अध्ययन  के  लिए
 उत्तर  प्रदेशे

 45.  कलकत्ता  विश्वविद्यालय
 पश्चिम  बंगाल

 46.  दिल्‍ली
 दिल्सी

 नम  ननननननन-न-+नननननननननननन--ंा--+<८3334+4-म-

 ऋ०सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  कालेजों  की  कुल  संटघया  1987  के  अंतिम  वर्ष  में
 का  नाम  उत्तीर्ण  छात्रों  को  संख्या

 3  नम  नननन-नननननन-॑-ीनननननननन  2  नमन  नमन  कम  3  4
 2  3  4

 2.  आंध्र  प्रदेश  4

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  न  न

 3.  असम  9  4
 4.  बिहार  9

 $,  मोवा

 6.  गुजरात  9  134(2)

 7.  हरियाणा  4  43(1)

 8.  हिमाचल  प्रदेश  —

 9.  जम्मू  दब  कश्मोर  9  न+

 11.  कर्नाटक  9  50(4)

 12.  केरल  4  50(4)

 13.  मध्य  प्रदेश  7  555(18)

 14.  महाराष्ट्र  20  —

 15.  मणिपुर  पा
 “5

 16.  मेघालय  ना
 ्ा

 मिशोरम ध्य्ा
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 1  2  3  4

 17.  नागालैंड  —  —

 18.  उड़ीसा  6  16(4)

 19.  पंजाब  4  109  (4)

 20.  राजस्थान  5  137(4)

 21.  सिक्किम  +-  —

 22.  तमिलनाडु  2  14(1)

 23.  त्रिपुरा  न

 24,  उत्तर  प्रदेश  10  65(5)

 25.  पश्चिम  बंगाल  |  34(1)

 26.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  --  न

 27.  चंडीगढ़  34(1)

 28.  दादरा  व  नागर  हवेली  गा
 --

 29.  दमण  व  द्वीव  न  -

 30.  दिल्‍ली  1  26(1)

 31.  सक्षद्वीप  नर

 32.  पांडिचेरी  --

 योग  98  1730(71)
 धनवान ५»  कर  भ  «»+५७७७७५+५»-»4-७७७७७५५०  «५३-३५

 नोट  :  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 शून्य  सूचना

 (  )  कोष्ठों  में  अंक  उन  कालेजों  की  संड्या  बताते  हैं  जिन्होंने  सूचना  भेजी  है  ।

 केगा  में  पारिस्थितिकी  संरक्षण

 ]
 4825.  भरी  बी०  कृष्ण  राव  :  क्या  पर्यावरण  क्षोर  बम  संत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  केगा  में  पारिस्थितिकी  संरक्षण  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 जहां  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  किया  जा  रहा  में  पर्यावरण  के  संरक्षण  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 109



 भै

 लिखित  उत्तर  $  1989
 बलम_-«-म-म-म

 पर्याधरभ  ओर  बन  मंत्रो  जियाउरहमान  :  भोर  राज्य  वन  विभाग
 गैर-बन  क्षेत्रों  में  क्षतिपूरक  पौधरोपण  के  लिए  परियोजना  प्राधिकारियों  से  133  लाख  रुपये  प्राप्त

 जिसमें  से  1988-89  परियोजना  प्राधिकारियों  ने  68  लाख  रुपये  दे  दिए  हैं  भौर  बकाया

 राशि  अगले  वित्त  वर्ष  में  दी जाएगी  ।  परियोजना  प्राधिकारेयों  ने  निकट  के  डांडेली  वन्य  जीव
 अभ्यारण्य  की  सीमाएं  पुनः  निर्धारित  करने  के  लिए  भी  6.75  लाख  रुपये  की  राशि  दे  दी  है  ।
 पारिस्थितिकी  की  सुरक्षा  के  लिए  प्रस्तावों  में  अगले  पांच  वर्षों  में  25  लाख  रुपये  की  लागत  से
 झंयंत्र  के  चारों  तरफ  विभिन्‍न  वृक्ष  प्रजातियों  के  विस्तृत  अध्ययन  भौर  पौधरोपण  के  लिए  मंगलौर
 विश्वविद्यालय  द्वारा  तैयार  की  गई  एक  स्कीम  शामिल  है  ।

 रे
 केगा  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  पर  पर्यावरण  की  सुरक्षा  के  लिए

 किये  जाने  वाले  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :---

 1.  संयंत्र  में  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  रेडियोप्नमिता  के  निकासी
 को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सुरक्षा  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 ३  अनुज्ञेय  सीमाओं  के  अनुकूल  अपशिष्ट  प्रबन्ध  सुविधाएं  मुहैया  की  जाएंगी  ।

 3.  ठोस  अपशिष्टों  को  लीक  टाइट  कंटेनरों  में  गाड़  दिया  जाएगा  और  उन  पर  निगरानी
 रखी  जाएगी  !

 4...  संगम  क्षेत्र  में  मछलियों  की  सुरक्षा  क ेलिए  संघनित  जल  तापमान  अनुज्ञेय  सीमा  के

 भीतर

 5.  संयंत्र  के  30  किमी  क्षेत्र  के  घरे  में  फैलो  यूनिट  के  संचालन-पूवं  और  संचालन  के
 बाद  के  चरणों  में  पर्यावरणीय  परिमाणों  के  लिए  पर्यावरणीय  सर्वेक्षण  प्रयोगशाला

 संयंत्र  को  चालू  करने  से  काफी  पहले  स्थापित  की  जाएगी  ।

 6...  स्थल  से  दूर  आपात  योजना  तेबार  की  जाएमी  ।

 7.  प्रस्तावित  सुरक्षा  पहलुओं  की  एटोमिक  एनर्जी  रेगुलेशन  बोर्ड  द्वारा  लगातार  समीक्षा

 की  और

 8.  धूल  को  मात्रा  कम  उष्मा  के  विकिरण  को  कम  करने  भोर  सूक्ष्म
 री  पह परिस्थितियों  भे॑  सुधार  करने  के  लिए  हरी

 उगाई  जाएगी  ।

 शा  रोरिक  अवयधों  का  ठोक  थिकास  न  होंने  के  कारण  बच्चों  को  मौत

 4826.  रो  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 शारीरिक  अवयवों  का  ठीक  विकास  न  होने  के  कारण  भारत  में  प्रतिवर्ष  कितने  बच्चे

 जन्म  लेते  ही  मर  जाते  +

 कितने  प्रतिशत  बच्चे  समय  से  पहले  जन्म  लेने  के  कारण  भर  जाते

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गए

 शारीरिक  अवयबों  का  ठीक  विकास  न  होने  वाले  कितते  प्रतिशत  शिशुओं

 की मृत्यु आपरेशन के अभाव में हो जाती
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 ७ढ७अम  कम  3  बनना  स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संत्रालय में राज्य संत्री (कुमारो सरोज  और

 क्या  अभ्मलिंग  विकारों  से  ग्रसित  बच्चे  पृर्णतः  अपेक्षित  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  सरोज

 और  चुनिंदा  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  मुख्यालय  बाले  गांवों  में  गई कुल  के  दौरान  हुई  मौतों  के
 कारशों  के  किए  गए  वार्षिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  सूचित  की  गई  कुल  शिशु  मोतों  में  से  जन्मजात

 कुश्वता  ओर  काल-पूर्व  प्रसव  के  कारण  होने  बाली  शिशु  मौतों  की  प्रतिशतता  संलग्न  विवरण  में
 दी  गई  है  ।

 जन्मजात  कुए्चना  के  प्रमुख  कारण  जीनीय  और  गणसूत्री  बच्चे
 के  मां  को  हुए  टॉक्सो  एल|ज्योसिस  और  रूब्रेला  जैसे  रोग  और  गर्भाशय  से  संबंधित  कारण  जैसे  गर्भाश्य
 में  श्रण  की  स्थिति  अल्प-उल्वोदेवाना  आदि  ।  इसकी  रोकथाम  करने  के  लिए  की  जाने  वाली  कारंवाई
 में  विशेषज्ञता  सम्पन्न  संस्थानों  में  तथा  किसी  चिकत्सा  कार्मिक  द्वारा  जीबो५  परामर्श  वेना  समय
 से  पूर्व  प्रसव  होने  अथबा  जन्म  के  समय  शिशु  का  भार  कम  होने  के  महत्वपूर्ण  कारण  हैं--मां  का

 छोटी  आयु  में  गर्भधारण  करना  और  बार-बार  गर्भ  ठहरना  ।  इसकी  रोकथाम  करने  के

 लिए  की  जाने  वाली  कारंवाई  में  गर्भवती  महिलाओं  को  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  एकीकृत
 बाल  विकास  स्कीम  के  अन्तगंत  प्रक  मशताओं  के  बीच  पौषणिक  रक्‍ताल्पता  से  अचाव  के
 लिए  रोग  निरोध  स्कीम  और  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  परामर्श  देने  की  व्यवस्था  करना  है  ।

 कोई  सही-सही  अनुमान  नहीं  है  ।

 और  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 विवरण

 शिशु  मोतें

 वर्ष  जन्मजात  कुरचना  काल-पूर्ण  प्रसव  कुल  शिशु  मौतें
 संख्या  प्रतिशत  संख्या  प्रतिशत

 2.  3.  4  5  6.

 भी  28  सेटी : क्या  703  मंत्रौ यह बताने  2803

 46  828  28.6  2892

 802  30.3  2907

 39  733  26.0

 50  4.7  788  26.5  2977

 सोत  :  मौत  के  कारणों  का  भारत  का  महापंजीयक  ।

 परियोजनाओं  को  पर्यावरणोय  स्वीकृति  देने  संबंधी  मार्ग  निर्देश

 4827. भरी अगस्त प्रसाद सेटौ : क्‍या पर्वाव रण और बम मंत्रौ यह बताने की कृपा करंगे
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 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  परियोजनाओं  को  पर्यावरणीय  स्वीकृति  देने  के  लिए  माग॑निर्देश
 तथा  प्रश्नावली  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 पन  विद्युत  और  बड़ी  सित्राई  ताप  विद्युत  खनन
 परियोजनाओं  तथा  समुद्र-तट  सै  रगाहों  तथा  पत्तनों  एवं  बन्दरगाहों  के  विकास  संबंधी  परियोजनाओं
 सहित  नदी  घाटी  परियोजनाओं  का  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  करने  के  लिए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  और
 प्रश्नावलियां  तेयार  की  गई  इन  मागगंदर्शो  सिद्धास्तों  के  अन्तगंत  मुख्य  रूप  से  मिम्नलिखित
 पर्यावरणीय  मामले  आते  हैं  :

 वायु  और  जल

 --  प्रभावित  व्यक्तियों  का

 --  प्राणिजात  और  वन्यजीवन  पर  तथा

 अवक्मण  ।

 उड़ीसा  को  नदियों  में  प्रदूषण

 4828.  भ्रोमती  जयम्तो  पटनायक  :  क्या  पर्याव  रण  प्ौर  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 उड़ीसा  की  किन-किस  सदियों  में  प्रदूषण  फैल  रहा  है  और  इसके  कारण  क्या

 नवीनतम  सर्वेक्षण  के  अशुसार  इन  नदियों  में  कितना  प्रदूषण  है  भोर  इस  संबंध  में
 ब्यौरा  क्‍या  *

 क्‍या  सरकार  ने  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  की  जांच  की  और

 यदि  तो  इन  नदियों  में  जल  प्रदूषण  को  रोकने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्थावरण  भोर  बन  संत्नो  जियाउरंहम/न  :  बंतरणी
 तथा  इब  नदियों  के  कुछ  भाग  मुख्यतः  घरेलू  और  ओद्योगिक  अपशिष्ट  जल  छोड़े  जाने  के  कारण

 प्रदूषित  हैं  ।

 जैब-रासायनिक  आक्सीजन  मांग  के  अनुसार  इन  नदियों  में  प्रदूषण  का  स्‍तर  इस
 प्रकार  है  :

 नदी  ष्  लेब-रासायनिक  अ  पशीयत  भांग

 भिग्रा०/लि०

 1.  महानदी  2.0--11.0

 2.  ब्राह्मणी  4.0--10.2

 3.  बतरणी

 .0
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 किए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं
 :

 1.  नदी  जल  गुणवत्ता  हेतु  उनके  निर्दिष्ट  सर्वोत्तम  उपयोग  के  लिए  मानक  निर्धारित
 किये  गये  इन  नदियों  की  जल  गुणवत्ता  को  निगरारी  राष्ट्रीय  जल  गुणवत्ता
 निगरानी  नेटवर्क  बेः  अंतर्गत  स्थापित  निगराती  स्टेशनों  के  माध्यम  से  निर्यामत  रूप

 ते  की  जातो  है  ।

 2.  प्रदूषण  के  स्रोतों  की  शिनासख्त  करते  के  लिए  महानदी  भौर  ब्राह्मणी  नदियों  का  तदी

 मुहाना  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ते  इन  नदियों  में  बहिस्राव  फैंकने  वाले  प्रमुख
 उद्योगों  को  समयबद्ध  आधार  पर  पर्याप्त  प्रदूषण  नियंत्रण  प्रणाली  लगाने  के  निदेश
 दिये  हैं  ।

 4.  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़ं  ने  उपयुक्त  उपचार  सुविधाएं  प्रदान  न  करने  के  कारण

 प्रमुख  दोषी  उद्योगों  तथा  कटक  ओर  सम्बलपुर  नगर  पालिकाओं  के  विरुद्ध  मामले
 दर्ज  किये  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  तिगस  का  बन्द  किया  आना

 4829.  भरी  राजकुमार  राय  :  क्या  बस्तर  मंत्री  यह  बताते  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  राष्ट्रीय  कपड़ा  मिशम  को  बन्द  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  निगम  को  बन्द  करने  से  सरकार  को  क्‍या  लाभ  प्राप्त  होगा  ?

 बस्त्र  मंत्रो  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  रास  निवास

 नहीं  ।

 और  प्रश्त  गहों  उठ्ले  ।

 इंडस्ट्रियल  फ्लोर  स्पेस  इंडेक्स

 ]
 4830.  डा०  बसा  सामस्त  :  क्या  शहरी  विकास  मंज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  शात  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  अम्बई  शहर  में  कपड़ा  मिलों

 के  मामले  में  इंडस्ट्रियल  फ्लोर  स्पेस  जो  इस  समय  0.5  को  बढ़ाकर  1.33  करने  पर

 सहमत  हो  गयी

 क्‍या  सरकार  ने  बम्बई  में  भ्रौद्योगिक  क्षेत्र  के
 फ्लोर  स्पेस  इंडेन्‍्स  को  0.5  पर  स्थिर

 रखने  हेतु  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किये  और

 यदि  तो  तस्संइंधी  ब्यौरा  क्या

 |  बिकास  लंदराालय  यें  राज्ज  मंत्रौ  दलबीर  औद्योगिक  फर्शी  स्थान
 झहरी  मं

 यूबकांक  एस०  नियत  करने  का  प्रश्न  राज्य  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  आता

 113
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 हिल

 जिसने  सूचित  किया  है  कि  बुहृद  बम्बई  में  कपड़े  क  मिलों  के  लिए  तथा  द्वीप  नगर  में  कपड़े  के  मिर्लों
 के  लिए  वर्तमान  स्वीकार्य  फर्शी  स्थान  सूचकांक  1,13  तथा  उप  नगरों  में  1.00  है  तथा  समान  फर्शी
 स्थान  सूचकांक  विकास  नियंत्रण  निथमों  के  संशोधन  मसौदे  में  लागू  रखने  का  प्रस्ताव  जिन्हें
 राज्य  सरकार  द्वारा  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 और  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बम्बई  की  द्वितीय  विकास  योजना  की  समीक्षा  करने
 के  लिए  1986  में  डिसूजा  समिति  नियुक्त  कीं  इस  मंत्रालय  के  मुक्य  नगर
 तथा  ग्राम  नियोजन  संगठन  इस  समिति  के  एक  सदस्य  ने  1987  में  महाराष्ट्र  सरकार
 को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय  ने  रिपोर्ट  पर  अपनी  टिप्पणी  देते  समय
 महाराष्ट्र  सरकार  को  सुझाव  दिया  था  कि  सभी  जिसमें  कपड़ा  सिल  भी  शामिल  के  लिए
 फर्शी  स्थान  सूचकांक  0.5  माना  इस  प्रकार  इस  मामले  में  कोई  मार्गनिर्देशन  जारी  नहीं
 किए  गए  हैं  ।

 सातवों  पंचवर्षाय  योजना  में  चिकित्सा  तथा  जनस्वास्थ्य  के

 लिए  निर्धारित  परिष्यंय

 483  1.  क्रो  भोबल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भीर  परिवार  कल्याण  भंज्ो  यह  बताने  की
 हि

 कृपा  करंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  चिकित्सा  तथा  जन  स्वास्थ्य  पर

 कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अब  तक  केख्रीय  क्षेत्र  तथा  राज्य  आयोजना
 योजनाओं  के  अन्तगंत  विभिस्न  राज्यों  की  दी  गई  विभिन्न  स्वास्थ्य  चिकित्सा  सुविधाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 संलग्न  है

 चंकि  एक  राज्य  का  विषय  इसलिए  राज्यों  द्वारा  स्वयं  ही
 निवाराणात्मक  और  उपचारात्मक  संबंधी  सभी  उपायों  पर  ध्यान  दिया  जाता  बंसे  देश  के  सभी
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  परिवार  कल्वाण  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  किया  जा
 रहा  है  और  इनमें  स ेअधिकतर  कार्यक्रम  केन्द्रीय  प्रायोजित  सहायता  प्राप्त  कार्यक्रम  सूची  संलग्न

 में  दी  गई  है  ।

 स्वास्थ्य  क्षेत्र  के  ब्वारे  में  सातबों  योजना  का  वरिष्यय

 रुपये
 रमन»  मनन

 व  2
 ध्यान  इक  पाए  कक  न  ७०३००  कम  पाए  4५  एक

 राज्य
 हु

 आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम 7500
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 बिहार  14640

 गोवा  2444*

 गुजरात
 10314

 हरियाणा  7१877

 हिमाचल  प्रदेश  2625

 जम्मू  व  कश्मीर  6306

 कर्नाटक  11800

 केरल  5200

 मध्य  प्रदेश  15733

 महाराष्ट्र  37400

 मणिपुर  1300

 मेघालय  1600

 मिजोरम  1400

 तागालैंड  1500

 उड़ीसा  5450

 पंजाब  10350

 राजस्थान  8257

 सिक्किस  581

 तमिलनाडु
 15000

 त्रिपुरा
 1300

 उत्तर  प्रदेश  30080

 पश्चिम  बंगाल  12800

 योग  राज्य  229327

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  400

 चंडीगढ़  900

 दादरा  व  नगर  हवेली  142

 दमण  ब  द्वीव
 कक

 दिल्ली  18086

 115
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 l  2

 लक्षद्वीप  100

 पांडिचेरी  600

 योग  संघ  राज्य  क्षेत्र
 उ्खछछ

 योग--राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  249555
 —

 +  दमन  ब  द्वीप  के  आंकड़े  शामिल  हैं  ।
 **  गोवा  के  आंकड़े  शामिल  हैं  ।

 nee  राष्ट्रोध स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल  किए गए  नमन  न  नमन  नमन  मनन  नमन  न  ननन++नन॑»  नननननन-+न+त-+  नमक  +--नननननन+न

 राष्ट्रीध स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किए गए रोग राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम--इसके अंतर्गत मलेरिय्य और फाइलेरिया को लाया गया है फाइ्लेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (2) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्र म--इसके अंतर्गत क्षयरोग को साया गया है | (3) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन काय्यक्र म--इसके अंतग्ेत कुष्ठ को शामिल किया गया है । (4) राष्ट्रीय दुष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम--इसके अन्तर्गत नेत्र रोगों सहित बिन्द को शामिल किया गया है | जितसे दृष्टिहीनता हो जाती है । (5) राष्ट्रीय घेधा नियंत्रण कार्यक्रम--इसमें बेचा अवदुमानता आदि जैसे आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को शामिल किया गया है । (6) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम--इसमें एक्‍्वायड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिन्डरोम को शामिल किया गया है । (7) राष्ट्रीय कसर नियंत्रण कार्यक्रम--इसमें सभी प्रकार के केंसरों को शामिल किया गया है । (8) राष्ट्रीय गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम--इसमें निनीकृमि रोगों को शामिल किया गया है । (9) रोग प्रतिरक्षण का विस्तारित कार्यक्रम और अ्यापक रोग प्रतिरक्षण इसमें टेटनस से गर्भवती महिलाओं ओर शिशुओों और बच्चों का काली खसरे और बड़े बच्चों के लिए टायफाइड से बचाव संबंधी कार्य भी शामिल किए गए हैं । लोह ओर फालिक अम्ल और विटामिन के कारण बच्ष्चों ओर माताओं में होने वाली पौषणिक कमी से बचाव--यह विटामिन की कमी के कारण अरक्तता और अंघधता से बचाव करता है । अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम--यह ओरल रिहाइड्रेशन बिरेपी ओर अन्य आवश्यक उपचारों द्वारा अतिसार रोगों से बचाता मद संख्या तक कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम के मंतर्गत भाते
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 (12)  प्रामीण  क्षेत्रों  में  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार  जेसे  चिकित्सा  भौर  अर्घ
 चिकित्सा  कार्यकर्ताओं  का  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  प्रयोगशालाओं  की

 सुविधाओं  की  चिकित्सा  शिक्षा  को  नई  दिशा  राष्ट्रीय  स्कूल  स्वास्थ्य
 सेवा  कार्यक्रम  आदि  के  लिए  ग्रामीण  स्वास्थ्य  स्कीमों  के  अंतर्गत  कुछ  अन्य
 कार्यक्रम  हैं  ।

 उड़ोसा  में  मलेरिया  रोग  का  फैलना

 4832.  झो  के०  प्रधानों  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  में  फूलबनी  भर
 क्योप्तर  जिले  में  मलेरिया  रोग  फैलता  जा  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  क्षेवों  में  मलेरिया  उन्मूलन  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाये  हैं  ।

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  लापडे  )  ;
 उड़ीसा  के  फूलबनी  और  क्योझर  जिलों  में  मलेरिया  के  फैलने  की  कोई  रिपोर्ट  राज्य

 स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  से  प्राप्त  नहीं  हुई  राज्य  सस्कार  से  प्राप्त  महामारी  विज्ञान  संबंधी
 आंकड़ों  के  अनुसार  इन  तीन  जिलों  में  मलेरिया  की  घटनाओं  में  नियमित  रूप  से  कमी  आा

 रही
 उड़ीसा  सहित  देश  भर  में  मलेरिया  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रमुख

 कदम  उठाये  गये

 संचरण  को  रोकने  के  लिए  ऐसे  क्षेत्रों  में जहां  वाषिक  परजीवी  घटनाएं  2
 और  इससे  अधिक  अवशिष्ट  कीटनाशकों  का  छिड़काव  किया  जा  रहा  |

 के  सभी  मलेरिया  वाले  क्षेत्रों  की  नियमित  रूप  से  हर  पखवाड़े  निगरानी  रखने
 पर  बल  दिया  जा  रहा  है|

 लेपों  की  शीघ्र  जांच  करने  और  बिना  समय  बर्बाद  किए  उपचार  प्रदान  करने  के
 लिए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  पर  प्रयोगशाला  सेवाओं  पर  विफेल्‍द्रीकरण  किया
 गया  है  ।

 वाले  रोगिधों  को  मलेरिया  रोधी  ओषधियां  उपलब्ध  करने  के  लिए  देश
 के  सुदूर  क्षेत्रों  मे ंनरौषध  वितरण  केन्द्र  ओर  ज्वर  उपचार  केन्द्र  कायं  कर  रहे  हैं  ।

 फेल्सीपेरम  नियंत्रण  के  लिए  पौ०  फ्रेल्सीपेरम  नियंत्रण  कार्यक्रम  देश  के
 स्ाग्रस्त  क्षेत्रों  में  कायं  कर  रहा  है  !

 रेशम  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 4833.  भरी  एस०  थोी०  सिदनमाल  :

 क्री  एस०  एम०  गुरड्डी  :

 ओऔसतो  बसबराजेश्वरो  :

 क्या  बस  संजी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
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 भा  ेे  सस३सए-्  «आह»  न

 आठग्रीं  पंचवर्थीय  योजना  के  दौरान  रेशम  के  निर्यात  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये  और

 हमारे  देश  से  वर्तमान  में  कौन-कौन  से  देश  रेशमी  वस्त्रों  का  आयात  कर  रहे  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रो  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  अंत्रो  राम  निवास  ओर
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजता  के  दौरान  विशेषकर  रेशमी  परिधानों  के  ही  निर्यात  का  कोई

 अलग  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  रेशमी  परिधानों  के  निर्यात  बढ़ाने  तथा  रेशम
 क्षेत्र  के  लिए  निर्धारित  समग्र  निर्यात  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  सरकार  भारतीय  रेशम  निर्यात

 संवधन  परिषद  के  उपयुक्त  निर्यात  प्रोत्साहन  तथा  संवर्धंनात्मक  कार्यकलापों  के  जरिए  इस  क्षेत्र
 को  बराबर  सहायता  देती  रहेगी  ।

 भारत  से  रेशमी  परिधानों  का  आयात  करने  वाले  देशों  में  शामिल  हैं  :
 संयुक्त  राज्य

 जमंन  संघीव

 बेल्जियम  और  नीदरलैंड्स  ।

 फाइटस  हन  खेंड  टेंगलਂ  शीर्षक  से  समाचार

 4834.  भ्रो  नारायण  चोबे  :

 भो  श्रीहरि  राब  :

 क्या  शहरों  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  क्या शहरों बिकास संत्रो यह बताने  मा  कृपा  को  टाइम्स  आफ  इंडिया  में
 टाइगस  इन  लेंड  टेंगलਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  द्विलाया  गया  भौर

 (qr)  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  भोर  उस  पर  सरकार  की  क्द्मा  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  अखिल
 तीय  स्वतन्त्रता  सेनानी  रोड  से  1984  यें  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  कि
 दिल्ली  में  नेब  सराय  गांव  में  एक  स्व॒तस्त्रता  सेनानी  भावास  कालोनी  स्थापित  करने  का  उनका
 प्रस्ताव  जहां  उन्होंने  किसानों  से  छोटा-सा  भूखंड  खरीदा  उन्होंने  बताया  कि  उन्होंने  एक
 स्वतंत्रता  सेनिक  गृह  निर्माण  समिति  बनाई  है  और  उन्होंने  26  एकड़  भूमि  को  भूमि  अधिग्रहण

 1894  के  अंतर्गत  अधिग्रहण  की  कार्यवाही  से  मुक्त  रखने  का  अनुरोध  किया  सरकार
 द्वारा  इस  मामले  पर  अभो  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 कामगारों  के  बेतन  में  अससानता  होने  के  कारण  केरल  से  उच्ोगों

 का  हृदाया  जाना

 4835.  भ्रो  टो०  बशीर  :  क्‍या  अ्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारो  है  कि  दक्षिण  राज्यों  में  नारियल  जटा  तथा
 बोड़ी  दत्यादि  जैसे  उद्योगों  में  कामगारों  के  वेतन  में  असमानता  होने  के  कारण  इन  उद्योगों  को
 केरल  से  हटाकर  पड़ौसी  राज्यों  में  से जाया  जा  रहा  भोर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  दक्षिणी  क्षत्र  में  कामगारों  के  लिए  न्यूनतम  वेतन
 निर्धारित  करने  का  विन्ञार  है  ?

 भ्रम  संत्रालय  में  उप  संत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  भंत्रो  राधा  किशन
 :  ओर  केरल  सरकार  ने  बताया  है  कि  न्यूनतम  मजदूरीं  की  उच्च  दरों  के

 उद्योगों  के  पड़ोसी  राज्यों  में  जाने  की  प्रवृत्ति  की  मजदूरी  में  असमानता  तथा  फलस्वरूप
 उद्योग  के  एक  राज्य  से  दूख्वरे  राज्य  में  जाने  और  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजदूरी/क्षत्रीय  न्यूनतम  मजदूरी
 तेबार  करने  के  प्रश्न  पर  विभिन्‍न  मंत्रों  में  विधार-विमर्श  किया  गया  1985  में  हुए
 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  ने  यह्‌  सिफारिश  की  कि  जब  तक  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजदूरों  संभव  न  हो  तव
 तक  क्षेत्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  का  होना  वांछनीय  होगा  जिसके  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  दिशा-निर्देश
 निर्धारित  कर  सकती  इन  दिशा-निर्देशों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ओर  इन्हें  सभी  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  परिच्रालित  कर  दिया  गया  मद्रास  में  9-10-87  को

 हुए  दक्षिण  क्ष  त्रीय  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  की  सिफारिशों  के  एक  समिति  गठित  की  गई  है
 जो  विशिष्ट  नियोजनों  के  लिए  क्षत्रीय  न्यूनतम  मजदूरी  के  प्रश्न  को  जांच  करेगी  ।

 ]

 राजस्थान  में  लात  सामग्री  का  आशधंटन

 4836.  भी  वद्धि  अख्र  लेन  :  कया  लाक्ष  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  वताने  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 गत  छह  महीनों  के  दौरान  राजस्थान  सरकार  द्वारा  चावल  भौर  गेहूं  की  महीनेवार
 कितनी  मांग  की  राज्य  को  इन  खाश्ाननों  का  कितना  आवंटन  किया  गया  और  उक्त  राज्य  ते

 कुल  कितना  खाद्यान्न

 क्या  राजस्थान  के  अनेक्र  जिला  तगरों  और  गांवों  में  गेहूं  का  प्रति  व्यक्ति

 10  किलोग्राम  के  बजाय  5  किलोग्राम  की  दर  से  वितरण  किया  जा  रहा  है  जिसके  कारण  लोगों  में

 भारी  आक्रोश

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  राजस्थान  को  गेहूं  और  चावल  की  पर्याप्त

 मात्रा  आवंटित  करने  का  विचार  है  ताकि  सावंजनिक  वितरण  भ्रणाली  सुधारू  रूप  से  चलती

 और

 यदि  तो  कब  और  किस  अकार  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मम्त्रालय  में  उप  मंत्रो  डी०  एस०  :  अपेक्षित

 सूचना  संलग्न  बिवरण  में  दी  गई

 राज्य  के  अंदर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीम  वितरण  कों  मात्रा  और

 रेज  के  बारे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्णय  किया  जाता

 और  केन्द्रीय  पूल  के  खाद्चान्नों  के
 आबंटन  केवल  खुले  थाज।र  में  उपलब्धता  के

 अमुपूरक  होते  हैं  भोर  केन््रीय  पूल  में  स्टाफ  की  समूची  विभिम्त  राज्यों  की  सापेक्ष

 श्यकताओं  तथा  अम्य  संगत  तथ्यों  को  म्वान  में  रखकर  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर  किए  जाते
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 विवरण

 पिछले  महीनों  के  दौरान  राजस्थान  सरकार  द्वारा  चावल  ओर  गेहूं  की  की  गई
 उनके  किए  गए  आवंटन  और  उठान

 मीटरी  टन

 _  मांग  किया  उठान
 चावल  गेहूं  चाबल  गेहूं  घबावल  गेहूं

 1988  4.0  100.0  4.0  80.0  0.4  46.3

 1988  4.0  100.0  4.0  80.0  0.3  38.4

 1988  4.0  100.0  4.0  80.0...  0.9  60.3

 1989  4.0  00.0  4.0  80.0...  0.6  65.8

 1989  4.0  100.0  3.2  60.0  0.2  69.0

 1989  4.0  100.0  3.2  60.0  उन्न०  उ०्त०

 उ०  न०--उपलब्ध  तहीं  ।  न
 q

 ]  मं
 यूरोपोय  भ्राथिक  समुदाय  के  देशों  को

 चिर्वात  व
 खजाने  वाले  बस्त्रों

 के  कोठे  में  बुद्ध

 4837.  श्री  एस०  एस०  गुरश्डो  :

 क्री  शांति  लाख  पटेल  :

 झोसती  बसबराणेश्वरी  :

 क्या  बस्ण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  यूरोपीय  आदिक  समुदाय  के  देशों  में  वस्त्रों  के  निर्यात  का

 भ्रधिक  कोटा  प्राप्त  हुआ  और  *

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किये  गये  समझौते  का  ब्योरा  क्या  है  !

 बस्त्रसंत्री  तथा  स्थास्थ्य  भोर  परिणार  कल्याण  संत्रो  राम  सिवास

 यरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  साथ  भारत  का  वस्त्र  व्यापार  भारत-यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  वस्त्र

 करार  द्वारा  नियंत्रित  होता  है  जिसके  अंतर्गत  कुछ  वस्त्र/एपेरल  श्रेणियों  के  निर्यात  पर  मात्रा

 संबंधी  प्रतिबंध  लगाए  गए  हैं  ।

 (2)  श्रेणी  5  के  अंतगंत  आने  वाली  पुल  भोवरों  आदि  जेसी  मदों  के  हमारे

 निर्यात  सीमित  करने  के  लिए  ई०ई०सी०  के  अनुरोध  पर  हाल  ही  करार  के  परामर्श

 किया  गया  था  और  इस  बात  पर  सहमति  प्रकट  को  गई  कि  यर्थ  1989  के  लिए  5  प्रतिश्षस  को

 पबिषक  बृद्धि  क ेसाथ  18.5  मिलियन  सों  का  वालिक  स्तर  निश्चित  किया
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 ]
 प्रामोभ  क्षेत्रों  क ेलिए  चल  ओऔषधालय

 4838.  भरी  अस्तर  हसन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  इस  समय  कितने  चल  औषधालय  कार्य  कर  रहे  हैं  और  देश  के  अन्य  किन
 नगरों  में  ऐसी  सुविधा  उपलब्ध

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गांवों  के  लोगों  की  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याओं  को  हल  करने

 ओर  मुख्यतः  प्रामीण  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  सेवा  को  सुधारू  भौर  कारगर  बनाने  के  उद्देश्य  से  वहां
 ऐसे  चल  औषधालय  चलाने  का  विघार

 यदि  तो  कब  भौर  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंजासय  में  राम्य  संत्रो  सरोज
 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पोलि-क्लीनिकों  व  मातृ-शिशु  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के

 एक  तंत्र  द्वारा  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रहो  भुग्गी-झोंपड़ी  कालोनियों  के  निवासियों
 को  आसानी  से  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  ने

 बीस  गश्ती  स्वास्थ्य  क्लीनिकों  की  व्यवस्था  की  है  |  गश्ती  स्वास्थ्य  योजना  18-2-1989  को  प्रा  रम्भ
 की  गई  थी  ।  राज्य  में  शहरी  आबादी  को  चिकित्सा  परिध्र्या  सुविधाएं  प्रदान  करने  का

 दायित्व  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  है  ।

 से  ग्रामीण  क्षत्रों  में  गश्ती  ओऔषधालय  प्रारंभ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रा्मिक  स्थास्थ्य  केन्द्रों  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  एक  तंत्र

 के  माध्यम  से  प्राश्नमिक  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।

 ]
 डाक्टर-रोगोी  ओर  डाक्टर-नर्तों  का  अशपात

 4839.  डा०  टो०  कस्पता  वेथों  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 देश  में  राज्यवार  डाक्टर-रोगी  तथा  डाक्टर  नर्सों  का  मौजूदा  अनुपात  क्या

 देश  में  राज्यवार  कुल  कितने  नसिंग  विद्यासय  हैं  और  प्रत्येक  राज्य  से  प्रति  वर्ष  कुल
 कितनी  तर्स  अपना  प्रशिक्षण  पूरा  करके  निकसती

 क्‍या  रोगियों  की  संख्या  को  देखते  हुए  प्रशिक्षण  प्राप्त  नर्सों  की  कमी  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदर्म  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  शंत्रो  सरोज

 शाक्टर-रोगी  अमुपात  के  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  देश  में  5858889  पलंग  हैं  और

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  के  पास  1987  330755  डाक्टर  पंजीक्षत्र  इस

 आंति  हाकटर-मस्स  अ्रभुपात  के  कोई  राज्यवार  भांकड़े  उपलब्ध  नहीं  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्‌
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 ाआआ  ne

 के  पंजीकृत  3:0755  डाक्टरों  के  मुकाबले  भारतीय  उपच्र्या  परिषद्‌  के  पास  207430  नर्सें

 पंजीकृत  डाक्टर-नर्स  अनुपात  लगभग  3  ;  2  बैठता  है  ।

 भारतीय  उपचर्या  परिषद  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  347  नसिग  सकल  हैं  । थे
 इन  स्कलों  से  अ्हता-प्राप्त  नसों  की  राज्य-वार  संध्या  इस  प्रकार

 ऋ०सं०  राज्य  परिषदों  के  नाम  स्कूलों  की  संक्ष्या  उत्तीर्ण  होकर  निकली  नसों

 की  संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश  27  495

 2.  असम  20  240

 3.  बिहार  20  381

 4.  गुजरात  16  719

 5.  हरियाणा  5  200

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3

 7.  केरल  50  1066

 8.  माहाकोशल  17  150

 9.  महाराष्ट्र  46  943

 10.  मद्रास  24  731

 11.  कर्नाटक  24  753

 12,  उड़ीसा  5  201

 13.  पंजाब  25  608

 14,  राजस्थान
 ॥

 9  109

 15,  उत्तर  प्रदेश  21  384

 16.  पश्चिम  बंगाल  22  501

 परीक्षा  बोर्ड

 17.  मध्य  भारत  बोड्ड  7  78

 18.  दक्षिण  भारत  बोड़ड  20.  273

 19,  सशस्त्र  सेना  चिकित्सा  सेवा  बोर्ड  8  353

 हां  ।

 राज्य  सरकारें  मुख्यतः  नर्सों के  प्रशिक्षण  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।  कुक  राज्यों  ने  अफ्ली
 आवश्यकता  के  अनुसार  नसिग  स्कूलों  मैं  सीटों की  संख्या  बढ़ा  दी  है  ।
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 आंध्र  प्रदेश  में  चावल  को  खरोद

 4840.  भी  गोपाल  कृष्ण  घोटा  :  क्‍या  क्षाद्ष  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  आंध्र  प्रदेश  के  सभी  जिलों  में  समर्थन
 र  लय  पर

 /  ढ  पर  घान

 श्वरीद  रहा  पा

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  आऔर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  सभी  जिलों  में  धान  खरीदने  की  व्यवस्था  करने का
 विचार  है  !

 लाख  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डीਂ  एल०  :  से  एक

 विवरण  संलग्त  जिसमें  उन  जिलों  के  नाम  दिये  गये  हैं  जहां  भारतीय  खाद्य  निगम  राज्य  सरकार

 के  परामर्श  से  आंध्र  प्रदेश  में  समर्थन  मूल्यों  पर  धान  की  वसूली  कर  रहा  है  ।

 जिधवरण

 1988-89  8-89  खरीफ  मौसम  के  दौरात  13-12-1988  की  स्थिति  के  अनुसार  आंध्र  प्रदेश  में

 उन  जिलों के  जहां  भारतीय  खाद्य  मिगम  ने  धान  की  बसूली  की  है  ।

 जिले

 1.  बेस्ट  योदावरो  |

 2.  ईस्ट  गोदावरी

 3.  कृष्णा

 4.  गुंदूर

 5.  प्रकाशम

 6.  नेह्लोर

 7.  चित्तूर

 8.  कुरमूंल

 9.  कुडप्पा

 10.  श्रीकाकुलम

 11.  विजयनगरम

 12.  विजाग

 13.  नालगौंडा

 14.  अदिलाबाद

 15.  निजामाबाद

 16.  बारांगल
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 17.  करीमनगर

 18.  खम्माभ

 19.  मेढक

 20:  महबूबनगर
 21.  हैदराबाद

 सध्य  प्रवेश  में  भारतोय  रई  निगम  के  क्रय  केरत़ों  को  शम्द  किया  जाना

 4841.  श्री  के०  एन०  प्रधानों  :  क्‍या  बस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रुई  निगम  ने  मध्य  प्रदेश  के  देवास  जिले  में  कन्नौड  स्थित  अपने  क्रय
 केन्द्र  को  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  उसके  बन्द  किए  जाने  के  संबंध  में  कोई  ओर  जांच  की  गई  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  भ्ौर  परियार  कल्याण  मंत्रो  राम  निदास  से
 कस्नोड  में  खरीद  केन्द्र  केवल  1985-86  में  ही  चलाया  गया  था  क्योंकि  उस  वर्ष  कपास  का

 अधिक  उत्पादन  होने  के  परिणामस्वरूप  भारतीय  रुई  निगम  को  कीमत  समर्थन  कार्यों  के  अन्तगंत

 रुई  की  भारी  मात्रा  में  खरीदारियां  करनी  चूंकि  कनन्‍नोड़  के  पास  खेतगांव  और  हर्दा  की

 प्रमुख  मण्डियां  स्थित  हैं  इसलिए  इस  केन्द्र
 को  1985-86  के  बाद  चलाये  जाने  को  आवश्यकता

 नहीं  रही  है  ।

 भूमि  का  विकास

 ]

 4842.  प्रो०  सभु  दण्डबते  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  समुद्र  के  निकटवर्ती  शहरी  क्षेत्र  में  रिहायशी  भूमि  के  विस्तार  की

 दृष्टि  से  प्रायः  भूमि  का  विकास  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  विकासਂ  का  भौगोलिक  स्थितियों  पर  संभावित

 दींघंकालिक  प्रभावों  का  अध्ययन  किया  ओर

 क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  मार्गनिर्देश  तैयार  किए  हैं  कि
 का  लाभ  शहरी  निध्वन  लोगों  को  प्राप्त  हो  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलओर  :  से  सूचता  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 तमिलनाडु  को  चाथल

 4843,  श्री  पो०  कुलमदेईबेलु  :  कया  लाख  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  को  हृपा
 करेंगे  कि  :  4,
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 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  हाल  ही  में  1989  केन्द्रीय  सरकार  को
 राज्य  को  प्रति  माह  80  हजार  टन  चावल  आवंटित  करने  के  लिए  एक  ज्ञापन  दिया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 कया  ओर

 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उपभंत्री  डी०  एल०  :  हां  ।

 राज्य  सरकार  के  अनुरोध  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्मों  के  आवंटन  केवल  खुले  बाजार  में  उपलब्धता  के  अनुपृरक
 होते  भोर  वे  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की  समूच्री  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष

 बाजार-उपलब्धता  तथा  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखक्षकर  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर

 किए  जाते  हैं  ।

 जतरिचूर  स्थित  मेडिकल  कालेज  को  सास्यता  प्रदान  करना

 4844.  प्रो०  के०  थी०  थामस  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  लिकित्सा  परिषद  ने  त्रिचूर  स्थित  मेडिकल  कालेज  को  मान्यता  प्रदान
 कर  दी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  मेडिकल  कालेज  को  शीघ्र  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा

 रहे

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  जी

 नहीं
 और  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  ने  बताया  है  कि  स्नातक  पूर्व  छात्रों  के

 क्षण  के  लिए  इस  कालेज  में  उपलब्ध  शिक्षण  सुविधाओं  के  बारे  में  परिषद  द्वारा  1988
 में  निरीक्षण  किया  गया  प्रबंधक  समिति  द्वारा  17  1989  को  हुई  अपनी  बेठक  में  इस
 निरीक्षण  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  गया  और  प्रबंधक  समिति  की  सिफारिश  परिषद  की  आम  सभा
 की  अगली  बैठक  में  रखी

 बिहार  में  हथकरथधथा  बुनकरों  को  राहत  सहायता

 4845.  भरी  सलाउद्दीन  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिहार  में  हथकरधा  बुनकरों  को  कोई  राहुत  सहायता  देने  का
 विचार

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बस्तर  संत्रो  तथा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भंत्रो  राम  नियास  :  से
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 वर्ष  1987-88  8  तथा  1988-89  के  बिहार  सरकार  को  बिहार  में  हथकरधा  क्षेत्र  के
 विकास  ओर  हथकरघा  बुतकरों  के  कल्याण  के  लिए  विभिन्‍न  सकौमों  के  क्रियान्वयन  हेतु  793.15
 लाख  रुपये  की  राशि  रिलीज  की  गई  उपर्युक्त  दो  वर्षों  के  दोरात  रिलीज  की  गई  इस  राशि  के
 ब्यौरे  निम्नलिबित हैं  :

 लाख

 ऋ०सं०  स्कीम  का  नॉम  रिलीज  की  गई  राशि
 योजना  गैर-योजना  योग

 1.  जनता  कपड़ा  योजना  750.35  150.35

 2.  राज्य  की  शीर्षस्थ  सहकारी  5.00  —  5.00
 समितियों  को  अंश  पूंजी
 सहायता  बढ़ाना

 3.  विशेष  छूट  स्कीम  न  9.00  9.00

 4.  करघा  पूर्व/करघा  पश्चात्‌  21.38  _  21.38
 संसाधन  सविधाएं

 5.  प्रिफ्ट  निधि  स्कीम  7.42  7.42
 कक  न्‍  बम  बा  करा

 पंजीकरण  को  स्थ-बविश्त  पोषण  थोलना  में  बदलता

 4846.  श्री  कमला  असाद  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रों  पंजीकरण  को  स्ववथित्त  पोषण
 पोजना  में  बदलने  के  बारे  में  |  1989  क॑  अतरांकित  प्रश्न  संघया  1142  और  1143  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्ववित्त  पोषण  योजना  के  अन्तगंत  बिना  बारी  के  किस  आधार  पर  फ्लैट  आवंटित

 किए  गए  थे  तथा  ये  किन्हें  भावंटित  किए  गए

 योजना  के  अंतगंत  केवल  कुछ  पंजीकर्ताओं  को  एम०  आई०  जी०  फ्लैट  से

 एस०  एफ०  एस०  Hl  में  बदलने  को  अनुमति  देते  और  इसी  योजना  के  अंतर्गत  अन्य  लोगों  को

 परिबतंन  करने  की  अनुमति  न  देने  तथा  इम्हें  एस०  एफ०  एस  ४  में  हो  बदसने  की  अमुभति  देने  के

 क्या  कारण

 इन  व्यक्तियों  को  अनुमति  देने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  क्योंकि

 इनके  आवेदन  पत्र  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  वर्ष  [980  से  विभाराधीन  पड़े

 एस०  एफ०  एस  ५  योजना  में  कितने  पंजीकर्ता  फ्लैटों  क ेआवंटन  के  लिए  कब  से
 प्रतीक्षा  सूची  में  ओर

 (=)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अंतर्गत  कितने  फ्लैट  निर्माणाधीन

 हैं  तथा  इनका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 दाहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दखबीर  :  फ्लेटों  का  बिना  बारी  के

 आवंटन  नितान्‍्त  कठिनाई  के  मामलों  में  ही  किया  जांता
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 स्ववित्त  पोषित  1980  में  प्रबलित  थी  |  उस  समय  हुडको  योजना
 से  स्ववित्त  पोषित  में  परिवतंन  की  अनुमति  दी  गई  बाद  जब  अन्य  योजनाएं
 घोषित  को  तब  स्ववित्त  पोषित  योजना-५  में  परिवर्तन  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 स्ववित्त  पोषित  11  और  111  बन्द  हो  गई  हैं  इसलिए  उनमें  अब  कोई
 परिवतेन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 स्वविश्त  पोषित  योजना-५  के  अंतगत  6,510  व्यक्ति  1983  से  आवटन  की  प्रतीक्षा
 कर  रहे

 (2)  विभिन्न  स्ववित्त  पोषित  योजनाओं  के  अंतर्गत  9,015  फ्लैट  निर्माणाधीन  हैं  ओर  ये

 फ्लैट  1990  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना  है  !

 मालांपुरम  में  कष्ठ  रोगियों  को  संल्‍््या  में  बुद्धि  होता

 4847.  भरी  वक्‍कन  पुराषोत्तमत  :  क्या  स्वास्थ्य  और  फरियार  कल्याण  भंजी  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इन  समाचारों  को  ओर  बिलाया  गया  है  कि  केरल  के

 पुरम  जिले  में  कुष्ठ  रोगियों  की  संख्या  बढ़  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  रोग  से  ग्रस्त  लोगों  का  पता  लगाने  तथा  उक्त  जिले  के  उन  क्षेत्रों  में  सर्वोत्तम
 उपचार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जहां  यह  रोग  व्यापक
 रूप  से  फैला  हुआ  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  भौर

 मंत्रालय  में  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  मालापुरम  जिले  में  कुष्ठ  रोगियों  की

 ब्यापकता  दर  2.1  प्रति  हजार  आबादी  है  ।

 क्रुष्ठ  रोगियों  का  शीघ्र  पता  लगाने  और  उनके  नियमित  इलाज  के  लिए  राष्ट्रीय  कुष्ठ

 उन्मूलन  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ।

 बहु  औषध  उपचार  को  सभी  स्थानिकमारी  वाले  जिलों  तक  चरणबठे  दंग  से  शुरू  किया  जा

 रहा  जनता  को  इस  रोग  के  वास्तविक  तथ्यों  एवं  इसकी  साध्यता  से  अवगत  कराने  के  लिए
 स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यकलाप  तेज  कर  दिए  गए  हैं  ।

 दिहली  विकास्र  प्राधिकरण  हारा  भूसि  को  दरें  कलर  करना

 4848.  भी  कशला  प्रसाव  राखत  :  क्या  झहरो  विशास  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  शेक्षिक  संस्थाओं  को  दी

 जाने  वाली  भूमि  की  हाल ही
 में  बढ़ाई  गई  दरों  को  कम  फरने  का  और

 यदि  तो  पूर्वी  ओर  पश्चिमी  दिल्‍ली  में  ऐसी  भूमि  की  प्रस्तावित

 दरों  का  पृथक-पृथक  ब्यौरा  कया  है  ?

 धाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलशोर  :  ओर  फिलहाल

 छरकार  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  र्
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 केन्द्रीय  लोक  निर्माण निर्माण  विभाग  में  भःरतोय  प्रझ्ासनिक  सेवा  के  प्रशाससक थ  विभाग  में  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  प्रशासक

 को  गियक्ति

 ]

 4849,  भ्री  ए०  जर्रमोहन  :  कया  शहरो  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कनिष्ठ  इंजीनियरों  तथा  कामगारों  द्वारा

 लगातार  आन्दोलन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  असम्तोष  के  मुख्य  कारण  क्या श्र

 कया  निर्माण  महानिदेशक  का  पद  प्रशासनिक  है  और  एक  अनुभवी  प्रशासक  इस  पद
 पर  कुशलता  से  कार्य  कर  सकता  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  और  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  के  विभाग  प्रमुख  के  पद  पर  अनुभव  के  आधार  पर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के
 कारियों  को  नियुक्त  करने  का  विचार  है  ?

 वाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  (a)  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  कनिष्ठ  इंजीनियर  एसोसिएशन  तथा  विभाग  के  कामगारों  का  प्रतिनिधित्व  करने
 वाली  यूनियन  अपनी  मांगों  नामतः  सभी  कनिष्ठ  इंजोनियरों  को  उच्च  वेतनमान  निर्धारित
 यात्रा  हड़ताल  की  अवधि  संवर्ग  पुनरीक्षण  दिहाड़ी  मजदूरों  को  उनकी

 नियुक्ति  की  संबंधित  तारीखों  के  समान  कार्य  के  लिए  समान  का|मगारों  को  1-1-86  से
 संशोधित  वेतनमान  पर  समयोपरि  भत्ते  का  उन्हें  बोनस  का  भुगतान  आदि  के  संबंध  में
 कभी-कभी  प्रदर्शन  करते  रहे  हैं  ।

 निर्माण  महानिदेशक  का  पद  तकनीफो  प्रशासनिक  प्रवृति  का  जिसके  लिए  तकनीकी
 तथा  प्रशासनिक  दोनों  ही  मामलों  में  अनुभव  की  आवश्यकता  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अध्यक्ष  पद  पर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  किसी
 अधिकारी  को  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  अध्ययन  पहले
 ही  एक  भारतीय  प्रशासनिक  अधिकारी  है  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  पथालियर  को  शामिल  करमा
 ]

 4850.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  शहरी  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  कुछ  और  शहरों  तथा  कस्बों  विशेष  रूप  से  ग्बालियर
 क्षेत्र  राष्ट्रीय  शाजधानोी  क्षेत्र  में  शामिल  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किन-किन  बातों  को  ध्यान  भें  रखते  हुए  निर्णय  किया
 गया  है  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलश्षीर  :  और  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोड  में  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  बाहुर  काउंटर  मैगनेट  कस्बों  के  रूप  में
 बरेली  ग्वालियर  हिसार  तथा  पटियाला  को
 निर्धारित  किया  है  ।
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 इन  वस्बों  को  उनकी  विद्यमान  जनसंद्या  तथा  वृद्धि  की  क्षमता  के  संबंध  में
 निर्धारित  किया  गया  है  ।

 काउन्टर  मैगनेट  कह्बों  की  संकल्पना  उदृेश्य  दिल्ली  तथा  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  में
 संख्या  की  वृद्धि  के  दबाव  को  कम  करने  का  है  ।

 मंजरी  के  लिए  सम्बित  मध्य  प्रदेश  को  परियोजनाएं

 4851.  झरी  महेन्द्र  सह  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  जंज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  शिवपुरी  जिले  की  माहवार  तथा  गुना  और  बुधना  जिलों  को

 पृथक  भेनसातोरी  और  बान्दियानाला  परियोजक्रओं  को  आवश्यक  मंज्रों  प्रदान  करने  की  दिशा  में
 क्या  प्रगति  हुई  और

 इम  परियोजनाओं  की  आवश्यक  मंजूरी  प्रदान  करने  के  लिए  अन्तिम  निर्णय  कब  तक
 ले  लिया

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरहमान  :  ब्यौरे  संलग्न  बिवरण  में  विए
 गए  हैं  ।

 राज्य  सश्कार  द्वारा  पूरी  सूचना  भेजे  जाने  पर  ही  अंतिम  निर्णय  लिया  जा  सकता

 है  ।

 भेंसातोरी  परियोजना  :

 वन  संरक्षण  के  उल्लंघन  होने  पर  इस  परियोजना  को  16-7-85  को

 नामंजूर  फर  दिएवाी  गया  था  |  उल्संबधन  के  लिए  उत्त  रवायी  ठयक्ति  के  खिलाफ

 की  गई  कारंबाई  के  बारे  में  यदि  राज्य  सरकार  सूचित  करे  तो  इस  पर  पुनः  विचार

 ;  किया  जा  सकता  है  ।

 2.  बांबियासाला  परियोजना  :

 राज्य  सरकार  को  बेदखलियों  को  फिर  से  बसाने  के  लिए  संशोधित  भेजने  के

 लिए  दिनांक  23-2-89  को  लिखा  गया  था  ।  अपेक्षित  ब्यौरे  न  भेजने  के  कारण

 मामसे  को  नामंज्र  कर  दिया  गया  है|

 राज्य  सरकार  ने  टाल  ही  में  अपेक्षित  र  भेजी  है  ।

 4.  सहाबीर  परियोगना  :

 राज्य  सरकार  को  दिनांक  29-9-88  को  आभास  क्षेत्र  सुधार  की  एक  विस्तृत  योजना
 के  लिए  लिखो  गया  गोजता  मे  भेजे  जाने

 के
 कारण  इस  प्रस्ताव  को

 नामंजर  कर  दिया  गया  है  ।
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 ओलजोन  क्षेत्र  का  कभ  होता

 े
 485?.  भी  एच०  ए०  क्या  पर्याधरण  ओर  बन  बंज्ी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  ने  लन्‍्दन  में  भोजोन  क्षेत्र  में
 कमी  होने  के  बारे  में  हाल  में  हुई  बर्चा  में

 भाग  लिया

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैँ  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  प्रंत्रो  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 भारत  ने  ब्रिटश  सरकार  द्वारा  5  से  7  1989  को  लन्‍्दन  में  आयोजित
 द  ओजोन  लेयरਂ  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  मंत्री  स्तरीय  सम्मेलन  में  भाग  लिया  इस  सम्मेलन  का

 उद्देश्य  विभिन्‍न  रासायनिक  पदार्थों  के  उपयोग  के  कारण  ओजोन  परत  में  क्षीणता  से  उत्पन्न
 पर्यावरणीय  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  को  बढावा  देने  के  वर्तमान  प्रयासों
 को  समर्थन  देना  था  ।

 ओजोन  परत  की  क्षीणता  के  बारे  में  विश्व  के  साथ-साथ  भारत  भी  चिन्तित  है  और
 ओजोन  क्षेत्र  में  क्षीणता  पैदा  करने  वाले  पदार्थों  के  उत्पादन  और  उपभोग  को  रोकने  का  समर्थन
 करता  विकसित  देश  एन  पदार्थों  के  85%  का  उपभोग  करते  हैं  उनको  अपनी  खपत  बहुत  कम
 करनी  चाहिए  ।  उन्हें  अपेक्षित  तकनीकी  और  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करके  विकासशील  देशों  द्वारा
 पर्यावरणीय  रूप  से  उपयुक्त  बेकल्पिक  पदार्थों  को  अपनाने  की  सुविधा  प्रदान  करनी  चाहिए  ।  इस

 मुद्दे  से  सम्बन्धित  अन्तर्राष्ट्रीय  करार  में  विकासशील  देशों  की  अकूरतों  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया
 जाना

 बत्य  प्राणी  प्रम्यारण्य  के  लिए  भूमि

 4853.  हरी  हेत  राम  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  प्रशासन  का  वन्य  प्राणी  अभ्या  रण्य  के  लिए  प्राम  सभा/प्रामीणों  की  भूमि
 के  एक  विशाल  क्षेत्र  का  अधिग्रहण  करने  का  विधद्यार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ग्रामीणों  को  इसके  लिए  कितना  मुआवजा
 दिया  और

 कया  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  को  उपयुक्तता  के  बारे  में  सभो  दुष्टिकोणों  से  विचार
 किया  गया  है  ओर  यदि  तो  इस  संबंध  मे  लिए  गए  निर्णय  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्याबरश्ण  और  बन  मत्रो  जियाउरंहमान
 :

 (५)  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केन्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  प्रोषधालयों  में  बोहरो  झिफ्ट  पड़ति  को

 5  जाग  करना

 4854.  क्रो  डाल  चणा  जंग  :  क्या  स्थास्थ्य  प्रौर  परिचि/र  फरपवाण  मंत्री  यह  बताने  की

 क॒पा करने कि :
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 क्‍या  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लिए  विभिन्‍न  ओऔषधालयों  में

 दोहरी  शिफ्ट  पद्धति  को  लागू  करने  के  लिये  भारी  संख्या  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  दोहरी  शिफ्ट  पद्धति  की  पुनः  लागू  करने  में  विलम्ब  के

 कारण  सरकारी  कर्मचारियों  में  असंतोष  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  उनके  जोबन  को  होने  वाले
 जोश्विम  का  पता  लगाने  के  लिये  रेजिडेस्ट  वेलफेयर  एसोसिएशनों  के  माध्यम  से  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  गया  है  भौर  यदि  तो  इसके  कथा  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 ओर

 दोहरी  शिफ्ट  पद्धति  को  पुनः  सागू  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  भंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड  )  :

 पे  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  भौषधालयों  में  दोहरी  पारी  प्रणाली  को  बहाल  किए  जाने

 के  बारे  में  कुछ  अभ्यावेदन  भ्राप्त  हुए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओऔषधालयों  के
 कार्यकरण  के  धण्टों  संबंधी  विषय  पर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  सलाहकार  बोर्ड  की  विभिरन
 बैठकों  में  विचार  किया  गया  था  ।  विभिन्‍न  इलाकों  के  क्षेत्रीय  कल्याण  अधिकारी  भी  हस  समिति
 से  सदस्य  इस  समिति  को  |  1-7-1988

 १
 को  हुई  बैठक  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसरण  में  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गई  तथा  कामिक  ओर  प्रशिक्षण  विभास  के

 मुख्य  कल्याण  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  उप  सचिव

 तथा  केस्त्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  इसके  सदस्य  इस  समिति  ने  विचार-बिमर्श  के

 बाद  सिफारिश  को  कि  जब  तक  अतिरिक्त  पद  स्वीकत  हो  जाने  के  बाव  12  बष्टे  की  निरन्तर  दो

 पारी  सारणी  आरम्भ  करना  सम्भवन  तब  तक  फिलहाल  छह  घण्टे  की  निरन्तर  तथा

 दोपहर  बाद  को  पारो  में  सीमित  सेवा  प्रदान  करने  की  मौजूदा  प्रणाली  जारी  रखी  जाए  ।

 तेंदू  को  लेतो

 4855.  श्री  एम०  डेमिस  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  मे  तेंदू  की  लेती  की  जाती  भौर

 यदि  तो  उड़ीसा  भोर  अन्य  राज्यों  में  तेंदू  को  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  हैं  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्पावरण  ओर  बन  मंत्रों  लियाउरंहमान  :  य्षपि  उड़ीसा  के  कई  भागों

 में  तेन्दु  के  पौधे  प्राकृतिक  रूप  में  पाए  जाते  लेकिन  उस  राज्य  में  तेंदू  को  खेती  शुरू  नहों  को

 मई

 आंध्र  प्रदेश  आदि  जैसे  कुछ  राज्यों  में  मिश्रित  खेती  के  रुप  मे  तेंदू  के  पौधे

 फ्ले ही  उगाए  जाते  हैं  ।

 भहिलाओं  दारा  भूआअपान

 4856.  भरी  एनम०  डेलिस  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कश्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  हाई  स्कूल  ओर  कालेजों  मे  महिला  विद्याियों  द्वारा  धूम्रपान  करने
 के  सामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई
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 गदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  छात्रों
 में

 फैली  इस  बुरी  आदत  का  छुड़ने  के  लिये  क्‍या  कदस  उठाये
 गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खापडे )  :  और

 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधात  परिषद  ने  हाई  स्कलों  और  कालेजों  में  छात्राओं  के  धूम्रपान  की

 प्रवत्ति  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 घृमन्रपान  रोकने  के  लिए  उठाए  गए/अस्तावित  कदमों  का  उद्देश्य  अन्य  बातों  के
 साथ  युवा  सोगों  जिनमें  छात्र  भी  शामिल  आरम्भ  से  ही  धूृम्रपात  ने  करने  के  लिए  प्रेरित
 करमा  है  ।

 तमिलनाडु  में  चोनो  के  का  रखामे

 4857.  झी  एन०  डेनिस  :  क्या  खाश्  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  तमिलनाडु  में  चीनी  के  कारखाने  स्थावित  करने
 के  लिए  कितने  लाइसेंस  जारी  किए  भौर

 क्‍या  सरकार  का  इस  हेतु  अतिरिक्त  लाइसेंस  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  और  बदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ज्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  डो०  एल०  :  तमिलनाडु
 में  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  चीनी  फैक्ट्रिपां  स्थापित  करने

 के  लिए  जारी  किए  गए  आशय

 लाइसेंसों  को  सख्या  नोचे  दो  गई  है  :

 चीनी  वर्ष  क्षेश  जोड़

 तिजी

 1986-87  “-  4  हा  4

 1987-88  4  1

 जोड़  4  5  9
 अर  चलुनुनूुई  न  रक्त ररंंाााााए॥॥एघघछछछछलाआखआखआखआखआखआख

 नयी  चीनी  फैंकिट्र्यां  स्थापित  करने  तथा  बर्सेमाग  यूनिटों  भें  विस्तार  करने  के  लिए
 औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  देतु  आवेदन  पत्र  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  ओद्योगिक  अनुमोदन
 सचिव!/लय  को  भेजने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  प्रस्तुत  करने  अपेक्षित  होते  इस  प्रकार  भ्राप्त

 हुए  आवेदन  पत्रों  पर  नीति  विषयक  मार्गंदशी  सिद्धान्तों
 के  अनुसार  विचार  किया  जाता  केन्द्रीय

 सरकार  नथी  बोनी  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए  क्षेत्रों/राज्यों  के  बारे  में  +)ई  प्रस्ताव  नहीं
 देती  है  ।
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 भारियल  की  गिरी  ओर  भारिजल  के  तेल  का  आवात

 4858.  भरी  सुरेश  क्रूप  :  क्या  जात  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  वा  वर्ष  69  के  छोौरान  नारियल  फी  गिरी  और  नारियल  के  तेल  का
 आयात  करने  का  विच्ष।र  और

 यदि  तो  इमका  अनुमानलः  कितनी  मात्रों  भें  आयात  करसे  का  विचार  है  ?

 साध  ओर  नागरिक  पूति  मंत्राक्य  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  और
 1989  के  दौरान  गिरी  तया  नारियल  के  तेज  का  आयात  करने  का  कोई  अ्रस्ताध  इस  समय  सरकार

 के  विच्ाराधीन  नहीं  है  ।

 कालो  लांसो  के  कारण  बच्चों  को  श॒त्यु

 4859.  हा०  विजयरासा  क्या  स्थारध्य  ओर  परिवार  कहपाण  संत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हिमालव  प्रदेश  में  चार  ब्ष  से  कम  आयु  के  10  बच्चों  की  कालो
 खांधी  से  मृत्यु  की  जानकारी

 क्‍या  इन  बच्चों  को  रोग  प्रतिरोधी  टीके  लगाये  गये  थे  और  यदि  तो  कया  ये  टीके
 भंडारण  कालातीत  अथवा  मूल  रूप  से  घटित  होने  के  कारण  अशक्त  हो  गये  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  कराने  तथा  यह  सुनिश्चित  कराने  का

 है  कि  इन  मलनतियों  की  पुनरावृत्ति  तहों  होगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  लंधो  सरोज  :

 सूचित  की  गई  मौतों  की  जांच  राज्य  स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  द्वारा  की  गई  काली  खांसी  की

 कोई  महामार  नहीं  थी  |  ज॑चे  गए  933  रोगियों  में  से  कोई  भी  मामला  काली  खांसी  का  नहीं  प  या

 गया  था  |  1988  महीने  में  पांथ  विक्िस्त  जांवों  में  6  बच्चों  की  मृत्यु  श्बसनी  फुफ्फुस  शोध

 के  कारण  हुई  थी  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  |

 प्रश्न  नहीं  उछ्ता  ।

 उड़ीसा  में  चलती-फिरतो  स्वास्थ्य  यूमियें

 4860.  श्रो  लगभ्ताथ  पटनायक  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  बंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  के  कालाहांडी  जैसे  जादिवासी  जिलों  में  चलती-फिरती  स्वास्थ्य  यूनिट
 प्रदान  की  गई  ओर

 यदि  तो  उड़ीसा  के  किन-किन  आदिवासी  जिलों  में  अब  तक  ये  सुविधायें  उपलब्ध
 की  गई  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  ,  बरंजासव  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 निर्धनता  समाप्त  करने  के  लिए  क्षेत्रोय  बि4.स  एप्रोच  स्कीम  के  थो  प्रधान  मंत्री  राहुत  कोष
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 से  वित्त  पोषित  के  को  गौर  के  !5:  आफकों  में  गएती  स्वास्थ्य

 यूनिट  खोले  गए  हैं  ।
 |

 ये  गसस्‍्तो  स्वास्थ्य  यूनिट  कालाहांडी  जिले  के  खरियाड़

 लांजीगढ़  और  घुआमल-रामपुर  ब्लाकों  और  कोरापुट  जिले  के  गुडारी
 पदमापुर  और  नारायणपटना  ब्लाकों  में  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 राष्ट्रीय  भवत  मिर्भाल  संमठत  हारा  स्वीकृत  कम  लासत  को
 आधासोय  परियोजनाएं

 4861.  प्रो०  नाशत्यण  चनन्‍द  कया  झाहरी  विकाल  संज्री  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण
 संगठन  द्वारा  स्वीकृत  कम  लागत  की  आवासीय  परियोजनाओं  के  बारे  में  16  1985  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4115  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  श्रवन  निर्माण  संगठन  द्वारा  अपनी  प्रायोगिक  आवासीय  योजना  के  अन्तगंत
 प्रारम्भ  को  गई  34  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  मौर

 इस  संबंध  में  हुई  नवीनतम  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  34  परियोनाओं  के
 ब्यौरों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 सभी  43  परियोजनाएं  पूरों  हो  गई  इसी  बीच  राष्ट्रीय  भवस  निर्माण  संमठन  द्वारा
 2  भौर  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  मई  है  अर्थात  भाई०  आई०  टी०  सिविल  इंजीनियरी

 आई०  आई०  टी०  दिल्ली  में  चार  मं  जिले  एक्सप्रेस  भ्रवन  में  स्ट्रेंस  का  मापन  तथा  आई०
 आई०  टी०  दिल्ली  में  एक  ईंट  के  बराबर  भार  सहने  वालो  दीवारों  की  भूकम्पीय  क्षमता  का

 प्रबोधन  ।

 विधरण

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  ख्ंथठम  हारा  अय्लेग्लल्थक  आजथास  योजना  के  अन्तमंत
 आरम्भ  को  परियोजनाधों  के  ब्योरे

 चड,ड,ख  ल्‍अअ  अ७अ6इइ$छइइक्‍  कससफससरसनन्‍इ  re
 ऋक्र०  सं०  कार्य  का  नाम/प्रवतंक  अभिकरण  अनुमानित  अपनाई  गई  नई  तकनी

 लागत  साभग्रियां

 राष्ट्रीय  श्वृवत
 निर्माण  संगठन
 द्वारा  वहुन  को
 जाने  वाली

 लागत

 2  3  4
 निनिनननशनशननिनिकिनिनिीनिभ  लक  भोपाल, मध्य प्रदेश  ्आआआ  ७७७७७७७७--७७७ए"ए"शनभश/शश/श/शशशशशाभााभााआाा  वन

 मध्य  प्रदेश  लोक  निर्माण  wet  2.  आर०  सी०  सी०  चौखटें
 भोपाल  की  मूल  झुभ्य  2.  जार०  सी०  सी०  तश्तों

 योजना  के  अंतयेत  ह
 सहित  दोहरी  मुड़ी  शैल
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 3.

 टंरों  का  निर्माण  सं  ०

 2)

 दिल्‍ली  कार,निगम की  मलिन  बस्ती
 45,28,000

 वीजना  के  अंतगंत  दिल्‍ली  3,44,244  |
 एवं  हिन्दुस्तात  प्रीफैय
 हिन्दुस्तान  हाउसिंग
 प्वारा  992
 का  सिर्माण  नं०  3)

 केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान  69,100

 रुड़की  के  लिए  रुड़की  में  16  बिस्तर  51,825

 वाले  होस्टल  का  निर्माण

 योजना  सं*  4)

 2  3  4

 दारों के  2  क्‍्वाटरों  का  निर्माण  छ्त

 सं०  1)  3.  पूर्व  निर्मित  आर  ०सी  ०सी ०
 लिस्टल

 4.  चूना  कंक्रीट  ट॑रेसिंग  सहित
 जलरोधी  छत

 2.  यापर  प्रौद्योगिकी  संस्थान  पटियाला  1,70,000..  1.  दोहरी  गोलाई  शैल  टाहप

 में  सहांयक  प्रोफेसरों  के  10  1,27,500  छ्त
 5  दीवारें

 3.  पालीशीलीन  डी  ०पी०सी  ०

 4.  मीब  तथा  निबले  तलों  के

 लिए  1:8:16  मी  सी०
 5.  पूर्व  निर्मित  आर०  सी०

 सी०  चोखटों
 6.  पृर्व  निर्मित  लिटल

 1.  पूर्व  निमित  आर०सी०सी ०
 कालमों  तथा  स्तम्भों  द्वारा
 आंशिक  रूप  से  प्री
 केटिड  संरचना

 2.  छतों  तथा  फर्शों  के  लिए
 ऊपरी  सतह  पर  1:2:4

 सीमेंट  कंक्रोट  तथा
 मात्र  रोइन्फोममेंट  से  बने

 5  से०मी०  मोटे  पूर्व  निर्मित
 बटन  तथा  खोखले  ब्लाक

 3.  दरवाजों  तथा  खिड़कियों  के

 लिए  पर्व  निर्मित  कक्रीट

 ष्ौ

 पोलिधीन  सीलन  रोघक

 क्रय

 2,  मधिसंरबना  के  लिए  केविटी
 दोबारों  के  फिनारों  पर  इंटें

 3.  सी०  सी०  फर्श  के  लिए

 सुदृढ़  मिट्टी  सीमेंट  आाधार

 4.  पूर्व  निर्भित  कड़ियों  के  ऊपर

 सेल्यूलर  एकक

 5.  आर०  सी०  सी०  चौखटे
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 मात्र  हिन्दुस्तान  हृ!उसिंग  फैक्ट्री  के  5,4
 लिए  हिन्दुस्तान  लिमिटेड  4,00,3$0
 के  स्टाफ  के  लिए  32  स्टाफ

 टंरों  का  निर्माण

 6.  एच०  7  आर०  के०

 नई  दिल्‍लो।के०  लो०  नि०

 नई  दिल्‍ली में  टाइप  2  के
 8  दो

 मंजिले  कक्‍्वार्टरों  का  निर्माण

 सं०  6)

 7...  एन०  एच०  8
 श्आार०  के०

 नई  दिल्नी/के०  लो०  नि०

 नई  दिल्‍ली  में  चार  मंजिले  ब्लाकों

 में  टाइप  3  के  96  क्यार्टरों  का

 मिर्माण  स्लं०  7)

 67,600
 50,850

 10, 16,238

 1.

 श्े

 पड

 बी

 5  1989
 नाता  ीओ७थय  न  २ a ee -५+  ++  *  ०

 पूर्व  , निमित  कालमों  की
 नीब  से  प्राकेट  कनैकक्‍शत

 रशियम  उपाय
 .  पूर्व  निभित  आर०सी०सी०

 के  लिए
 सीमेंट  कक्रीट  के  पर्व  निर्मित
 स्तम्भ

 .  प्रवंवलित  कंक्रीट
 स्तम्भ  पर  टिके  10  से०मी  ०
 मोटे  तथा  1.6  से  ०  मी  ०  चौड़े

 पर्व  बलित  कंक्रीट  के  खोखले
 स्‍लैबों  से  छत  तथा  फर्श

 ,  पृ्थ  निभित  आर०सी०सी०

 एकल  फ्लाइट  सीडियां
 मोनोली  बिकली  कास्ट  लैंडिंग
 बी०  डब्न  ०  एल०
 50  के  आधार  पर  बनाए

 गए  लिटल  और  छज्जे
 7.  दरदाजों  तथा  लिड़कियों के

 लिए  आर०  सी०  सी०
 यौखटें

 ,  कंक्रीट  सथा  मोरटार  में  भी
 20%  तक  सीमेंट  के  विकल्प

 के  रूप  में  उड़ा  राण  का
 उपयोग

 भूतल  में  अधिक  सुदृढ़  ईटों
 का  उपयोग  करते  हुए  23
 से०्मी०  भार  बहन  दीबारें
 और  अपेलित  मुदढ़ता  के
 मोर्टार  सहित  अन्य  तलों
 में  साधारण  द्वितीय  श्रेणी

 $
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 8.  बंगाल  इंजीनियरिंग  1,23,000  |.  स्वस्थान  में  निर्धारित  आर०

 कलिज  आफ  92,850  सो०  सो  ०  आधारों  के  खाली

 पश्चिमी  बंगाल  में  विद्याधियों  के  स्थानों  में  बनाये  गये  ब्रेकिटों

 लिए  शैक्षणिक  तथा  मनोरंजात्मक  सहित  पूर्व  निर्मित  आर०

 सुविधाओं  के  लिए  भवन  का  निर्माण  सी  सी०  कासम
 2.  कालमों  के  ब्रेकिटों  पर  टिके

 पुर्य  निमित  तथा  प्ूर्षबलित
 स्तम्भ

 ह  3,  मिश्रित  पूर्व  निर्मित  आर०
 ध्  सी०  तो ०  बैटन  तथा  शोजसे

 पौज  अ्लाकों  वाले  प्रथम  तल

 के  स्‍्लेब

 4.  पूर्व  निर्मित  तथा  पूर्व  बलित

 घुमावदार  प्लेट  छत

 5.  विशेष  खोबले  गोलाकार
 ब्लाकों  की  दीकारें

 6.  बरसाती  पानी  के  गटरों  के

 झूप  में  कार्य  करने  बाले  छत

 को  थामे  रखने  वाले  खोखले

 स्तम्भ

 9.  उड़ीसा  में  कैंसर  में  लोक  निर्माण  39,800  1.  रीम्ड  पाइलों  के  अधीन

 विभाग  एण्ड  उड़ीसा  291300

 के  लिए  2  आर०ए०  तथा  2  आर०

 बी०  टाइप  के  क्वार्टरों  का  निर्माण
 सं०  9)

 10.  आर»  सौ०  सी०  फ्रेम  निर्माण/कै०  1,60,000  1.  हाइपोरबोलिड  फुट्टिग  का

 लो०  नि०  वि०  मद्रास  शून्य  प्रयोग
 सं०  10)  के  4  मंजिला  टाइप  3
 क्वार्टेरों  के  एक  ब्लाक  का  निर्माण

 11.  गांधी  नगर  5,65,100  1.  केबिटी  दीदारें

 मुख्य  17,132  2.  छत  तथा  फर्श  के  लिए  आसो

 अहमदाबाद  ।  सं«  पूर्षबलित  आर०  सी०  सी०
 कोड  स्लैज

 11)  में  10  .  ब्लाकों  का  निर्माण

 ब्लाक  में  4

 .  ,  इुम्हैंजेले
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 भा  कक  हरा  स  समा  मनन
 138  स्ट्रक्चरल  इंजीनियरिंग  अनुसंधान  76,000  पूंवलित  पूर्बनिभित

 क्षेत्रीय  मद्रास  के लिए  भंडार  57,000  हाइपोरबोलिड  शैल  का

 .

 5

 का  स्ट्रक्च रल  इंजीनियरिंग

 अनुसंधान  रुड़की
 योजना  सं+

 धौला  कुंभा  नई  दिल्ली/मिलिटरी  3,89,000
 इंजीनियरिंग  संविसिज  आर्मी  हैड
 क्याटेर  नई  दिल्‍ली  में  के

 4  मंजिले  क्याटेरों  का  निर्माण

 2  #  393
 कर्जन  रोड  के०  लो०  नि०
 वि०  नई  दिल्‍सो  में  प्लास्टिक  सटे

 का  प्रावधान

 कलसकसा  महानगर  पश्चिमी  2,70,625
 बंगाल  कलकत्ता  महानगर  !,89,438
 योजना  संगठन  द्वारा  मनोतला  कार्य

 तथा  आवास  केरद्र  के  लिए  50

 रिहायशी  एककों  का  5  मंजिसा
 ब्लाक॑े  का  निर्माण

 सं०

 कश्मीर  हाउस  नई  दिल्‍ली  एम०  ई०

 एस०  आर्मी  हैडक्यार्टर  में  एक
 मंजिले  भवन  का  मिर्माण

 ग्रोजना  सं०

 एम०  420  कंक्रीट  तथा
 स्टील  तारों  का  छत  में
 प्रयोग

 23  से०मी०  भार  सहनीय
 दीवारों  सहित  4  मंजिला
 निर्माण

 2.  फल  तथा  छत  के  लिए  पूर्य
 बलित  चैनल  एकक  5

 3,  20  प्रतिशत  सीमेंट  को  राख
 में  बदलन्डय

 4.  दरवाजों  तथा  खिड़कियों  के
 सिए  आर०  सी०  सी०  फ्रेम
 का  प्रयोग

 5.  सेल्यूलर  कंक्रीट  ब्लाक  तथा
 रूफ  स्लैब

 प्लास्टिक  सटे

 !.  सिंगल  ब्रिक  थिक  सोड
 सहनीय  दीवारों  का  सभी
 5  तलों  में  प्रयोग

 2.  पूर्षबलित  रिब्ड  एककों का
 फर्श  तथा  छत  में  प्रयोग

 सेल्यूलर  एकक  सहित  छत
 2.  20  प्रतिशत  सीमेंट  को

 उड़न  राख  में  परिवर्तत
 3.  दरवाजे  तथा

 के लिए प्लास्टिक सटे तथा हैंडल 4. हाइड थिब चूना प्रयोग सीमेंट ब्रवा भोटार
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 5.  मैंननीयम  ओक्सीक्सोराइड
 तल

 एस०  एम०  ई०  डिपो  चेनस  यूनिटों  का  प्रयोग

 मिलिटरी  इंजीमियरिंग  45,000  2.  एड  बूमिटों  का  प्रयोग

 रक्षा  पूना  में  एक  मंजिले  3.  डी०  पी०  सी०  सहित  सीमेंट

 अबत  का  सिर्माण  मोर्टार  1:4  सहित  एथर
 सं०  18)  एम्ट्रेलिय

 18.  हिमाचल  लो०नि०  3,1 1,300  1.  डिफ्ोम  बार  का  उपबोय

 बि०  लिप्तसा  में  टाइप  3  के  16  2,33,500  2.  आंशिक  पूर्वबलित  भार०सी ०
 क्याटटरों  का  निर्माण  सी०  जओोइस्ट  पर  सैल्यूलर

 सं०  19)  एकक

 19.  महास  भारतीव  मानक  संस्थान  $,51,500  1.  नीब  के  लिए  मंडर  रीम

 नई  दिल्‍ली  में  जाई०  एस०  थाई०  3,38,625  पाइल्‍स

 के  लिए  एक  कार्यालय  भवन  का  2.  छत/फर्श  के  लिए  पृर्बचदलित

 निर्माण  सं०  20)  कोड  एकक
 3.  फर्श  तथा  छत  के  लिए

 बलित  ठोस  स्लेब

 4.  छत  तथा  फर्श  के  लिए
 वॉफल  एकक

 20.  वांधी  स्यूनिसीपल  1,20,700  1.  मंडर  रीम  पाइल्‍स

 रुड़की  में  4  मं  जिलों  के  ब्लाक  90,525  2.  एकल  स्टेक  प्लम्बिग

 में  16  एकक
 3.  दरबाजों  तथा  खिड़कियों  के

 लिए  थार०  सी०  सी०  फ्रेम
 4.  छत/फर्श  के  लिए  पृर्थयलित

 जभार०  सी०  सी०  जो  इस
 पर  आंशिक  भार०  सी  ०
 प्लेंक  रेस्टिंग

 5,  प्लास्टिरिंग  तथा  इंटों  क्री
 चिनाई  की  सुधरी  हुई  पद्धति

 21.  स्ट्क्चरल  इंजीनियरिम  अनुसंधान  2,50,151  1.  नीब  में  लीवस  कंकीट  का

 हि
 उपयोग  तथा  तल  के  गीचे

 मड़ास/एस ०  टी०  आर०  पी०  1,87,613

 मद्रास  में  दो  मंजिला  भवन

 योजना  सं०  22)

 20  ब्रतिशत  सीमेंट  को  उदन
 राख  में  परिवर्तित  करना

 2.  20  प्रतिशत  सीमेंट  को

 उड़त  राख  में  परिवर्तित

 139



 जिक्षित  उलर  5  1989

 1  2  3  4

 करके  पूंवलित  आर०  सी०
 सो ०  चैनल  एकक

 22.  रोड  '  दि०  वि०  5,40,600
 नई  दिल्ली  में  निम्न  आय  वर्ग  के  4,05,450
 लिए  दुर्मेज़िले  ब्लाक  में  50  रिहा
 यशी  एकक  सं०  23)

 23.  हिन्दुस्तान  हाऊसिंग  फैक्टरी  स्टाफ  6,35,590

 हिन्दुस्तान  ह्राऊसिंग  4,76,59
 :.  तई  विस्ली अब  ढ्विन्दुस्तान

 vy  24  ..

 छीफ़श  लि०  में  के  32

 कपग्राटंरों  छा  निर्माण ड़
 सं२  24)

 144  फ्लैटो ंका  निर्माण

 योजना  सें०  25)

 i  श  १

 a  -  आंतरिक  जलपूर्ति  के  लिए
 पो०  वी०  सी०  पाइप

 .

 स्टिरिंग  तथा  अन्य  भार०
 सी०  सी०  मदों  में  उड़न
 राख  का  प्रयोग

 a

 1.  भारवाही  कक्रीट  पैनेल
 2  आंतरिक  तथा  बाह्य  दीवारों

 के  लिए  चूना  एवं  सुरखी
 गारा

 3.  ठोस/खो  खले  कोर  स्लेब
 4.  कंक्रीट  दीवार  पैनलों  के  मध्य

 संशोधित  समतल  और
 ऊर्भ्वाधर  जोड़ों  का  प्रयोग
 दरवाजों  ओर  खिड़कियों  के
 लिए  स्टील  चौशटे

 प्ञ

 1.  थो०  सी०  सी०  और  पकाई

 हुई  मिट्टी  के  खोखले  ब्ल!कों
 के  दाहां॑ਂ  बड़े  वैनसों  हर 4।  %।
 दीकारें 85

 है  जार०  सौ०  सी०  के  दो
 -  लीबों  और  इंट  कार्य  की

 भराई  की  आंतरिक  बड़े
 देसलों की  दोबारें
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 3.  पूर्षनिधिव  बाफेल  संलों  के

 बड़े  पैनल  पूृवनिमित  छत
 स्लेब

 4.  पूर्व  निभित  सीड़ियां
 $.  सीमेंट  के  ध्लाशिक  बदले  में

 फ्लाईआस

 25.  डी०  आभाई०  ओड़०  नई  विस्ली  6,63,100  1.  री  प्रांच  तलों  में  23  से०
 के०  शो०  मि०  गई  दिल्ली  भें  क््म्य  मी०  भारबाही  दीबारे
 20  रिहाबल्ली  एकफों  के  पांच

 मंजिले  ब्क  का  निर्माण

 योजना  सं०  26)

 26.  स्कूल  आफ  आर्कटिक्च  1,92,732  1.  बाफंस  सेल  रूफिग
 बाद  में  संरंचनात्मक  का्यंशाला  एवं  1,11,415  2.  ब्रिक  कैबटि  दीवारें
 अ्रयोभशाला  के  लिए  भवन  का  3.  मैंगनेशियम  अक्सालोराईड

 दरवाजे  की  चोौखटें

 28.

 निर्माण  सं  ०  28)

 नेबेली  सियवाईट  का  रपोरेश््ल  25,9
 में  सिम्त  आय  बे  के  200  मढ़ानों  2,00,935
 का  सं०  27)

 सेक्टर  22  हरियाणा  7,64,800
 आवास  चण्डोगढ़  में  निम्न  3,58,426

 आय  वर्ग के  50  तथा  आर्थिक

 डूंष्टि से  कंमजोर  बर्गे  के  48

 4,  मैंगनेशियम  आक्सलोराईड
 रूफिंग

 5.  मंगो  शरुढ  शटर
 6.  प्लामबिग  के  लिए  पी०बी

 सी०  पाइप

 1.  चिगाई  के  लिए  फ्लाईआस
 को  इंटे

 2,  पूर्ष  निर्मित  आर०  सी०
 चैनल  यूनिट  रूफ

 3.  सीमेंट  के  आंशिक  बदले  में

 फ्लाईआस
 4.  पूर्व  निर्मित

 सनशैड

 5.  छिड़कियो ंके  लिए
 पूबंनिमित  आर०  सी०
 बोल्ट

 1.  छत्तों  के  लिए  पूबंनिधित
 आर०  सी०  चैनल  एकक

 2.  सीमेंट  के  आंशिक  बदले  में
 फ्लाईभास

 लिस्टल  भौर
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 मकानों  का  नि  र्माः  त्‌
 ॥

 3.  पूबतिमित  आर०सी०  दरवाजे
 सं०  29)  खिड़कियों  की  चोौलटें

 29.  वेस्टर्न  कोल  फील्ड  नागपुर  1,90,426
 के  कैम्पटी  कोलेरी  में  कामगारों  के  76,735
 लिए  20  रिहायशी  एककों  का
 निर्माण  सं०  30)

 30.  (I)  लुधियाना  में  निम्म  आय  बर्ग  3,48,260
 के  44  मकानों  का  2,58,600
 पंजाब  भावास  विकास

 जण्डीगढ़  सं  (11)

 छुछियाना  में  आर्थिक  दृष्टि  1,14,470

 से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  24  86,450

 पंजाब  अवाश्ञ  विकास

 चष्डोगढ़
 सं०  31)

 31.  कोलेरी  में  कामगारों  के  1,85,020

 लिए  20  रिहायशी  एककों  का  52,175

 142
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 जीन

 है

 .  अन्डर  रीम्ड  स्थण  नीव
 छत  के  लिए  पूर्बनिभित  आर०
 सी०  चैनल  एकक

 ,  इंट  ब्लास्ट  मिलाव  के  साथ

 नीब  में  1:2:5  में  चुना
 कंक्रीट

 .  25  मी०्मी०  मोटा  डी०
 पी०  सी०  कार्य

 3.  19  से०  मी०  मोटा  इंट
 काय

 4.  छठ्र  के  लिए  ठोस  प्लेक  तथा
 अंडियां

 .  चूना  छंक्रीट  टेरेसिंग CA

 6.  दरबाजों/खिड़कियों  के  लिए

 कल |

 श्

 लकड़ी  की  गौण  जातियां

 13  मो ०  मी ०  भोटा  सीमेंट

 चने  का  प्लास्टर

 ,  ईंट  ब्लास्ट  मिलान  के  साथ
 नीब  में  1:2:8  में

 चूना
 ककीट
 25  मी०मी०  मोटा  डी०
 पी०  सी ०  कार्य

 3.  से०  मी०  मोटा  ईंट
 कार्य

 4.  छत  के  लिए  ठोस  फैंक
 5.  चना  कंकीट  टेरेश्िंग
 6.  दरवाजा/खिड़कियों  के  लिए
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 निर्माण  जिसमें  पैनेल  रूफ  ”  पैनेल  एकक
 अपनाया  गया  अंस्टर्न  कोल  3.  कंकीट  कैबेटी  दीवार  ब्लाक

 फील्ड  नागपुर
 सं०  32)

 32.  अयास  सखनऊ  में  80  मकानों  39,56,877  1.4  4  मंजिले  भवन  में  एकल
 का  उत्तर  प्रदेश  सो०  नि०  5,50,344

 लखनऊ(परियोजना  सं  34)

 33.  पारवान्‌ में  हिमाचल  प्रदेश  आवास  7,06,440

 34.

 35.

 शिमला  शं०  36)3,15,136
 के  लिए  48  मकामों  का  निर्माण

 कर्नाटक  राज्य  में  कालकाणोी  में  2,41,183

 भारत  स्काडरों  तथा  गहडों  के  1,21,783

 लिए  कर्नाटक  राज्य  में  .
 योजना  सं०  ३7)  प्रयोगक्षासा

 अवनों का  निर्माण

 निवेसी  लिग्नाइट  निगम  पर  एल  5,38,000

 पैनल  रूफिंग  प्रयोग  करके  नेबेली  3,80,340

 सं०  8)  में  40

 स्टाफ  क्वार्टरों  का  निर्माण

 अनस्थोषय  भोपाल  में  भोषास  भार्षिक  रुप  से
 कमजोर  वर्ग

 विकास  भोपाल

 बोलना सं०  39)  के  लिए  40
 497

 6,37,380

 मोटाई  बाला  इंट  कार्य
 2.  पूर्बनिभित  आर०  सी०

 सी०  प्लैक  छ्त
 3.  2.5  से०मी०  तल  फिनिश 4  1९%

 1.  मडुलर  ईं्टे
 2.  4  मंजिली  इमारत  के  लिए

 एक  इंट  की  बाहुक  दीवार

 3.  आर०  सी ०  मार्ग  एकक
 4.  एल०  पैनल  की  छतें

 5.  सिंगल  स्टेक  प्लम्बिग
 6.  पी०  बी०  सी०  पाएपें

 1.  पूवनिमित  होलो  कंक्रीट  की
 कक्‍्यार्टज  कंक्रीट  सहित

 2.  पूर्बनिर्भित  ब्लास्ट
 फर्नाप्त  स्‍्लेग  अग्रेगेट  सहित

 3.  दरबाजों  तथा  लिड़कियों  के

 लिए  टीम  को  स्थानीय
 माध्यमिक  स्पेसीज

 4.  पूर्व  निर्मित  सैल्यूलर  यूनिट
 की  छत

 5.  पूर्व  निर्मित  कोई  स्लेब  की
 छ्त

 !.  पूर्व  मिमित  एल  पैनल  रूफिंग
 2.  उड़न  राख  ब्लाक  मंसतरी
 3.  मोर्टार  सभा  कंक्ीट  में  सीमेंट

 के  स्थान  पर  थोड़ी  उड़न
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 आधिक  रूप  से  कमओर  वर्गों  तथा  3,44,950  3.  पूर्व  निर्मित  मिट्टी  की
 40  निम्न  आय  वर्ग  के  मकानों  निम्न  आप  वर्ग  खल्लरों  सहित
 का  निर्माण  4,14,060  4.  फरश  की  घटी  हुई  मोटाई

 2,05,710

 3°.  4-5  मंजिले  इंट  लोड  बाहक  85,000  4-5  मंजित्री  बहुमंजिलो  इंट
 भोपाल  इंजीमिबरिंग  85,000  लोड  वाहक  टाहप  की  इमारतें

 रुड़की  सं०  भूकम्पी  विचार  से

 40)  सी०  सी०  यक  डिजाइन  का
 विकास  तथा  निष्पादन

 38.  तमिलनाइ  आवासीय  मुंडी  प्रथम  चरण  उड़न  राक्ष  तथा  बालू  का
 इंजीनियरिंग  मद्रास  11,009  उपयोग  करके  नवीन  हल्के  बजन
 योजना  सं०  44)  के  उड़न  राखसे  11,000  की  सामग्री  का  विकास
 माहकोपोटटीस  का  विकास

 39.  नेबेली  लिगताइट  20,40,378  1.  सीमेंट  कंक्रीट  तथा  चौथट
 नेवेली  सं०  41)  में  6,12,113  में  उड़न  राख  को  मिलाकर

 पूर्व  निमित  इनवर्टेड  रिव्यड  स्लेबों  नए  मिश्रण  को  अपनाना
 को  अपना कर  40  क्वार्टरों  का  2.  पृवनिभित  आर०  सी०
 निर्माण  इनवर्टेड  रिव्वड  एक्कों  की

 छ्त

 3.  सेन्टोमीटर

 उड़न  राख  के  फर्श
 4.  फ्रेंस  स्‍्टीर/एम०  एस०  कौण

 ढांचा  तथा  दरवाजों  एवं
 छिड़कियों  क ेलिए  शटर

 5.  एच०  डी०  पी०  ई०  पाइवें
 तथा  पी०  बी०  सी०  पानी
 के  टेप

 40.  मध्य  प्रदेश  मलिन  बस्ती  4,25,873  1.  25  मि०मी०  भो०पी  ०सी  ०

 अनुमति  भोपास  3,39,387  2.  पूर्व  निर्मित  आर»  सी०  सो  ०
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 पसं०  42)  में  मसिन  बस्ती  बासियों

 के  लिए  83  टेनामेंटों  का  निर्माण

 प्लेंकस  तथा  जोइस्ट  रूफिंग
 3.  बिना  भोखट  के

 कालतार  ड्रम  शोटों  के  शटर

 4.  10  स्ेथ्मी०  जेड-शेप  की
 इंढें  दोबारों  क ेलिए

 आदि  जैसी  स्थानीय



 ९८१5  प्जसिक्किडेलर

 1  $  2  ह  3  ८  41
 सजी  शकनश  बडी  मी

 एशिओ  10  फ्री  फिकोहछी  सामग्री  का  उपयोग
 फ  6.  एन०  डी०  आर०  ए०  की

 ४  तप  है  पए्फू  4
 डिजाइन  के  अनुसार  डब्लू०

 व  ऊ  &  भी  सी०  सीट

 जय  बा
 अक्षय

 ही  में
 दा

 तीय  हि  PENT RTT
 (५४

 मंजिलों  में  धिगल

 at  रयोजवा  «  8.77.40  वाहक  दोबारें
 सं०  43)  आई  आर०  सी०

 ए्कि  पा  कि
 लिए  छाइब-सिਂ  डाकही  इकहिसृए  पाशणा  उक्त  धणशक  कप  प्रशाली  रूफिंग
 का  निर्माण  ढ़्ी

 ‘  अह  (6  कि  रं  एप  गम  कि  शाह  ए  कप्नि0प्र  ण  1  egy  टीन  की  भमाईकत्ैक  स्पेसीज

 गीसी  मे  फ्े  कफफ्क  ्तः  नक  के  3  ।  कक  7)  +  हा  आग्नोग  (7)

 इक  हैवीलक  ।  म्त  पक  5  xh  ।  ४  +
 4.  25:  मिक्षत्री  #  सिलफ्रेफक s

 ३६1४  ;  ै  5.  .1:2:9  +प्रक्न ०
 है  SERS कि  TS  5  .:.  पृलनस्तर  _  .

 ॥त  गकक  कह  (50  का  हक३  की  75:  हे
 पा  पॉम्थिंं  की  सिंगल  स्टेक

 ६  पृ  tp F
 प्रभाली

 155:

 ४;  तक  ४  फ्झफो
 42  गुरदातपुर  पओब  अन्ड खण्ड  ४; तक #क {tTHIR ४  फ्झफो  सी०  एब०  एम०  में  ।:2:9

 759  115  BH  में  /  9,929407  FO  म्रोश्टार की  ढांचे  के

 जीरा  में  एक  कमरे  वाले  दुमंजिले  लिए  19  भीटी

 वि
 3  ।  115  1-४  औीकरें  ) कश्झोाछ  कि  यो

 कप  2.  पूर्व  निश्चित  निरेन
 |  ets  3.  छत  के  पूर्व  निर्मित

 की  7  77:
 7  ऑर०  सौ०  प्लंके

 ््षा
 जोइस्ट  प्रशाला

 फलों  के  हज  पुਂ  कक
 शा  टैए

 व
 कक  0  ।/  धोर्टेर  की

 7  7]  हि  झहित  TPR

 हिह  एराए  ,..  1,

 पा  फडीहाड  5:

 शहिफ्रह डक

 डी
 विश्व  $.35,5$2  ,..  वेत्तम  मेसतरी  के  लिए

 परियोजना  स०  4,65,000  _  दी

 रा  ४४7  णछ  39  िशासंय  इमारत  ETE
 /

 पूऔआरण्सी  कूफिंग

 पण्तए  5  मप्रहोहाले/कत  निर्भाणँ
 या  यर  0051  ।

 5  ३,  दरजार्णों  के  लिए  छीटे  बढ
 शर्टर  सोहते  लोहे  के  कोडट

 तनक्त  ताकि  1%  कि  फ्कक  िक  पक  के  एक  तथा  लिड़कियों  के  लिए

 समर
 जैडसेक्सम

 शझ्ूछ  बए  कि  छिफतक  फ्ाक्रगीए  हक  एरशछा  हार  :  रिश  गलपार  सझिस  एप र  हू  अर  दि
 जंसे  ऊंजा  संरक्षण  हपाय



 लिखित  उत्तर  5  1989

 2  3  4

 जखिड़कियों  आदि  की  विशेष

 डिजाइन  सहित
 5.  वास्‍्तुकी  गुणों  को  अपनाकर

 सौर  ऊर्जा  का  उपयोग
 अमयाहामाानकम>>मानमआकनक —

 हिमावल  प्रदेश  में  अनुसचित  जातियों  भीर  अनृसचित  जनजातियों
 को  मकानों  के  लिए  म्‌-खप्ड

 4862.  प्रो०  नारायण  धम्द  पराशर  :  कया  शहरी  विकास  लंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे

 ,...  हिभाचलषं  प्रदेश  में  ग्रामीण  भूमिहीत  परिवारों  की  संख्या  कितनी  और

 अशुपृचित्र  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  भूमिहीन  परिवारें  तथा  साथ  ही  गरीबी
 रेखा के  नीवे  जीवनेयापन  करते  वाले  अम्य  जातियों  के  उन  परिवारों  की  संड्या  कितनी  है  जिन्हें

 1989  के  अन्त  तक  मकानों  के  लिये  निःशुल्क  भूखंड  प्रदान  किये  गये  हैं  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  पत्री  दलदोर  :  और  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो  जायेगी  ।

 बिल्‍्लो  में  सरकारो  कम्चारियों  को  सरकारो  आवास

 4863.  श्रो  मुल्ल/पहलोी  राम  वखत  :  क्या  शहरों  विकास  अंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्किः

 )  दिल्ली  में  सरकारी  क्वार्टरों  के  आबंटस  हेतु  सरकारी  कर्मचारियों  के  कितने  भावेदन
 पत्र  विचा  राधीन

 वर्ष  1988  के  दौरान  सरकारी  कर्मचारियों  को  कितने  क्वार्टर  आवंटित  किये
 और

 (a)  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  आवास  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये
 ओर  अधिक  क्यार्टरों  के  निर्माण  हेतु  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 झहरी  विफास  भैत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दखबीर  :  37779.

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो  जायेगी  |

 .  दिल्‍ली  में  सामान्य  पूल  के  574  क्वार्टर  निमणाधीन  हैं  तथा  588  और
 बब़ाटंरों  की  मंजूरी  दे  दी  गई  1300  अन्य  क्वार्टर  भी  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पास
 ब्रेब्रास्कि  स्थिति  में  हैं  ।

 केरल  में  मए  मसर्ि  संस्थानों  का  ख्लोला  लागा

 4864.  की  मुल्लापल्लो  क्‍या  स्वास्थ्य  भोर  फरिचार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि

 :

 446

 [46



 15  1911  लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  केरल  में  किन्ही  नर्तिंग  प्रक्षक्षण  स्कूलों/संस्थानों  का  संचालन  कर

 रही
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  कई  नये  तसिंग  स्क  ल/तंस्थान  खोलने  का  विचार

 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रोर  प्रियार  कशयाण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 ओर  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मत्रालय  केरल  में  कोई  उपचर्या  प्रशिक्षण  स्कूल/संस्थान
 नहों  बला  रहा  केरल  राज्य  सरकार  निम्नलिखित  उपचर्यां  प्रशिक्षण  स्कूल  चला  रहो

 नसिंग  एण्ड  मिडवाहफरी  स्कूल  —  50

 —To  एन०  एम०  स्कूल  “-  18

 एस०  सी०  नसिंग  कालेज  “5  9

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कच्ठ  मिधारण  ठोढों  का  प्रयोग

 48  गी  गुस्यास  कामत

 थी  टो०  बाल  गौड  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बम्बई  स्थित  कंसर  अनुसंधान  संस्थार  द्वारा  विकसित  कुष्ठ  नियारण  टीकों

 महाराष्ट्र  के  शोलापुर  जिले  में  परीक्षण  किया  गया

 यदि  तो  परीक्षण  के  क्या  नि८कर्ष  और

 इस  डुष्ठ  निवारण  टीके  को  वास्तव  में  कब  से  उपयोग  में  लाया  जाने  लगेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :
 हा  ।  श्राई०सोी  ०आर०  सी०  कैंडी  हैंड  कुष्ठ  वंकसोन  की  महा  राष्ट्र  के  शोल।पुर  जिल्ले  में  प्रमृष्यों  पर
 प्रतिरक्षा  रोग  मिरोधी/प्रतिरक्षा  रोगहर  संबंधी  प्रधावकारिता  का  मुल्यांकन  करने  के  लिए  परीक्षण
 किया  जा  रहा  है  ।

 और  परीक्षण  के  परिणामों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  इसके  बास्तजिक
 इस्तेमाल  के  प्रश्त  का  केरल  फील्ड  परक्षण  के  परिणामों  के  उपलब्ध  होने  के  बाद  ही  किया
 जाएगा  ।

 सार्वअतिक  स्वान््प्य  शिल्यालयों  को  स्वापभा

 4866.  भो  गुर्यास  कातम  :  या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  संके  आह  बताते  की
 हुपा  करेंगे
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 षपफराइामभाताहतक जज

 शक
 क्या  सरकार  का  बिदार  में  सा्वजनिक  सताकय  जिश्नालय्‌  क्मापित

 करने  का  ः
 [५

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  वर्ष  1989590
 89:९0  के  हरा  ह  प्रेस  कि  तु  सपवंशतिक

 विद्यालय  स्थापित  करने का  प्रस्ताव  और
 है

 हे

 '
 छः

 स्थापित
 न

 अप
 वहमाग्ते  a) शा, 11:30, pi  पक  Roa  हे  कि  हवन  वाफ़

 में
 है

 इन  विद्यालयों  की  स्थापना  ओर  उनके  रखरखाव  हेतु  वष  1989-90  में  कितनी:(६६
 धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?  ५.  व

 शीर
 तर

 हि
 |

 शोग्ये  पंत  कमी
 5६

 गे
 घर

 ]  ८
 ईै

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्थाण  मंत्रालय  में  रोम  मंत्री  सरोज  लोपड  ]  :

 $)  :  काफिठ  एिए  छा  £  फ्रताहछ  छिहटफ  ज्ाक्!ए  हि  फ्श्शाफ़
 न

 टन
 जि

 सस्ते
 पु  5:  ए॥प्छफ  आहएाणए  ep OF  (७)

 थे  अकन  कहीं  सकते
 एज  भी  अमान  (४

 ॥  गह्ए  शान  फब्क  गाए  pss.  ि छिप  रे  छक्त+  एिशश|ए  छल छ  ak | CT  व  सा  हा  प्णन  क़ब्क  वीणा  ।  है  क्र  वहन  कक 4
 हुगली  मदो  के  पानी  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  सर्वक्षण  ts

 4867.  झो  सनत  कुमार  महल  :  क्‍या  पर्याद्ह्रण  कक  सेत्रो बह  बतेले  की  कृपा  क रेंगे
 कि  ४

 ८१  क्र्ठ  ०%ए0  ७कएः  ०7
 क्‍या  ब्रिटेन  के  बराटर  आधथोरिटीਂ  के  एक  ज़क्निद्विज्वि/त  ,  केर्द्रीफ़  प्र्याकरिण  और

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  कामिकों  के  साथ  के  दोरान  कलकत्ता  में
 काली

 पार्न
 की  गुणवत्ता  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 दि
 हां  मं  3  #  कै  (#)

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  और  वकिए  |

 उसकी  टिप्पणियों  को  हनिः  में  रेत  हुए  इलेकत्ता  में  हुगलों  नदी  के  पानी  की
 गुणवत्ता  सुधारने  के  लिए  क्‍या  उपाय  कियेजा  रहे  हैं  ?  :  हामक  छाड़तफ़  ७  -८0४+

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  लियाउरंहमान  :  से  [7  बकशिकीया  मे  हुगली
 नदी  की  जल  गुणवत्ता  का  एक  श्रम  कृठु  आध्योविशोए-त लू  ०  के  ०  कंश्रीय  अ्ंचेक्षणों  भिंपेत्रण

 हो  खा  जा
 उप्राल  प्रदूषण  निमंत्रण  के  बैजबिकों

 का  दल
 गंगा  कार्य

 के,एक  भाष  के  रस  सदी  शक  कसी ६४
 तार  निगरानी  के  लिए  जल

 गुणवत्ता  निगरानी  के  एक  स्वबाल्ित  की  कलकत्ता
 में  स्थापना  का  प्रस्ताव  इस  सर्वे  के  प्रथोजन  केन्द्र  के  स्थल  का

 करना  फ  !
 ६  कहर  शिषक्न  छ  #  सन

 परियद
 5  का  ण्का  कि  हजतु  के

 हि  कमर
 घरुंल

 +तक  ६
 फर्क

 हक
 हक  प्ाह़ुणोए  की5६  फज्ठाफ़र

 फोषलतकगाए
 पक

 उस  पक  कप
 कु

 लेक  हा
 कए

 फ  कर  ७
 के

 पवए  ४  पुਂ  पए  feral के  रद
 <  |

 SRW  श्र  हि /
 किए  कैदी

 कद्रौय  सरकार
 ते

 हा
 माक्ष  ढाका  में  काग्रेजिद::अंतरकरीध.पेठसत।  फरिधदा  का  5

 ग्यारहवे से  मे  क्षा्े  लिये  था  और  उसमें  इस  वर्ष  समाप्त  होने  वाले  पंचवर्षीय  अंतरशीट्रीब
 करार  को  आगे  बढ़ाने  में  विस्तार  से  बातचीत

 हर
 एसेए  के  पफफे+  ree  सौ  (४) डे

 लिये
 हम

 बात
 इस वर्ष  कस  होने  है  प्णर  कह  geet  '॥  00]

 ष्  १0१  ग  ९  का
 कया  मिफकब  और/फ  एक  कपए  र्क

 धशफम
 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  कया  अनुवर्ती  का्यंवाही  करने  का  विचार

 बस्श  मंत्रों  तथा  स्वास्थ्य
 कोौफाकरिबरर  वल्काओे  बत्ती रो  सिंवास  :  जो

 हा  ।
 नाक  हि  एणह्रझक  880५  कर  एजडाफत  176  :  क्र

 झा
 छ्लि.त  हक

 े
 और  परिषद  ने  वर्ष  1991  के  पश्चात्‌  की  अवधि  के  लिए  वि्धार-लिमरी
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 काका  जम  Bigs

 किए/गए  अतिरष्ट्रीय  पेटंसन  करार  को  कुछ  सशोधनी  के  सोध  कर  लिया
 89  में/होने  भाले  अंकेटाड  सेम्मेलने  इस  करांर  पर  आये  विचार  बिमशे  और  इसे  स्वीकार

 करने के  बारे  में  की  जाएंगी  ।
 ; vi  रा

 पी घर
 बेराजगार  महिलाएं

 हु

 श्र  र्मासिर
 कं  31  !

 4869.  भो  लक्ष्मण  क्या  भ्रम्त  मत्ी  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :
 ५

 हिलाओं
 भव  #अम अंधलिय मैं उप-मंत्रों' सभा wert कार्य शंजालथ में उप-मंत्री (भी रोधां किशन  |

 (१)  3।  ;  को  बेरोजगार  महिलाओं  की  राज्य-वार  कुल  संख्या  कितनी
 :  |  ५  भ  जा )।.।  लि  .॥  75%  +  )।

 इनमें  से  ४ंजो  निंय  रਂ और  डाक्टर  की  उपाधि  प्राप्त  बेरॉजगार

 महिलाओं  की  संक्या।किशभी  और  संस्थान
 को

 7  छत  !

 इन्हें  रोजगार  के  बेहतर  अवसर  प्रदःन  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा
 रही  है  है

 !  ४

 अंभालिय  में  उप-मंत्रोंਂ  तथा  लंसंदीन  कार्य  संआलेय  में  उप-मंत्री  राधा  किशन
 कि  ओर  सांतकी  योज॑ते  दस्त।वैंजे  के  सोमान्य  स्तर  आधार  पर  5--

 आयु  की  बेरोजगार  महिलाओं  को  संझया  का  में  लाख  इस  संख्या  का

 शैक्षिक  स्तर  के  क्षमुलार  उपलब्ध  है  ।'

 सातवीं  योजना  के  दौरान  महिला  रोजगोर  संबंधी  कार्यक्रमों  और  रूपरेखा  को  सातवीं
 पोज  के  भध्य  |  में  गई  है  '  ।/  ॥

 लादो  क्षेत्र  क  लिए  कुछ  मदों  को  प्रारक्षित  करते  का  प्रस्ताव

 भरी
 बसरानਂ  कया  बेर

 संत्री  पह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हेंपकरधा  रत्न
 की  तरह  हो  खादी  क्षत्र

 के  लिए  भी  कपड़े  की  कुछ  किस्मों  को
 करने  का  प्रस्ताव  संरकार  के  विधाराधोन  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त  मंत्री  तथा  स्वात्प्य  और  परिधार  कत्याण  भंत्री  रास  निवास  ।
 ।

 :  जी
 ६४  ॥  |  हा  5

 i

 होकर  व  के
 कक

 प्रश्न नहों ' र ॥ का «. ६ ” आपु्देद के सबंध में मरमर्धधान और विकास कार्य हेतु आयुविशान गे सरंबानको स्का हक लत हो के कक के हक कह के रत ॥ : जो जॉनेक्रॉन सौंढी क्या स्वोशि्ये और परिदार कल्यांल बेत्रो यह बताने को , कुपा करेंगे कि : ६ ।; हक कया सरेंकार का अर्गुवेद अषधियों के रे में अनुसंधान कार्ये करने हेतु बस्तर . जिले में एक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने का विचार और : ।. तो इसे संयंत्र अभी तक क्या कॉशेमाही की नई | * । स्थास्ण्य भोर परियार कल्याण संत्रालय में राल्य लंत्रो शरोज ; और 4५6 नव ।
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 सरकार  के  पास  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिते  में  आयुर्वेद  में  अनुसंधान  कार्य  के  लिए  एक

 आयुविज्ञान  संस्थान  खोलने  का  भ्रस्ताव  नहीं  केन्द्रीय  भायुर्वेद  भौर  सिद्ध
 परिथद  द्वारा  हाल  ही  में  11-1-89  को  बस्तर  में  जगदालपुर  में  एक

 स्वास्थ्य  परिचर्था  अनुसंधान  एकक  खोला  गया  है  ।
 i

 कानपुर  में  कम  चारो  शाज्य  बोमा  निगम  के  अस्पताल

 |
 4872,  श्रो  थो०  धोनिब/स  प्रसाद  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सथ  है  कि  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  कानपुर.स्थित  अस्पतालों  से

 डाक्टरों  का  सहयोग  न  मिलने  के  कारण  औद्योगिक  श्रमिकों  को  समुजित  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  कराई  जा  रहो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रशासन  ने  कम  वारियों  के  पदोन्नति  के  अवसर  अक्रुद्ध  कर  दिये  हैं  ओर

 गीय  पदोन्‍नांत  समिति  की  सिफारिशों  की  अनदेखी  कर  दी  गई  थ्रवि  तो  तत्संबंधी  तथ्य

 क्‍या

 वर्ष  1988  के  दौरान  विभागोय  प्रदो्नति  समिति  की  सिफारिश  से  पदोसनति  के  लिए
 तैयार  की  गई  सूथी  जो  व्ययगत  हो  गई  है  उसका  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 (2)  कानपुर  में  औद्योगिक  श्रमिकों  को  समुचित  जिकित्सा  सुविधाओों  को  व्यवस्था  करने

 ow  कै  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंशो  तथा  संसदीय  काये  संत्राश्रय  में  उप-मंत्रो  राधा  किषन
 :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  जो  कि  राज्य  में  कमंच्रारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अंतर्गत

 चिकित्सा  देख.रेख  के  प्रावधानों  के  लिए  उत्तरदायी  है  निम्नागुत्तार  सूचित  किया  जाता  है  --

 हि  हां  ।

 न  ऑन
 ही

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 का

 और  नहीं  |  तथापि  सामान्य  ड्यूटी  भभथिकारी  के  मामले  हैं  जिन्हें
 उच्चतर  ग्रेड  में  पदों  के  उपलषध्ध  न  होने  के  कारण  पदोन्‍नत  नद्गी  किया  जा  सका  ।

 औद्योगिक  कर्मकारों  को  पहले  ही  क०  रा०  बी०  भोषधालतय्रों/अस्पतालों  में  उपयुक्त
 चिकित्सीय  देख  रेव  और  उपच्चार  उतलब्ध  कराया  जा  रह  है  ॥,

 कहें

 संस्थागत  क्षेत्रों  के  लिए  भूमि  के  भल्वों  में  बृद्ध

 कह  4873.  भी  निर्णय  एन०  पाडिल  :  गया  झ्थी  विकास  प्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 है हु

 i  क्या  दिल्‍ली  में  संस्थागत  क्षेत्रों  क ेलिए  भूमि  के  मूल्यों  में  पू्व  तिथि  से  बढ़ि  की

 गई

 यदि  तो  उन  संस्थामों का  ब्योरा  कया  है  जिन्होंने  भूमि  के  मूल्यों  में  बुद्धि की
 घोषणा से  पूर्व  राशि  जमा  क्र  दी

 और

 150
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 इन  संस्थानों  को  अभी  तक  भूमि  का  कब्जा  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नो  दलथ  :  हां  ।  मान्यता  प्राप्त
 तथा  सहायतित  नैक्षणिक  संस्थाओं  ओर  स्थानीय  निकायों  द्वारा  ध्यवस्थिस  अस्पतालों  तथा  जन

 उपयोगो  सेवाओं  के  अलाबा  लाभ  रहित  स्वरूप  ही  धर्मार्थ  तथा

 धार्मिक  संस्थाओं  को  भूमि  के  आबंटन  के  भूमि  की  दरों  का  को  से

 घित  किया  गया  था  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न

 ने  राशि  जमा  को

 ।.  भूमि  तथा  विकास
 कार्यालय

 भारतीय  आवास  केन्द्र

 अखिल  भारतीय  विश्नोई  महासभा

 दी
 पुरवोश्री  महिला  सिति

 शाष्टोय  अंध  सप

 (9५)  माता  सुन्दरी  कालेज

 ||  [.  प्राधकरण बिल्ली लो

 विद्यापति  संस्थान

 ।(  |  विंक्रमाशला  समिति

 तमनता  सोसाइटी

 सलवान  झिक्षा  न्यास

 डी०  ए०  बी०  कालेज  प्रबन्ध  समिति

 कोलम्बिया  फाउस्डशन

 (5८)  गुर-ले  पड्लिक  स्कूल  सोसाइटी

 (57)  चन्नीलाल  जयप्रिया  शिक्षा  व्यास

 मोतीबाग  भ्यूज्वल  एप  शिक्षा  समिति

 श्री  गुरुसिह  सभा

 परिवार  सेवा  संस्या

 नस  अत
 कर्जा  देने  से  संबंधित  स्थित

 भूमि  तथा  विकास  कार्यालय  ने  सूचित
 किया  है  कि  सभी  संस्थाओं  को  कठजा
 दे  दिया  गया  माता  सुन्दरी  कालेज
 के  मामले  में  अभी  एक  छोटे  क्षेत्र  का
 कब्जा  देना  शेष  है  क्‍योंकि  इसे  दिल्ली
 प्रशासन  से  प्राप्त  किया  जाना

 दिल्ली  विकास  ने  सूचित
 किया  है  कि  इनमे ंसे  किसी भी  संस्थान

 को  कब्जा  नहीं  दिया  गया है

 क्‍योंकि उन्होंने संशोधित मांग के अनुसार राक्ति जमा नहीं फी है ।
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 भोर  खादी  उत्पादों  को  विक्रे  ११  पर  अस्त  ::,

 एकको  हारा  देने  पर  प्रभाज  ,.,  पः
 4847.  *री  एन०  डेतिस  :  क्या  बह्च्र  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करने  कि  :  .''  ::  १

 ध्  क्‍या  गर-सरका रो  क्षेत्र  के  वस्त्र  ऐएकर्की  द्वारा  छेट  दिए  जाने  से  हँधकरंधा  ओर

 खादी  उत्पादीं  की  बिक्री  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  और  H  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार

 वस्त्र  संत्री  तथा  स्वास्थ्य  और  परिणार  कह्याण  मन्‍्त्रो  राम  निवास  ओर
 सरकार  गेर-सरकारोी  क्षेत्र  के  वस्त्र  एककॉरोंप्हाशा  दो  जाने  वाली  छूट  का  वित्त  पोषण  नहीं

 करती  ।  सरकार  की  योजना  केवल  हथकरधा  सरकारी  समितियों  और  निगमों  तथा  खादी  संगठनों

 को  ही  छट  सहृषध्यता  देते  के  संबंध  में  है  ।  प्धच्व

 सुब्रणतों  क्षेत्रों  क ेआदिवासियों  के  लिए  योजनायें

 4875.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बद़-मंत्रो  यह  द्रक्ाने  करा  करेंगे
 क्किः

 क्या  देश  में  वन-क्ष ेत्र  का  घटना  ल्म्रम  पर्यावरण  मुख्य  समस्या

 यदि  तो  क्‍या  पर्यावरण  संतुलन  बिगहने  का  मुख्य  कारण  गरीबी  है  क्योंकि  गरीब
 जनठा  अपनी  लाल्कालिक  जखूरतों  की  नहीं  बल्कि  दीघंकालिक  परिणामों  की  अनेदेखो  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिशा  में  तथा  देश  के  सुदूरवती  क्षेत्रों  के  आदिवासियों
 को  शिक्षित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 ५  मे  मं  »  ॥  ४. पर्याधघरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरहमान  :  इस  समय  देश  के  सामने  आ
 *

 रही  मुख्य  पर्वाविरगीय  समस्याओं  को  एक  मुख्य  कारण  वनों  का  अक्कभणण  हैं  |

 जैवीय  दबाव  में  वृद्धि  वनों  के  अबक्रमण  के  सुख्य  कारणों  मे  से  एक  है
 है

 राष्ट्रीय  बन  में  वनों  की  पुनरुद्ार  और  बविकाध  में  अदियासी
 लोगों  को  शामिल  करने  प्र  ओर  दिया  गया  इसको  सिन्ॉलिक्तित  के  द्वारा  प्राप्त  क़रने  का
 उद्देश्य  है  ।  tert  ८,

 आदियासी  श्रमिक  सहकारिताओं  यंठेत  ।  /

 (2)  लघु  वन  उत्पादों  के  विवणन  के  लिए  संस्थागंत  व्यंक्स्थों  सहित  उनकी  सुरर्क्ा रुद्धार  और  अधिकतत  संकलन  ।  /

 (3)  आदिवासी  लामबोगि  यें  के  स्तर  के  सुधार:केख्िए  पश्िवार  अनुकल

 (4)  वतंमान  वन-क्षे  त्रों  पर  दवाब  कम  करंतेके
 सिँ

 संमन्वितिं  क्षेत्र  बिकास  कार्थक्रम  ।
 कपास  के  बोजों  की  कौमत  में  (//'

 4876.  श्री  कावस्शुर  अनाइसन  :  क्या  लाश  और  मसागरिक  परत  मंत्री  बहे  बताने  करी
 करेंगे  कि  :

 )  बनस् बनस्परति  झ्चोन  मं  किन-किस  तेखों 44  ४  व  किया  शा  पहा
 रा

 को
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 वनस्पति  उत्पादन  में
 कितने  प्रतिशत  कपास  के  बीज  का  तेल  प्रयोग  में  लाया

 जाता

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  बिना  ओटाई  वाले  कपास  के  विपणन  म्रें  कपास
 के  बीजों  के  मूल्य  की  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका

 वया  खाद्य  तेलों  को  आयात  नीति  के  कारण  कपास  के  बीजों  की  कीमत  में  30  से
 40  प्रतिशत  गिरावट  आ  गई  और

 (e)  यदि  तो  कपास  के  बीजों  की  कीमतों  में  अत्यधिक  कमी  कौ  रोकते  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ..  खाद्य  भौर  नागरिऊ  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  डौ०  एल०  इस  समय

 वतस्पति  तैयार  करने  में  जिन  खाद  तेलों  की  अनुमति  वे  इस  हैँ

 (1)  बिनौले  का  तेल

 (2)  बिलायक  निष्कर्वित  मूंगफली  का  तेल

 (3)  महुआ  का  तेल

 (4)  मक्का  का  तेल

 (5)  तिल्‍ली  का  तेल

 (6)  ताड़  का  तेल

 (7)  रेपस्लीड  का  तेल

 (४)  चावल  की  भूसी  का  तेल

 (9)  सोथाबीन  का  तेल

 (10)  सूरजमुखी  को

 (11)  तरबूज  के  बीज  का  तेल

 (12)  पामोलीन

 (13)  10%  तक  साल  के  बीज  का  तेल

 (14)  विलायक  निष्कषित  रेपसीड़/सरसों  का  तेल

 (15)  कुसुम  का  काਂ  तेल

 (16)  विलायक  निष्कर्षित  तिल  का  तेल

 (17)  एक्सपेलर  सरसों/रेपसीड़  का  तेल
 (20%  से  अधिक  (30-4-89

 वनस्पति  तैयार  करने  में  बिनौले  के  तेल  के  उपयोग  के  लिए  कोई  सीमा  गिछारित

 महीं  की  गई  है  ।

 और  अबोह  गुंट्र  आआंध्रध्रदेश  सें  बिंभौसे  के  मध्य  में

 1988  की  हुलना  में  इस  गिरावट  आई  है  ।  बिनोले  के  मूश्यों  में  1989
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 की  की मतों  के  मुकाबले  1988  में  कुछ  गिरावट  का  आभास  मिला  था  जो  7.5%  तक

 बितौसे  के  तेल  में  मूल्यों  में कोई  गिरावट  नहीं  आई  तिलहनों  के  मूल्यों  में  समग्र

 रूप  से  खरीफ  के  दौरान  अच्छा  उत्पादन  होने  तथा  सरसों  की  भरपूर  फसल  के  कारण

 आई

 (2)  तिलहनों  के  देशीय  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  उपाय

 किए  गए  जसे  वनस्पति  तैयार  करने  में  बिलायक  निष्कथित/एक्सपेलर  मूंगफली  के  तेल  तथा  तिल

 के  तेल  का  उपयोग  करने  की  अनुमति  आयातित  थ्ाद्य  तेलों  को  भाड़ा  बिक्री  कर  आदि  की

 प्रतिपूर्ति  किए  बिना  19000  रु०  प्रति  मी०  टन  की  श्लले  राजार  की  दरों  विडो  पर

 निर्मुक्त  वनस्पति  तेयार  करने  में  विलायक  निष्कृषित  बिनोले  के  तेश  के  उपयोग  पर

 उत्पाद  शुल्क  में  प्रति  मी०  टन  4000  रु०  की  रियायत  तिश॒हनों  के  संबंध  में  भण्डारण

 नियम्त्रण  आदेश  की  सीमाओं  में  ढील  देना  तथा  ब्रयनात्मंक  ऋण  नियंत्रण  योजना  के  तहत
 तीय  रिजर्य  बेंक  द्वारा  संवेदनतील  वस्तुओं  के  लिए  ऋण  सीमा  बढ़ाना  ।

 दिल्‍ली  के  गांवों  में  पेथ  जल  को  समस्या

 ]
 4877.  भी  भरत  सिह  :  क्‍या  शहरी  घिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जतसंक्या  में  वद्धि  होने  तथा  नई  शहरी  कालोनियों  के  बसने  से  दिल्ली  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ंपेपजल  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  क्‍या  हैदरपुर  और  नांगलोई  में  एक-एक  जल  संयंत्र  की  स्थापना  करने
 का  प्रस्ताव  है  ताकि  जनता  को  शुद्ध  पेपजल  उपलब्ध  कराया  जा  भौर

 यद्वि  तो  मंत्रालय  द्वारा  इन  संयंत्रों  के  लिए  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जायेगी
 तथा  इस  प्रस्ताव  पर  कब  तक  कार्यान्वयन  किया  जायेगा  ?

 हहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  वलबोर  :  दिल्‍ली  जल  पूर्ति  एवं
 मलब्ययन  संस्था  ने  सूचित  किया  है  कि  जनसंख्या  में  वृद्धि  एवं  प्रचुर  संदपा  में  नई  शहरी  कालोनियां
 बनने  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  जलपूर्ति  प्रभावित  नहीं  हुई  है  ।  नई  शहरी  कालोनियों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों
 को  मुख्य  प(इप  लाइनों  तथा  नलक॒पों  द्वारा  स्वतन्त्र  रूप  से  जल  आपूर्ति  की  जाती

 और  दिल्ली  जलपूति  एवं  मलब्ययन  संस्थान  ने  हैदरपुर  तथा  नांगलोई  में
 1000  जा  गैलन  प्रतिदिन  1400  लाख  गैलन  प्रतिदिन  क्षमता  वाला  जलशोध्रन  संयंत्र  स्थाक्ति
 करने  की  एक  परियोजना  बनाई  उपर्युक्त  संयंत्रों  को  कच्चे  पानी  को  आपूर्ति  के  लिए  इस
 मामले  को  पढ़ोती  राज्य  सरकारों  के  साथ  उटाया  गधा  संयंत्रों  की  मंजरी  पड़ौसी  राज्यों  से
 कच्णे  पानी  को  आपूर्ति  हेतु  आश्वासन  देने  पर  निर्भर  करेगी  ।

 साश्सों  बन्य  प्राणी  अभ्यारण्य  के  निकट  उ्ंरक  फारलाना

 4878.  शा०  विग्विजय  लिंह  :  कया  पर्पाध रण  श्रोर  बन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  में  कोटा  में  सारसों  वन्य  प्राणी  अभ्यारण्य  के  निकट  एक  उर्वरक
 कारक्याता  स्थापित  किया  गया
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 यदि  तो  वषा  इस  कारखाने  की  रथापना  को  मंजूरी  प्रदान  करते  से  पूर्व  सोहत
 चिड़िया  के  संरक्षण  को  सुनिश्चित  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्रो  जियाउरहमाम  :  हां  ।

 ओर  परियोजना  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  है  और  प्रदूषण  नियंत्रण  के

 लिए  कठोर  शर्ते  बनाई  गई  हैं  ।  ऐसे  किसो  ठोस  मथवा  तरल  अपशिष्ट  अंथवा  बहिलाबों
 को  फंलाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  जो  प्राणीआात  १२  प्रतिकूल  प्रभाव  डाल  सकते  राज्य

 सरकार  ने  सरसों  में  सोहन  चिड़िया  की  आब।दी  के  संरक्षण  और  संवधंन  के  लिए  कई  कदम  ठठाए
 इस  क्षेत्र  को  वन्यजीव  1972  के  तहत  क्षेत्रਂ  के  रूप  में  पहले  ही

 अधिसूचित  कर  दिया  गया  है  और  लगभग  ,  00  हेक्टेयर  भूमि  के  भारों  ओर  बाड़  लगा  दी  बयी  है
 ओर  उसको  चराई  के  लिए  बन्द  फर  लिया  गया  है  ।  उत्तरी  और  पश्चिमी  दिशा  की  मौजद  बाड़  को

 मजबूत  बनाथा  जा  रहा  परियोजना  प्राधिकारी  हस  क्षेत्र  में  भारटीय  शोहन  चिड़िया  और  अन्य
 संकटापनन  प्राणिजात  को  सुरक्षा  के  लिए  राज्य  सरकार  की  उपयुक्त  स्कीम  में  सहयोग  देने  और
 वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हो  गए  ।

 बावल  को  कुल  विक्रो

 4879.  भरी  के०  पी०  उत्नीकृष्णय  :  क्‍या  ल्ात्म  ओर  मागरिर  पूतति  अम्तो  यह  बताने  की  कृपा
 क्षरेंगे

 विभिन्‍न  राज्यों  में  जनवरी  से  1988  तक  ओर  जनबरी  से  1989
 तक  कोर  वर्ष  1987  में  इसो  अवधि  के  दोरान  सावंजनिक  वितरभ  प्रभाली  के  माध्यम  से  कुल
 कितने  चावल  को  बिक्रो

 चावल  की  अप्रेनोत  मात्रा  औौर  इस  वर्ष  धान  की  खरीद  से  उपलब्ध  ट्रीने  बाली
 मानित  मात्रा  का  ब्यौरा  क्या

 इसका  वर्तमान  स्टाक  कितना  है  और  वर्ण  1987  की  तुलना  में  विभिन्‍त  राज्यों  को
 भावंटित  मात्रा  का  प्रतिशत  क्‍या

 क्‍या  सरकार  वर्ष  1986  भोर  1987  के  स्तर  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की
 भावश्यकताओं  को  पूरा  कर  सकती  और

 (३)  यवि  तो  क्या  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  आयात  किया  जावेशा  ?

 साख  ओर  नामरिक  पूर्ति  सम्त्रालय  में  उपकत्ो  डो०  एल०  बेठा):(क)  बर्ष  1988  में
 विभिन्‍न  राज्यों  ओर  संघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  कैम्द्रीय  पूल  से

 84.37  लाख  मोटरी  टन  चाबल  का  उठान  किया  गया  विभिन्न  राज्यों/संभ
 शासित  प्रदेशों  द्वारा  जनवरी  और  1989  के  महीनों  और  1987  को  तदरूनपी  अवधि
 में  केन्द्रीय  पूल  से  क्रमशः  12.92  लाख  मीटरो  टन  और  11.78  लाख  मीटरी  टन  बाबल  का
 उठान  किया  गया  था  ।

 1-10-1988  को  धस्थिति  के  अनुसार  सरकारो  एजेन्सियों  के  पास
 20.17  लाख  मीटरी  टन  चावल  का  सस्‍्टाक  था  |  इस  ब्ष  धान  को  बसली  से  ॥  मिलियन  मीटरी
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 अं  कक  हनन  कक

 टन  के  आस-पास  स्टाक  उपलब्ध  द्वोने  की  सम्भावना  है  ।

 पहली  1989  को  स्थिति  के  सरकारी  एजेन्सियों  के  पास  अनुमानतः
 48.19  लाख  मीटरी  टन  चावल  का  स्टाक  ब्रिभिन्न  राज्फें/संत्र  शासित  प्रदेशों  को  1988  में
 केन्द्रीय  पूल  से  चावल  के  आबंटन  की  प्रतिशतता  1987  में  किए  गए  आवटन  की  तुलना  में

 89.4%  बैठती  है  |

 और  केन्द्रीय  पूल  से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खाद्यान्नों  का  आवंटन
 केवल  अनुपूरक  स्वरूप  का  होता  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  चावल  का  वितरण  करते
 विषयक  आवश्यकता  का  मूल्यांकन  राज्य  सरका  रों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  प्राप्त  केन्द्रीय  पूल  में
 सस्‍्टाक  की  समूच्री  अतीत  में  रठान  की  विभिन्‍न  राज्यों/तंध  शासित  प्रदेशों  की

 सापेक्ष  आवश्यकताओं  और  बाजार  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर

 किया  जाता  है  |

 सरकार  देश  के  भन्दर  अधिकतम  वसूली  करने  कोशिश  कर  रही  ३  और  यदि  आवश्यक

 समझा  गर्मा  तो  बह  भ्रायात  करने  का  भी  रखती

 बेरोजगार  स्यवित

 4880.  भरो  के०  पी०  उन्मोकृष्णम  :  क्या  भ्रम  भभ्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985,  1986,  1987  और  1988  में  भारत  में:राज्य-वार  रोजगार  का4लियों

 को  संख्या  कया

 (@)  वर्ष  1985,  198  ,  1987  और  1988  में  भारत  में  राज्य-वार  रोजगार

 लगा मे  पंजीकृत  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संध्या  क्या

 रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  कितने  ओर  किस-किस  क्षेणी  के  रोजगार  दिलाए
 भौर

 रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  नौकरी  प्राप्त  करने  वाले  पंजीकृत  शिक्षित
 अपक्तियों  मैद्धिक/हायर  स्नातक  ओर  तकमीको  डिग्रीधारो  तथा

 जिकित्पक  तथा  अध्व-चिकित्सक  क्षेणी  के  व्यक्तियों  की  संडया  तथा  अकुशल  श्रमिक
 भन्प  रोजगहर  के  लिए  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी-कितमी  है  ?

 अभ  सन्त्रालय  में  उपसस्तो  तथा  संसदोय  कार्य  अम्च्रालय  में  उपमसम्धो  राधा  किश्स
 :  से  रोजगार  कार्यालवों  में  पंजीकृत  नौकरी  चाहने  वाले  यह  अनिवार्य

 नहीं  कि  उनमें  से  सभी  बेरोजग्रार  संदंध्चित  मबीनतम  उपलब्ध  सूचना  वश्ञनि  बाले  विबरण  ।,
 2  भौर  3  संलग्न
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 लिखित  उत्तर  5  1989

 वर्ग  1987  के  रौरान  रोजगार  कार्थालयों
 के  माध्य  से  की  गई  नियुक्तियों  की  सं०

 हिजारों

 1.  मैट्रिक  स ेकम  198.6
 व्यक्तियों

 2.  मैट्रिक  72.9

 3.  हायर  सैकंडरी  27.0

 4.  स्नातक  31.2

 5.  सस्‍्नातकोसर  4.8

 __  कुल  :  333.4

 टिप्पणी  के  काश्ण  संख्याएं  जोड़  से  मेल  नहीं  खाती  हों  ।

 वि

 वर्ग
 ..

 1988  के  अंत  में  नौकरी  चाहने
 वाले  ठपक्तियों  की  संख्या

 ।.  मंद्विकुलेट/हायर  सैकेंडरी  138.68

 .  स्तातक  एवं  स्नातकौत्तर  28.12

 3.  इंजोनियरी  एवं  प्रौद्योगिकी  में  3.29
 डिग्रीघारी  तथा  डिप्लोमाधारी

 4.  चिकित्सा  में  स्नातक  0.28

 5.  अर्थ-चिकित्सा  कार्मिक  0.86*

 6.  अकुशल  अमिक  15.06**

 #  1987 के  अंत  में ।
 **  1985 के  अंत  में  ।

 सिलेसिलाये  बस्त्रों  के  निर्वाल  में  खुखो  निविदा
 4  81.  श्री के०  रामकऋरत  रेडडो  :  क्‍या  बश्च  संत्रौ  वह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्‍ली  उच्च  न्यायलय  ने  वर्ष  1988-90  8-90  के  लिए  सिले-मिलाये  वस्त्रों  के  निर्यात
 और  अधिकत  बितरण  नीति  में  लागू  की  गई

 छुली  निविदा  प्रणाली  को  रह  कर  दिया

 क्‍या  केन्द्र  र
 ने  वस्त्र  भायुक्त  द्वारा  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  निम्नतम  मूल्य

 से  अधिक  और  ऊपर  अधिकतम  प्रीमियम  की  बोली  लगाने  वाले  व्यकितियों  से  20  करोड़  रुपये  प्राप्त

 क्‍या  सरकार  का  उच्च  स्थायालय  के  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  राशि  को
 आपस  लौटाने  का  विभार  भौर

 केन्द्रीय  सरकार  का  इस  बारे  में  आगे  क्या  कार्यवाही  करने  का  जिचार

 बस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राम  निवास  :  (१)
 हां  ।

 से  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  निणंय  के  निहिता्ं  पर  कानूनी  राय  ली  जा  रही
 है  तथा  उपयुक्त  कानूनी  प्राधिकारियों  से  पर!मर्ण  करने  के  पश्चात्‌  इस  पर  बिचार  किया

 उत्प्रवासी  नियम

 4882.  प्रो०  पी०  जे  कुरियन
 :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 उत्प्रवासी  संबंधी  संशोधित  नियम  लागू  होने  के  पश्चात्‌  नौकरी  की  तलाश  में  कितने
 व्यक्ति  खाड़ी  के  दरों  में

 संशोधित  नियभ  लागू  होने  से  पडुले  और  इसके  बाद  विदेश  गये  व्यक्तियों  की

 तुलतात्मक  संख्या  का  अ्यौरा  क्या  और

 संशोधित  उत्प्रवास  नियमों  के  नौ४री  को  तलाश  में  विदेश  जाने  वाले
 डयक्तियों  को  होने  बाली  कठिताहयां  दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विच।र  है  7?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  तथा  संतदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  उपभंज्रो  राधा  किशन
 :  से  उत्प्रवास  नियम  करने के  (2)  दिनांक  24-2-87  के  संशोधित  गया  था

 के  अधीन  ठेका  नियोजन  में  शामिल  किए जिसमें  उत्ववांस  की  धारा  22  (3

 जाने  वाले  मामलों  की  सूची  दी  गई  यठ  उपबंध  के  87  से  लागू  किया  निम्नलिखित

 आंकड़ों  में  उन  श्रमिकों  की  संड  है  जिनके  लिए  वर्ष  लागू  से  तक  विभिन्‍न
 उत्प्रवास  संरक्षित  द्वारा  विदेशों

 में  ठंछा  तियोजन  के  लिए  उत्प्रवास  अनुमति  दी  गई

 2.07  लाख

 लाछ

 लाख

 लाख

 लाख

 आध्िक  मंदी  के  कारण  विदेश  जाने  वाले  श्रमिकों  की  संझ्या  में  बर्थ  दी गई  तक  कमी  आई
 वर्ष  1987  के  इपमें  कुठ  सुधार  हुआ  है  ।  वर्ष  1987  की  तुलसा  में  इसमें

 वक्ष  1988  में  कुछ  और  यू:द्धि  हुई  है  ।
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 जिखित  उत्तर  5  1989
 Oe  42-७७  न नकननननान  मनन  पगगएणययग  कक  ननययपगणयग  ज ेके

 दिल्ली  में  मकानों  के  किराये  और  अचल  सम्पत्ति  के  महय

 4883.  श्रो  के०  मोहनदास  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  अचल  सम्पत्ति  के  मूल्यों  और  निजी  मकानों  के  किरायों  में  अत्कध्िक

 बृद्धि  होती  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये  हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  है  और
 इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 हाहरो  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  ह्वाल  ही  के  वर्षों  के  दोरान

 दिल्‍ली  में  अबल  सम्पदा  तथा  निजी  मकानों  के  किरायों  में  यथेष्ट  वृद्धि  हुई  है  ।

 (1)  अचल  सम्पदा  की  मार्किट  तथा  निजी  मकानों  के  किरायों  में  वृद्धि  दिल्ली  के
 लिये  ही  विशिष्ट  नहीं  यह  देश  के  सभी  प्रमुख  शहरों  में  विद्वमान  है  ।

 (2)  स्वप्ाविक  जनसंख्या  वृद्धि  के अलावा  बाहर  से  आने  धालों  के  कारण  शहर  की
 जनसंख्या  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  ।

 3)  भूमि  का  विकास  एवं  आवास  भण्डार  के  निर्माण  में  शहर  की  बढ़ती  हुई
 आवश्यकताओं  के  बीच  गति  नहीं  रख  पा  रहे  हैं  ।

 (4)  भवन  निर्माण  विशेषकर  भवन  निर्माण  सामग्री  में  प्रयुक्त  होने  वाली  विभिन्न
 सामग्रियों  की  कीमतों  में  वृद्धि

 (1)  अधिक  भूमिका  विकास  करने  तथा  उच्च  स्तरीव  आवास  भण्डार  को  दिल्‍ली
 विकास  प्राधिकरण  के  माध्यम  से  उपलब्ध  कराने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं

 (2)  सहकारी  आवास  समितियों  को  भूमि  का  आवंटन  |

 (3)  बाहर  से  आने  वालों  के  कारण  दिल्‍ली  में  जनसंख्या  वृद्धि  कै  दबाव  को  मुक्त  हर
 करने  के  लिये  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  में  दिल्‍ली  के  आस  पड़ोस  के  कस्बों  का
 विकास  ।

 (4)  नम॑  शर्तों  भौर  कर  प्रोत्साहनों  पर  बेक  ऋणों  का  प्रावधान  करके  व्यक्तिगत
 आवासीय  गतिविधि  को  बढ़ावा  देना  ।

 (5)  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  व्यक्षिगगत  किराये  के  वास  का  निर्माण  करने  के  लिये
 प्रोत्साहन  देने  के  लिये  दिल्‍ली  भाटक  नियंत्रण  अधिनियम  में  संशोधन  किया
 गया

 प्रायोडोन  को  कमो  से  पीड़ित  लोग

 4884.  श्लो  बनवारोी  लाल  पुरोहित  :

 प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :

 शो  समत  कुमार  मंडल  :

 वया  स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  ;
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 कया  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  अनुसार  विश्व  में  लगभग  एक  विलियन  लोग  आयोडीन
 की  कमी  के  कारण  अनेक  रोगों  से  पीड़ित

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भारत  में  आयोडीन  की  कमी  से  पीड़ित  लोगों  की  संख्या  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  (१)

 और  देश  में  किए  गए  तमूना  सर्वेक्षणों  के  अ01₹  पर  अमुमान  है  कि  आयोडीन
 »  की  कमी  से  होने  वाले  विकारों  की  विभिन्न  श्रेणियों  स ेलगभग  430  लाख  लोग  ग्रस्त  हैं  ।

 आयोडीकत  नमक  का  सेवस  गलगण्ड  ओर  आयोडोन  की  कमी  से  होने  वाले  अन्य  विकारों  के
 नियंत्रण  के  लिए  सरल  ओर  सबसे  सस्ता  उपचार  भारत  सरकार  ने  खाए  जाने  वाले  नमक  का

 #  कऋ्मिक  रूप  से  व्यापक  आयोडोकरण  करने  की  एक  योजना  शुरू  फी  है  जो  1992  तक  पूरी  होगी  ।

 जम्मू  व  हिमाचल  उत्तर

 अरुणाचल  नागालेण्ड  और  मणिपुर  राज्य  सरकारों  को  जिन्होंने
 अपने  समस्त  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  आयोडोकत  न  किए  गए  नमक  की  बिक्री  पर  प्रतिबंध  लगाया

 खाने  के  प्रपोजनों  के  लिए  केवल  आयोडीकत  नमक  को  आपूर्ति  की  जा  रही  है  ।  पश्चिम

 मध्य  प्रदेश  ओर  गुजरात  राज्य  सरकारों  को  जिन्होंने  अपने  कुछ  जिलों  में

 आायोडीकत  न  किए  गए  भमक  की  बिक्री  पर  प्रतिबंध  लगाया  आयोडीकृत  नमक  की  आपूर्ति  की

 जा  रहो  इसके  दैश  में  अन्य  क्षेत्रों  को  जिन्हें  अधिसूबित  नहीं  किया  गया

 आयोडीकृत  नमक  दिया  जा  रहा  है  |  1988-89  के  दौरान  22.00  लाख  टन  के  लक्ष्य  के  मुकाबले
 #  1988  से  1989  तक  की  अवधि  के  दौरान  17.10  लाख  टन  का  उत्पादन  किया

 गया  है  ।

 पर्याषरण  संंधी  एकक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 क्रो  मुल्लापलली  क्‍या  पर्यावरण  और  बंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  प्रत्येक  मंत्रालय  में  पर्यावरण  संबंधी  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 क्‍या  इस  समय  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  किसी  भी  परियोजना  को  स्वोकृति  देने

 से  पहले  सभी  पहलुओं  का  मौके  पर  ही  सर्वेक्षण  करता  भौर

 क्या  सर्वेक्षण  स्वतन्त्र  रूप  से  किया  जाता  है  अथवा  अन्य  मंत्रालयों
 के  सहयोग  से

 संयुक्त  रूप  से  किया  जाता  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्री  जियाउरहमान  :  विकास  परियोजनाओं  में

 प्रारम्भिक  स्तर  से  ही  पर्यावरणीय  मुहों  को  शामिल  करने  के  लिए  इस  बात  की  जरुरत  होती  है  कि

 सभो  विकास  मंत्रालमों  और  एजेंशियों  में  पर्यावरणीय  मुद्दों  से  निपटाने
 के  किए  तकनीकी  विशेषज्ञता
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 गौर  सृजित  की  इसलिए  बड़ी  ओर  जटिल  परियोजनाओं  को  पर्यावरणीय  स्वीकृति
 देते  समय  एक  शर्ते  के  रूप  में  पर्यावरणीथ  सैल  के  सूजन  की  सिफ़ारिश्व  की  जाती  है  ।

 भौर  मौके  पर  सर्वेक्षण  केवल  चुने  हुए  मामलों  में  किए  जाते  हैं  जिनमें  जटिल
 पर्यावरणीय  मुद्दे  निहित  हों  |  इस  प्रयोजना  के  लिए  गठित  दल  बहु-विषयी  किस्म  के  होते  हैं  जिनमें
 पर्यावरण  मंत्रालय  और  उसके  बाहर  के  विशेषज्ञ  शामिल  होते  अधिकांश  मामलों  में  निर्णय
 परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  आधार  पर  लिए  जाते  हैं  ।

 अखिल  भारतीय  हथकरघा  थोई  में  सहायक  निवेशक

 4886.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय
 हथकरथ  बोर्ड  के

 विभिन्न  कार्यालय  प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त
 सहायक  निदेशकों  कितने  सहायक  निदेशक  कार्यरत  ६;

 प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त  व्यक्तियों  की  प्रतिनियुवित  की  अवधि  प्रमाप्त  होने  के

 पश्चात  उनके  अपने  पद  पर  बने  २हने  संचधी  सरकार  की  कया

 क्‍या  यह  पद  के  संवेदनशील  तथा  जतसम्पर्क  कार्यों  से  संबंधित  होने  के कारण  सहायक

 निदेशकों  की  एक  स्थान  पर  नियुक्ति  के  तीन  वर्ष  के  पश्चात्‌  इनका  आवतंत  होता  रहता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याथ  मंत्री  रास  मियास

 विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  (  जिस  पहले  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड  के  नाम  से

 जामा  जाता  में  विभिन्‍त  क्षेत्रीय  कायलियों  में  87  सहायक  निदेशक  काय॑  कर  रहे  हैं  जिनमें  वे

 अधिकारी  भी  शामिल  हैं  जो  प्रतिनियुक्ति  पर  हैं  |

 किसी  भी  पदाधिकारी  के  प्रतिनियुक्ति  की  अवधि  सामान्यतया  3  वर्ष  होती  यह
 अवधि  सश्चिव  की  स्वीकृति  से  और  एक  वर्ष  तक  तथा  मंत्री  की  स्वीकृति  से  पाचर्वे
 यब  तक  बढ़ाई  जा  सकती

 और  सहायक  निदेशकों  का  सामान्यतया  3  वर्ष  की  «  वधि  के  बाद  एक  स्थान
 से  बूसरे  स्थान  पर  तबादवा  किया  जाता  है  किन्तु  अपवादस्वरूप  मानलों  में  उन्हें  तोन  वर्ष  की

 अबधि  के  वाद  भी  लोकहित  में  एक  ही  स्थान  पर  रोके  रखा  जा  सकता

 मसदंदो  आपरेशन  के  लिए  प्रोत्साहम

 4887.  थरो  थी०  बो०  रमंया  :  क्‍या  स्वास्भ्य  और  परिचार  कल्याश  मंत्री  यह  बततने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  का  एक  करमंबारी  यदि  नसबंदी  आपरेशन  करवाता  है  तो  इसे  क्‍या

 प्रौत्ताहन  दिए  जाते

 नसबंदी  आपरेशन  कराने  बाले  भाम  नायरिंक  को  क्या  प्रोत्साहन  बिए  जाते

 क्‍या  रारकार  का  विचार  परिवार  नियोजन  कार्यकर्मो  को
 ओर  अधिक  सफल  बनाने

 और  जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  प्रोष्साहन  रा्षि  बढ़ाने  का
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 यदि  हो  दलांवंशी  स्गोरा  दया  और

 यदि  थो  इसके  क्‍या  करण  ३  ?

 स्वास्थ्य  और  परिथार  शज़्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  :

 केन्द्रीय  रारकार  के  ये  जा  तीन  या  तीय  से  कम  बच्चों  के  बाद  परियार  नियोजन  का

 कोई  स्थायी  तरीका  अपनाते  प्रोत्साहन  स्प्रू्प  एक  वाधिक  वेतन  वृद्धि  तथा  मकान  निर्माण

 अग्निम  पर  भाघा  प्रतिशत  की  ८२  पर  छूट  पाने  फा  पात्र

 सरकार  परिवार  नियोजन  के  त  रीके  स्वीकारने  वाले  जनसाधारण  को  कोई  प्रोत्साहन

 नहीं  देती  नसबंदी  आपरेशन  कराने  धालों  और  आई०  यू०  डो०  लगवारई  वालों  को

 पारिश्रमिक  का  नुकसान  होने  के  ब।रण  100  रुपये  तथा  9  रुपये  की  दर  से  भुगतान  किया

 जाता  कुछ  राज्य  सरका  रें/संभ  राज्य  क्षेत्र  नसबंदी  कराने  वाले  ध्यक्षितयों  को  आधिक  प्रोत्साहन

 और  लॉटरी  के  टिकट  देती  कुछ  राज्य  दो  या  भधिक  लड़कियों  के  बाद  नसबंदी  आपरेशन  कराने

 वाले  दम्पत्तियों  को  बॉड्स/प्रमाण  प  देते  और  कुछ  ज्यों  में  दो  या  उससे  कम  बच्चों  के  बाद

 नसबंदी  कराने  वाले  व्यक्तियों  को  हरे  कोई  दिए  जाते  जिनसे  वे  कुछ  अग्रताओं  और

 रियायतों  के  पात्र  हो  जाते  हैं  जो  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  तय  किए  जाते  हैं  ।

 से  प्रोत्साहन  राशि  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहों  क्योंकि  इस  प्रस्ताव

 के  लिए  बहुत  अधिक  धनराशि  की  आवश्यकता  है  जिसके  लिए  परिवार  बल्याण  कार्यत्रम  के  अधीन

 घन  उपलब्ध  नहीं  है  |

 ड़ा  के  आपुर्व शिक  कालेज  स्नातकोसर  पाठ्यक्म  आरम्भ  करता

 4688.  भरी  बो०  बो०  क्या  सथाप्प्य  ह्लोर  परिबार  भह्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  न  डा०  एम०  आर०  एस०  आयुर्वेदिक  कालेज  में  रस  शास्त्र

 तथा  द्रव्य  गुण  और  भेष्य  में  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  गया

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किये  जाने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 राजकीय  आयुर्वेद  विजयवाडा  में  दवयगुण  रस-तंत्र  और  भैषन्य  फल्पना  में  स्नातकोत्तर

 पाठ्यक्रम  शुरू  करने  का  अनुरोध  1984  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार
 से

 प्राप्त  हुआ  था  ।

 से  संसाधन  संबंधी  कठिनाइयों  के  कारण  हस  भ्रस्ताव  को  स्वीकार  करना
 संभव  नहीं  है  ।

 नेशनल  इंस्ट्रयूट  आफ  मेंटल  हैल्थ  एंड  न्यूरो  सांइस  में  स्केलिंग  सशोनत
 mo  का  कार्य  न  करना

 |
 ई  al

 4889,  भी  थो०  एम०  कृष्ण  अम्यर  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 को  कूपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  र  को  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  नेशनल  इस्ट्रियूट  आफ  मेंटल  हैल्थ
 एवं  न्‍्यूरो  साइंस  बंगलौर  की  स्कैनिंग  मशीन  खराब

 यदि  तो  कब  से  ओर  हसके  क्या  कारण  ओर

 उक्त  मशीन  की  मरम्मत  के  लिये  कया  कदम  उठाये  गये  है  अथवा  उठाने  का

 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  से
 राष्ट्रीप  मानसिक  स्वास्थ्य  और  तत्रिका  विज्ञान  बंगलौर  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  एम  आई  सी  कॉर्ड  के  अभाव  के  कारण  स्नेकर  4  अगस्त  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  क्‍योंकि
 इसे  आयात  किया  जाना  कॉर्ड  अब  प्राप्त  हो  गया  है  ओर  हसे  सप्लायर  के  भारतीय  एजेंट
 द्वारा  चालू  कर  दिया  गया  है  ।

 नेशनत  इस्टोट्यूट  आफ  मेन्टल  हैल्थ  एंड
 बंगलोर  के  लिए  प्लेल्मा  ड्राथर  का  आयात

 4890.  श्री  बी०  एस०  हुंषण  प्रध्यर  :  क्या  स्थास्ण्य  ओर  परिवार  कल्प्राण  मंत्रो  यह  बताने
 की  कपा  फरेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  मेन्टल  हैल्थ  एण्ड  बंगलौर  के  पासे  रक्त
 को  दस  वर्षों  तक  सुरक्षित  रखने  का  ड्रायरਂ  उपलब्ध  भौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उपरोक्त  संस्थान  के  प्रयोग  के  लिए  इसका  आयात
 करने  का  प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :

 नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  इनका  भायात  ब  प्रग्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  में  आादिबासियों
 को  शिल्प  है

 रियायती  मूल्य  पर
 /  /49२५ खाह्ान्तों  को  सप्लाई

 4891.  श्रो  के०  कुन्जम्यु  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 क्‍या  सरकार  आदिवासियों  को  रियायती  मूल्य  पर  खाधाास्नों  को  सप्लाई  करती
 ओर

 गदि  तो  गत  बार  वर्षों  के  दोरान  केरल  को  रियायती  मूल्य  पर  सप्लाई  किए
 गए  खाद्यान्नों  पर  वर्ष-वार  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 लाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  भारत  सरकार
 द्वारा  1975  से  शुरू  की  गई  योजना  के  अधीन  समन्वित  आदिवासी  विकास  परिणोजना

 क्षेत्रों  तथा  आदिवासी  बहुल  राज्यों  में  रह  रहे  सभी  लोगों  को  विशेष  रूप  से  राज  सहायता  प्राप्त

 मूल्यों  पर  वितरित  करने  के  लिए  गेहूं  और  चावल  मुहैया  किए  जाते  यह  योजना  इन  क्षेत्रों  में

 रह  रहे  दोनों  आदिवासी  ओर  गैर-आदिवासी  लोगों  को  कवर  करती  है  ।

 केरल  में  1985-86  से  1988-89  के  वर्षों  के  दोरात  शस  योजना  के  अधीन  जारी
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 किए  गए  खाद्यान्नों  पर  भारत  भरकार  द्वारा  वहन  की  गई  राजसहायता  की  कुल  राशि  नीचे  दी

 गई  है  :

 रुपयों

 य्ष  राजसहायता  की  कुल  राशि

 1985-86  2.7  रा
 1986-87  9.70

 1987-88 8  9.47

 1988-39  6.37

 1989

 विदेशों  में  भारतोप  भ्र्िक

 4892.  भी  संयद  दाहबुह्दीन  :  क्या  भ्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उत्प्रवासी  संरक्षक  के  रिकार्डों  के  अनुसार  प्रत्येक  देश  में  भारतीय  श्रमिक्रों  की  संख्या
 कितनी  है

 उत्प्रवासी  संरक्षक  द्वारा  वर्ष  1987-88  और  1y 3  की  अवधि  के
 दौरान  कितने  श्रमिकों  ग्दिश  जाने  की  अनुमति  प्रदान  की  और

 भाग  में  उल्लिखित  श्रमिकों  का  कार्य  श्रेणीवार  ब्योरा  क्ष्या  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  में  उप  संत्री  तपा  संतरोप  कार्य  मंत्रालय  में  उप  संज्री  राधा  कितवान
 :  और  दिदेशों  में  भारतीय  श्रमिकों  को  सही  संछ्या  संबंधी  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  लगभग  दर्त  लाख  भारतीय  श्रमिक  मब्यपूर्व  मे  कायंरत  संलग्न  है  जिसमें

 वर्ष  1987,  1988  तथा  1988  तक  के  दोरान  उस्प्रवाप  संरक्षियों  द्वारा  अनुमत
 किए  गए  श्रमिकों  की  संख्या  के  देश-वार  ब्यौरे  दिए  गए  हैं  ।

 वर्ष  1987,  1988  तथा  1988  से  1988
 तक  के  दौरान  काय  की

 श्रेणियों  फे  अनुपार  श्रमिकों  के  ब्यौरे  3  और  4  में  दिये  गये  हैं  ।

 वर्ष  1987  तथा  1988  के  दोरान  उत्प्रबास  संरक्षियों  हारा  अनुमति  दिए  गए
 अमभिकों  की  संखच्या  का  देशबार  ध्योरा

 1987  ___

 देश  हु  श्रमिकों  को  संख्या

 2

 बहरीन  6,578

 इराक  2,330
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 1  2

 कुर्वेत  7,354

 सिबिया  2,272

 जोमान  16.362

 कतार  4,751

 सऊदी  भरव  57,234

 पू०  ए०  ई०  24,931

 अन्य  3,544

 कुल  1,25,356

 1988

 देश  वर्ष  1988  के  लिए  88  से  88
 तक

 बहरीन  8,219  5,700

 इराक  4,284  3,067

 कुवैत  9,653  5,928

 लीबिया  593  499

 ओमान  18,696  12.927

 कतार  4,654  1,69 9

 सऊदी  अरब  85,289  65,015

 यू०  7०  ई०  34,029  25,316

 अन्प  4,471  3,025

 कुल  1,69,8  88  1,23,326



 खिखित  उत्तर 15  1911

 ५८9४.

 ८9

 8671

 056

 88

 1881...

 एट

 44

 EZ

 ५४:२३

 ४५३७

 ६धा६

 ४८

 ५8५

 द८६ा

 0८६

 615

 56

 9८

 Op

 ३७०३७००/७श३४

 “11

 OrIL

 68

 घ्छ्छा

 1087

 vOE

 ६0६

 00८

 05६

 टटा

 8६६

 घ्श३

 0।

 76८८६

 88८...

 08८20.

 ६८४०६.

 656

 ६58८६.

 ६8४८2

 ६06.

 968८.

 RnR
 6

 ध्टता

 6६1.

 ८18

 06८

 ६

 992.

 $

 ६६

 9८.

 ५1२२

 2%२)७1२४
 ४

 ८६

 871

 89६

 81

 9

 ६ह

 न््ट

 vl

 म्प्म््
 ८

 StIs

 ८0६

 1601

 818

 809

 ६६४

 ६6

 91S

 ८01

 २०६३४७/०४७४७॥
 '9

 व्ध्ट

 91

 ty

 19

 $

 9६

 01

 ६६

 61

 8

 अथएड
 5

 ६८.

 ८६५

 ५८01

 रा

 67?

 टटा

 iE

 #$

 श्टा

 मा

 #09६..

 0६८

 0६8६

 90.

 809

 90.

 9८६

 901

 2७31६

 6162

 ५६.

 दछ

 1८६

 806.

 806.

 61६.

 $५

 $५

 ध्ट

 ट

 ध्टडा श्र्ध्ट #7१८ ६07 व । | 0। 6 8 ८ 9 ५ ४ ६ ट | #$. आधार 228 4०४४]... (७७ ४8%. 3७२32] ७७४ 22] ७:७९ ७ ७४ ८8 ४



 5  1989

 ्9खी?७),)ंओि
 चखखओ

 लत

 OSESTL

 .#75६

 ६62

 vETLS

 ISib

 29891.

 वृटद

 ०६६८2

 8८59...

 #$

 #$

 व्द्ध्शा 6425 9552८ 9#6६ 868 ट 22७४ ६८ 97६ 5% . 88६ 9 4 68] 0 0 02 १३४ ६५८ दर द्श्ट 6५ । ६9६ 0 8८ 0 घट भण्छ पट 69 दर 0 6? 0 ट 0 ट ॥| 2088७ '02 फट ५9 88 0८ घ्च श्ध्ड्रा व्दा ६6ट ६79 घ्ट श्र 9%$ 07... 6६ 06 232३ प्ाट 0५८ 6६८ 7८6 65 व्ध् 99 8६ टदाट४ई श्य्ध्ा 6५ व्न्टा ८& ६9 ६ 26६ अछट 9, फ्र्ट फ्र्ट । 9# ध्प्ट ८६ घर १6 20५७४ ६१४ट दा ८6६ 6६५ व्ट 66 ६५ 2२० #। घाट ६८६ ८298 88 80८ ध्शा २२8७७



 खिखित  उत्तर 15  1911

 916६

 vz

 $16

 808

 08

 6ist

 9

 ट8ा

 1६

 8122

 BE

 295६

 द्र्दा

 ध्ा

 98८.

 668...

 86

 ८65

 दा

 6६६

 66

 871

 ७०७४०४/४४४१५६

 0५४५8

 $6

 ।

 65८८.

 टृघ्ट

 198t
 Is

 6S

 6IE

 90%

 eae

 2

 [#

 799

 98८.

 ८0८7

 0979.

 0८9६

 ध्श्धा

 09

 ६8

 |्र््ट

 687

 ट्ट

 7८

 5५

 $६.

 ७०७

 भ्र्ट

 8

 ८४६

 ट

 86

 ।

 म्स्््प्क

 #067.

 ट

 दादा

 ८दा

 ४9

 8

 ६6.

 88६.

 8६

 #$६&

 ४4

 0

 ददा

 ८9

 .

 क्र्ट

 ट

 प्ट

 छणए३

 767६.

 #8

 ट

 ८69...

 ६28.

 #४.

 #8#४

 ८8

 2959.

 #8

 0

 ४८८६

 शा

 ६08.

 #6

 भ्र्ट

 2४3

 0४५६.

 ट

 50६...

 6.

 9

 ८9

 97६

 ४८29८.

 ६0८

 रु

 085:

 96.

 9६

 88६

 ८8१६

 696

 दा

 है|

 6

 8

 ६

 9

 5

 ४

 ६

 ट

 [

 की

 ३०३०४...

 ७३७

 ०७४

 ...

 नर

 फशुकु

 0४५...

 ०७

 व

 ३७७४४

 ५७४७

 ७

 ७

 है

 171



 5  1989

 888691

 #?965£ ४8८

 168

 89

 08५1

 6६

 19#

 भ्र्ट

 दा

 दा

 ८671

 911

 6६५६

 ट0्ट al

 सिस्चित  उत्तर

 घ्दा

 515८

 908६

 798

 ८८५६

 ट

 घ६६घ

 टट

 है

 Ore

 1

 655

 ट

 ८59

 द्रा

 09

 191

 6५

 69

 प्र

 0८

 6६५

 Le अ

 ६

 6#7

 0८

 0६

 0८६

 ६#१६  96981

 ६6५

 ६596

 p8lh

 we

 र्ड

 ८६. 6८8. ० द्ट । 78 ० 6८. ६. 0०८ ४६०२६ । का । श्र 20४७ 9 9८. 8 | 06 ३४२६ ८६. 8६ दा ४७७ ७४०: 2७६ २23७४ 4२०३ त्च ऋन



 लिखित  उत्तर 5  1911

 Ipol

 ट५

 01

 ble

 #88

 #88

 88६

 8

 क्र्ट

 ८५

 111

 6209...

 ८८६

 घध्टप्आा

 ध्ा

 ध6दा

 ८६६

 ६0

 टघ्ट

 682८

 श्श्ह

 #00.

 ५६

 9६979

 90857

 999.

 ८टट

 800६

 0-४८.

 +७*३४>०४९४

 886

 44

 9५5६

 06

 0

 घ्ट

 ६५

 4 ।

 0

 44

 407

 ट

 ५9

 8६

 4।

 28०७

 $£

 7१86.

 05८

 दा

 6#7

 02...

 96८.

 86८

 ८6...

 ।

 0

 8६

 9५

 र

 घ्ट

 हु ।

 ण्ट

 09

 ट

 9८7?

 6

 6६६

 799

 $9

 0

 675

 60८८.

 ८५

 ८५६

 ४

 68:

 ८9

 द्ध्धा

 २४३१६

 ८

 508

 ट्ट

 6६8

 9

 ८५

 श्र

 शक

 56८५

 ध्प्

 ८

 9८

 796

 ८8६.

 भ्र्घ्ट

 2२०९५४७

 .

 0

 6

 8

 ८

 9

 ध्रफ

 ह्

 ट

 |

 ७8५...

 0908

 ०३०७०१३

 ४०8०७.

 080४]...

 ४६४५४

 ७४75४...

 अ्यूजरे४

 2४४

 ७४४
 88

 (६

 88

 9850

 ७
 &



 5  1989 लिखित  उत्तर
 । |

 भ्र्य्घ्ध्दा
 0८98

 ८६८ श्ट्डा
 द्धा &६9 6५5६

 घ्ड्टः 0६11 ८501 76५5८

 7१0८८
 ८0५5 ६५ 6६

 9

 की

 तीन
 ७.

 तार

 रे

 जन

 ५ अका क थम» ८ट6टा 67 82८6६ ८४90६ 00८६. ४$ 0६४८. ८8 दटद हाट ८६. 98८ 4282 ट 892... 0८ 06८. 0 शर्ट 0 १9. खयू | 60८... ४८5 ट 44% ह्ट ६ 9 2६७28 0 0 0 0 ६ ट 9 298४9 ट द्र्ः ध्दः ट ६५ ४ 4 व्ट 0 ५ ६ कट 9६ 9. 9 ट्६ ट५ 6४ 2228 दा ॥॥ ८६ शर्ट 7६ ष्टा ६्ए्ट 0 एज्ट्रे || ८६६ 0 ६६ 0 2४2 0 ५5५5८ ६ ६ टड प्र्ट 6६ 2६48४ || ८६६. ६ 89? हरि 68 22०९ ४ ५८ 809 8 0 07 ६9 5६9. ६05५ $ ध्दा ध्शा 6 8 ६ 9 दर ६ ट |



 15  1911  निशबित  उत्तर

 नम
 गर-सरकारी  संगठनों/संस्थाधों  a)  सरकारी  अशबास  का  आवंटन

 4293,  क्रो  संयद  शाहबुददीम  :  क्या  शहरी  जिकास  मंत्रों  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 संध  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  |  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  उन  गैर-सरकारी
 संस्थाओं  और  सोसाइटियों  के  नाम  और  पते  क्या-क्या  जो  सोसाइटी  रजिस्ट्रीकरण

 अधिनित्रम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  हैं  अयवा  अन्यथा  जिन्हें  सरकारी  आवास  आवंटित  किया  गया  है
 और  वह  आवस  उनके  अधिभोग  में

 उनके  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  के  नाम  और  पते  क्या-क्या  हैं  ओर  उन्हें  यह
 आवास  किन-किन  तिथियों  को  आवंटित  किये

 प्रत्येक  मामले  में  आबास  भावंटन  करने  का  प्रयोजन  क्‍या  और

 बषं  1986,  1987  और  1988  के  दौरान  ऐसे  अन्य  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं
 जिन्होंने  सरकारी  आवास  के  आवंटन  हेतु  आवेदन  किया  सेकिन  उनके  आवेदन  पत्र  रह  कर

 दिए  गए  थे  ?

 दाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ₹ई  और  सती  धागे  का  निर्यात

 / :  से  सूचना  एकत्र  की

 4894.  श्री  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  वस्त्र  सम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  कितनी  मात्रा  में  कछ्बी  हई  ओर  सूती  धागे  का
 निर्यात  किया

 देश  में  |  1986,  |  1987, 1  |  1988  और  1

 1989  को  स्टैंडर्ड  काउंट  के  सूती  धागे  के  मूल्य  क्‍या

 इन  तिधियों  को  जनता  कपड़े  का  मूल्य  क्या

 उपर्युक्त  मूल्यों  में  प्रति  कार्य  घंटा  कितनी  मजदूरी  शामिल  है  और  प्रति  श्रमिक  यह्‌

 मजूरी  कितनी

 कर्लेंडर  वर्ष  1986,  1987  ओर  1988  के  दौरान  हथकरपा  क्षेत्र  द्वारा  जनता

 कपड़े  का  कितना  उत्पादन  किया  और

 उपरोक्त  अर्वाघ  के  बिसिस्त  सरकारी  और  अर्ध-सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  हथकरधा

 बुनकरों  से  उपरोक्त  निर्धारित  मूल्य  पर  कितमा  कपड़ा  खरीदा  गया  था  ?

 वस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  मंत्री  राम  निबास  :  वर्ष
 1986-87  तथा  1987-88  के  दौरान  क्रमशः  13.74  लाख  गांठ  तथा  0.23  लाख  गांठ  रुई  का

 निर्यात  हुआ  ।  ग्ष  1986,  1987  तथा  !988  के  दौरान  निर्यात  को  गयी  सूती  यान  की  मात्रा
 नीजचे  दी  गई
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 न्ज्ञ्याः  .  मात्रा

 ण  96  1  6  7  |  0

 1987  os

 1980  43.50

 दिनांक  1-1-1986,  1-1  1987,  1-1-1988  तथा  1-1-1989  को  सानक

 का उस्टों  245  से  348  के  लिए  बम्बई  की  मार्केट  में  काटन  कोन  याने  की  भारित  औसत  कीमत

 नीचे  दी  गयी

 दिनांक  भारित  औसत  कीमतें

 (रुपये/कि ०  ग्रा  ०)

 .
 a TO

 39.78

 1-1-1987  31.44

 1-1-1988  8  42.1
 1-1-19  89  46.85

 ———  नमन ननीभी कि  की न
 और  जनता  कपड़ा  स्क्रीम  को  लागू  करने  वाले  राज्यों  में  जनता  कपड़े  की  अधिक

 किसमें  तैधर  की  जा  रही  इन  किस्मों  की  उपभोक्ता  कीमतें  तथा  ऐसे  उत्पादन  में  लगे  हथकरघा
 बुनकरों  को  भुगतान  की  जाने  बाली  मजदूरी  इन  राज्यों  में

 एक  सगान  नहीं  इसलिए  पूछे  गए
 अनुप्तार  जनता  कपड़े  की  कीमतों  को  बता  पाना  संभव  नहीं  फिर  भी  जनता  कपड़े  के  उत्पादन
 में  लगे  एफ  हथकरघा  को  14  रुपये  से  32  रुपये  प्रति  दिन  के  बीच  में  ओसत  मजदूरी  मिलती  है  ।

 (8)  वर्ष  1985-86,  1986-87  तथा  1987-88  के  दौरान  जनता  कपड़े  उत्पादन
 निम्नलिबित  है  :

 जाए  कब
 फ्
 ++--

 बच  उत्पादन  वर्ग

 1985-86  5-8  6  398.12

 1986-87  482.10
 1987-88  8  489.00

 न्‍  अवन्‍म-++यासनऊममंप-+-प>नन»ममम-»-म-मभ+ पनन  नमन  नमन  नमन»  ननमम-नमन-न  नमन  मनन  न  न  नमन  न  नियम  न  ननननीननभन  न  ढड  टऊऊफा,ख  आफ  3  ेे  रे  ऑ  ध1ेसतिसस
 दस  सम्बन्ध  में  यधार्थ  और  प्रामाणिक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पुनर्वास  कालोमियों  को  लेबाओं  का  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण
 से  दिल्खी  नगर  निगल  को  अन्तरण

 4895,  प्रो०  नारायण  चम्द  पराशर  :  क्‍या  झहरी  विकास  मंजी  पुनर्वास  कालोनियों  की
 सेवाओं  का  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  अंतरण  के  बारे  में  28
 सेवाओं  के  अता  रांकित  प्रश्न  संडया  8002  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यਂ  दिल्‍ली  प्रशासम  द्वारा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  को
 अन्तरित  44  पुनर्वास  कालोनियों  को  वर्तमान  सेवाओं  में  क  भियों  को  दूर  करने  के  लिए  अपेक्षित
 व्यय  की  जांच  करने  के  बारे  में  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  की  सिफारिशें  अब

 तक  कार्पास्वित  कर  दी  गई  हैं
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 यदि  तो  रिपोर्ट  में  क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई  हैं  और  इसमें  कुल  कितनी
 धनराशि  व्यय  हुई  है  और  प्रत्येक  कालोनी  पर  कितना  व्यय  हुआ  और

 यदि  तो  सिफारिशों  को  कार्यान्वरित  करते  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  समिति  ने  ना  ही
 कोई  रिपोटे  प्रस्तुत  की  है  और  ना  ही  कोई  प्लिफारिश  की  इसमें  कुल  कितना  भ्यय  हुआ  तथा
 इसके  कालोनीवार  आंकड़ों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  !

 मध्यम  प्राय  घर्ग/निम्न  आप  वर्ग  के  फ्लेटों  में  परियतन

 4096.  प्रो०  नारायण  चम्द  पराशर  :  क्या  शहरों  विकास  अंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  मध्यम  आय  बर्ग/शिम्न  आय  बर्ग  के
 भावंटितियों  द्वारा  अपने  आवंटन  में  परिवर्तन  के  लिए  किये  गये  अनुरोध  पर  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  अत्यधिक  धीमी  गति  से  कार्यवाही  करता

 यदि  तो  इन  दोनों  श्रेणियों  के  फ्लेटों  के  आवंटन  में  परिबतंन  हेतु  चालू  वित्तीय

 बर्ष  सहित  पिछले  तीन  वर्षों  में  पृथक-पृथक  कितने  भावेदन  प्राप्त  हुए  और  31  1989  को

 प्रत्येक  वर्ग  में  मंजर  फिये  गये  और  विचा  शधीन  आवेदनों  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या

 ऐस्ते  मामलों  को  आवेदन  की  तिथि  से  एंक  वर्ष  के  भीतर  अंतिम  रूप  से  निपटाते  के

 लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  दिल्ली  विकास  प्राश्विकरण
 ने  सूचित  किया  है  कि  आवटन  में  परिवर्तन  करने  के  सभी  अनुरोधों  की  गुणावगुण  आधार  पर  जांच
 की  जानी  है  तथा  इसमें  लगता

 से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  चूंकि  फ्लैटों  को  बदलने  के

 लिये  अधिकतर  आवेदन  पत्र  होते  इसलिये  आवेदनों  के  बारे  में  नहीं  बताया  है  कि  वे  कब  तक

 इन  पर  कार्यवाही  कर  पायेंगे  ।  दिल्नी  विकास  प्राधिकरण  को  लम्बित  सभी  आवेदनों  को  शीघ्मता

 से  निपटाने  के  लिये  आवश्यक  कदम  उठाने  को  कहा  गया  है  ।

 लुप्तप्राय  प्रजातियों  ओर  प्राकृतिक  पर्यावरण  का  संरक्षण

 4897.  भरो  भद्व  श्वर  तांतो  ;  क्‍या  पर्यावरण  ओर  घन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  लुप्लप्राय  जातियों  और  पर्यावरण  व्यवस्था  के  संरक्षण  हेतु  कोई  कदम  उठाये

 गये

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  और

 क्‍या  आनुवंशिक  संसाधन  और  प्राकृतिक  पर्यावरण  अब  पूर्ण रूप  से  संरक्षित  यदि

 तो  तत्संबंधी  *प्रौरा  क्या  है  ?  ह
 पर्याधरण  और  बन  मंत्रों  जियाउरंहमभान  :  हां  ।

 ओर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 किक्ित  उत्तर  5  1959
 व  नि

 विधरण

 संकटापन्‍न  प्रजातियों  भोर  पारे-प्रणाली  की  सुरक्षा  के  लिए  निम्नशिश्चित  कदम  उठाए
 गए

 (1)  कनस्पतिजात  बोर  प्राणिजात  की  संक़टापन्न  प्रजातियों  के  व्यापार  और  वाणिज्य  को
 वन्य  वनस्पतिजात  भीर  प्राणिजात  की  संकटापन्न  प्रजातियों  के  व्यापार  सम्बन्धी
 अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  के  तहत  विनियमित  किया

 (2)  बन्‍्यजीव  1972  के  तहत  उल्लंघन  के  लिए  कठोर  दण्ड
 निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 (3)  67  राष्ट्रीय  उद्यान  और  398  वन्यजीब  अभयारण्य  स्थापित  किए  गए  हैं  जिनसे
 वनस्पति  और  प्राणियों  की  खतरे  में  पड़ी  प्रजातियों  और  उनके  विविध  वासस्थलों  की
 सुरक्षा  में  मदद  मिलती  है  ।

 (4)  भारती  वनस्पति  सर्वेक्षण  अपने  प्रायोगिक  उद्यानों  में  अनेक  संकटापनन  पौध  प्रजातियों
 को  उगा  रहा  है  ।

 (5)  ह्ंकटापन्न  प्रशातियों  को  बचाने  के लिए  बाघ  परियोजना  और  घड़ियाल  परियोजना
 अंसी  विशेष  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 (6)  नम  भूमि  पारि-प्रणाली  के  संरक्षण  के  लिए  एक  स्कीम  शुरू  की  गई  इस  स्कीम
 के  तहत  संरक्षण  और  प्रबन्ध  कार्य  योजना  तंयार  करने  के  लिए  16  नम  भूमि
 प्रणालियों  का  चयन  किया  गया  है  ।

 (7)  प्रबाल  भित्तियों  सहित  कच्छ  वनस्पति  पारि-प्रणाली  के  संरक्षण  के  लिए  एक  स्कीम
 शुरू  की  गई  संरक्षण  ओर  भ्रबन्ध  कार्य  योजना  तैयार  करने  के  लिए  15  कच्छ
 वनस्पति  पारि-प्रणालियों  का  अभिनिर्धारण  किया  गया  है  ।

 (8)  जीवमंडल  रिजव  स्थापित  करने  के  लिए  14  सम्भाग्प  क्षेत्रों  का  अभिनिर्धारण  किया
 गया  है  जिनका  उद्देश्य  देश  की  विभिन्‍न  प्रतिनिधि  पारि-प्रणालियों  में  आनुवंशिक
 विविधता  को  परिरक्षित  करना  इनमें  से अब  तक  7  जीवमंडल  रिजवं  स्थापित
 किए  गए  हैं  अर्थात्‌  नन्‍्दा  ग्रेट  सुस्दरवन
 ओर  मन्‍्नार  की  खाड़ी  |

 आनुवंशिक  संसाधनों  और  प्राकृतिक  पारि-प्रणालियों  की  सुरक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 रोगी  प्रतिरोधी  टदोकों  के  मानकोकरण  के  लिये  एक  राष्ट्रीय
 संस्था  को  स्थापना

 4898.  थी  भा  इचर  तांतो  :

 करो  पो०  एम०  सईद  :

 कया  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रोग  प्रतिरोश्ती  टीके  के  मानकीकरण  के  लिए  दिल्ली  में  एक  राष्ट्रीय  संस्था
 स्थापित  की  जा  रही  है  ;
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 यदि  तो  क्या  यह  संत्था  सभी  स्वदेशी  और  आयांतित  टीडों  और  रक्त  उत्पादों

 की  जांच  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौच्ा  क्या  है  और  यह  कब  से  कार्य  करना  आरम्भ  करेगी  ?

 स्वास्थ्य  धोर  परियार  कस्पाण  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  ($)
 हां  ।  सरकार  ने  रोगप्रतिशेध्ी  टीके  ने  मानकीकरण  एयं  गुणवत्ता  नियंत्रण  के  लिए  दिल्ली  के

 नजदीक  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  की  स्थापना  करने  की  एक  योजना  को  अनुमोदित  किया  है  |

 हां  ।  यह  संस्थान  देशी  एवं  आयातित  सभी  बक्‍्सीनों  एवं  रक्त  उत्पादों  की  जांच
 करेगा  ।

 सरकार  द्वारा  यथा  अनुमोदित  इस  योजना  के  लिए  कुल  परिव्यप  1955  काल  रुपये

 है  ।  वर्ष  1989-90  के  दौरान  450  लाख  रुपये  का  बजट  आवंटन  है  ।  इस  संस्‍ल्‍्थान  की  स्थापना

 हो  जाते  के  बाद  यह  स्वशासी  संस्थान  के  रूप  में  कार्य  जैसे  ही  संबंधित  स्थानीय  क्रशासन
 द्वारा  इस  संस्थान  के  लिए  भूमि  अलाट  कर  दी  जाएगी  वैसे  ही  संस्थान  की  नोहइडा  या  गुड़गांव  के
 नजदीक  स्थापना  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 केखरोय  भायुवंद  और  सिठ  वथिकित्सा  पढ्ति  संबंधी  अनुसंधान
 परिथद  के  कर्मथाशियों  को  बेतन  का  भुगतान

 4899.  भ्रौ  हरोश  राधत  :  क्‍या  स्थास्ग्थ  और  परियार  कल्याण  मंत्रो  पह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  आयुर्वेद  मिद्ध  चिकित्सा  पद्धति  संबंधी  अनुसंधान  परिषद  के  कर्मचारियों
 को  जनवरी  और  1989  के  मह्टीनों  का  वेतन  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  देय  तारीखों  को  वेतन  का  भुगतान  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  कमंचारियों  को  देम  तिथि  को  वेतन  का  भुगतान  न  करने  की  स्थिति  में  ब्याज
 अदा  करके  मुभावजा  देने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  भौर

 यदि  तो  जनवरी  ओर  1989  तथा  इसके  बरद  के  महीनों  के  लिए  जब
 वेतन  का  भुगतान  विसम्ब  से  किया  क्या  मुआवजा  देने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंजासब  में  राज्य  मंत्री  सरोज  भौर
 जी  नहीं  ।  केन्द्रीय  आयुर्वेद  भौर  छिद्ध  अनुसंघान  परिषद  के  कर्मचारियों  को  जनवरी  और

 फरव  1989  महीनों  का  उनका  वेतन  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।

 (९)  धौ  र  परिषद  के  नियमों  ओर  विनियमों  से  ऐसे  भुगतान  करने  की  कोई  व्यवस्था
 नहीं  है  ।

 इुलभ  जड़ी-शूटियों  का  संरक्षण  और  उनको  पैदाबार  बढ़ाना

 ]
 4900.  भी  हरोश  राजत  :  क्‍या  स्थासूथथ  ओर  फ्रियार  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :  न
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 क्‍या  हिमालय  क्षेत्र  में  पाई  जाने  वालो  चिकित्सोय  उपयोग  की  दुलंभ  जड़ी-बूटियों  के

 संरक्षण  करने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  ॥

 (a)  यदि
 तो

 इनके  संरक्षण  ओर  उनकी  पंवार  बढ़ान  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए

 जा  रहे
 े  ।

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  रानीखेत  जिला  में  जड़ी-बूटी  अनुसंधान
 केन्द्र  का  विस्तार  करने  का  विचार  ओर

 उन  क्षेत्रों  में  जड़ी  बूटियों  की  खेती  का  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 थे  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्पःश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  ओर
 हिमालय  क्षेत्र  में  पाई  जाने  बाली  चिकित्सीय  उपयोग  की  दुर्लभ  जड़ी-बूटियों  के  संरक्षण  हेतु ५  हि  है  है  ~ a  हे  हे  शत

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  हारा  फोई  भो  बड़े  प॑माने  का  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  |
 भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  की  अनुसंधान  भारतीय  बानस्पति  के  सर्वेक्षण  इत्यादि

 जैसे  संगठनों  ने  हिमासय  क्षेत्र  सहित  देशों  में  औौषधीय  याढवों  का  सर्वेक्षण  किया  है  ।  केन्द्रीय  आयुर्वेद
 सिद्ध  और  यूनानी  अनुसंधान  परिषदों  द्वारा  कुछेक  दुलंभ  औषधीय  पदार्थों  की  प्रायोगिक  खेती  शुरू
 की  गई

 और  इस  मंत्रालय  के  अधोन  रानीखेत  में  कोई  भी  जड़ी-बूटी  अनुसंधान  केन्द्र
 नहीं  रानीखेत  के  निकट  तारीखेत  मे  कृन्द्रीय  आयुर्वेद  और  भिद्ध  अनसंघान  परिषद  के
 अन्तर्गत  एक  एकीकृत  यूनिट  है  जिसने  इत्त  क्षेत्र  में  अन्य  कार्यों  के  साथ-साथ  औषधीय  पदार्थों  का
 सर्वेक्षण  एवं  प्रायोगिक  खेती  शुरू  की  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  परतो  भूमि
 4901.  भ्रो  हरोश  राबत  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  परती  भूमि  का  कुल  क्षेत्रफल  कितना

 कया  परती  भूमि  के  जिले-वार  आंकड़े  तैयार  किये  गये  भी

 यदि  तो  इस  भूमि  पर  वनरोपण  योजना  किस  तरह तरह  से  कार्यान्वित  की
 जायेगी  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जिया  उरंहमाम  अन्सारी  यह  अनुमान  लगाया  गया
 .  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  लमभग  81  लाख  हैक्टेयर  परती  भूमि  क्षेत्र  है

 )  ओर  राष्ट्रीय  परंती  भूमि  पहचान  प्रायोजन  के  अधीन  उत्तर  प्रदेश  के  23  जिलों में  परती  भूमि  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  का  विघ्तार  तथा  स्थात  का  1  00  पै  माने  पर)भानवित्रण किया  गया  परती  भूमि  विकास  हेतु  बनोकरण  तथा  अन्य  कार्यकलातों  में  प्रयोग  किए  जाने  के
 लिए  ये  मानचित्र  तथा  उक्त  प्रायोजनों  के  अन्तर्गत  एकल  गए  आंकई र्‌॒  आंकड़े  राज्य  स्तर  की
 एजेंसियों  को  उपलब्ध  कराए  भए  हैं  ।  क  संबंधित

 सर  प्रवेश  में  बरस  सड़क  के  लि
 सम्बन्धी  स्योकृतति

 4902.  कसी  हरोश  राबत  :  ॥या  पर्यावरण  भोर  बन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पर्यावरण
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 क्‍या  सरक  र  को  चलनीछोना-छरोज-दुरम  मोटर  सड़क  का  निर्माण  करने  के  लिये
 आवश्यक  स्वीकृति  हेतु  कोई  भ्रस्ताव  भ्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रयोजन  द्वंतु  हर  प्रकार  को  भूमि  के  उपयोग  के  बारे  में  प्रस्तावों
 को  इस  बी  स्वीकृति  दे  दी  गई

 क्‍या  वन  अधिनियम  को  लागू  करने  से  पहले  इस  सड़क  को  स्वीकृति  दे  दी  गई
 भर

 कया  बन  अधिनियम  उपबन्ध  इस  सड़क  के  निर्माण  हेतू  वन  भूमि  को  उपयुक्त
 बनाने  के  लिये  भी  लागू  किया  और  यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दुकानदारों  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे  तराज्‌

 ]
 4903.  भ्री  बो०  एस०  बिजयराधबन  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  फल  सब्जी  विक्रेताओं  इत्यादि  द्वारा  प्रयोग  में
 लाये  जा  रहे  अधिकांश  तराजु  थुराने  हैं  अथवा  बेकार  हो

 क्‍या  इस  प्रकार  कम  वजन  तोलने  से  उपभोक्ताओं  को  धोखा  दिया  जा  रहा
 ओऔर

 (१)  यदि  तो  £स  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  ठोस  कदम  उठाने  का  विचार

 खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  और
 व्यापार  तथा  वाणिज्य  में  केवल  स्टाम्प  लगे  बाटों  का  ही  प्रयोग  किया  जा  सकता  बाटों  का
 सस्‍्टाम्पन  चाहे  वे  नए  हों  या  पुराने  तभी  किया  जाता  जब  वे  एक  निश्चित  अ  नुमति  श्रुटि  के
 भीतर  हों

 ।

 यह  सुनिश्चितत  करने  के  लिए  कि  ब्यापारियों  द्वारा  प्रयोग  में  लाए  जाने  वाले  बाट

 सही  भब  बाटों  का  बाधिक  सत्यापन  तथा  स्टाम्पन  बिल्ली  में  किया  जा  रहा  इसके  अतिरिक्त
 आकस्मिक  निरीक्षण  भो  किए  जाते  हैं  ।  वर्ष  1988  के  दिल्नी  प्रशासन  द्वारा  19667
 निरीक्षण  किए  गए  तथा  4131  व्यापारियों  पर  मुकदमा  चलाया

 विश्व  रथस्थ्य  संगठन  द्वारा  धस्सरपान  निवेघ  दिवस  भनाया  जाना

 4904.  भो  पी०  आर०  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रो  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारों  है  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  तम्बाकू  भौर

 महिलाएं  विषय  के  रुप  में  1989  को  निषेध  दिवसਂ  आयोजित  कर  रहा
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 यदि  तो  फेद्घोत  सरकार  का  इत  आयोजन  का  समर्थन  करते  के  लिये  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  गर-सरकारो  संगठनों  को  सहायता  दे  रही  है  ताकि  वे  इस  संबंध
 में  महिलाओं  को  जानकारी  प्रदान  कर  और

 क्या  आफ्राशवाणी  और  दूरदर्शन  जैसे  जन-संचार  माध्यमों  द्वारा  भी  तम्बाकु
 यान  में  भाग  लेने  और  इस  विषय  में  वाक्य  संदेश  प्रसारित  करने  का  विद्यार  है  ?

 स्‍्व/स्थ्य  भोर  पर  वर  कश्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खापड  )  :

 हां  ।  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  करते  महिलाओं  को  निषेध  दिवसਂ  के  रूप  में  मना  रहा  है  ।
 इसका  विषय  है  करते  वाली  महिलाओं  की  ओर  भी  ज्यादा

 भर  सरकार  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  एजेंसियों  के  प्रयासों  को  बढ़ावा  दे

 रही  है  कि  वह  लोगों  को  धूम्रपान  तथा  तम्बाकू  वाले  अन्य  उत्पादों  का  उपयोग  करने  से  रोके  ।

 आकाशवाणी  »र  दूरदर्शन  पर  सिगरेट  का  विज्ञापन  देने  पर  पहले  ही  प्रतिबन्ध  लगा
 इसके  धूम्रपान  ओऔर  तम्बाकू  के  अन्य  उत्पादों  के  स्वास्थ्य  पर  खतरे  के  प्रति  लोक

 जागृति  पैदा  करने  को  दृष्टि  से  जन  सिनेमा  स्‍्लाइडों  तथा  पैम्पलेटों  कै  जरिए  एक  देशव्यापी

 विस्तृत  स्वास्थ्य  शिक्षा  अभियान  चलाया  गया/जा  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  क्लंटों  में  अधेध  मिर्माण

 4905.  भी  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  शहरों  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  और
 स्टाफ  क्वार्टर  परिसरों  में  अवध  निर्माण  के  अनेक  मामलों  की  जानकारो

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  पर  लोगों  द्वारा  अवंध  कब्जा  किये  जाने  की

 घटनायें  असाधारण  रूप  से  बढ़  रही  भौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 शहरो  बिक्तास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबीर  :  हां  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  भूमि  पर  अतिक्रमण  होते  रहे  हैं  परन्तु  अतिक्रमण  किये
 गये  क्षेत्र  में  बर्ष-प्रतिवर्ष  वृद्धि  नहों  हो  रही  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  नये  अतिक्रमण  जो  फील्ड  स्टाफ

 द्वारा  पता  लगाये  जाते  उन्हें  उसी  समय  पर  गिरा  दिया  जाता  इसके  विल्लम्री  में
 सरकारी  भूमि  पर  अनध्िक्त  निर्माण  रोकने  ओर  अतिक्र॑मंणों  को  हटाने  कै  लिए  निम्नलिखित  कदम
 भी  उठाए  जा  रहे  हैं  :

 चलते-फिरते  मकान  मिराऊ  दस्ते  द्वारा  नए  अतिक्रमण  को  हटाना  ।

 (2)  संबंड्ध  कानूनों  के  अंतगंत  मुकदमा  चलाने  के  लिए  कार्यवाहियां  ओर  लोक  परिसर

 दखलकारों की के अन्तगंत वेदखली । दिल्‍ली विकास प्राधिकरण ने गौर के दो रान ऋमशः ,
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 6473  और  693।  अनधिक्त  निर्माणों  को  हटाया  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  लगभग  168.50

 एकड़  भूमि  वापस  लेने  में  सफल  रहा

 कमंजारों  भविष्य  निधि  को  घनराशि  जमा  म  किया  जाना

 4906,  श्री  अनग्त  प्रसाश  सेटो  :

 प्रो०  बसा  भाग  देवी  :
 क्या  भ्र्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  दिसम्बर  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न  प्रबंध  मंडलों  की  ओर  भविष्य

 निधि  अंशदान  जिसे  अभी  तक  जमा  नहों  कराया

 उन  प्रबंध  मंडलों  का  डपयौरा  क्‍या  है  जिन  पर  भविष्य  निधि  और  प्रकीण्ं  उपबंध

 1952  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  अब  तक  मुकदमा  चलाया  गया

 क्‍या  सरकार  को  ऐयी  कोई  जानकारी  है  कि  बंद  एककों  का  प्रबंध  मंडलों  द्वारा  भविष्य
 गिधि  का  दुरुपयोग  करने  के  कारण  बंद  पड़े  कुछ  भौद्योगिक  एक्कों  के  मजदूरों  की  भविष्य  निधि
 की  बकाया  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  मजदूरों  को  उतरी  भविष्य  निधि  की  राशि  का  शीघ्र  भुगतान  करने  की
 डयवस्था  करते  के  लिए  केन्द्रीप  भविष्य  निधि  आयुक्‍ता  और  संबंधित  क्षेत्रीय  भविष्प  निधि  आयुक्त

 ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  संत्रालय  में  उप  मंत्रों  तथा  संसदोथ  कार्य  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  राधा  किए्रन
 :  31  [988  तक  की  सूबना  तत्क

 ल॑
 उपलब्ध  नहीं  तथापि

 30-9-88  तक  भविष्य  निधि  अंशदानों  को  न  की  गई  राशि  नीचे  दिए  अनुसार  है  :

 रुपय  करोड़ों  में

 छट  प्राप्त

 छ्ट  नप्राप्त  ञज+

 से  30-9-88  तक  की  अवधि  के  बताया  गया  है  कि  कर्मचारी  भविष्य
 निधि  प्राधिकारियों  ने  चककर्ता  प्रबंधकों  प्राप्त  तथा  छूट  न  के  विरुद्ध  3216  अभियोजन
 मामले  दायर  किए

 हां  ।  बंद  पड़े  औद्योगिक  एककों  के  कर्कारों  को  देय  भविध्य  मिध्वि  राशि  की
 अदायगी  न  किए  जाने  के  बारे  में  शिकायतें  हैं  ।

 चूककर्ता  नियोक्‍ताओं  से  बकाया  देय  राशि  की  वसूली  के  लिए  कमंबारी  भविष्य  निधि
 प्राधिकारी  सभी  संभव  कानूनी  तथा  दाडिक  का  रंथाई  कर  रहे  संबधित  कमंकार  को  कठिनाई
 से  बचाते  के  लिए  कमंचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारी  कर्मफारों  को  मजदूरी  से  काटे  गए  अंशदान  के
 कर्मचारी  हिस्से  के  भुगतान  ने  किए  गए  भाग  जिसका  भु;तान  तियोक्‍्ताओं  द्वारा  किया  जाना
 विशेष  आरक्षित  निधि  से  भुगतान  भी  कर  रहे  नियोक्‍ता  से  वास्तव  में  इसके  दिए  जने  के  बाद
 उनको  नियोकता  हिस्से  का  भुगतान  कर  दिया  जाता
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 4907.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्पाण  मंत्रों  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  अभी  तक  आवश्यक  भोपधों  की  सूची  तेथार  नहीं  की  गई

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  ऐसी  औषधों  और  गर-आवश्यक  ओऔषधों  की  सूची  में  रखने  की
 सिफारिश  की  है  जो  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  आवश्यदः  औषध  सूची  में  सम्मिलित  भौर

 यदि  तो  इन  ओऔषधों  के  नाम  क्‍या  है  भौर  सरकार  ने  इन्हें  गंर-आवश्यक  ओऔषध्र

 सूची  में  किस  आधार  पर  रखने  की  सिफारिश  की  है  ?

 स्वास्प्य  ओर  परिवार  कह्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रोहै(कुमारो  सरोज  :
 सरकार  ने  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अनिवार्य  औषधों  की  कोई  सूची  संकलित  नहीं  की  तथापि  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उप  कंन्द्रों  मे ंआमतौर  पर  उपयोग  में-आने  वाली  औषधों  की  सूची  संकलित  कर
 ली  गई

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 रिफस्पिसिन  का  उत्पादन

 4908.  भ्रो  रास  कुमार  राय  :  जया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कूपा  करेंगे  :

 कया  रिफेस्पिसिन  औौषध  क्षय  और  कुष्ठ  रोगों  के  चिश्रित्सा  में  प्रयोग  को  जाती

 (3)  कया  क्षय  और  कुष्ठ  रोग  निवारण  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यत्रमों  के  अंतगंत
 बाते

 क्‍या  इस  ओषध  का  उत्पादन  स्टेजਂ  से  किया  जाता  है  और  इस
 औषधि  के  उत्पादन  पर  ब्यय  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  तैयार  ओषधि  से  प्राप्त  विदेशी  मुद्रा  स ेअधिक

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  वर्ग  परिवर्तन  की  सिफारिश  किन  कारणों  से  क॑  qT

 स्वास्प्य  ओर  परि  बार  कल्यण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सरोक्ष  लख/पडे)  :
 भौर  हां  ।

 और  मंत्रालय  में  अभ्यावेदन  प्राष्त  हुए  थे  कि  रिफेम्पिसिन  को  श्रेणं  से  हटा
 कर  में  शामिल  करके  इसे  पुनः  बर्गीक

 पत्र  करने  पर  विचार  किया  जाए  क्योंकि  रिफैम्पिसिन
 के  निर्माण के

 लिए  प्रस्तावित  फर्मेटेशन  तकनीक  पूंजी  प्रष्टान  है  और  की  भौषधों  के  लिए
 कम  कीमत  अंकित  करने  से  इस  औषध  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  नहीं  मिलेगा  जो  क्षय  रोग  और
 कुष्ठ  रोग  नामक  दोनों  कार्यक्रमों  को  चलाने  के  लिए  अनियाय॑  है  और  इस  प्रकःर  बाजार  में  अधिक
 ओऔषध  की  उपलब्धता  में  कमी

 आ  जाएगी  ।  उप  युक्त  तथ्यों  पर  विचार  करते  हुए  स्वास्थ्य  और
 परिब।र  कल्याण  मंत्/लय  ने  उद्योग  मंत्रालय  और  पैट्रो-रसाथम  को  रिफैम्पिसिन
 को  से  हटा  कर  श्रेगी-|  में  शामिल  करके  पुनः  वर्गीकृत  करने  की  सिफारिश  की  ।

 ह
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 बे  ्छि
 रू

 मधमेह  को  रोकथाम  के  लिये  प्रावाध्यक  भोबय हैँ a  >

 4909.  क्रो  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  अंधेपन  का  एक  कारण  मधुमेह  भी

 कया  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  में  अंध्रेपन  के  निवारण  का  कार्यक्रम  शामिल

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  मधुमेह  की  रोकथाम  के  लिए  उन  आवश्यक  औचधों  का
 प्रता  लगाया  है  जिन  पर  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  लागू  होता  और

 यदि  तो  उन  ओऔषधों  के  नाम  क्या  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  प्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :
 ओर  हां  ।

 और  मधुमेह  के  उपचार  में  आमतौर  पर  जो  ओबधें  इस्तेमाल  की  जाती  हैं  वे

 इंसुलिन  ग्लाइबेनक्लामाइड  टोल्बुटामाइड  क्लोरप्रोपामा  ग्लाइबिजाइड  ।

 ओऔषध  मूल्य  नियंत्रण  1987  की  दृष्टि  से  मूल्य  नियंत्रण  के  निध्वारित  प्रयोजन  के

 लिए  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रपो  की  समीक्षा  करने  के  बाद  मधुपेह  को  अंतिम  सूची  में  शामिल  नहीं
 किया  गया  था  ।  इंसुलिन  तथा  ग्लाइवेक्लामाइड  ओषध  मूल्य  नियंत्रण  1987  की

 में  शामिल  है  ।

 सरस्वती  कुंज  को-आपरेटिव  प्रुप  हाउसिंग  सोसायटी  में  अनियमितताएं

 4910.  श्री  राजकमार  राय  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सहकारी  समिति  पंजीयक  ने  सरस्वती  कुंज  को-आपरेटिव  ग्रुउ  हाउसिंग

 दिल्ली  के  लिए  एक  प्रशासक  नियुक्ष्त  किया

 क्या  फ्लैंटों  के  आवंटन  हेतु  पात्र  सदत््यों  की  सूची  तैयार  करने  के  बारे  में  22

 1989  को  आयोजित  भाम  सभा  की  में  लिये  गये  निर्णय  को  कार्यान्वित  किया  गया  और

 यदि  तो  अनिवर्मितताओं  को  दूर  करने  एवं  सदस्यों  उनके  हारा

 किराये  पर  किये  जा  रहे  भारी  अनावश्यक  व्यय  से  बचाने  के  लिए  उन्हें  तैयार  फ्लैटों  का  स्वामित्व

 सुपर्द  करने  हेतु  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  गिचार  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  हां  ।

 (१)  समिति  के  प्रशासन  द्वारा  सहकारी  समितियों  के  पंगीयक  के  कार्यालय  को  पटपड़गंज
 स्थल  पर  पात्र  सदस्यों  की  एक  अन्तरिम  सूची  प्रस्तुत  की  गई  जिसकी  लाटरी  निकालने  के  लिये
 सदस्यों  के  नाम  दिल्ली  खिकास  प्राधिकरण  को  भेजने  के  लिये  जांच  की  जा  रही  है  ।

 बस्वई  स्थित  स्वात  मिल्स  को  सहायता

 4911.  डा०  दत्ता  साथंत  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्वान  बम्4ई  को  12  89  से  दुबारा  खोल  दिया  गया
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 यदि  तो  इस  मिल  को  सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता  और  रियायतों  का  ब्यौरा
 क्या

 इस  टेक्सटाहल  मिल  को  बन्द  करने  के  क्या  कारण  और

 कया  सरकार  का  बम्बई  में  बन्द  पड़ी  अन्य  टैक्सटाइस  मिलों  को  भी  सहायता  देने  का
 विचार  है  ?

 बस्च  मंत्रों  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  राम  निवास  सिर्धा  ):  यद्यपि
 12-3-1989  से  लगभग  50  कामगारों  के  साथ  स्वान  मिल  को  दुबारा  खोल  दिया  गया  है  फिर

 भी  वहां  उत्पादन  कार्य  शुरू  नहीं  हुभा  है  ।

 मिल  कम्पनी  का  मामला  इस  समय  भद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड
 भआई०  एफ०  के  सामने  है  जिपते  कम्पनी  को  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 1985  के  अंतर्गत  घोषित  किया  बो०  अआई०  एफ०  भार०  ने  कम्पनी के
 पुनरद्वार  हेतु  एक  पुनर्स्थापना  पैकेज  बनाने  के  लिए  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बेंक  को  एक
 प्रचालन  अभिकरण  के  रूप  में  नियुक्त  किया  है  ।'

 मिल  कम्पनी  वित्तीय  कठिनाइयों  क ेकारण  27-1-1989  को  बंद  कर  दी  गई  ।

 बंद  पड़े  वस्त्र  एककों  को  सहायता  देने  से  संबंधित  निर्णय  नोडीय  अधिक  रण/औद्योगिक
 व  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  सामने  उनकी  अथंक्षमता  प्रमाणित  हो  जाने  पर  निर्भर  करता  है  ।
 बम्बई  की  बंद  पड़ी  ऐसी  सभी  4  मिलों  की  नोड़ीय  अभिकरण  ने  जांच  की  थी  और  उसने  उन्हें
 गैर-अर्ंक्षम  पाया

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के लिए  आवंटित
 धनराशि  का  उपयोग

 4912.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंते  कि  :

 क्या  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  लिए
 आबंटित  धनराशि  का  पृर्ण  उपयोग  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 धनराशि  का  पूर्ण  उपयोग  न  किए  जाने  से  विभिन्‍न  स्वास्थ्य  योजनाओं  पर  क्‍या
 प्रश्मात  पड़ेगा  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :

 कुछ  राज्य
 7  वीं  योजना  अवधि  के  कुछ  वर्षों  में  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को

 निध्ियों  का  पूर्णतया  उपयोग  नहीं  पर  पाए

 और  आबंटित  निषयों  के  पूर्णतया  उपयोग  न  किए  जाने  के  मुख्य  कारण  इस
 प्रकार  हैं  :

 (1)  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के
 लिए

 अलग  रखे  गए  परिव्ययों  का  कम  उपयोग  ।

 (2)  छुछ  राज्य  वाधिक  राज्य  योजनाओं  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  लिए
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 निर्धारित  परिव्ययों  की  सीमा  तक  अपने  बजटों  में  निष्ियां  प्रदान  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 (3)  कुछ  राज्यों  में  आधारभूत  ढांचा  अनुमोदित  प्रतिमाम  पर  तैयार  नहीं  किया  गया

 (4)  विभिन्‍न  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्वास्थ्य  स्कीमों  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 द्वारा  पूरे  समतुल्य  हिस्से  का  प्रावधान  करना  और  निर्धारित  भ्यय  रिपोर्टों  को  समय
 पर  न  भेजना  ।

 सिल्क  निर्यातकों  के  लिए  एक  हो  स्थान  से  स्थोकृति

 4913.  क्री  एस०  बो०  सिदताल  :

 श्री  जो०  एस०  बासबराज  :

 अरीसतो  असव  राजेश्वरी  :

 कया  अस्त्र  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  सिल्क  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउंसिल  ने  सरकार  से  सिल्क  नियातिकों  के

 लिए  एक  ही  स्थान  से  स्वीकृति  देने  का  योजना  को  कार्यान्वित  करने  का  अनुरोध  किया  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 इस  पर  सरकार  ने  क्या  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  ?

 वस्त्र  संत्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  राम  निथमस  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहों  उठते  ।

 गन्ने  की  अकायां  राशि

 4914.  डा०  जगा  शेलर  त्रिपाठो  :

 क्षी  आर०  एस०  भोये  :

 क्या  ख्ाछ्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दोरान  विभिन्‍्त  चीनी  मिलों  द्वारा  किसानों  को  देय  गले  की  बकाया
 राशि  में  अत्यधिक  वृद्धि  हो  गई

 यदि  तो  राज्य-वार  तथा  क्षेत्र-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  मिल  मालिक  बकाया  राशि
 पर  ब्याज  का  भुगतान  करें  ?

 साधक्ष  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपसन्‍्त्रो  डो०  एल०  :  (१)
 पिराई  मौसम  1988-89  के  दौरान  28-2-1989  तक  बकाया  राशि  गस्ने  के  कुल  देय  मूल्य  का
 13.4  प्रतिशत  बैठती  है  जबकि  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपो  अवधि  के  दौरान  यह  राशि  14%  थी  ।

 अरन  ही  नहीं  उठता
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 और  बीनी  फैक्ट्रियों  द्वारा  गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  करवाना

 करना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  होती  है  ।  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को

 यह  परामर्श  पिया  है  कि  वे  गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  का  तत्काल  भुगतान  करवाना  सुनिश्चित
 करें  और  गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  पर  ब्याज  का  भुगतान  करवाने  के  संबंध  में  गन्ना

 1966  के  उपबंधों  को  लागू  करने  के  लिए  पग  भी  उठाएं  ।

 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  में  आधुनिक  उपकरणों  का  उपयोग  न  किया  जाना

 ]
 4915.  डा०  चन्द्र  शेखर  ज़िपाठो  :  कथा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  में  खरीदे  गए  आधुनिकतम  उपकरणों

 का  कोई  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  वष  1987  और  1988  के  दौराम  खरीदे  गए  ऐसे  उपकरणों  की

 अस्पताज़  वार  सूची  और  लागत  क्‍या

 इन  उपकरणों  को  उपयोग  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  ओर

 इन  उपकरणों  को  उपयोग  में  लाने  के,लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  (कूम/रो  सरोज  लापढ )  :  और

 दिल्‍ली  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पत  लों  में  1987  और  1988  के  दौरान  खरीदे  गए  कोई

 उपकरण  अप्रयुक्त  नहीं  पड़े  हुए  हैं  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 गुजरात  में  द्वारा  वित  पोषित  आवास  योजनाएं

 4916.  थी  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1985  से  गुजरात  में  द्वारा  वित्त  पोषित  निम्न  आय  वर्ग  मध्य  आय

 वर्ग  और  अन्य  वर्गों  की  क्रावास  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  इ  नके  लिए  कितनी  धनराशि  रखी

 णई
 '  उपरोक्त  वर्गों  की  कितनी  योजनाएं  निर्माणाधीन  हैं  और  इन  पर  कितनी  धनराशि

 खर्च  भोर
 इस  उद्देश्य  के  लिए  पूरे  देश  को  दिए  गए  धन  की  तुलना  में  कितने  प्रतिशत  राशि

 शूजरात  को  आबंटित  की  गई  है  ?

 हाहरो  थिकास  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  दलबीर  :  (१)  1-1-1985  से

 28-2-1989  तक  की  अधधि  झे  आंवास  तथा  नगर  विकास  मिगम  ने  गुजरात
 राज्य  में  विभिन्‍न  आय  वर्गों  क ेलिए  281.12  करोड़  रुपये  की  परियोजना  लागत  और  166.71

 :  करोड़  रुपये  की  ऋण  राशि  सहित  276  आवास  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  इन  परियोजनाझ्ों  से

 148453 53  रिहायशी  एककों  का  निर्माण  हो  सकेगा
 ह
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 गुजरात  राज्य  के  लिए  हुडकों  की
 4;  करोड़  रुपये  की  ऋण  राशि  सहित  78  आवास

 योजनाएं  निर्माणाधीन  हैं  ।

 28-2-1989  की  स्थिति  के  अनुसार  हुडको  ने  गुजरात  राज्य  में  विभिन्न  आवास
 अभिकरणों  को  326.34  करोड़  रुपये  की  राशि  के  ऋण  स्वोकृत  किए  यह  हुडको  द्वारा  पूरे
 देश  के  लिए  स्वीकृत  किए  गए  कुल  ऋण  का  लगभग  10%

 राजस्थान  में  आवास  कार्यक्रम

 4917.  क्री  बद्धि  चना  जन  :  कया  शहरी  विकास  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  सरकार ने  राष्ट्रीय  आवास  नीति  के  अनुरूप  राज्य  मे  बड़े  पैमाने  पर
 जन-आवबास  कार्मक्रम  की  एक  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  में  आवास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में
 तेजी  लाने  के  लिए  राज्ः  सरकार  को  कोई  सहायता  दी  और

 ञ्फः
 है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 शहरो  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  दलबोर  :  राज्य  सरकार  से  प्राप्त

 सूचना  के  राष्ट्रीय  आवास  नीति  के  भाधार  पर  आवास  नीति  तैयार  करने  के  किए
 राजस्थान  सरकार  ने  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  राज्य  सरकार  ह्व।रा  जन  आवास
 कार्यक्रम  का  प्रतिपादन  और  निष्पादन  नीति  संबंधी  रूपरेखा  और  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करेगा  !

 और  आवास  राज्य  का  विषय  है  तथा  सभी  सामाजिक  आवास  योजनाएं  राज्य
 सरकारों/संघ  राज्य  प्रशासनों  द्!रा  अपनी-अपनी  स्थानीय  आवश्यकताएं  एवं  योजना  प्राथमिकताओं
 के  अनुसार  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।  राज्य  सरकारों  तथां  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  केन्द्रोय

 सहायता  समेकित  ऋणों  और  समेकित  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी  विशेष
 विकास  शीषं  से  जुड़ी  नहीं  होती  हैं  ।

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  (28-2-89  भूमिदोनत  कामगारों  के  लिए  ग्रामीण
 आवास  स्थल  एवं  निर्माण  सहायता  योजना  के  अश्तर्गेत  राजस्थान  में  30425  ग्रामीण  भूमिहीन
 परिवारों  को  आवास  स्थल  मुहेया  किए  गए  72235  परिवारों  को  निर्माण  सहायता  दी  गई
 इन्दिरा  आवाम  योजना  के  अन्तगंत  राज्य  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  (?8-2-89  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ंअनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  और  मुक्त  किए  गए  बंधुआ  मजदूरों  को  2982
 रिहायशी  एकक  निःशुल्क  दिए  गए  हैं  ।

 उपर्युक्त  के  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  लिमिटेड  ने  वित्तीय  वर्ष  1988-
 89  के  दौरान  राजस्थान  राज्य  के  लिए  19,18  करोड़  रुपये  की  कुल  ऋण  राशि  सहित  23

 योजनाएं  स्वीकृत  की  3.83  करोड़  रुपये  को  ऋण  राशि  को  4  योजनाओं  को  स्वीकृत  करने

 हेतु  अनुमोदन  कर  दिया  गया  7.09  करोड़  रुपये  के  ऋण  घटक  से  7  अन्य  योजनाएं
 घीन  हैं  ।

 पर्यावरण  संबंधी  नियभों  में  छूट  देने  का  प्रस्ताव

 4918.  श्री  पो०  कुलनदईबेल  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  शहरी  सीमा  क्षेत्र  में  स्थित  उद्योगों  के लाध  के  लिए
 पर्यावरण  संबंधी  नियमों  में  छूट  देने  का  है

 क्या  पर्यावरण  विभाग  की  सहमति  के  बिना  शहरी  सीमा  क्षेत्र  क ेभीतर  कोई  उद्योग

 स्थापित  किया  जा  सकता  ';

 यदि  तो  क्या  इससे  वायु  प्रदूषित  होगी  और  जन  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरा  पैदा  हो
 और

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विधार  शहरो  क्षेत्रों  में  स्थापित  ्रौद्योगिक

 एषकों  द्वारा  पैदा  की  गई  पर्यावरण  संबंधी  समस्याओं  के  बारे  में  पुतविद्यार  करने  का  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  कोई  प्रस्ताव  महों  है  ।

 और  उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  के  लिए  विस्तृत  दिशा-निर्देश  आरी  किए  गए

 हैं  ।  इन  दिशा  निर्देशों  में  शहरी  क्षेत्रों  से  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  का  फासला  कितना  होना
 चाहिए  इसके  मानदण्ड  भी  दिए  गए  प्रदूषण  फंलाने  वाले  उद्योगों  की  20  श्रेणियों  के  मामले  में

 आशय-पत्र  को  औद्योगिक  लाइसेंस  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  निम्ननिशित  शर्तों  की  पूति  अवश्यक

 है  ८

 (1)  राज्य  के  उद्योग  निदेशक  इस  बात  की  पुष्टिट  करें  कि  परियोजना  स्थल  को  पर्यावरणीय

 दृष्टिकोण  से  सक्षम  राज्य  प्राधिकारी  द्वारा  अनुमोदित  कर  दिया  गया

 (2)  उद्यमी  राज्य  सश्कार  और  केन्द्र  सरकार  दोनों  को  यह  बचन  दे  कि  बह  प्रदूषण
 निवारण  एवं  नियंत्रण  के  लिए  उययुक्‍त्र  उपकरण  लगाएगा  और  निर्धारित  उपायों
 को  कार्यान्बित  करेगा  ।

 (3)  संबंधित  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  यह  प्रमाणित  करे  कि  प्रस्ताव  पर्यावरणीय
 अपेक्षाओं  के  अनुकूल  है  तथा  स्थापित  अथवा  प्रस्तावित  उपकरण  आवश्यकता  के
 अनुसार  पर्याप्त  और  उपयुक्त  हैं  ।

 यवि  उद्योगों  द्वारा  उत्सअ्जंन  और  बहिस्राव  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  का  अनुपालन  किया

 जाए  तो  उनसे  पर्यावरणीय  प्रदूषण  तथा  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरे  उत्पन्न  नही  होंगे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुसंधान  कार्यों  के  संबंध  में  मूल्यांकन/अआकलन  समिति
 हारा  की  गई  सिफारिशें

 4919.  थभरो  एच०  बी०  पाटिल  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संक्रामक  रोग  संस्थान  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  शिक्षा  राष्ट्रीय
 तपेदिक  संस्थान  राष्ट्रीय  मनोविकार  संस्थान  रांची  और  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  और

 तंत्रिका  विज्ञान  बंगौर  के  अनुसंघान  कार्यो  और  कार्यकरण  के  संबंध  में  कोई  समीक्षा/मूल्या-
 क्रन/आकलन  किया

 णदि  तो  ऐसा  कब  किया  गया  सौर  मूल्यांकन/आकलन  समिति  के  पदाधिकारी
 के  नाम  क्‍या  थे  और  उसके  द्वारा  क्या  सिफारिशें  की  गई
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  संस्थान  के  संबंध  में  एक  मूल्यांकन
 समिति  गठित  करने  का  है  जिससे  कि  देश  की  वतंमान  आवश्यकताओं  के  संदर्भ  में  उनके  अनुमंधान
 कार्यों  तथा  तत्संबंधित  अनुपंघान  की  समीक्षा  की  जा  सके  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से

 राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  और  तंथ्रिका  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  दिल्‍ली
 और  केन्द्रीय  मनश्चिकित्सा  रांची  के  कार्य  की  कोई  विशिष्ट  समीक्षा  नहीं  की  गई

 राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  औरतंत्रिका  बंगलौर  के  कायं  का  आकलन/मूल्यांकन  उसके
 शासी  निकाय  द्वारा  समय-समय  पर  किया  जाता  है  ।

 जहां  तक  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  बंगलौर  का  संबंध  उसके  संस्थान  की  गहन  और
 गणातलाक  समीक्षा  करने  के  लिए  1978  में  एक  विशेषज्ञ  दल  गठित  किया  गया  था  ।  इस  दल  का
 गठन  और  उसकी  सिफारिशें  संलग्न  में  दी  गई  हैं  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संस्थान  के  लिए  इस  संस्थान  के  शासी  निकाय  द्वारा
 1979  में  एक  मूल्यांकन  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  इस  समिति  का  गठन  और  उसकी  सिफारिशें
 संलग्त  में  दी  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  और  तंत्रिका  विज्ञान  राष्ट्रीय  संघारी  रोग

 संस्थान  भी  प  मनशिचिक्त्सा  के  बारे  में
 कोई  आकलन/मूल्यांकन  समिति  गठित  करने

 का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विशेषज्ञ  दल  का  गठत

 1.  डा०  शरद  कुमार  अध्यक्ष

 तत्कालीन  निदेशक  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और
 परियार  कल्याण  संस्था

 2.  सलाहकार  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  सदस्य
 3.  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  बंगलोर  सदस्य

 4.  उप  सचिव  सदस्य

 स्‍्वास्थ्प  मंत्रालय

 5.  वरिष्ठ  स्वास्थ्य  मंत्रालय  सदस्य

 6,  उप  निदेशक  सदस्य

 इल  की  सिफारिशों

 1.  कार्यक्रम  के  प्रचालन  और  महामारी  विज्ञान  संबंधी  आकलन  तथा  कायंक्रम  में

 क्षित  कामिकों  के  उपयोग  के  लिए  संस्थान  के  व्यापक  अनुसंधान  प्रयोजकों  को  पूरा
 करने हेतु  अध्ययनों  में  भावी  प्रायमिकताएं तैयार  की

 2.  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कर्मचारियों  प्रशिक्षण  और  अनुसंधान  के  लिए  आवंटित
 समय  में  उचित  संतुलन  होना

 3.  प्रभालन  अनुसंधान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  क्षय  रोम  संस्थान  की  क्षेत्र  गतिविधियों
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 उत्तर  और/या  पूर्व  के  चुने  हुए  केन्द्रों  तक  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  जिससे
 कि  संस्थान  की  विशेषकर  परीक्षण  के  बाद  फील्ड  में  कुछ  नियंत्रण

 अथवा  उपचार  कार्यों  की  उपयोगिता  का  पता  लगाने  जैस  कार्य  केवल  दक्षिण  तक

 सीमित  न  रहें  ।

 4.  राज्यों  में  प्रशिक्षण  भौर  प्रदर्शन  केन्द्र  को  उचित  रूप  से  सुदुढ़  किया  जाना  चाहिए
 ताकि  नियमित  रूप  से  जिला  क्षय  रोग  कामिकों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  कर  सके  और

 राष्ट्रीय  क्षय  रोग  संस्थान  में  प्रशिक्षण  गतिविधियां  चरणवार  ढंग  से  कम  की  जा
 सक  ।

 5.  संस्थान  को  अल्पावधि  की  कई  संगोष्ठियां  आयोजित  करनी  चाहिए  ताकि  नियोजकों
 प्रशासकों  और  शिक्षकों  को  क्षय  रोग  नियन्त्रण  में  सामुदायिक  धारणा  के  प्रति  उन्मुख
 किया  जा  सके  ।

 6.  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  सहयोग  से  अंग्रेजी  में  क्षय  रोग  पर  नियमित  अन्तर्राष्ट्रीय
 पाठ्यक्रम  भायोजित  किये  जाने  चाहिए  ।

 7.  संस्‍्थान  को  एक  अनुसंधान  केन्द्र  के  रूप  में  बनाये  रखने  के  द्विए  और  इसकी
 संधान  क्षमताओं  का  पूरा  टपयोग  करने  के  लिए  क्षय  रोग  के  महामारो  विज्ञान
 संबंधी  एम०  डो०/पी०  एच०  डी०  स्तरों  पर  प्रशिक्षण  क्षय  रोग
 सामाजिक  और  व्यावहारिक  सामाजिक  और  न्वारक  चिकित्सा  आदि  का
 विकास  किया  जाना  चाहिए  ।

 संस्थान  के  कार्यकरण  को  सुब्यवस्थित  करने  के  लिए  इस  दल  ने  सभी  खंडों  में  माध्यमिक
 सवर्ग  बनाने  तथा  कुछ  निचले  प्रेडों  का  उन्नयन  करने  का  प्रस्ताव  किया
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 राष्ट्रीय  स्थास्भ्य  और  परिबार  कल्याण  संस्थान

 मूल्यांकन  समिति  का  गठन

 1.  प्रो०  वी०  रामालिगम  श्रध्यक्ष

 भूतपूर्व
 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंघान
 नई  दिल्‍ली

 2.  प्रो०  एच०  डी०  सदस्य

 भूतपूर्व
 अखिल  भारतीय  आयुवविज्ञान
 नई  दिल्‍ली

 3.  प्रो०  पी०  बी०  सदस्य
 भाथिक  संबृद्धि  दिल्‍ली

 4.  डा०  एन०  भास्कर  सदस्य
 निदेशक  आपरेशन  रिसच्न  ग्रुप
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 5,  डा०  एम०  ढी० |  एम०  ढो०  सदस्य सदस्य

 6.

 प्राथमिक
 स्वास्प्य
 परिचर्या
 के  प्रति
 बद्धता

 श

 शिक्षा  और

 भूठपूर्व  उप  महानिदेशक  स्वा०
 स्वास्थ्य  सेवा  महा  नई  बिल्ली

 प्रो०  सोमनाथ  राय  सदस्य

 भूतपूर्व  निदेशक

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  प०  क०

 मई  दिल्‍ली

 मल्यांकन  समिति  की  रिपोर्ट  से  लिया  गया  उद्धरण

 4.1.  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संस्था  के  सामने  जो  एक  अत्यधिक

 चुनौतीपूर्ण  कारय  है  वह  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीतियों  भोौर  कार्यक्रमों  के साथ  उत्पादी
 सम्बन्ध  स्थापित  करना  है  जिनके  स्पष्ट  व्यावहातिक  लाभ  हों  ।  अब  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य
 नीति  सम्बन्धी  विवरण  भारत  प्रकार  द्वारा  जारी  किया  जा  भुका  हसके  संकाय
 द्वारा  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  ताकि  संश्यात  के  प्रति  उन्मुख  हो  सके
 ओऔर  उन  अध्ययनों  को  शुरू  किया  जा  सके  जिनके  निरन्तर  दीधंकालिक  प्रभाव  हों  ।

 4.2.  अति  महत्वपूर्ण  मुद्दा  यह  है  कि  भूतकालीत  स्वास्थ्य  परित्र्मा  पद्धति  और

 आयुविज्ञान  शिक्षा  पद्धति  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्था  के  दर्शनशास्त्र  के  प्रति
 गहरी  वचनबद्धता  में  कैसे  परिर्वातित  किया  जा  सकता  है  ।  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 चर्या  की  भावना  अभिवुद्धि  और  सामाजिक  न्याव  पर  आधारित

 उपवहार  सम्बन्धी  व्यापक  परिवर्तन  पूर्ण  रूप  से  लाना  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  संस्थान  को  विचार  करता  चाहिए  कि  किस  प्रकार  उसके
 कार्यक्रम  और  परियोजनाएं  राष्ट्रीय  स्तर  के  इस  परिवर्तन  को  उत्प्रेरित  करने  में
 सहायक  हो  सकती  है  ।

 4.3.  संस्थान  ने  भविष्य  में  अपने  शैक्षिक  भौर  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  कार्यों  को  पूरा
 प्रशिक्षण  करने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  पेश  किये  हैं  जैसे  स्वास्थ्य  विज्ञानों  में  पी०  एच०  डी०

 कार्यक्रम  अस्पताल  संचालन  और  स्वास्थ्य  और  जनसंक्ष्या  व्यवस्था  में  डिप्लोम
 बरिप्ठ  अधिकारियों  के  लिए  प्रबंध  संचार  कोशल  भौर  सदस्यता

 जैसी  घुनिदा  विशेषज्ञताओं  में  नये  स्वास्थ्य  कार्यकेलापों  को  योजमा  भौर
 मानीटरिंग  महामारी  विज्ञान  उपस्कर  तथा  पठन-पाठन  स्वास्थ्य

 बच्चा  स्वास्थ्य  शिक्षा  ओर  प्रथनन  रवास्थ्य  परिधर्या  शुरू  की

 जाए  ।  इसमें  प्रशिक्षण  विधियों  के मानक  शामिल  करते  तथा  सभी  वर्गों  के  स्वास्थ्य

 कमंचारियों  के  लिए  अपेक्षित  प्रशिक्षण  के  मानदण्ड  स्थापित  कार्यक्रम  संबंधी
 आवश्यकताओं  के  लिए  सम्बन्धित  प्रशिक्षण  के  पाठयक्रम  को  संशोधित
 कल्पित  नई  भूमिकाओं  के  लिए  पराठ्यक्रयः  तैयार  करने  तथा  ऐसे  दस्तावेज  तैयार
 करने  का  प्रस्ताव  भरी  करता  है  जिसमें  स्वास्थ्य  संबंधी  भावी  नीतियों  के  विवरण  किए
 गये  हों  ।  इनमें  कामिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  मार्गदर्शन  सिद्धांत
 अथवा  प्रशिक्षण  प्रोटोटाइप  अब्य  दृब्य  सामग्री  आदि  तैयार  करने
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 ५-9  भम»»कन+-+म-मम  मम»  सिद्धांत  रूप में इन प्रस्तावों को समर्थन करती है कि डिप्रियों भौर डिप्लोमा  नमक

 का  प्रस्ताव  भी  यह  समिति  पिछले  अवलोकनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सिद्धांत

 रूप  में  इन  प्रस्तावों  को  समर्थन  करती  है  कि  डिप्रियों  भौर  डिप्लोमा  पाठ्यक्रमों  का

 आधार

 भ्रत्याधिकता  और  उसके  साथ  जड़ी  पूर्व  घारणाओं  से  बचा  जाता  चाहिए  ।।  संकाय
 का  समय  यथा  आवश्यक  रूप  से  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  निरन्तर
 आधार  पर  ब्पग्रता  समस्याओं  का  गहराई  से  अध्ययन  कर  सके  ।

 प्रणिक्षण  संबंधी  यह  अनिवाय॑  है  कि  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थाओं  और  क्षेत्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  '

 आधारभूत  ढांचे  कल्याण  प्रशिक्षण  जो  आज  प्रशिक्षण  संबंधी  आधारभूत  ढांचे  का  गठन  करते
 से  दृढ़  संबंध

 प्रबवस्ध  सूचना
 प्रणाली

 कार्यकारिणी
 के  सार

 क्षेत्रीय  केन्द्रों
 को  अपनाना

 का  समन्वय  भौर  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संस्थान  जैसे  एक
 केन्द्रीय  अभिकरण  द्वारा  समर्थन  किया  जाना  चाहिए  |  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  पा
 वार  कल्याण  संस्थान  की  परामर्शी  सेवाएं  केवल  तभी  उस  सीमा  तक  अर्थ॑पर्ण  होगी
 जबकि  इसके  प्रशिक्षण  आधारभूत  ढांचे  से  सुदृढ़  संबंध  होंगे  ।

 44.  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  अपेक्षा  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  एबं
 बार  कल्याण  संस्थान  में  स्वास्थ्य  भ्रौर  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  प्रबन्ध
 प्रणाली  का  होना  अधिक  उपयुक्त  होगा  ।  इस  प्रणाली  को  लगातार  अद्यतन  बनाने
 और  इसका  विश्लेषण  करने  की  जरूरत  है  जिसे  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  संस्थान  हारा  सबसे  अधिक  प्रभावकारी  रूप  से  प्रदान  किया  जा  सकता

 4.5.  अनुसंधान  सम्बन्धी  निष्कर्षों  के उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य
 एवं  परिवार  कल्याण  संस्थान  को  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  सभी
 भधिकारियों  और  सम्बद्ध  एककों  के  संचार  के  लिए  किए  गए  अपने  अध्ययनों  से

 के  सारोंਂ  की  एक  प्रणाली  आरम्भ  करनी  चाहिए  ।  कार्यकारिणी  सार  में
 नीतियों  और  कार्यक्रमों  की कठिनाइयों  के  बारे  मे  एक  सार  संग्रह  प्रदान  किया  जाना

 चाहिए  ।  वास्तव  में  इस  संस्थान  को  यह  काय  बाहर  के  अभिकरणों  द्वारा  शरू  की

 गई परियोजनाओं के लिए भी करना चाहिए । 4.6. इस संस्थान को अति महत्वपूर्ण समस्थाओं का चयन और उनका कालिक अध्ययन करना चाहिए तथा भध्यस्थ कार्यक्रमों और डिलिवरी प्रणालियों में परिणामों को सम्मिलित कर के उसका अनुपालन ओर ठेठ स्वाश्थ्य परिचर्या सम्बन्धी स्थिति में उनका मूल्यांकन करना चाहिए । राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण २, 4७७ संस्थान के लिए इसकी आवश्यकता का उल्लेख पहले ही कर दिया गया है जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकलापों के मानी» टरिंग और उनकी सहायता देने का उत्तरदायित्व सोंपा गया अपनी ही मर्जी से छह क्षेत्रीय केन्हरों को स्थापित करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार ल्याण संस्थान इस संस्थान के दीघंकालिक लक्ष्यों के अनुरूप प्रशिक्षण और प्रथा लनात्मक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यक्लापों में और अधिक सक्रिय रूप से झ मिल होकर प्रत्येक क्षेत्र में मोजूदा केन्द्रों में से किसी एक को ग्रहण कर सकता इस संस्थान को क्षेत्र विशिष्ट के रोगी सम्बन्धी अध्ययसों को तैयार करना चारिः ओर इन मामलों सम्बश्धी अध्ययनों के आधार पर आहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कश्मा अपनाए गए केर्द्र पाठ्यत्र्या पेकेजों के बिकास के और रोगी हि
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 मध्यस्था
 क्रम  में  कार्य -
 रत  होना

 अनुसंधान
 संबंधी
 प्राथमिकताएं

 पुनः  बर्गीक  रण

 और  समेकन

 प्रक्षेपीकृत
 #  एप्रोच

 आय  कीकी न

 सम्बन्धी  अध्ययनों  के  लिए  केन्द्रीय  बिन्दु  बन  सकते  हैं  ।

 4.7.  यह  समिति  जोरदार  सिफारिश  करती  है  कि  यह  संस्थान  स्थायी  आधार
 पर  यह  काय  अपने  हाथ  में  ले  और  एक  क्षेत्रीय  पद्धति  का  बिकास  करे  और

 हारिक  और  व्यवहायं  मध्यस्थताओं  के  पास  तेयार  किए  गए  अध्ययनों  में  उत्तरोत्तर
 कार्यरत  रहे  ।  अध्ययनों  में  सफलतापूर्वक  मध्यस्थताओं  के  विकास  को  क्षपेक्षाकृत

 व्यापक/राष्ट्रीय  उत्तरकारिता  को  प्रदर्शन  परियोजनाओं  के  रूप  में  कार्य  करना

 चाहिए  |

 4.8.  संस्थान  ने  भविष्य  के  लिए  14  अनुसंधान  क्षेत्रों  और  48  अनुसंधान  विषयों
 की  एक  सूची  प्रस्तुत  की  |  ये  सन्‍्तोषजनक  समिति  संस्थान  से  आग्रह  करती
 है  कि  वह  अपने  चल  रहे  ओर  भावी  अनुसंधान  अध्ययनों  के  लिए  प्राथमिकता
 दण्डों  को  लागू  करें  ।  इस  प्राथमिकता  के  अनुसार  अनुसंधान  कार्यत्रमों  को

 न्वित  करते  समय  दी्घंकालिक  भड़चनों  के  साथ  इस  अष्ययनों  पर  कुछ  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिए  ।  संस्थान  को  प्रणाली  आंकड़े  एकत्र  करने  की

 नमूने  लेने  की  एप्रोचों  आदि  में  सुधार  लाने  वाले  अनुसंधान  ओर  विकास
 कारयंकलापों  पर  केन्द्रित  होना  इन  सहयोगी  अध्ययनों  को  चलाते  समय

 संस्थान  को  यह  देखने  के  लिए  ध्यान  देना  चाहिए  कि  यह  क्षेत्रीय  कार्य  की  गुणवत्ता
 पर  नियन्त्रण  कर  सके  ।

 4.9.  समिति  अन्तर-विषयकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  मौजूदा  विभागों  को  पुनः
 वर्गीकृत  करने  को  आवश्यकता  को  स्वीकार  करती  है  लेकिन  यह  सुझाव  देती  हैं  कि

 इस  कार्य  को  तब  तक  स्थगित  कर  दिया  जाय  जब  तक  कि  नीछे  संस्तुत  प्रक्षेपीकृत

 एप्रोच  को  कार्यान्वित  और  पूरी  तरह  से  कार्य  रत  न  वना  दिया  जाय  ।

 समिति  सिफारिश  करती  है  कि  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संस्थान  को

 स्टाफ  की  क्षमताओं  को  इष्टतम  बढ़ाया  देने  अनावश्यक  द्विरावृत्ति  स ेबचने  और

 विषयकता  सश्लेषण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  प्रक्षपीकृत  एप्रोच  अपनानी
 इसमें  परियोजना  के  नेता  होंगे  भोर  यह  परियोजना  टीम  वर्शमान  विभागों  में  कमी
 करेगा  ।  प्रत्येक  का्यंकलाप  चाहे  वह  प्र!शक्षण  अथवा  परामझ्ं  से
 सम्बन्धित  एक  परियोजना  मेता  दिया  आएगा  जो  शुरू  से  अन्त  तक  जिम्मेदार

 होगा  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किसी  भी  संकाय  सदस्य  के  पास  अधिक

 भार  न  हो  भोर  वह  उसे  सोंपे  गये  कार्य  के  लिए  पर्याप्त  समय  भोर  ध्यान  दे

 इसकी  सीमा  रखी  जा  सकती  है  कि  एक  व्यक्ति  कितनी  परियोजनाएं  चला  सकता

 है  ।  एक  संकाय  सदस्य  एक  से  अधिक  परियोजनाभों  के  लिए  एक  परियोजना  नेता
 अथवा  एवं  परियोजना  सदस्य  हो  सकता  है  ।

 इन  उपायों  को  सुझाते  समय  समिति  जासती  है  कि  विकयों  में  वृद्धि  करने
 और  विकास  करने  की  आवश्यकता  है  |  यह  बात  सोची  गई  है  कि  प्रत्येक  विषयक
 विभाग  के  कुछ  फोर  कार्य  और  उसके  बाद  कुछ  गोण  काय  होंगे  जो  अन्य  विभागों

 के  साथ  संतुओं  के  रूप  में  कार्य  करेंमे  और  अल्तर-विषयकता  को  बढ़ावा  देंगे  ।

 कुछ  विभाग  सामुदायिक  चिकित्सा  विभाग  की  तरह  अत्यधिक  कार्य-भार
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 लिबित  उत्तरं  े
 5  1989

 सलमानਂ  ्््घ्मा
 बाले  हैं  जिनमें  मध्यवर्ती  सदर  पर  कोई  नहों  है  और  निचले  स्तर  पर  लिपिक  सेबाओं

 का  ढांचा  है  ।  दूसरी  ओर  प्रबंध  विज्ञान  विभाग  है  जिसमें  संकाय  स्तर  पर  केवल  एक

 एसोसिएट  प्रोफेसर  है  ।  इन  असंतुलनों  को  उपयुक्त  स्तरों  पर  उपयुक्त  सहारा  देकर

 ठीक  किया  जाना  होगा  ।

 जहां  तक  उपयर्या  प्रशासन  का  सम्बन्ध  समिति  महसूस  करती  है  कि

 संस्था  का  सामान्‍य  उपचर्या  से  कोई  सम्बन्ध  नहों  होना  इस  संस्थान  में

 उपचर्या  प्रशासन  की  भूमिका  फो  उन  पहलुओं  तक  सीमिद  कर  दिया  जाना  चाहिए

 जो  सामुदायिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  से  सम्बन्धित  है  और  सभी  ऐसे  कार्यकलापों  का

 मुख्य  बल  अनुसंधान  ओरे  क्षेत्रीय  प्रेक्टिस  प्रदर्शन  पर  चूंकि  संस्थान  के  सभी
 कार्यकलापों  को  बहु-विषयक  टीम-कार्य  के  आधार  पर  १रियोजना  वार  संगठित
 किया  जाता  इसलिए  किसी  विशेष  कार्य/परियोश्ना  को  बताने  के  लिए  संस्थान
 मैं  उपलब्ध  उपयुक्त  उपचर्या  और  गर-उपच्चर्या  स्टाफ  का  पूल  बनाना  सुनिश्चित
 किया  जाएगा  ।  यदि  यह  आवश्यक  समझा  जता  है  कि  एसोसिएट  प्रोफेसर

 के लिए  एक  सहयोगी  अधिकारों  प्रदान  करने  पर
 विधार  किया  जा  सकता

 सहयोगी  स्टाफ  4.10.  जैसा  कि  पिछले  खण्डों  में  बताया  गया  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार

 को  प्रभावी  कल्याण  में  सहयोगी  स्टाफ  को  प्रभावी  बनाने  की  आवश्यकता

 बनाना  योजना  परिघ्ायक  एप्रोच  और  एफ  टीम  अवधारण  को  अपनाने  से  सहयोगी  स्टाफ
 का  बैहतर  और  अधिक  प्ताथेंक  समुयोजन  हो  सकता  है  यदि  उन्हें  क्षेत्रीय  अध्ययन
 एकक  के  अन्तगंत  इकट्टा  कर  दिया  इस  एकक  को  एक  आम  पल  के  रूप  में
 कार्य  करना  जब  कभी  जरूरी  परियोजना  नेताओं  को  इस  पूल  में
 लाया  जा  सकता  है  ।

 इस  सुझाव  की  पुनः  संरचना  किये  जाने  की  जरूरत  होगी  लेकिन  समिति  इसके
 बारे  में  पर्याप्त  रूप  से  सख्तो  के  साथ  महसूस  करती  है  कि  संस्थान  को  संकत्य  से  यह  हु
 देखने  के  लिए  कि  इसके  बेहतर  परिणाम  कुछ  समय  के  लिए  इस  प्रयोग  को
 करने  के  लिए  कहा

 प्ररामर्शी  संल्‍्थान  को  कारंवाई  परिचायक  ओर  कार्यक्रम  आधारित  कार्यकलापों
 ओर  समस्या  के  समाधान  के  उद्देश्यों  और  कार्यक्रण  के  कम  मिष्पादन  बाले  क्षेत्रों
 में  परामर्शी  सेवाएं  प्रदान  करने  के  कार्य  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।

 श्षप्रिस  इस  समय  इस  संस्थान  में  कुछ  क्षेत्रों  में  भहेंक  व्यावसायिक  कामिक  स्टाफ
 सिशिष्टताएं  पर्याप्त  नहीं  है  ।  ऐसा  ही  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  पोषण के  क्षे  त्रों  में

 इसी  प्रकार  कुछ  अस्य  क्षत्रों
 में  भी  संस्थान  के  पास  इसके  स्टेट्स  के  प्रमियर

 निकाय  के  लिए  अपेक्षित  उच्च  ब्यवश्ाधिफ  कौशल  नहीं  विशिष्ट  उदाहदणों  में
 प्रबंध  सूचना  स्थाश्थ्य  और  परिवार  कल्याण  क्षेत्र  में  आंकड़ों  का
 करण  और  प्रलेजन  भोर  सुधार  पद्धति  शामिल  समिति  सु

 झाव देती है कि संस्थान को उपर्युक्त क्षेत्रों में विशेषता कौशल प्राप्त करने चाहिए और मौजूदा कोौशलों की क्षमताओं को सुबृढ़ क रना
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 संस्थग्त  को
 प्रतिष्ठता

 संचार  के  क्षेत्र  में  एक  ओर  सामान्य  तौर  पर  इलेक्ट्रोलिक  मीडिया  का

 काय  देखने  तथा  उपग्रह  संचार  में  भाघुनिकतम  कौशल  तथा  दूसरी  ओर  पारस्परिक
 संचार  तथा  समूह  की  गतिशीलता  प्राप्त  करत  की  आवश्यकता  हसी  प्रकार

 संगठनात्मक  आचरण  सम्बन्धी  उच्च  कार्यकुशलता  वित्तीय  प्रबन्ध
 तथा  कार्यक्रम  विश्लेषण  और  मूल्य  निर्धारण  के  क्षेत्र  में
 ओर  कार्य  करने  की  भावश्यकता  है  ।

 4.13.  संस्थान  ने  सन्‌  2000  ई०  तक  आने  बाले  कर्षों  में  विभागीय  आधार  पर

 संकाय  तथा  दूसरे  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  के  बारे  में  अनुमान  उपलब्ध  किया  है  ।
 कमंचारियों  संबंधी  आवश्यकताएं  संस्थान  के  समग्र  कायं  क्रमो ंतथा
 जना  भओका  पत्ता  लगाकर  निकाली  जाएं  कार्यकरणकी  बेहतर  स्थितियां  तथा

 यिकवद्धि  करने  के  लिए  अवसर  प्रदान  करके  और  पारस्परिक  विषयों  तथा  संकाय  में
 विवेचनात्मक  घटक  जोड़कर  मौजदा  संकायों  के  सुदृढ़ीकरण  की  एक  संतुलित  नीति
 जो  कार्यक्रमों  तथा  परियोजनाओं  का  प्रयोजन  की  सिफारिश  की  जाती

 है  ।  इसके  अतिरिक्त  यह  समिति  संकाय  सदरयों  की  कोई  निश्चित  सख्या  निधारित
 करने  में  कठिताई  अनुभव  कर  रही  है  जो  भविष्य  में  किशी  एक  विशेष  समय  १२
 उपलब्ध  किया  जा  सके  ।

 4.14.  संस्थान  की  अ्रतिआ्छा  तथा  स्तर  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  संस्थान  से  सुझाव
 दिया  कि  इसे  स्वास्थ्य  भोर  जनश्षरुपा  विशाम  के  एक  विश्वविद्यालय  में  बदला

 छः  क्षेत्रीय  कन्द्र  ख्रोले  जाएं  तथा  निदेशक  का  स्तर  बढ़ाकर  उसे  अखिल
 तीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के  निदेशक  ओर  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद
 के  महानिदेशक  के  पद  के  बराबर  किया  समिति  ने  संस्थान  को  एक
 विद्यालय  में  बदलने  के  सुझाव  को  स्थीकार  नहीं  किया  है  क्‍योंकि  इससे  शंक्षिक
 अलगाव  पर  अधिक  बल  दिया  जाएगा  तथा  सेवा  कायंक्रमों  स ेअसग  होना  होगा  ।
 स्वास्थ्य  मंत्रालय  तथा  स्वास्थ्य  सेवा  कार्यक्रमों  क ेसाथ  समझ-श्रूप्त  बढ़ाने  तथा  संबंध
 स्थापित  करने  को  आवश्यकता  को  कम  करेगा  ओर  डिग्री  एवं  डिप्लोमा  की  होड़  को
 भाषात  पहुंचाएगा  जो  सचालन  अध्ययनों  में  हानिकारक  होगा  ।  जहां  तक  क्षंत्रीय
 केन्द्र  बनाए  जाने  का  संबंध  समिति  ने  पहले  ही  अपना  मत  व्यक्त  किय्रा  है  कि

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  जौर  परिवार  कल्याण  संस्थान  द्वारा  क्षेत्रीय  आधार  पर  मौजूदा
 केन्द्रों  में  से  एक  केम्द्र  अपनाया  जाना  चाहिए  तथा  उसे  वे  प्राथमिक  स्वाधश्थ्य
 घर्या  की  वास्तविकता  में  शैक्षिक  अनुभव  प्रदान  करने  के  लिए  अपने  संधालन
 संधान  अध्ययनों  में  उपयोग  करे  ।  समिति  ने  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 के  निदेशक  का  स्तर  बढ़ाकर  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  तथा  भारतोय
 भायुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  के  निदेशकों  के  अराबर  करने  की  बात  का  समर्थन
 किया  ।  संस्थान  की  प्रतिष्ठा  बढ़ाने  में  विजिटिंग  प्रोफेसरशिप  एवं  एमिरेट्स
 शिप  को  प्रथा  में  काफी  समय  लगेगा  तथा  इस  क्षंत्र  में  सही  कदम  उठाए  जाएं  ।

 अंतिम  बिश्लेषण  में  किसी  संस्थान  की  प्रतिष्ठा  तथा  स्तर

 विवेच  नात्मक  दृष्टि  इन  पहलुओं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  संस्थान  द्वारा  संदर्धित  दूसरे
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 पहलुओं  पर  निर्भर  नहीं  करता  ।  आलोचनात्मक  दृष्टि  से  घह  जांच  पड़ताल  के
 स्वास्थ्य  सेवा  प्रणाली  के  साथ  अर्थपरूर्ण  तथा  माध्यमिक  तथा

 परिधीय  स्तरों  पर  स्वास्थ्य  सेवाओं  में  सुधारने  के  लिए  प्रमुख  संचालन  अनुसंधान
 समस्याओं  पर  काय  कर  रहे  बहुविषयक  दलों  को  बढ़ावा  देना  ।

 4.15.  उत्कृष्ट  संकाय  को  आक्ृष्ट  करने  तथा  उसे  बनाए  रखने  के  लिए  संस्थान  ने
 अनेक  सुझाव  दिये  :  वेतनमान  की  पदोन्नति  के  अवसर  उपलब्ध
 समय  बढ़  योग्वतावार  प्रोन्नति  इमरिट्स  प्रोफेतरशिप  आरम्भ
 संकाय  में  विश्राम  अवकाश  की  व्यवस्था/राष्ट्रीय  भौर  अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  भादि
 में  भाग  लेने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  ।  समित्ति  इन  सुझ्नावों  का  पूर्ण  समर्थन  करती

 है  जो  वेशानिक  अनुसंधान  के  उन्‍नायक  उपायों  के  रूप  में  सुविद्यात  हैं  जिनमें  से
 अधिकतर  देश  की  अनुसंधान  संस्थाओं  में  पहले  ही  मौजूद  हैं  ।

 13  सहायक  प्रोफेसरों  में  से  8  ने  उसी  वेतनसान  में  10-15  वर्ष  की  सेवा
 पूरी  कर  ली  है  तथा  5  वेतनमान  के  भ्धिकतम  पर  पहुंच  गये  सात  सहायक
 सरों  में  से  पांच  ने  उसी  ग्रढ  में  7-12  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  है  भौर  तीन  अपने
 बेतनमान  के  अधिकतम  पर  पहुंच  गये  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  औरे  परिवार  कल्याण
 संस्थान  के  संकाय  में  स्थिरीकरण  की  यह  स्थिति  है  !

 राष्ट्रीय  भोर  अंतर्राष्ट्रीय  संघों  में  भाग  लेने  के  अवसर  प्रदान  करने  से
 ब्यावसायिक  विकास  में  सहायता  मिलेगी  ।  जहां  कहीं  संस्थान  के  उद्देश्यों  से  संबंधित

 इस  प्रक्रार  मंचरों  में  भाग  लेने  सम्बन्धी  नियमों  तथा  विनियमों  को  उदार
 बनाया  जाए  ।  कर्मचारियों  के  लिए  क्वार्टर  बनाना  भी  उतना  हो  महत्वपूर्ण  है  जिसके
 लिए  परिसर  में  स्थान  उपलब्ध  है  ।

 संस्थान  को  चाहिए  कि  यह  देश  भ्रौर  विदेश  के  विद्यात  व्यक्तियों  को
 संसाधन  व्यक्तियों  फे  रूप  में  आकृषित  करे  तथा  उन्हें  विशिष्ट  पहलुओं  या  तरकाल
 भोर  दीर्घावधि  जटिलताओं  संबंधी  कार्य  के  लिए  विजिटिंग  प्रोफेसर  तथा
 कार  के  रूप  में  पद  नामित  करे  ।

 है

 4.16.  यदि  इस  रिपोर्ट  ने  की  गई  सिफारिशों  का  कारगर  ढंग  से  कार्यान्वित  करना
 है  तो  संकाथ  को  अधिक  गतिशील  होना  होगा  तथा  उन्हें  प्रोत्साहित  करना  होगा  कि

 भत्ता  वे  समुदाय  में  जाएं  ओर  ea  त्रीय  अनुसंधान  कार्यक्रम  में  भाग  यात्रा  और  देनिक
 भत्त  की  मौजूदा  दरें  संकाय  सदस्यों  के  मु्यालय  से  बाहर  जाने  को  हतोत्साहित
 करते  हैं  ।  इन  दरों  में  उपयुक्त  संशोधन  लिया  जाए  जो  रहन-सहन  और  यात्रा  लागत
 के  मोजूदा  स्तर  से  मेल  खाती  हों  ।  इस  दिशा  में  किये  गये  खत्ं  के  अच्छे  परिणाम
 निकलेंगे  ।

 4.17.  यहां  पर  उल्लिश्वित  प्रस्तावित  अनुसंधान  कार्यों  के  लिए  समयबद्ध  आधार
 पर  बजट  का  आवंटन  किये  जाते  की  आवश्यकता  है  ताकि  अध्ययन  समय  पर  समाप्त

 हो  सकें  और  उनके  निष्कर्ष  तेजी  से  बदलते  हुए  कार्यक्रम  में  निरन्तर  उपयोगी  रह
 पके  ।  उपयोगकर्ता  एजे-सयों  के  अ।प्रह  पर  आरम्भ  की  गई  अप्रत्याशित
 जमाओं  के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  घन  को  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ओर  यदि  उन्हें  मूल
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 अनुमानों  में  शामिल  न  किया  गया  हो  तो  उनके  लिए  वर्ष  के  संशोधित  अनुमानों  में
 दिखाया  जाना  चाहिए  ।

 स्वायतत्ता  4.18,  स्वायतत्ता  के  बारे  में  जोकि  एक  चिरस्थाई  प्रश्न  हमारे  विचार  पहले  भाग
 में  बतलाए  गए  हैं  ।  यहां  पर  हम  केवल  एक  सिफारिश  शामिल  चाहेंगे--जहां
 पर  शासी  निकाय  द्वारा  कोई  निर्णय  ले  लिया  गया  हो  वहां  निदेशक  को  वह  निर्णय
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कब्याण  मंत्रालय  को  भेजे  बिना  लागू  करने  की  शक्ित  होनी
 चाहिए  ।  इससे  शासी  निकाय  के  निर्णय  का  शीघ्रता  से  कार्यान्‍्वन  सुनिश्चित

 गुड़  के  मूल्य  में  वृद्धि

 4920.  भी  समत  कुमार  संडल  :  क्‍या  लाह्म  श्ौर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गुड़  के  मूल्यों  में  तेजी  आई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को  पड़ोसी  देशों  को  बड़े  पेमाने  पर  की  जा  रही  गड़  की  तस्करी  और

 इससे  अवध  तरीके  से  शराब  बनाए  जाने  की  जानकारी

 क्‍या  इस  वस्तु  के  वायदा  बाजार  में  हसके  ब्यापारी  भी  लिप्त  भौर

 (a)  यदि  तो  गुड़  के  मूल्यों  में  बुद्धि  को  रोकने  तथा  वायदा  बाजार  पर  प्रतिबन्ध  लगाने
 और  गुड़  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जाह्य  स्‍ग्ोर  ताग़रिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  डो०  एल०  :  18-3-89

 (25-2-)  989  तथा  18-3-1989  को  समाप्त  सप्ताहों  के  को  समाप्त  गत  सप्ताहों  के  दौरान

 गुड़  के  थोक  मृल्य  सूचकांक  में  उल्लेखनीय  ब्‌द्धि  हुई  इस  अवधि  के  दौरान  गूड़  के  थोक  मूल्य
 सूचकांक  में  |  1%  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 सरकार  को  बड़ो  मात्रा  में  पड़ोसी  देशों  को  गुड़  की  तस्करी  किए  जाने  तथा  अवध
 अआसवन  के  लिए  उसका  इस्तेमाल  किए  जाने  के  बारे  में  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 और  सरकार  ने  अर्ध्रिम  संविदा  अधिनियम  1952  के  तहत  गृड़  में
 वायदा  ध्यापार  की  अनुमति  दे  रखी  है  ।  वायदा  बाजार  मान्यता  प्राप्त  एश्ोस्िएशनों
 को  ठपापार  करने  की  अनुमति  देते  मुल्यों  के  रुख  में  अनिश्चित  वृद्धि  रोकने  के  लिए  आवश्यक
 समझे  जाने  वाले  नियामक  उपाय  लागू  करता  है  ।

 बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  संस्थागत  भूसि  का  आवंटन

 ]

 49  21.  श्री  पंगा  राम  :  क्‍या  शहरी  बिफास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  उन  मार्किटों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिनमें

 जातियों/अनुसू  नित  जनजातियों  के  लोगों  को  उमके  लिए  निर्घारित  कोटे  से  अधिक  दुकानें  आबंटित

 की  गई  हैं  और  उन  व्यक्तिथों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्हें  ये  दुकानें  आबंटित  की  गई  और

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  संस्थागत  भूमि  के  आबंटन  के  संबंध  में  क्या

 नियम  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलओर  :  (१)  मारकिट  के  ब्यौरे  संखरन
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 न  बन  2  जन  न पनिभन भायरी  अथ  ॥  निानाजओन्‍ननाख  oo विवरण-1 में दिए गए हैं। उन व्यक्तियों के ब्यौरों के sate संलग्त  चऑतणि--तताीता

 में  दिए  गए  उन  व्यक्तियों  के  ब्यौरों  के  म्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  जिन्हें

 ये  दुकानें  आवंटित  की  गई  हैं  ।

 संस्थागत  भूमि  का  आबंटन  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  नजूस  भूमि  1981

 के  अंतगंत  उन  आवेदकों  को  किया  जाता  है  जो  मूल  शर्तों  को  पूरा  करते  अर्थात्‌

 (1)  यह  समितियां  पंजीयक  1860  के  अंतर्गत  पंजीकृत  समिति  होनी

 (2)  यह  लाभ  निरपेक्ष  स्वरूप  का  होना  चाहिए  ।

 (3)  इसमें  भूमि  और  भवन  निर्माण  की  लागत  वहन  करने  की  क्षमता  होनी

 (4)  इसका  मामला  दिल्ली  प्रशासन  के  संबंधित  विभाग  अथवा  भारत  सरकार  के  संबंधित
 मंत्रालय  द्वारा  प्रवतित  किया  जाना  चाहिए  !

 जैसे  ही  भावेदक  द्वारा  अपेक्षित  औपचारिकताएं  पूरी  की  जाती  हैं  तभी  संस्थागत  आबंटन

 समिति  के  समक्ष  मामला  विचारार्थ  प्रस्तुत  किया  जाता  है  ।  प्रत्येक  मामले  की  जांच  संस्थान  की
 इसकी  स्थायी  वित्तीय  व्यवहायंता  तथा  समुदाय  की  आवश्यकता  को  महेनजर  रखते  हुए

 की  जाती  है  ओर  संस्थागत  आबंटन  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  उपराज्यपाल  द्वारा
 आबंटन  किया  जाता  है  ।

 बाजारों  तथा  इन  बाजारों  में  नोसामो  के  माध्यम  से  आशटित  दुकातों  को  संख्या
 तथा  अनुसूचित  जाति/पनुसूचित  जनजाति  से  संबंधित  व्यक्तियों  को

 आवंटित  दुकानों  की  संख्या

 क्र०सं०  नाम/बाजार  का  विवरण  नीलामी  के  माध्यम  अनुसूचित
 से  भाबंटित  अनुसूचित  जनजाति

 को  आबंटित

 1  2  3

 1.  यमुना  बिहार  में  सी०  एस०  सी०  17  10 कथा  /आशआशआय/३/.य.यः

 2.  डिफेंस  इन्कलेब  में  सी०  एस०  सी०  20  8

 3.  भटनागर  कालोनी  में  सी०  एस०  स्री०  12  6

 4.  प्रीत  बिहार  में  एल०  एस०  सी०  —  ।

 5.  दिलशाद  गार्डन  पाकेट-एच में  सी०  एस०  सी०  9  2

 6.  झिलमिल  में  सी०  एस०  सी०  ।  2

 4.  त्रिलोक  पुरी  सूची  565  में  एल०  एस०सी  7  5

 8.  तिमार  पुर/निहरू  बिहार  में  सी०  एस०  सो०  --  12
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 ||  2  3  4

 9,  रोहिणी  एस०प्ती०  नं०  2  में  ली  ०एस०सी०  27  ।]

 10.  शालीमार  बाग  ब्लाक-दी  में  एल०  एस०  सी०  |  9

 11,  सरस्यती  विहार  ब्लाक-सी  में  सी०  एस०  सी०  12  5

 12.  लोक  विहार  ब्लाक-सी  में  सी०  एस०  सी०  10  4

 13.  आदर्श  भवन  सोसाइटी  में  एल०  एश०  सी०  1  1

 पंजाबी  बाग  एक्‍्स०

 14,  के०  बोड़ेला  में  मिनी  शौपषिंग  सेन्टर  9  2

 15.  ओडेला  ब्लाक-बी  में  सी०  एस०  सी०  17  14

 16.  पश्चिम  पुरी  में  एल०  एस०  सी  *  19  30

 17.  रिवाड़ी  लाईन  में  सी०  एस०  ख्री०  _  14

 18.  नांगल  राय  में  आर०  बी०  त्ती०  न+  3

 19.  राजेन्द्र  प्लेस  में  होम  मार्किट  4

 20.  जी०  आर  क्षेत्र  राजोरी  यार्डन  पाकेट-ए  में  10  3
 सी०  एस०  सी  ०

 21.  कीति  नगर  में  एल०  एस०  सी०»  12  5

 22.  अवान्तीका  सी०  एस०  सी०  7  14

 23.  वजीरपुर  पाकेट-एफ  में  एल०  एल०  सी  1  1

 24.  फ्रेंडस  कालोनी  में  सी०  एस०  सी०  14  ध

 25.  आर०  के०  पुरम  में  सी०  एस०  सी०  24  6

 26.  मसूदपुर  में  पशु  शल्टर  में  सी०  एस०  सी ०  10  3

 27.  सुखदेव  विहार  में  सी०
 एस०  सी०  24  9

 28.  मदनगीर  खानपुर के  सामने  सौ०  एस०  सी०  8  |

 274  175

 ध्
 विज
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 गीडिखित  उत्तर

 सारक्ट  बार  आवंटित  बुकातों/स्टासों  प्लेटफार्सों  की  सूची  तथा

 5  1989
 कक

 अनुसूचित  जाति  को  आदंटित  स्टालों/पड़ों/लुले  प्लेट  फा्मों  की  संस्या

 क्रण्सं०

 1  2

 ।.  जिलोक

 2.  हिम्मत  प्री

 3.  कल्याण  पुरी

 4.  गोकल  पुरी
 5.  नन्‍्द  नगरी

 6.  पुरानी  सीमापुरी

 7.  नई  सीमापुरी
 8,  न्यू  सीलमपुर

 9.  तिलक  विहार

 10.  मादीपुर

 11.  मोती  नगर

 12.  चौलंडी

 13.  क्षप्राला

 14.  रणजोत  नगर

 15.  इल्त्रपुरी

 16.  हस्तसाल

 17.  मंगोलपुरी
 18.  रघुवीर  नगर

 19.  दक्षिण  पुरी

 20.  मदनगीर

 21.  डीगरी

 22.  कालकाजी

 23.  किलोकरी

 कालोनी  का  नाम  क्षाबंटित  दुकानों/स्टासों/
 धहों/श्ुले  प्लेटफा्मों

 की  कुल  संल्या

 अनुसूचित  जाति  को

 ब्राबंटित

 घड़ों/बुले  प्लेटफार्मों
 की  संख्या

 ता

 021

 004



 15  1911  _  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 24.  सनलाईट  कालोनी  089  017

 25.  नेहरू  नगर  120  052

 26,  मोती  बाग  009  006

 27.  जहांगीरपुरी  556  216

 28.  अरूणा  कालोनी  080  013

 29.  संगम  पार्क  046  023

 30.  शक रपुर  330  140

 31.  मंगोलपुरी  1221  522

 32.  इन्द्रजोक  049  025

 33.  बजी रपुर  085  '  045

 34.  ुल्तानपुरी  377  171

 35.  नांगलोई  127  060

 36.  ज्वासापुरी  046  027

 योग  6762  2646

 निभाना  अपर  मरा  आशा  अलइला  न  वकील  न

 पापा नम एन ऋण्सं० पंजीकरण नाम ., संख्या पु 2 3 38 श्रीमती रोशनी वेंवी 2... 422 श्री ह्वीरा लाल 3. 472 श्री इन्द्रपाल सिंह 850 कमस्तल किशोर 4. श्री अशोक कुमार 5... 559. कुमारी रेखा प्रसाद | 6... 590 श्रो राम किशन 624 परमेश्वरी 8. 20$
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 4  5  जो

 47.

 श  4  8  59.

 52.

 59.

 60.

 लिखित  उत्तर

 मर

 जयपाल  सिंह

 4055.  क्लाश

 4278  सुरेख  कुमार  पिपले

 4279  हीरा  लाल  और  श्रीमती  सम्पत

 4328  देवेन्द्र  कुमार
 4379  श्री  जगदीश  प्रसाद

 4445  रमबहा दुर  सिह

 4459  महावीर  सिंह  ब्रुदेजार

 4555  उमेश  बन्द

 सनन्‍्तोष

 4757  हेमन्त  कुमार

 4936.  विनोद  कुमार

 5004.  श्रीमती  कमलेश  और  श्री  श्रीकिशन

 5026.  दुलीअन्द

 5044  साधुराम  ,
 5056  रोशन  श्रास

 राम  अवतार

 अभय

 5360  योगेन्द्र  कुमार

 5530  श्रो  विष्णु  प्रकाश

 चंचस

 6226.  हंस  राज

 6330...  राजू

 6253  दशरथ  भाई

 6464  सानक  चन्द

 मुकेश  कुमार
 दिनेश  कुमार  विरबाल

 6762  कुन्दन  साख

 भगवती  प्रसाद



 लिखित  उत्तर  $  1989

 2  3
 _

 67.  नल्द  चन्द

 68,  7104  माता  दीन

 69.  राम  लाल

 40.  मीना  कुमारी  और  श्री  यंतिन्

 71...  7329.  ओम  वती
 ््ि

 72.  7882.  भलाशा  कुमारी
 73.  8213  श्रो  शिशुपाल

 74.  8319  धममंवीर
 ,

 75.  8468  जगदीश  कुमार

 ह

 76.  8477  नरेन्द्र  सिंह  मेहरा  हे
 77...  8495...  -  बिनोद  कुमार
 78.  8532...  सुजान  सिंह
 79...  अशोक  कुमार
 80.  8669  कृष्णा  ओर  राजेश्वर  प्रसाद

 8709  श्रीमती  शकुन्तला  देवी

 82...  8766  राम  प्रसाद  संगत  और  रेणु  संगत
 83.  8789.  सुखबीर

 84.  8806.  महावीर  प्रसाद

 85.  8879.  रामगोपाल  सिंह

 86.  पतराम  सिंह
 हा

 87.  भीषभ  कुमार

 88.  लक्ष्मी  देवी

 89.  9306  जसवन्त  सिंह

 90...  9390  कालूराम

 सावित्री

 92...  9458  मुकेश  कुमार

 93.  9508  मतकियत  राम

 94.  9629  नरेश  कुमार

 95.  9628  टेक  बन्द



 15  1911  लिखित  उत्तर

 I  2  3

 96.  9657  मंगल  सिह  रा
 97...  991  अशोक  कुमार

 98.  9951  ग्यारसी  साल

 99.  9965  शारदा

 100.  9968  असवन्त  सिंह

 101.  19116.  राम  रतन

 102.  10324  ओम  प्रकाश  सिंह  हेडिया

 103.  10448.  .  चिरन्जी  लाल

 104,  10651  पहल  सिंह

 105.  10652  राजपाल

 106.  10681  शेर  सिंह
 107.  10707  हेमन्त  कुमार

 108.  10804  लक्ष्मी  देवी

 109.  11076  राजेन्द्र  कुमार

 110.  11361  घनश्याम  दास

 111.  11440...  अयप्रकाश भर  किशनवती

 112.  11472.  बाबू  लाल

 113.  11512.  सरला

 114.  11976  निमंला

 115.  12273.  मदन  खाल

 116.  12287.  राजेन्द्र  प्रसाद

 117.  12594  मनोहर  लाल

 118.  12655  श्री  अलीयार  राम

 119.  12723  प्रेमा  बाई

 120.  12729  बेसी  बाई

 121.  12754 = mere  सोड

 122.  12831  श्रीमती  पृष्पा

 123.  12950.  ओम  प्रकाश

 124.  12955  सतविम्द  कौर  हि

 125.  12968  भीखलम  सिह
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 लिखित  उत्तर

 2  3

 12970.  श्री  मोती  लाल

 13084  जय  किशोर

 13294.  सुरेश  कुमार
 13351  श  कुमार

 1335  श्री  शिव  नारायण

 13478  सजन  लाल

 13588  रामेश्वर  शाह

 13624.  कुमारी  सुशीला  देवी

 13372  गुलशन  खोलवाल

 13673  श्री  दौलत  राम

 1428  जसवम्त  कौर

 14393.  सुरेश  कुमार

 14758  श्री  ललित  मोहन

 14853.  श्री  माधों  राम

 14963.  कर्म  बन्द

 14864.  अरुण  कुमार
 14971.  दर्शन  कुमार
 15200  उषा  कुमार  राठी

 15218  श्रीमती  माया  देवी

 15243  भह्देश  चन्द

 15318  हरभजन  सिंह

 15348  .  भआार०  पी०  दोबान

 15744  रमेश

 15770  पृथ्वी  राज

 15856  श्रीमती  अंगुरो  देवी

 15927  हीरा  लाल

 15930  नत्यू  सिंह

 15990  राजपाल  सिंह

 16111.  ह्द्ृज़ीत

 5  1989
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 155.  16147  शीतल  दास

 156.  16219  ब्रह्म  स्वरूप  गणपती

 157.  16299  राजबाला

 158.  राम  मान

 159.  17045.  गिरराज  सिंह

 160.  17062  राज  कुमारी
 161.  17064  नरेश  कुमार
 162.  17561  राज  कुमार  और  वन्दना

 163.  17567  रमेश  कुमार
 164.  17570.  तारा  चन्द

 165.  17584  चरण  विंह

 166.  17667  छोटे  लाख

 167.  17717  रमेश  चन्द्र

 168.  17758 =  बगुर
 !  169.  क्रुखदीप  कुमार

 170.  17966  मालती  देवी

 171.  17982  सुचेता
 172.  18048.  घधमंपाल

 173  18411...  भौमराज

 174,  18433.  होीरालाल  भगोरिया
 175  18453.  किरण  राज

 ]

 राष्ट्रीय  कृष्ठ  उन्मलस  कार्यक्रम  के  लिए  केरल  को  सहायता

 4922.  प्रो०  के०  बी  ०  चामस  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  पत्रों  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  लागू  करने  के  लिए  केरल
 को  कितनी  सहायता  दी

 जया  केरल  सरकार  ने  और  अधिक

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  शो  गई

 सहावता ४५३५६  ९॥1  के  लिए  अनुरोध  किया  ओर
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 लिखित  उत्तर  $  1989

 स्वास्थ्य  प्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  वर्ष
 +98  8-89  के  दौरान  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केरल  सरकार  को

 55.00  लाख  र०  नकद  सहायता  के  हूप  में  रिलीज  किए  गए  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  नेत्रहोतता  सिखारण  कार्यक्रम

 4923,  प्रो०  के०  थो०  यामस  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  नेत्रहीनता  निबारण  संबंधी  कार्यक्रम  में  केरल  के

 तालुक  अस्पतालों  को  भी  शामिल  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  तालुक  अस्पतालों  के  लिए  समुचित
 यता  प्रदान  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से
 राष्ट्रीय  दृष्टिहोनता  नियंत्रण  कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  संघ  राज्यक्षेत्रों  को  केन्द्रीय

 सहायता  प्रदान  को  जाती  है  और  उप  सम्भागीय/तालुक  अस्पतालों  को  सीधे  सहायता  प्रदान  करने
 का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 चिकित्सा  तथा  केसर  संबंधी  अनुसंधान  में  सुधार  करमे  के  लिए  भारत
 को  जापान  से  सहायता

 4924.  ध्रो०  के०  बी०  थामस  :

 क्री  बक्‍्कम  पुरषोस्तमन  :

 क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  जापान  ने  वर्ष  1988-89  के  दोरान  देश  में  कंसर  उपचार  केन्द्रों  में  उपलब्ध

 सुविधाओों  में  सुधार  लाने  के लिए  भारत  को  13.63  करोड़  रुपए  का  अनुदान  दिया

 यदि  तो  इस  अनुदान  में  से  विभिन्‍न  कसर  उपचार  केन्द्रों  को कितनी-कितनी
 घनराशि  आवंटित  की  गई  और

 प्रत्येक  केन्द्र  में उक्त  अनुदान  की  सहायता  से  आरम्भ  किए  गए  कार्य  का  वज्योरा
 क्‍या

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से
 भारत  सरकार  के  साथ  21-4-1988  को  हुए  एक  समझौते  के  अंतर्गत  जापान  सरकार  ने

 चिकिश्सा  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  50.80  करोड़  येन  का  एक  अनुदान  उपलब्ध  यह्‌
 अनुदान  जापान  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  निम्नलिखित  पांच  संस्थाओं  के  लिए  अतिरिक्त  साज
 सामान  तथा  फालतू  पु्जों  सहित  होल  बाडी  सी०  टी०  स्कनर  खरीदमे  तथा  उनके  संस्थापन  के
 उपयोग  में  लाया
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 1.  एस०  एम०  एच०  एस०  श्रौनगर

 2.  एस०  एम०  एस०  मेडिकल  कालेज  एवं  जयपुर

 3.  कैंसर  अस्पताल  एवं  अनुसंधान  ग्वालियर

 4,  कमला  नेहरू  मेमोरियल  इलाहाबाद

 5.  एम०  एन०  जे०  कसर  अस्पताल  एवं  रेडिबम  हैदराबाद

 भारत  सरकार  के  साथ  8-11-1988  को  हुए  एफ  समझोते  के  अंतर्गत  जापान  सरकार  ने

 जार  सी०  टी०  स्केतरों  ओर  केसर  मद्रास  में  लैदानिक  उपकरण  खरीदने  के  लिए  64.10

 करोड़  येन  का  एक्ष  अनुदान  उपलब्ध  किया  |  ये  चार  सो०  टो०  स्कैनर  निम्नलिखित  चार  संल्याओं
 में  लगाए  जाएंगे  जो  कि  जापान  सरकार  द्वारा  पहले  ही  अनुमोदित  किए  हुए  हैं  :---

 1.  क्षेत्रीय  कैंसर  अनुसंधान  एवं  उपेचार  कटक

 2.  मेडिकल  कालेज  एवं  रोहतक

 3.  गवर्नेमेंट  मेडिकल  कालेज  एवं  नागपुर

 4.  क्षेत्रीय  कैंसर  त्रिवेन्द्रम  ।

 प्रेब्ल  आफ  पंजकइवां  रोडਂ  शीर्षक  ते  समाधार

 4925,  क्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  हाहरी  विकास  संत्रो  यह  बंताने  की  हुपा  करेंगे

 किः

 कया  सरकार  का  ध्यान  8  1989  के  टाहम्सਂ  में  ग्रेबर्स

 आफ  पंचकुदयां  रोडਂ  शीषक  से  प्रकाशित  समाचार  की  तरफ  काकर्थित  किया  गया

 यदि  तो  न  केवल  पंचकरुहयां  रोड  बल्कि  कनाट  सम्पदा  निदेशालय  के

 बाजारों  में  भी  घेरी  हुई  पटरियों  को  खाली  करवाने  हेतु  कया  कार्यवाही  की

 कया  सरकारी  कालोनियों  में  सरकारी  भूमि  पर  भो  बड़ी  संख्या  में  दुकानों  का  तिर्माण

 हो  गया  बोर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवही  को  गई  है  अथवा  करने  का

 विचार

 झहरो  विकास  संजालय  में  राज्य  संत्रो  शलबीर  :  से  (8)  सूचना  एक  की

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सरकारों  कर्मचारियों  को  बड़ी  आवासोय  कालोतियों  में

 पोलीक्लितिक  की  स्थापना

 4926.  भी  कथला  ख्रसाद  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  लंत्री  यह  अताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रामकुष्ण  नई  दिल्ली  में  केसद्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 धौषधालय  के  अन्तर्गत  कार्य  कर  रहो  छोटी  प्रयोगशाला  में  अपर्याप्त  सुविधाओं के  कारण  लाभार्थियों

 का  उसम  और  शोष्म  सेवा  प्राप्त  सहीं  हो  पाती
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 शुगरਂ  परीक्षण  हेतु  लाभा्थो  को  लगभग  दो  माह  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्‍या  सरकारी  कमंचारियों  की  रामक्ृष्ण  लोधी  नई  दिल्ली
 जैसी  बड़ी  आवा-य  कालोनियों  में  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि
 अस्पतालों  मं  भीड़  को  कम  किया  जा  छसक्रे  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सरोज
 केख्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  आर०  के०  में  कार्य  कर  रही
 प्रयोगशाला  में  मूत्र  4  मल  परीक्षण  तथा  रक्‍त  शकरा  सीरम  कोलेस्ट्रोल  और  रक्‍त  यूरिया  के
 अन्त  जैव-रासायनिक  दैनिक  परीक्षणों  के  लिए  पर्याप्त  उपकरण  रोगविज्ञानी  द्वारा  समय-समय
 पर  कार्य  की  देख-रेख  की  जाती  है  भोर  देनिक  सेवाएं  अच्छी  किस्म  की  हैं  ।

 नहीं  ।  रक्त  शकरा  की  आंच  दिन  निश्चित  करके  को  जाती  है  और  प्रतीक्षा  का
 समय  3  से  4  सप्ताह  होता  है  ।

 रोगी  को  शीघ्र  आंच  की  आवश्यकता  होने  पर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 कस्तूरबा  में  जाने  का  निदेश  दे  दिया  जाता  जहां  जांच  के  लिए  दिन
 पहुले  से  निश्चित  करने  को  अधश्यकता  नहों  होती  भोर  सामान्यतः  उसी  दिन  जांच  कर  दी  जाती
 हरे

 फिलहाल  इन  इलाकों  में  इस  प्रकार  का  पोलिक्लीनिक  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भाई  के  उस्सरे  के  कारण  एड्स

 4927.  भी  कमला  प्रसाव  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  एड्स  से  पीड़ित  किसो  व्यक्ति  की  हआमत  के  लिए  प्रयोग  किया  गया  नाई  का
 उस्तरा  दूसरे  व्यक्ति  की  हजामत  के  लिए  प्रयोग  किए  जाने  पर  एड्स  रोग  का  कारण  हो  सकता
 हैः

 यदि  तो  नाईयों  के  उस्तरों  से  फैलने  वाले  एड्स  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  क्‍या
 कथ्म  उठाए  मए  ओर

 गत  12  महीनों  के  दोरान  सरकार  को  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  सरोज
 और  नहीं  ।  यदि  उस्तरे  पर  किसी  संक्रमित  व्यक्ति  का  रक्‍त  लगा  हो  और  उसी
 उस्तरे  को  किसी  असंक्षपित  व्यक्ति  पर  इस्तेमाल  कर  लिया  जाए  तो  संकमण  की  संचरण  के  संभावना

 होती  है  ।  ऐसे  मामलों  में  भी  केवल  उस्तरे  द्वारा  किए  गए  घावों  यदि  कोई  किसी  असंक्रमित
 व्यक्ति को  संक्रमण  हो  सकता  है  ।

 कोई  नहीं  ।
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 —  333७ ुकाका  काका

 पर्यावरणिह  दृष्टि  से  क्षांतघाटी  की  लराब  दशा

 4928.  श्री  अक्कम  पुसुवोसमन  :  कया  पयविरण  और  बल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पर्यावरण  विभाग  के  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  हाल  हो  में  केंरल  के  पालघाट  जिले  के
 संरक्षित  राष्ट्रीय  उच्चान  शांत  घाटी  का  दौरा  किया

 यदि  तो  इस  दल  ने  पर्यावरणिक  दृष्टि  से इस  धाटी  को  खराब  दशा  पर  चिन्ता
 व्यक्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसा  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  घाटी  की  ओर  दशा  खराब  होने  से  रक्षा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  भौर  बन  मंत्री  जियाउ  रहमान  :  से  मंत्रालय  द्वारा  गठित

 विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने  1989  में  चालाकुडो  बेसिन  में  बो  जल-बविद्युत  परियोजनाओों  की

 व्यवहायंता  का  आंकलन  करने  के  लिए  केरल  का  दौरा  किया  था  न  कि  शांत  घाटी  क्षेत्र  में  स्थित
 जल  विद्युत  परियोजना  का  आकलन  करने  के  लिए  ।

 शांत  घाटी  की  समुझ  जंवीय  विविधता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  1980
 में  राष्ट्रीय  उच्चान  घोषित  किया  गया  ।  यह  नोलगिरि  जीवमंडल  रिजव॑ं  के  कोर  क्षेत्र  का  भी  एक
 भाग

 कोबोन  में  समेकित  विकास  एरियोजना

 4929.  श्री  बक्कम  पुरयोत्तमन  :  क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेगे  कि  :

 क्या  कोचीन  में  एक  समेकित  विकास  परियोजना  कार्यान्वित  को  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत
 कितनी

 क्‍या  इस  परियोजना  को  वर्ष  1983  में  पूरी  करना  निश्चित  किया  गया  यदि
 तो  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और  इसके  फलस्वरूप  इसकी  सागत
 में  कितनी  वृद्धि  हुई  भोर

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरी  होने  की  संभावना  है  ?

 दाहरो  विकास  संज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  से  सूचना  एँकन्र  को
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सिले-सिलाए  बस्त्रों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  राज  सहायता

 4930.  भरी  बककम  पुण्थयोसमन  :  क्‍या  अस्त्र  मंज्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  लैंटिन  अमरीकी  देशों  के  लिए  सिले  सिलाए  बस्त्रों  का  निर्यात  बढ़ाने
 के  लिए  हाल  ही  में  विमार  भाड़े  में  कुछ  राज  सहायता  देने  को  घोषणा  की

 (w)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 वर्ष  1988-89  के  दोरान  लैटिस  अमरीको  देक्षों  को  सिले  सिलाए  वस्त्रों  का  निर्यात

 करने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  रखा  यया  था  और  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  के  सिले

 सिलाए  वबस्त्रों  का  निर्यात  किया  भौर

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  किये  गये  निर्यात  की  तुलना  में  उपरोक्त  वर्ष  किए  गए  निर्यात
 की  स्थिति  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  संत्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  राम  निवास  :  और

 हाल  ही  में  लेटिन  अमरीकी  देशों  को  सिले  सिलाए  परिधानों  के  निर्यात  पर  भाड़ा  लागत  के

 25%  की  दर  से  हवाई  भाड़ा  उपदान  की  घोषणा  की  गई  थी  ।

 और  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  लेटिन  अमरीकी  देशों  को  भारत से  सिले  सिलाए
 परिधानों  के  निर्यात  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 हजार  नग

 करोड़  रुपए

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 ७एशशशणशणशणणणणता  ो  नी  ऋरकऋ  फक9फसकफफफकफफएफ  सअसफसफसफसोओफफफससफफउऊऑस्‍उउस्‍इक्‍स्‍क्‍स्‍»०»

 1987  660  2.66
 1988  87  1633  5.04

 स्रोत  :  अप  रल  निर्यात  सं  ब्धत  परिषद  |

 विदेश  जाने  वाले  भ्रमिकों  को  संख्या  में  वृद्धि

 4931.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  से  खाड़ी  के  देशों  को  जाने  वाले  श्रमिकों  को  संदछुया  में  वर्ष  1988  के  दौरान
 भारी  वद्धि  हुई  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  देशवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अस  संत्रालय  सें  उप  मंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  संज्रालय  में  उप  संत्री  राजा  किल्न
 :  ओर  वर्ष  1988  के  दोरान  बिदेक्षों  में  ठेका  नियोजन  के  लिए  1.70  साख

 श्रमिकों  क्लो  उत्प्रवास  अनुमति  दी  गई  थी  जबकि  वर्ष  1987  तथा  1986  में  1.25  लाख
 तथा  1.14  लाख  अभिकों  को  अनुमति  दी  गई  थी  ।  वर्ष  1987  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  तथा  वर्ष
 1988  में  भौर  वृद्धि  हुई  थी  ।  वर्ष  1986,  1987  तथा  1988  के  दौरान  विभिन्‍न  देशों  में  जाने

 के  लिए  अनुमति  दिए  गए  श्रमिकों  को  सघंढया  संलग्न  विवरण  में  दी  गई
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 कर्मचारोी  राज्य  बोमा  के  भस्पतास

 4932.  डा०  फूलरेण  गृहा  :

 करो  के०  प्रधानो  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  संचालित  अस्पतालों  क्रौर  औषधालयों  का
 राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इनमें  से  प्रत्येक  अस्पताल  में  मरीजों  के  लिए  कितने  ब्रिस्तरों  की
 व्यवस्था  और

 वर्ष  1986-87  और  1988  के  दौरान  अस्पतालों  और  औषधालयों  को  आबंटित
 घनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अम  मंत्रालय  में  उपभंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उपसंत्री  राधा  किशन
 :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  और  2  में  दी  गई  है  ।

 अस्पताल  तथा  ओषधालयों  के  लिए  अलग  से  कोई  बजट  आबंदन  नड्ढीं  किया  गया
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देख  रेख  पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  द्वारा  किया

 गया  कुल  व्यय  निम्नानुसार  था  :--
 बनना  न  बडडफफाप॒प/च्थ्च्लड

 वर्ष  रुपए  करोढ़ों  में

 1986-87  115.6

 1987-88 8  110.7

 )

 1938-89  133.5

 क्रमांक  अस्पताल  का  नाम  निमित  बिस्तरों  की  व्यवस्था

 सामान्य  टी०  बी०

 1  2  3  4

 आंध्र  प्रदेश

 1.  क०  रा०  बी०  अड़ोमी  50  --

 2.  क०  रा०  बो०  संनथनगर  384  --

 हैदराबाद
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 1  2  3  4

 3,  क०  रा०  बी०  सिरपुर  110  -

 कागजनगर

 4.  क०  रा०  बी०  विजयबाड़ा  125  10

 5.  क०  रा०  बी०  विशाखापत्तनम  110  15

 6.  क०  रा०  बी०  बारंगल  50  न

 7.  क०  रा०  बी०  60  ण्ा

 जिला  मेडक

 8.  क०  रा०  बी०  राजामून्दरी  50  न

 ग्रसम

 9.  क०  रा०  बी०  गुबाहाटी  50  ना

 बिहार

 20.  क०  रा०  बी०  आदित्यपुर  50  नल

 11.  क०  रा०  बी०  डालमियानगर  62  10

 12.  क०  रा०  बी०  मंथोन  110  =

 13.  क०  रा०  बी०  मुंगेर  30  नर

 14.  क०  रा०  बी०  फूलवारी  50  न

 पटना

 15.  कः  रा०  बी०  रांची  50  न

 अण्डोगढ़

 दिल्ली

 16.  क०  रा०  बी०  बसाईदा  रापुर*
 नई  दिल्‍ली

 -
 400  --*

 पलंगों  की
 संब्या  250  है
 परम्तु  400  पसंगों
 को  व्यवस्था  की
 गई

 200  -- 17,  क०  रा०  बी०  शाहदरा

 शजरात

 18.  क०  रा»  बी०  बापू  जहमदाबाद  600
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 1  2  3  4

 19.  क०  रा०  बी०  घड़ोदा  200  +-

 20.  क०  रा०  बी०  कालौल  50  ना

 21.  $०  रा०  बी०  राजकोट  50  न

 22.  क०  रा०  बी०  नारोदा  50  225

 23.  क०  रा०  बी०  50  ना

 अहमदाबाद

 24.  क०  रा०  बी०  सूरत  150  ष्ण्

 हरियाणा

 25.  क०  रा०  बी०  फरीदाबाद  188  ना

 26.  क०  रा०  बी०  जगाधरी  80  ++

 27.  क०  रा०  बी०  पानीपत  40  35

 कर्माटक

 28.  क०  रा०  बी०  डांडली  50  न्ज्

 29.  क०  रा०  बी०  हुबली  50  पा

 30.  क०  रा०  बी०  इंदिरा  बंगलौर  300  न

 31.  क०  रा०  बी०  मंगलौर  100  _

 32.  क०  रा०  बी०  मैसूर  100  न+

 33.  क०  रा०  बी०  बंगलौर  380  40

 34.  क०  रा०  भी०  दावनकोर  50  न

 केरल

 35.  क०  रा०  बी०  अलेप्पी  .  55  रत

 36,  क०  रा०  बी०  अशखामन  115  --

 37.  क०  रा०  बी०  एर्नाकुलम  65  —_—

 38.  क०  रा०  बी०  एजहूकोने  150  --

 39.  क०  रा०  बी०  मुलाकुनाथकाबू  न  110

 40.  क०  रा०  बी०  अस्पताल  ओकारी  त्रिचूर॒  90

 41.  %०  रा०  बी०  पारीपेणी  100  —
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 तन  जतजू +/+#त8तंितततततत_क्‍क्‍क्‍..++_ |  हे

 1  2  3  4

 42.  क०  रा०  बी०  पालधाट  50
 ह

 गा

 43.  क०  रा०  बी०  पेरूरकाडा  75  जप

 44,  क०  रा०  बी०  उद्योग  मंडल  150  ना

 45.  क०  रा०  बी०  बादावाध्र  65  न

 46.  क०  रा०  बी०  फिरोके  100  न+

 47.  क०  रा०  बी०  थोठाडा  50  न

 मध्य  प्रदेश

 48.  ऋ०  रा०  बी०  ग्वालियर  75  —

 49.  क०  रा०  बीं०  न+  75

 50.  क०  रा०  बी०  200  --

 51.  क०  रा०  बो०  उज्जैन  100  --

 52.  क०  रा०  बी०  भोपाल  84

 पांडिचेरी

 53.  क०  रा०  बी०  पांडिचेरी  75  न

 पंजाब

 54.  क०  रा०  बी०  अमृतसर  125  —

 55.  क०  रा०  बी०  जलम्धर  100  —

 56.  क०  रा०  बी०  लुध्चियाना  100  र्

 राजस्थान

 57.  क०  रा०  बी०  जयपुर  139  न

 58.  क०  रा०  बी०  कोटा  60  —

 तमिलनाडु

 59.  क०  रा०  बी०  मद्रास  625  —

 60.  क०  रा०  बी०  कोयम्ददूर  500  —
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 61.  क०  रा०  बी०  के०  के०  मद्रास  500

 62.  क०  रा०  बी०  मदुरै  177  25

 63.  क०  रा०  बी०  वेल्लोर  50  न+

 64.  क०  रा०  बी०  शिवकासी  50  न+

 65.  क०  रा०  बी०  सलेम  50  जत+

 उत्तर  प्रदेश

 66.  क०  रा०  बी०  आगरा  100  नन+

 67.  क०  रा०  बी०  कानपुर  312  जा

 68.  क०  रा०  बी०  अस्पताल  .  +-  180

 कानपुर

 69,  क०  रा०  बी०  और  144  न

 सर्वोदय  कानपुर

 70,  क०  रा०  बी०

 71.  क०  रा०  बी०

 72,  क०  रा०  बी०

 73.  क०  रा०  बी०

 74.  क०  रा»  बी०
 गाजियाबाद

 15.  क०  रा०  बी०

 76,  क०  रा०  बी०

 77.  क०  रा०  बी०

 पश्चिस  शंसाल

 लखनऊ  100

 मोदीनगर  100

 इलाहाबाद  100

 सहारनपुर  50

 100

 बरेली  50

 किदवई  कानपुर  100

 कानपुर  100

 78.  क०  रा०  बी०  बेलूर-बंली  ता

 79.  क०  रा०  बी०  बालटीकुरी  416

 80.  क०  रा०  बी०  बाण्डेल  5300

 81.  क०  रा०  बी०  बजन्धज  ३300

 82.  क०  रा०  बी०  गौरहाटी  216

 83.  Bo  रा०  बी०  कल्यानी  266

 84,  क०  रा०  बी०
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 85.  क०  रा०  बी०  कमारहाटी  175  --

 86.  क०  To  बी०  मानिकटोला  500

 87.  क०  बों०  सियालडइेह  250  ना

 88.  क०  रा०  बी०  सी  रामपोर  216  जा

 89.  क०  रा०  बी०  युलुवेरिया  166  50

 “7 रज्यसंध राज्य  क्षेत्र  का  नाम  क्ॉषधालयों  की  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  120

 क्षसम  22

 बण्डी  गढ़  2

 बिहार  54

 दिल्‍ली  35

 गुजरात  119

 हरियाणा  68

 क्रेरल  140

 कर्नाटक  120

 महाराष्ट्र  2

 मध्य  प्रदेश  61

 उड़ीसा  44

 पंजाब  63

 राजस्थान  52

 तमिलनाडु  135

 119

 पांडिचेरी  11

 पश्चिम  बंगाल  26

 हिमाचल  प्रदेश  '  |

 मेघालय  ।

 कुल  1265
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 जनक  पा  आफ  बंझोचतर

 4933,  भ्रीमतो  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  शहरो  बिंकास  संतों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  की  मूल  योजना  में  कोई  संशोधन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  और  राष्ट्रीय ।  त्र  ।  ।।  ५
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  ने  3  1988  को  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  लिए  क्षेत्रीय  योजना
 2001  को  अनुमोदित  कर  दिया  इस  समय  योजना  के  संशोधन  का  कोई  विचार  नहीं है  ।

 उड़ीका  में  छुर्वा  में  बशस्पति  एकक

 4934.  भ्रोमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  खाह्य  झोर  नागरिक  पृति  मंत्रों  मह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरक।र  का  उड़ीसा  में  खुर्दा  में  वनस्पति  संयंत्र  स्थापित  का  कोई  प्रस्ताव

 पंदि  तो  संयंत्र  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत  आएगी  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  :  उड़ीसा  राज्य

 में  जिला  पुरी  में  एक  वनस्पति  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  उड़ीसा  स्टेट  ऑयल  सीड  ग्रोअर्स
 कोआपरेटिव  फंडरेशन  के  पक्ष  में  एक  आशय  पत्र  जारी  किया  गया  है  ।

 संयंत्र  की  अनुमानित  लागत  भवन  व  मशीनरी  )  230  लाख  रुपये  के

 पास  है  ।

 पेयजल  परोक्षण  हेतु  दिल्ली  में  प्रयोगशालाओं  को  स्थापना

 4935.  श्री  प्रतापराब  बोौ०  भोसले  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्‍ली  जल  आपूर्ति  और  मल  व्ययन  उपक्रम  ने  अपने  क्षेत्रों  मं  पेषजल  परीक्षण

 हेतु  दिल्ली  में  प्रयोगशालायें  स्थापित
 की

 क्‍या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  का  भी  अपने  क्षेत्रों  में  पेयजल  परोक्षण  का  भी  अपने

 क्षेत्रों  में  परीक्षण  हेतु  ऐसी  प्रयोगशालायें  स्थापित  करने  का  विधार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 दाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  दिल्‍ली  जल  पूर्ति  एवं

 मल  व्ययन  संस्थान  के  सभी  जल  शोधन  सयंत्रों  के  सभी  स्तरों  पर  जल  को  कोटिरी  जांच  के  लिए

 प्रयोगशालायें  ह/ल  ही  में  संस्थान  के  पास  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  4  सुसज्जित  प्रयोगशालायें  हैं  :
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 प्रयोगशाला  का  नाम  अन्तनिष्ट  क्षेत्र

 वजीराबाद  प्रयोगशाला  उत्तरी  तथा  केन्द्रीय
 वजीराबाद  जल  काये  तिमारपुर  दिल्ली

 हैदरपुर  प्रयोगशाला  पश्चिम  दिल्ली  तथा
 जल  कायें  हैदरपुर  ग्रामीण  दिल्‍ली

 भागरथी  प्रयोगशाला  यमुनापार  क्षेत्र
 जल  कार्य  गोकुलपुरी

 भोखला  ब्रयोगशा  ला  दक्षिण  हिल्‍ली  ग्रामीण
 दक्षिण  तथा  दिल्ली
 छावनी

 ओर  नई  दिल्‍लो  नगर  पालिका  ने  भी  अपना  स्वयं  का  जल  कोटि  प्रयोधत  एकफ
 स्थापित  किया  है  जो  जांच  के  लिए  प्रतिदिन  विभिन्‍न  जल  बूस्‍्टर  स्टेशनों  ओर  वितरण  पद्धति  में
 विभिन्‍न  प्वाइन्टों  से  पाती  के  आकस्मिक  तमूने  एकत्र  करता  नई  बिल्ली  नगर  पालिका  के  सम्पूर्ण
 क्षेत्र  में  फैले  हुए  68  नलकूपों  से  भी  समय-समय  पर  पानी  की  जांच  की  जाती  है  जिसे  वर्षा  ऋतु  के
 दौरान  बढ़ा  दिया  जाता  है  !

 उपर्युक्त  भाग  से  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  महीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  प्राकृतिक  चिकित्सा  संश्यान  शो  शाखाएं  स्थाणित  करने  का  प्रस्ताव

 4936.  श्री  प्रतापराब  बी०  भोसले  :  क्या  स्वास्थ्य  प्रौर  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  प्राकतिक  चिकित्सा  संस्थान  पुणे  की  शाखायें  देश
 के  अन्य  भागों  में  भी  खोलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  से

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचा  राधोन  नहीं  है  ।

 पर्याधरण  को  अच्छा  बनाये  रखने  के  लिये  कम  लागत  को  योजता

 4937.  भ्रो  प्रतापशाव  थी०  भोसले  :  क्‍या  पर्यावरण  प्रौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  खर्चीली  तकनीकी  भ्रक्रिया  अपनाये  बिना  भी  देश  में  पर्यावरण  को  अच्छा  बनाये
 रखने  के  लिए  कम  लागत  की  योजनाओं  को  प्रारम्भ  किये  जाने  को  पर्याप्त  गंजाइश

 यदि  तो  उसका  उपयोग  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का

 विचार

 की
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 नमन  नमन  नन+++++>++3++  मनन  ननन+ना  मा मनन

 क्य  सरकार  का  विचार  प्रयविरण  को  अछ्छा  बनाये  रखने  की  कम  लागत  की

 योजनाओं  में  जनता  का  भी  सहयोग  प्राप्त  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रों  जियाउर्रहभान  :  हां  :

 सरकार  द्वारा  विभिन्न  कार्यत्रमों  में  जर्चीली  तकनीकी  प्रक्रियाओं  क ेबिना  कम  लागत
 की  पर्यावरणीय  पनरुद्धार  स्कीमों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  भू-संरक्षण  और  जलसंभरों  की  सुरक्षा

 (2)  वायो-गैस  जैसे  ऊर्जा  के  वैकल्पिक  सोत

 (3)  अपशिष्टों  से  संसाधनों  की  पुनर्प्राप्ति

 (4)  जल  शुद्धीफरण

 (5)  बनरोपण  के  लिए  वृक्ष  पोधों  का  सामूहिक  रूप  से  बहुगुणीकरण  ।

 ओर  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  की  गंगा  कार्य  परती  भूमि
 पारि  विकास  शिविर  ओऔर  क्षेत्रीय  कार्यवाही  कार्यक्रमों  जैसी  पर्यावरणीय  पुनरुद्धार  स्क्रीमों  में  व्यापक
 जन  भागीदारी  शामिल  है  ।

 क्षेत्रीय  नेत्र-चिकित्सा  संस्थान  का  मध्य  प्रदेश  से  स्थानान्‍्तरण

 4938.  थओ  प्रतापराव  बो०  भोसले  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार
 का

 क्षेत्रीय  नेत्र  चिकित्सा  संत्थान  को  मध्य  प्रदेश  से  किसी  अन्य  राज्य
 में  स्थानान्तरित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  जी
 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 *

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्तमों  के  कार्यालयों  का  अस्यत्र  ले  जाया  जाना

 4939.  भी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  शहरो  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे $

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  कई  उपक्रमों  के  कार्यालयों  को  दिल्‍ली  से  राष्ट्रीय
 राजघानोी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आने  वाले  शहरों  में  ले  जाने  की  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  के  अस्सगंत  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  भौर
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 राजधानी  में  भीड़भाड़  कम  करने  के  लिए  सरकारी  काय  लियों/सरकारो  क्षेत्र  के उपक्षमों

 के  कार्यालयों  को  अन्यश्न  ले  जाये  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलदीर  :  से  दिल्ली  को

 भाड़  से  मुफ्त  करने  के  उद्देश्य  दिल्ली  में  स्थित  कुछ  सावंजनिक  क्षेत्र  सरकारी

 कार्यालयों  को  पृ्णंतः  या  आंशिक  रूप  से  ह्थानान्तरित  करने  का  निर्णय  लिया  मया  जिसके
 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  सम्पदा  निदेशालय  ने  उन्हें  नोटिस  जारी  किए  हैं  तथा  यथा

 मी  अब

 समय  पर  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाएगी  ।
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 डी०  ए०  दु  भ्रबाऊ  अपप्रेडिग  आफ  फर्लेट्सਂ  शोर्षक  से  समाचार

 4940.  क्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  2।  1989  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  दिल्ली

 डिवलेपमेंट  अथारिटी  टू  अलाऊ  अपग्रे  डिग आफ  फ़लेट्सਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर

 आकर्षित  किया  गया

 )  यदि  तो  एम०  आई०  जी  से  एफ०  11  और
 में  बदलने  के  लिए  क्‍या  प्रक्रिया  अपनामे  का  विचार

 एफ०  [  और  111)”  में  आवंटन  के  लिए  फ्लैट कब  तक
 तैयार  हो  जायेंगे  और  क्‍या  कोई  अप्रैल  अथवा  1989  में  परिवर्तन  करा  सकता  है

 फ्लैट  की  भनुभानित  लागत  कितनी  है  तथा  इसकी  बनावट  कंसी

 क्‍या  इस  योजना  में  किराया  खरीद  सुविधा  भरी  उपलब्ध  और

 यदि  तो  उस  समय-सारणी  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिसके  अन्तगंत  भुगतान  किया

 जायेगा  ?

 शहूरो  विकास  संत्राज्षय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  :  हां  ।

 मध्यम  आप  भ्रग्ं  से  वित्त  पोषित  योजना-(श्र  अथवा  स्वः  वित्त  पोषित
 में  प्ररिवर्तत  की  अनुभति  मूल  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  और  प्रोसोर्सिग  शुल्क

 तथा  ब्याज  प्रभ्ारों  आदि  संहित  पंजीयन  की  राशि  में  अन्तर  जमा  करने  की  शर्त  पर  दी  जाती

 30-9-88  की  श्थिति  के  दिल्‍ली  जिकास  प्राधिकरण  की  विभिन्न  प्रकार  की
 वित्त  पोषित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  निर्माणाधीन  फ्लटों  की  संखझया  9715  ये  सभी  मकान

 1990  तक  पूर्ण  होने  बिल  पोषित  योजना  के  और  फ्लैटों  का  निर्भाण  आरम्भ  करने
 के  लिए  भूमि  का  पता  लगाने  के  लिए  दिल्‍ली  विकाप्त  प्राधिकरण  में  प्रयास  किये  जा  हैं  ।
 आशा  है  कि  वित्त  पोषित  योजना-५|  के  पंजीकृत  व्यक्तियों  सहित  सभी  पंजीकृत  व्यक्तियों  को

 1994  तक  मकान  उपलब्ध  करा  दिये  जायेंगे  ।

 दक्षिणी  उत्तरी/पश्चिमी  दिल्ली  ओर  पूर्वी  दिल्ली  में  सम्भावित  लागत  कुर्सी
 क्षेत्रफल  का  लगभग  3000  2950  रुपये  और  2900  रुपये  प्रति  ब्ग  मीटर

 इसमें  स्कूटर/कार  गंराज  की  लागत  शामिल  नहीं  है  ।  श्रम  आदि  की  लागत  में  भौर

 बृद्धि  अतिरिक्त  होगी  ।

 नहीं  ।

 किसी  व्यक्ति  की  स्वः  वित्त  पोषित  योजना  का  फ्लैट  नियतित  किये  जाने  के  पश्चात  उसे
 निम्नलिशित  अनुसूची  के  अनुप्तार  अनुमानित  लागत  का  भुगतान  करने  के  लिये  कहा  आयेगा  :---

 (1)  25%  आवंटन  नियतन  पर  जमा  रूप  में  जमा  को  गई  राति

 (2)  20%  6  माह  के  पश्चात

 (3)  25%  माह  के  पश्चात
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 (4)  20%  बगले  6  माह  के  पश्चात

 (5)  10%  कब्जा  लेते  समय  ।  मांग  तथा  आवंटन  पत्रों  में  वह  निर्धारित  तारीखें  दी  गई

 होती  हैं  जब  तक  उपयुक्त  वर्णित  प्रथम  चार  किस्‍्तों  के  सम्बन्ध  में  भुगतान  करना

 होता  अन्तिम  विक्रय  लागत  के  आधार  पर  एक  नया  मांग-पत्र  अलग  से  जारी
 किया  जाता  है  ।

 आन्प्र  प्रदेश  में  बम  क्षेत्र

 4941.  श्री  सोड़े  कया  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवोनतम  उपग्रह  सर्वेक्षण  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  आन्प्न  प्रदेश  में  कुल
 क्षेत्र  कितना

 राज्य  में  बनरोपण  का  विस्तार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 इस  प्रयोजन  हेतु  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार
 ।

 पर्यावरण  और  बम  मंत्री  जियाउरहमाल  :  उपग्रह  प्रतिविमस्थिकी  का
 प्रयोग  करके  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  के  अनुसार  वर्ष  1981-83  में  आर्ध्र
 प्रदेश  में  कुल  बन  क्षत्र  50,194  वर्ग  किलोमीटर  था  जो  कि  राज्य  में  कुल  भौगोलिक  क्षेत्र  का
 18.13%  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  वृक्षावरण  क्षेत्र  में  बुद्धि  करने  के  लिए  विभिन्‍न  केन्द्रीय

 राज्य  क्षेत्र  की  वनरोपण  की  स्क्रीमें  कार्यान्वित  की  जा  रही  राज्य  में  कनाडा  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  एजेंसी  की  वित्तीय  सहायता  से  एक  विदेशी  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिको
 परियोजना  भी  कार्यान्वित  की  जा  रही  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  के दौरान

 कुल  5.82  लाख  हेक्टेयर  क्षंत्र  में  बन  लथाए  गए  हैं  ।

 1989-90  के  लिए  आमन्ध्र  प्रदेश  सहित  राज्यवार  वित्तीय  आवंटन  को  अन्तिम  रूप

 दिया  जाना  है  ।

 के  वाल्व  का  विकास

 4942.  क्री  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  कया  स्वास्थ्य  क्षौर  परियार  कल्याण  अंत्रो  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  11  वर्षों  के  अनुसंधान  और  विकास  कार्यों  के बाद  एक  का  वाल्य
 विकसित  किया  गया  और

 )  यदि  तो  तस्‍्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्ष्प  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  (१)
 हां  ।

 प्रोस्येटिक  बाल्थ  के  विकास  पर  एक  अनुसंधान  कार्य  कर  रहा  डा०  एम०
 एस०  श्री  '

 आयुविश्ञान  त्रिवेन्द्रम  ने  यह  वाल्व  तैयार
 किया  है  और  इसका  भेड़ों  ओर  मनुष्यों  पर  सफलतापूर्वक  परीक्षण  किया  यह  एक  डिस्क  वाल्य
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 ae  है जो wore शोले area के समान है  नमन  मम»  मम  मनन  देज्ञ में  प्रतिस्थापन  मम  मनन  नमन  मनम++न-नकन  मनन  ममननन  नम  कम»  नमक  ना  ना  मनन  ++>  मनन  न

 है  जो  बजाक  शोले  वाल्व  के  समान  है  जिसका  हमारे  देज्ञ  में  प्रतिस्थापन  के  लिए  आमतौर  पर

 भायात  किया  जाता

 केवल  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  पोजना  के  लिए  ही  प्रयोगशाला

 4943,  भी  राम  पूजन  पटेल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  पअंच्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 गया  खरीदी  गई  दवाहयों  की  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की

 अपनी  कोई  प्रयोगशाला  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  केन्द्रीय  सरक।र  स्वास्थ्य  योजना  के  लिए  एक  विशेष  प्रयोगशाला

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरीज  खापई )  :

 नहीं  ।

 से  फामू लरी  में  शामिल  सभी  एलोपैथिक  ओषधियां  चिकित्सा  सामग्री  भण्डार
 से  प्राप्त  की  जाती  हैं  जो  कि  शत-प्रतिशत  पूर्व  परीक्षित  एलोप॑थिक  औषधें  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।
 भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  और  होस्पोपैथी  की  ऐसी  भौषधें  जो  फामूं  ली  में  शामिल  इंडियन
 मेडिसिन  फार्मास्यूटिकल  कारपोरेशन  लिमिटेड  सरकार  का  तथा  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  रजिस्टड़  फर्मों  से  प्राप्त  की  जाती  आयुर्वेदिक  भौर  यूनानी  ओषधों
 की  गुणवत्ता  की  जांच  के  लिए  आर्गेनोलिप्टिक  विधि  अपनाई  जाती  है  जबकि  द्वोम्योप॑धिक
 ओषधियों  का  परीक्षण  उनकी  आपूर्ति  को  स्वीकार  करने  से  पहले  होम्योपैधिक  भेषज  संहिता
 प्रयोगशाला  गाजियाबाद  में  कराया  जाता  है  ।

 केण्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  की  प्रयोगशालाएं  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहों  है  ।

 सरकार  श्वास्थ्य  योजना  के  फार्बासिस्टों  द्वारा  भूल  हड़ताल  ओर
 धरने  का  नोटिस

 4944.  भी  राम  पूजन  पटेल  :  कया  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कक्ष्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  फार्मासिस्ट्स  एसोसिएशन  आफ

 इंडिया  से  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उन्होंने  अपनी  मांगें  पूरी  न  होने  के  विरोध  में  भूख  हड़ताल
 करने  और  घरना  देने  का  इरादा  व्यक्त  किया  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  घरनों  से  बचने  तथा  फार्मासिस्टों  की  मांगों  को  पूरा  करते
 के  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्थाण  मंत्रालय  में  राज्य  मांज्ो  सरोज  :
 ओर  हां  ।  उनकी  मांधों  पर  संबंधित  मजालयों/बिभागों  के  साथ  परामर्श  करके  विचार
 किया  जा  रहा
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 केकोय  लोक  निर्माण  विभाग  पृछताक  कार्यालय  द्वारा  शिकायतों  के  समाधात
 में  विलस्थ  किया  जाना

 4945.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  दिनांक  13  1980  के  ज्ञापन  संख्या
 आई०  के  अनुसार  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यालय

 को  प्राप्त  शिकायतों  के  समाधान  के  लिये  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  और  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 नवम्बर  और  1988  के  दौरान  के०  लो०  नि०  वि०  के  बसन्‍्त  बिहार
 कम्प्जेक्स  स्थित  पूछताछ  कार्यालय  में  कितनी  शिकायत  दर्ज  की  गई  और  उनका  समाधान  करने  में
 कितना  समय  ७

 |  1988  और  1  1988  को  दर्ज  उन  शिकायतों  की  संक्ष्या
 कितनी  जिन  पर  पूछताछ  कार्यालय  ते  20  1988  के  बाद  कार्यवाही

 सम्बद्ध  विभिन्‍न  अधिकारियों  को  शिकायतों  पर  कार्यबाही  करमे  में  बिलम्ब  किये
 जाने  और  शिकायत-पुस्तिकाओं  में  झूठे  हस्ताक्षर  दिखाकर  शिकायतों  पर  कार्यवाही  किये  जाने  के
 बारे  में  कितने  भभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  भौर

 सम्बद्ध  जूनियर  इंजीनिय  रों/सहायक  इंजीनियरों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 शहरी  विकास  मंत्राल  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 नह

 दिनांक  दर्ज  की  गई  शिकायतों  उनमें  से  20-  2-8 8
 की  संदया  के  बाद  निपटाई  गई

 शिकायतों  की  संक्ष्या

 1-1  [-88  8  21  2

 1-12-8 8  26  1

 शिकायतों  को  बिल  ब  से  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  चार  अभ्यावेदन  तथा  करमंचारियों
 को  नोट  बुक  में  जाली  हस्ताक्षरों  के  सम्बन्ध  में  एक  अभ्यावेदन  अआप्त  हुआ  था  ।

 किसी  कनिष्ठ  इंजीनियर  या  सहायक  इंजीनियर  को  दोषी  नहीं  पाया  गया

 इसलिये  उनके  विरुद्ध  कारंगाई  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठा  ।
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 विवरण

 शिकायतों  की  दूर  की  गई  शिकायतों
 की  संख्या  अभी  भी  लंबित

 कुल  सं्या  चार  दिन  4-10  10-20  20-30  एक  पड़ी  शिकायतों
 केभीतर  दिनों  दिनों  दिनोंमें  माहसे  की संख्या

 में  में  मधिक
 समय में

 88  686  627  27  21  8  2

 88
 688  6433  ४  3  ?  -

 643  2  13  9  लि  9

 ओषध्ीय  पोधे

 4946.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बागवानी  फार्मों  तथा  वनों  में  औषधीय  पोधष्च  उगाने  की  अ्रावश्यकता

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 रु
 राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  दिशा  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  गई  कार्यवाही  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रो  जियाउरंहमान  ओर  केन्द्र
 सरकार  ने  बालू  वर्ष  से  लघु  वन्य  उत्पादों  को  उगाने  के  जिनमें  औषधीय  पोधे  भी  शामिल

 एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  परियोजना  शुरू  की  जिसके  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  को  सम्पूर्ण  वित्तीय

 सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  जिसकी  अधिकतम  धनराशि  ]0,000  रुपए  प्रति  हैक्टेयर
 होगी  ।

 औषधीय  पौधों  की  खेती  हेतु  राज्य-व/र  कितनी  राशि  दी  गई  और

 भौर  उक्त  परियोजना  के  अन्तगंत  प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  राज्यवार
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 न्‍  संक्या. राज्य  का  नाम  वर्ष 1988-89 के दौरान दी
 ऋरम  राज्य  का  नाम  वर्ष  गई  के  दौरान  दी

 गई धनराशि __ ७+ ्ृ ृुू"_॒[क्‍उरृ् री रररररररऋ ऋऋऋऋऋ फऋफऋुऋफऋहऋुूुूु#&£ःः् 2 3 रुपयों असम 2. कर्नाटक 3. केरल 0.20 4. मेघलय 32.70 234
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 1  2  3

 5.  नागालंण्ड  10.00

 6.  उड़ीसा  20.625

 7.  राजस्थान  5.00

 8.  त्रिपुरा  1.80

 9.  पश्चिम  बंगाल  12.65

 100.915

 हाहरो  उपभतेक्‍्ता  सहुकारों  स्टोर

 4947.  भरी  हरिहर  सोरन  :  क्या  लाख  ओर  नागरिक  पूर्ति  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  शहरी  उपभोक्ता  सहकारी  स्टोरों  की  स्थापना करने  का  अनुरोध  किया  है  ओर  उन्हें  इस  प्रयोजनार्थ  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया |

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  सरकार  से  हस  संबंध  में  प्राप्त  प्रस्तावों
 का  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 इस  प्रयोजन  के  लिए  उक्त  अब्धि  के  दौरान  उड़ीसा  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता
 प्रदान  की  गई  ?  है

 खाद्य  ओर
 नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  डो०  एल०  :  भारत

 कार  शहरो  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्‍ता  सहकारी  समित्तियों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजि  ते
 के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  यह  अनुपूरक  स्वरूप  की  होती  हैंतथा  रा  का राज्य  क्षेत्रों

 को
 परियोजना  के  आधार  पर  निमुक्‍त  को  जाती  योजना  क  अन्तगगंत  निधि

 निमु  शत करने  से  पूर्व  एक  छानबीन  समिति  द्वारा  भ्रस्ताव  को  जांच  की  जाती  है  ।  रे

 ओर  विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  को  एक  बहु-विभांगी  8  छोटी शााएं  खोलने  तथा  एक  थोक  सोसाइटी  की  पुनः  स्थापना  के  लिए  11.93  लाख  रपये  का  की
 प्रदान  की  गई  है  ।

 रु

 गांबों  में  इंधन  लकड़ो  के  लिए  बक्षारोपण
 4948.  भ्रो  हरिहर  सोरन  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  केंद्रीय  सरकार  ने  वि  भिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  गांवों  में  इंघन  लकड़ी  के

 पुझारोपण
 कार्यक्रम  को  लागू  करने  हेतु  सातवीं  योजना  के  प्रथम  भार  ब्षों  में  की  पई  का्यद्राही कोई  समीक्षा  की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  का  कार्य है  ते  ।  ज  गी  र्य॑  निद  ५
 इन  राज्यों  में  ईंधन  हेतु  लकड़ी  की  अनुमानित  मांग  कितनी  है  ?

 इन  कसा  और

 मंत्री  |  वि  :
 अं पर्यावरण  भौर  बन  मंत्री  छ्षियाउरंहमान  अंसारी  )  :

 जी  ।  बष  1983-86  से
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 1978-89  9  तक  के  दौरान  प्रामीण  ईंधन  लकड़ी  के  वृक्ष  उगाने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  परियोजना

 की  समीक्षा  की  गई  है  ।

 उक्त  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1985-86  से  1987-88  तक के  दोरान  राज्यवार
 कार्य-निष्पादन  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है

 योजना  आयोग  द्वारा  गठित  इंघन  लकड़ी  अध्ययन  समिति  ने  1982  में  अनुमान
 लगाया  था  कि  देश  के  सभी  राज्यों  में  इंधत  लकड़ी  की  कुल  मांग  लगभग  133  मिलियन  मोट्रिक
 टन  प्रति  वर्ष  ऊर्जा  सलाहकार  बोर्ड  के  अनुसार  2004-05  वर्षों  में  इंघन  लकड़ी  की  कुल  मांग
 लगभग  300  मिलियन  मीट्रिक  टन  होगी  ।

 विवरण

 वर्ष  1985-86  से|  1987-88  के  बोरान  प्रामोथ  इंघन  लकड़ी  दक्षारोपण
 परियोजना  के  अन्तर्गत  कार्य  लिव्यादम

 ऋ०स॑  राज्य/धंष  शासित  क्षेत्र
 जः  ~  —

 वास्तविक  .
 Ro

 _

 लक्ष्य  उपलब्धि  परिव्यय  व्यय

 I  2  3  4  5  6

 1,  आंध्र  प्रदेश  12780  9169  714.00  578.71

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  845  785  25.77  17.00

 3.  असम  13800  13800  722.80  680.69

 4.  बिहार  27125  27125  994.00  940.00

 5.  गोभा  1210  1210  41.28  30.02

 6.  गुजरात  9500  7598  567.34  484.73

 7.  हरियाणा  7750  6150  386.83  371.22

 8.  हिमाचल  प्रदेश  11884  10671  611.10  496.02

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  3617  3579  147.04  132.32

 10.  कर्ताटक  8040  7452  660.70  531.46

 11.  केरल  ‘  13184  5262  560.00  186.48

 12.  मध्य  प्रदेश  19780  19133  994.78  852.89

 13.  महाराष्ट्र  1026  1234  289.32  168.02

 14.  मणिपुर  7975  8020  300.51  298.04

 15.  भेभालय  4773  4826  400.06  264.,08
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 निकल  कक  मिजोरम  नारा ७एशनशणनणनणनणनशशशआआआशआशआआशआआआशशशशणशशशनणणणशशशशशशननननशशशशशशशशाक

 मिजोरम  337.30  329.66

 17.  नागालैंड  19380  19330  485.00  465.95

 18.  उड़ीसा  24153  20209  852.03  721.26

 19,  पंजाब  15285  15289  880.00  803.26

 20.  राजस्थान  20200  20200  683.14  683.14

 21.  सिक्किस  2650  3050  150.55  95.59

 22.  तमिलनाडु  12912  11402  509.99  373.60

 23.  त्रिपुरा  7900  7889  250...0  250.05

 24.  उत्तर  प्रदेश  17656  17660  1140°9¢ 6  1095.80

 25.  पश्चिमी  बंगाल  3600  3596  167.65  155.40

 26.  दिल्‍ली  995  4  43.33  31.72

 योग  280206  257729  12915.48  11037.11
 करम»«ममम-म  मनन भी  पन्ना  न  नमन  मन  न  नमन»  नमन  नमन  नमन  नमन  नमन  स्वास्थ्य  ओर  «मनन

 *केन्द्र  और  राज्य  दोनों  का  हिस्सा  शामिल  है  |

 आयोडोस  को  कसो  दूर  करना

 4949.  भी  संयद  शाहब्रद्रोत  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याल  मंत्रों  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 समग्र  रूप  से  जनसंद्या  आयोडीन  की  कमी  की  कितनी  घटनाएं  हुई
 कया  सारे  देश  में  आयोडीन-युक्त  नमक  उपलब्ध  कराया  गया

 कया  समस्या  से  निपटने  के  लिए  आयोडीन-युक्त  तेल  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 क्या  निर्धारित  सःय-सीमा  के  अन्तग्गंत  आयोडीन  की  कमी  |  दूर  करने  और  इस  पर

 नियन्त्रण  पाने  के  किए  कोई  अन्य  कदम  उठाए  जायेंगे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  (%१)  देश
 में  किये  गये  नमूना  सर्वेक्षणों  क ेआधार  पर  अनुमान  है  कि  1730  लाक्य  लोग  आयोडीन  कीं  कमी
 से  ग्रस्त  होने  वाले  जाने-पहनाने  क्षंत्रों  में  रह  रहे  हैं  जिनमें  से  लगभग  430  लाख  लोगों  का
 आयोडीन  की  कमी  से  होने  वाले  विभिन्‍न  प्रकार  के  विकारों  से  प्रसत  होने  का  अनुमान  है  |

 जम्मू  व  हिमाचल  उत्तर
 अरुभाचल  और  मणिपुर  राज्य

 कारों  जिन्होंने  अपने  समस्त  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  आयोडीकृत  न  किये  गये  नमक  की  बिक्री

 और  बितरण  पर  प्रतिबंध  लगाया  खाने  के  प्रयोजनों  के  लिए  केवल  भआायोडीकृत  नमक  की  आपूर्ति

 2837



 लिबित  उत्तर  5  ७७
 ध्_््म्ग्ण्णणणण्रणणण

 की  जा  रही  पश्चिम  भऔर  गुगरात  राज्यों  सरकारों  को  जिन्होंने
 अपने  कुछ  जिलों  में  आयोडीकृुत  न  किए  गए  नमक  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  आयोडीकृत
 नमक  की  आपूर्ति  की  जा  रही  इसके  अलवा  देश  में  अन्य  क्षेत्रों  को  जिन्हें  अधिसूचित  नहीं
 किया  गया  आयोडीकृत  नमक  दिया  जा  रहा  1988-89  के  दौरान  भायोडीकृत  नस्रक  के

 22.00  लाख  टन  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  1988  से  1929  तक  की  अवधि  के  दौरान

 17.10  लाख  टन  नमक  का  उत्पादन  किया  गया  है  ।

 नही  ।

 आयोडीकत  नमक  का  सेवन  गलएण्ड  और  आयोडीन  की  कमी  से  होने  वाले  अन्य
 विकारों  के  नियन्त्रण  के  लिए  सरल  और  सबसे  सस्ता  तरीका  इस  समस्या  की  व्यापकता  को

 देखते  हुए  भारत  सरकार
 ने  देश  में  खाने  के  समस्त  नमक  का  क्रमिक  रूप  से  ब"पक  आयोडीकरण

 करने  की  एक  योजना  शुरू  को  है  जो  1992  तक  पूरी  होगी  ।

 रोगों  का  उन्मूलन

 4950.  थी  मुह्लापलली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिधार  .  कल्याण  मंत्रों  मह  बताने
 की  कुथा  करेंगे  कि

 उन  बीमारियों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  इस  बीच  देश  से  पूर्णतया  समाप्त  कर  दिया
 गया

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  चेचक़  का  कोई  मामला  प्रकाश  में  आया
 भर

 पा  है

 स्वास्थ्य  मौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  (१)
 चेचक  का  देश  से  पूर्ण  उन्‍्भूलन  या  ज

 जी

 यह्‌  प्रएन  नहीं  उठता  ।

 4
 |  |  ज्फ

 दिलों  विकास  प्राधिकरण  हारा  जिकलांग  व्यक्तियों  फो  दुरानों  का  आवंटन

 श्री  राम  रतन  राम  :  क्या  शहरी  विकास  मस्ती  बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 बिकलांग  व्यक्तियों  को  दुकानों  का  आवंटन  के  बारे  में  30  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 3526  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 95  आवेदकों  में  से  उन  विवलांग  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  दुकानें  आवंटित

 की  गई  हैं  और  आवंटन  के  लिए  किस  तारीख  को  ड्रा  निकाला  गया  और

 इस  मामले  में  यदि  कोई  विलम्ब  हुआ  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 दाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्प  मम्त्री  दलबीर  :  सर्वश्री

 1.  अमर  सिह

 2.  रणबीर  सिंह
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 3.  गंगा  दत्त  एर्मा

 4.  रघुवीर  सिंह

 5.  कंवर  सिंह

 इन  व्यक्तियों  को  दिल्ली  के  उप-राज्यपाल  द्वारा  अनुकम्पा  आधार  पर  स्टाल/दुब्नों  का
 आवंटन  किया  गया  है  क्योंकि  कोई  लाटरी  नहीं  निकाली  गई  थीं  ।

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  क ेलिए  आरक्षित  कोटा  पहले  हो  समाप्त  हो
 गया  इसलिए  अनुकम्पा  के  आधार  पर  वुकानों  के  आवंटनाथें  सभी  आवेदन  पत्रों  की  जांच  की
 जानी

 साजूंर  मशिवाधाद  में  घोड़ी  कामगारों  के  लिए
 अस्पताल

 4952.  श्री  जायनल  अधेदिन  :  कया  भ्रस्न  भन्‍्त्री  साजूर  मुशिदाबाद
 में  बीड़ी  मजदूरों  के  लिए  अस्पताल  के  बारे  में  15  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  सं्या  2710
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उपरोक्त  अस्पताल  की  आधारशिला  रख  दी  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्‍या

 भूमि  के  अजे॑न  मूल्य  समेत  इस  अस्पताल  के  निर्माण  पर  अनुमानतः  कितनी  धनराशि
 खर्च  और

 इस  हेतु  सरकार  द्वारा  कितना  भू-क्षेत्र  अजित  किया  जाएगा  ?

 अम  सन्‍्त्रालय  में  उप-संत्रो  तथा  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  उप-मंत्रो  राधा  किशन
 :  हां  ।  साजूर  मोरे  में  8-८-1986  को  भाधारशिल्रा  रख  दी  गई  थी  ।

 ओर  अस्पताल  के  या  भूमि  के  अधिग्रहण  लागत  के  लिए  अनुमान
 तैयार  नहीं  किए  गये  है  क्‍योंकि  अनुमान  के  आधार  के  लिए  विस्तृत  सर्वेक्षण  और  आंकड़े  अपेक्षित

 हैं  जो  कि  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सोयाधोम  के  तेल  का  कारखाना

 4953.  डा०  बी०  एल०  शोलेहा  :  क्‍या  क्ाष्य  ओर  तागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  सोयाबीन  के  तेल  के  प्रसंस्करण  और  शोधत  के  लिए  कोई  १रियोजना  तैयार
 की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्‍या

 उक्त  परियोजना  कहां  स्थापित  की  जाएगी  और  इस  पर  कितना  पूंजी-निवेश  किया

 इस  परिष्कृत  तेल  की  बिक्री  किस  एजेन्सी  के  माध्यम  से  को  और

 न्‍
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 यह  हरियोजना  कब  तक  कार्यान्यत  किए  जाने  की  संभाव  बना  है  7?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  उप  भन्‍्त्री  डो०  एल०  :  से  (F)
 देश  में  निजी  तथा  सरकारी  क्षंत्रों  मे ंसोयाबीन  तेल  के  संसाधन  तथा  परिष्करण  के  लिए  बहुत-सी
 परियोजनाएं  तैयार  की  गई  इन  परियोजनाओं  में  से  अधिकांश  परिष्कत  सोयाबीन

 चूर्ण  और  खाद्य  मोया  आटे  के  उत्पादन  से  सम्बन्ध  रखतो  कुछ  परियोजनाओं  में  सोयाबीन

 टेक्सच  राइल्‍ड  सोय"बीन  प्रोटीन  और  सोया  दुग्ध  भादि  भी  तैयार  किया  जाता  इनमें
 से  परियोजनाएं  मध्य  प्रदेश  में  स्थित  हैं  ।

 सार्वजनिक  क्षत्र  के  उपक्रम  हिन्दुस्तान  बेजीटेबल  आयल्स  कार्पोरेशन  द्वारा  भी  एक
 जना  तैयार  की  गई  है  तथा  उत्तर  प्रदेश  +  परिष्कत  सोयाबीन  सोया  खाद्य  श्रेणी  का
 सोया  टेक्सच रा  इल्‍्ह  सोया  सोया  दाल  और  सोया  दुरध  तैयार  करने  के  सोया  ।
 बींन  के  रूप  में  45,000  मी०  टन  की  वा्षिक  क्षमता  वाले  एक  सोयाबीन  संस्थान  एकक  की
 पना  के  लिए  आशय.पत्र  जारी  किया  गया  इस  परियोजना  का  पूंजीगत  परिथ्यय  लगभग  7
 करोड़  रु०  है  ।  यह  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  की  गई  है  ।

 खाद्य  तेलों  का  स्टाक  करने  के  लिए  भष्डारण  सुविधा
 4954.  डा०  बी०  एल०  ह्लेश  :  क्‍या  लाश  और  नागरिक  पूति  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  देश  के  खाद्य  तेलों  का  स्टाक  करने  के  लिए  पर्याप्त  भंडारण  सुविधाएं  उपलब्ध
 नहीं  हैं  ओर  कभी-कमी  व्यापारियों  अथवा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  इसे  उठाने  में  असमर्थ
 होने  के  कारण  यह  नष्ट  हो  जाता  और

 यदि  तो  इस  स्थित  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 जाद्य  ओर  नागरिक  पू्ति  भन्‍्त्रासय  में  उप-सन्त्रो  ढो०  एल०  :  भौर
 आयातित  खाद्य  तेजों  के  लिए  उनकी  मात्रिक  आवक  तथा  आवंटनों  के  अनुरूप  पर्याप्त  भण्हारण

 एं  मौजूद  लंबे  समय  तक  भण्डारण  से  कभी-कभी  तेलों  की  विशिष्टताओं/विशिष्टियों  पर
 प्रभाव  पड़ता  जिन्हें  आवश्यक  संसाधन  के  बाद  उपभोग  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ।

 मेडिकल  कालेजों  के  लिए  स्वीकृति  देने  संबंधी  महाराष्ट्र  सरकार  का  सुझाव

 4955,  श्री  प्रकाश  बी  ०  पाटिल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिचार  कल्याण  सन्त्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  भारत  में  बिना  अनुदान  आधार  पर  गंर-सरकारी
 मेडिकल  संस्थानों  को  स्वीकृति  देता

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्यों  से  कितने
 पत्र  प्राप्त हुए  हैं  ओर  निर्णयाधीन  पड़े

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने
 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  सुझाव  दिया  है  और  यदि

 तो  तत्सम्धन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  का  अनुरोध  मान  लिया  गया  और  यदि  नहीं  तो  उस

 पर  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?
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 स्वास्थ्य  प्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  ओर
 भारत  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  अहूता  प्राप्त  चिकित्सकों  की  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्धता

 को  देखते  हुए  नये  मेडिकल  कालेज  खोलमे  की  अनुमति  न  दी  कोई  प्राइबेट  मेडिकल  संस्थान

 खोलने  की  अनुमति  के  लिए  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विज्ञान  परिषद  मान्यता  प्राप्त  डिग्री  देने  के  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्‍न  मेडिकल  कालेजों  को  उनमें

 उपत्ब्ध  सुविधाओं  के  निरीक्षण  करने  के  बाद  मान्यता  देती  है  ।

 राष्ट्र  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  सूचित  किया  है  कि  राज्य  सरकार  मेडिकल
 कालेज  शुरू  करने  के  लिए  निजी  सस्यानों  से  प्राप्त  अनुरोधों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ

 समिति  नियुत्रित  की  है  ।

 इस  विषय  में  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  विशेष  अनुरोध  नहीं  किया  गया

 भारतीय  आयुरविज्ञान  परिषद  1986  के  प्रस्ताबित  संशोधन  के  प्रावधानों

 जो  संसद  की  एक  संयुक्त  चयन  समिति  के  सामने  रखे  गये  के  अनुसार  कोई  भी  मेडिकल  कालेज

 भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  ओर  केन्द्र  सरकार  के  पूर्व  अनुमोदन  के  बिता  नहीं  खोला  जामा

 महाराष्ट्र  में  एड्स  परोक्षण  केसा  खोलना

 4956.  श्री  प्रकाश  बो०  पाठिल  ;  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  के  रोगियों  का  पता  लगाने  के  लिए  महाराष्ट्र  विशेष  रूप  से  बम्बई

 कितने  केन्द्र  खोले  गये  हैं  ?

 स्वास्म्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  इस  समय

 महाराष्ट्र  में  एक  रेफरल  केन्द्र  सहित  6  निगरानी  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इनमें  से  3  केन्द्र  बम्बई
 2  पुणे  में  और  एक  नागपुर  में  ।

 राज्य  सरकार  भी  रक्‍्तदाताओं  की  स्क्रोनिंग  के  लिए  निम्नलिखित  अतिरिक्त  केन्द्र  खोल

 रही

 बम्बई  :  एल०  टी०  एम०  जीं०  मेडिकल  कालेज

 जे०  जे०  भस्पताल

 नायर  अस्पताल

 हेफकिन  संस्थान

 टाटा  मेमोरियल  अस्पताल

 कपूर  अस्पताल

 राजाबाड़ी  अस्पताल

 रेडक्रास

 पश्चिम  बिहार  में  अनधिकृत  सिर्माण

 4957.  भ्ीमतो  प्रभावती  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पश्चिम  दिल्‍ली  के  सेक्टर-ए  में  कुछ
 प्लाटों  का  आवंटन  अब  तक  नहीं  किया  गया  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  समीप  के  प्लाट  धारकों  ने  उन  पर  दुकानों  का  निर्माण  अनधिकृत  रूप  से  कर

 हाहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  बलबीर  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ताप  बिश्युत  संयंत्रों  हारा  बायुमश्डल  में  हाइड्रो  काथंत  के  फंलने  को
 शोकने  के  उपाय

 49  58.  डा०  विग्विजय  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  संज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ताप  विद्युत  संयंत्रों  स ेअगले  दशक  में  वायुमंडल  में  कुल  कित्तनी  मात्रा  में  हाइड्रोकार्बन
 फैलने  की  सम्भावना

 हसके  परिणामस्वरूप  वायुमंडल  में  हाहइड्रोका्बंन  के  फैलने  की  सम्भावना  को  समाप्त
 करने  के  लिए  क्या  निवारक  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  उनमें  सुधार  किया  गया  और

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 पर्याधरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  ताप  विद्युत  संयंत्रों  से  बहुत
 कम  मात्रा  में  हा  इड्रोकाबंन  फैलेगा  ।

 हाइड्रोकार्बन  फैलने  से  अम्लीय  वर्षा  नहीं  होती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वस्त्र  का  उत्पादन  भोर  खपत

 4959.  भ्री  अनस्त  प्रसाद  सेठो  :  क्‍या  वस्त्र  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  कपड़ा  भिलों  द्वारा  कितने  प्रकार  के  और  कितनी
 मात्रा  में  वस्त्रों  का  उत्पादन  किया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  प्रकार  के  ओर  कितनी  मात्रा  में  वस्त्रों  का  निर्यात
 किया

 चाल  वर्ष  के  दौरान  अच्त्रों  की  खरीद  के  लिए  विदेशों  से  कितने  क्रयादेश  प्राप्त
 और  देश  में  वस्त्रों  को वाधिक  खपत  कितनी

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  सूती  और  रेयन  के  धायों  के  मूल्यों  की  स्थिति  क्‍या  रहो
 क्‍या  खुले  बाजार  में  वस्त्रों  के  मूल्यों  में  गिरावट  आई  भौर

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  कितनी  मिलों  ने  लाभ  अजित  किया

 वस्त्र  संज्री  तथा  स्वास्थ्य  ग्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  राम  लिदास  :  से
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रश्व  दी
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 परम्परागत  चिकित्सा  पद्धति  को  सुदृढ़  बनाता

 4960.  डा०  जो०  विजय  शामा  रा  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  एलोपैथिक  प्राइमरी  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की
 राज्यवार  संख्या  कितनो

 क्‍या  प्रत्येक  ग्रामीण  समुदाय  में  अपनी  आत्मनिरभर  एवं  सुस्थापित
 गत  उपचार  पद्तियां  हैं  जिन्हें  वहां  लोगों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  अपनाया  जाता  और  यदि

 तो  उन्हें  लिपिबद्ध  करने  ओर  उनका  मूल्थांकन  करने  के  लिए  यदि  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  तो
 उसका  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऐसी  परम्परागत  स्वास्थ्य  चिकित्सा  पद्धतियों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  कोई  कदम

 उठाए  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोम  :  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 इस  मंत्रालय  को  किसी  परम्परागत  उपचार  पद्धति  का  ज्ञान  नहीं  सियाय  इसके  कि

 बहुत  से  स्थानों  पर  जनजातियों  ओर  ग्रामीणों  को  कुछ  लोकवार्ता  पर  आधारित  दाबों  बारे  में
 जानकारी  सिद्ध  और  होम्योपंथी  अनुसंधान  परिषदों  द्वारा  लोकवार्ता  पर  आधारित  इन
 दावों  के  बारे  में  सूखथना  एकत्र  को  गई

 भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  को  स्वास्थ्य  परिच्र्या  पद्धति  के  रूप  में  विकसित  किया
 जा  रहा  है  और  पूरे  देश  में  इन  पद्धतियों  के  बहुत  से  अस्पताल  और  ओषधालय  कार्य  कर  रहे

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 देश  में  प्राथसिक  स्थास्थ्य  केसा  1989  को  स्थिति  के  अनुसार
 >'-+-+_.*>"अ>ननन»«>«मंननमनकन»«-नननकनन-मभनननक नमन  न  नमन  नमन  मनन  न  नी 55  ))ग):%_गवय_)  .  ने  ओं  )  3
 ऋ०सं०  राज्य  ऋ०्सं० राज्य  5  को  कार्यरत  1989  तक  1989  तक

 केन्द्रों  को  संख्या  योजना  की  संचयी
 के  उपलब्धियां

 1  2
 ७ऋ

 _
 4
 ऋ

 1.  आंध्र  प्रदेश  55  1283

 2.  अरुणाचल  प्रदेश
 0  डा  21

 3.  असम  237  200  437

 4.  बिहार  796  759  1555

 5.  गोवा  दमन  ब  द्वीव  15  4  19

 6.  गुअरात  310  358  668
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 1  2  3  4  °

 _  ७  163  ड  ड  ऋ  ऋ  ईयपफपखझह।खै)७)ण-फए

 7.  हरियाणा  117  43  304

 8.  हिमाचल  प्रदेश  123  43  259

 9.  जम्मू व  कश्मीर  365  266  259

 11:  कर्नाटक  365  266  712

 12.  केरल  680  354  1034

 13.  मध्य  प्रदेश  680  354  1539

 14.  महाराष्ट्र  31  0  51

 15.  मणिपुर  32  20  5।

 16.  मेघालय  32  24  56

 17.  मिजोरम  21  6  32

 18,  नागालैंड  484  6  27

 19.  उड़ीसा  484  305  789

 20.  पंजाब  448  150  598

 20.  राजस्थान  448  2  598

 22.  सिक्किम  436  2  20

 22.  तमिलनाडु  436  402  838

 23.  त्रिपुरा  32  1386  49

 25.  उत्तर  प्रदेश  1172  239  2555

 25.  पं०  बंगाल  14  239  18

 26,  पांडियेरी  6  4  13

 27.  अंडमान  व  निकोबार  6  7  0
 द्वीप  समूह

 28.  चण्हीगढ़  0  0  0

 29.  दादरा  व  नागर  हवेली  3  4

 30.  दिल्ली  8  0  8

 सक्षद्वीप  7  0  है

 योग
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 तर  बनने  औ  न  लीयली  न  ते  नल  विन  नभगभनगग  न  न  न  अत  ऑ+  न  >>.  ०

 फुलवबाड़ा  कादन  ममलल्‍्स  को  सल्लायता

 4961.  डा०  सी०  पो  ०  ठाकुर  :  क्या  बस्तर  मंत्रो  यह  बताने  को  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  फुन्नताड़ी  काटन  मिल्स  को  आ्थिक  दुष्ट  से  सक्षम  बनाने  का
 बिचार  और

 )  यदि  तो  इसके  लिए  सहावता  दो  गई  है/देने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  संत्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्री  राम  निवास  और
 मिलों  के  पुनरुद्धार  संबंधी  निर्णय  उनकी  अर्थ#मता  पर  तिभर  करती  है  जो  कि  नोडोय

 करण/भौद्योगिक  ब  वित्तीय  पुनर्तिर्माण  बोर्ड  के  समक्ष  प्रमाणित  की  जाती  नोढीय  अभिकरण
 द्वारा  फूलवारी  शरीफ  की  बिहार  कांटन  मिल  को  गैर-अ्थंक्षम  पाया  गया  इसलिए  नोडीय
 अभिकरण  ने  पुनर्स्थापन  पंकेज  नहीं  बनाया  है  ।

 भारतीय  रई  निगम  के  ध्रधिकारियों  के  विरद्ध  केखोीपय  जांच

 ब्यूरो  को  जांच

 962,  श्री  बी०  भ्ोनिषांस  प्रसाद  :
 थी  अतोश  चन्र  सिन्हा  :

 क्‍या  अस्त्न  प्ंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  वह  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  भारतीय  रुई
 निगम  लिमिटेड  द्वारा  दो  वर्ष  पहले  किये  गये  निर्यात  की  जांच  की  गई

 बया  इस  मामले  म  मंत्रालय  के  कुछ  उच्च  भाप्तरका  रियों  क ेआचरण  पर  सन्‍्देह  व्यवत
 किया  गया  है  तथा  उनकी  जाय  को  गई  भ॑

 ,
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निवारक  अथवा  दण्डात्मक  कार्यबाही  का  विचार है  ?

 वस्त्र  सत्रो  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  संत्रो  राम  निवास  :

 नहीं  ।

 हां  ।

 सरकार  ने  पहले  ही  एक  बिस्तृत  निर्यात  प्रक्रिया  निर्धारित  कर  दी  अगली  कार्रवाई

 इक्की०  बी८  द्वारा  को  गई  जांच  पड़ताल  की  रिपोर्ट  पर  नि  करेगी  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  लिलों  हारा  कपड़े  का  उत्पादन

 4963.  श्री  बी०  तुलसीरास  :

 भरी  लक्ष्मण  सलिक  :

 कया  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंसे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  आठवीं  पंचवर्थीय  योजना  के  लिए  20,000  मिलियन  मीटर

 कपड़े  का  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  आठवों  योजना  अवधि  के  दौरान
 बर्ब  वार  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा
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 15  1911  लिखित  उत्तर

 अधिका  रियों  द्वारा  जारी  दिकित्सा  प्रमाणपत्रों  क०  रा०  बी०  योजना  के  अन्तर्गत  नकद  लाभों  को
 प्रदान  करने  के  लिए  स्वीकार  किया  जाता  है  ।

 पंजाब  में  बक्षारोपण

 4965.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  संत्री  यह  अंताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  31  1988  के  अन्त  तक  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजाब  में
 कितने  वक्षा  रोपण  कार्यक्रम  चलाए

 पंजाब  में  1988  तक  केन्द्र  द्वारा  आयोज्ति  वक्षारोपण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 कितने  क्षेत्र  में  वक्ष  लगाए  गए

 क्‍या  सरकार  का  पंजाब  में  उच्च  किस्म  के  वक्ष  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  परीक्षण
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  भोर  बन  भस्‍्त्रो  जियाउरहमान  :  ग्रामीण  इंधन  लबड़ी
 ऑपरे  »  न  सायल  विकेन्द्रित  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 तथा  प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  जैसी  केन्द्र  और  राज्य  क्षेत्र  को  विभिन्‍न
 योजनाओं  के  अघीन  1988  को  समाप्त  हुए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पं)ाब  में
 रोपण  कार्यत्रम  चलाए  गए

 केन्द्रीय  प्रायोजित  परियोजनाओं  के  अधीन  पंजाब  में  1988  तक  पिछले
 3  वर्षों  के  दौरान  कुल  48,713  हैक्टेयर  क्षेत्र  मे ंवतीकरण  किया  गया  ।

 और  राज्य  वन  विभाग  तथा  पंजाब  कृषि  लुधियाना  उपयुक्त
 जो  आर्थिक  महत्व  रखती  का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  उन  पर  अनुसंघान  और

 परीक्षण  कर  रहे  हैं  ।

 पंजाब  में  गन्दी  बस्तियों  का  सुधार
 4966.  थरो  कमल  चोधरी  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिनांक  31  1988  तक  पंजाब  में  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों
 की  संख्या  का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  गन्दी  बस्तियों  के  सुधार  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 धहरो  बिकास  संश्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  1981  में
 पंजाब  में  शिनाखत  की  गई  स्‍लम  जनसंख्या  11.67  लाख  थी  ।  31-17-1988  की  स्थिति  के
 अनुसार  स्‍लम  जनसंख्या  के  बारे  में  कोई  आकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 राज्य  क्षेत्र  की  शहरी  स्लमों  के  पर्यावरणीय  सुधार  की  योजना  के  शहरी
 स्‍्लमों  में  सामुदायिक  स्नान  गृह  और  पथ  बरसाती
 मौजूदा  लेनों  ओर  पगडड़ियों  पर  खडजे  इत्यादि  जेसी  मूलभूत  सुविधाएं  दो  जाती
 सातबी  योजना  में  पंजाब  में  8  करोड़  रुपये  को  अनुमानित  लागत  से  2.67  लाख  सस्‍्लम  निवासियों
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 को  लाभात्वित  करते  का  विचार  किया  राज्य  सरकार से  प्राप्त  प्रगति  रिपोर्टों  के  अनुसार
 1989  तक  5.83  लाख  सलम  निवासियों  को  लाभान्वित  किया  जा  चुका

 बम्थई  के  लिए  उपभोक्ता  मल्य  सूचकांक

 4967,  डा०  दक्ता  सामन्‍्त  :  कया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  1982  की  श्यू  खला  के  अनुसार  बम्बई  उपभोकता

 मूल्य  सूचकांक  1988  के  महीने  में  26  अंक  कम  हो  गया

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  ध्यूखला  में  किन  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  1988  में
 कमी  आई  और

 इन  आंकड़ों  को  तैयार  करते  समय  कितनी  दुकानों  और  उपभोक्ताओं  से  पूछताछ  की
 गई  ?

 अ्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संशदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन
 :  वर्ष  1982  भाधार  पर  अम्बई  केन्द्र  के  लिए  औद्यो  गक  कमंकारों  का  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  1988  माह  में  केवल  5  प्वाइंट  कम  हुआ  है  |

 वे  मुख्य  जिनके  मूल्यों  में  1988  में  कमी  निम्न  है  :

 धरदर  चता  मूंबफली  का  तेल  हरी

 सूती  साड़ी  ।
 )  बम्व्रई  केन्द्र  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  द्वारा  चुने  हुए  बाजारों  में  स्वतंत्र  रूप  से

 निर्धारित  60  से  90  दुकानों  से  160  फुटकर  म॒दों  के  लिए  मूल्य  एकत्र  किए  जा  रहे  इन  मूल्यों
 के  लिए  मूल्य  एकत्र  किए  जा  रहे  इन  मूल्यों  की  क्षेत्रीय  स्तर  तथा  साथ  ही  श्रम  ब्यूरो  के

 मुख्यालय  में  पूर्ण  रूप  ?  जांच  पड़ताल  की  जाती  है  तथा  सूचकांक  संकलन  में  उनके  प्रयोग  से  पहले
 राज्य  सरकार  के  साथ  उनका  ततामंजस्य  क्षिपा  जाता  है  ।

 पंजाब  और  दिल्‍लो  में  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक

 4968.  भ्री  कमल  चौधरो  :  क्‍या  अन्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1988  तक  के  दो  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  पंजाब  और  दिल्‍ली  के
 सभी  केन्द्रों  में  उपभोक्ता  मूल्य  सबकांक  में  लगातार  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  1985  और  1986)  की  ठुज़ना  में  इसमें  कितनी

 वृद्ि  हुई  भर

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  संत्रालय  में  उप  संत्री  सथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  उप  लंजी  राधा  किन
 :  नहीं  ।

 और  1984  से  1988  तक  इन  केन्द्रों  के  लिए  माह-वार

 सूचकांकों  और  वाबिक  परिवसंन  संबंधी  सूचना  संलग्त  विवरण  में  दी  गई
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 12.00  भष्याह

 )

 अध्यक्ष  सहोदय
 :  एक-एक  करके  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  मैं  आप  सबकी  बात  सुन  सकता  हूं  ?  एक-एक  करके  बोलिए  ।  आप

 यह  बात  समझ  क्‍यों  नहीं  रहे  हैं  ?

 क्री  बसुदेव  आचाये  भारतीय  राष्ट्रीय  विद्यार्थी  संघ  के  सम्मेलन  का

 उद्घाटन  करते  हुए  भारत  के  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  ने  पूरे  विपक्ष  को  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 के  हत्यारों  के  समर्थक  बताया  कया  हम  श्रोमती  इंदिरा  गांधी  के  ह॒श्यारों  के  समर्थक

 वे  ऐसा  वक्तव्य  कैसे  दे  सकते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आचाय॑  प₹सों  जब  यहां  से  कह  रहे  तब  क्‍या  हो  रहा  था  ।

 श्रापके  लीग  कुछ  वैस्ता  ही  कह  रहे  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  सभा  से  बाहुर  कुछ  कहता  है  तो  आप  भी  उसका  उक्तर
 दे  सकते  हैं  ।

 ;
 अध्यक्ष  महोदय  :  शोर  क्‍यों  करते  हो  ।

 ]
 भी  दिनेश  गोस्वासी  :  प्रधान  मंत्री  असभ  में  केसर  के  हस्तक्षेप  के  बारे  में

 बोले  थे  ।  उन्हें  असम  में  केन्द्र
 के  हस्तक्षेप  के  बारे  में  बोलने  का  क्या  अधिकार  में  भारत

 सरकार  पर  आरोप  लगाता  हूं******

 अभ्यक्ष  जहोदव  ०  ऐसा  है  विनेश  जी

 अध्यक्ष  महोदव  ;  कया  आप  सुनना  चाहते
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 )
 अध्यक्ष  महोदम  :  प्रश्न  यह  इस  प्रकार  चिल्लाने  से  किसी  समस्या  का  समाधान  नहीं

 होता  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  बनाए  रख्विए  ।

 दत्ता  सामनन्‍्त  आप  क्यों  शोर  कर  रहे  आप  बेठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ज्यादा  गुस्सा  नहीं  करते  हैं  ।  दिल  का  दौरा  पड़  जाएं  फिर  क्‍या  होगा  ।

 ॥

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  बोल  रहा  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  दिनेश  बात  यह  है  यदि  कोई  असंवंधानिक  बात  हो  जाती  है  तो  सभा
 उस  पर  ध्यान  दे  सकती  यदि  कोई  व्यक्ति  बाहर  कोई  बात  कहता  है  तो  आप  भो  उत्तर  दे
 सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  देखिए  ।  जरा  सुनिए  ।  मुझे  अपनी  बात  समाप्त  करने  दीजिए  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  अपनी  बात  समाप्त  करने  दीजिए  ।

 ]
 सुनो  तो  सही  ।

 प्रश्न  यह  है  कि  क्यो  कोई  असंवेधानिक  कार्य  किया  गया  यदि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  भी

 कोई  असंदेघानिक  कार्य  किया  जाता  है  तो  सभा  उस  पर  ध्यान  दे  सकती  फोई  भी  व्यक्ति  इस
 कार्य  को  नहीं  कर  सकता  आप  उत्तर  दे  सकते  हैं  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  केन्द्र  सरकार  हर-एक  मामले  की  जांच  करने  की  हकदार  परन्तु  यदि

 वे  कोई  असंवेधानिक  कार्य  करते  हैं  तो  सभा  उसका  ध्यान  रख  सकती  है  ।  यह  कोई  समस्या  नहीं

 है  ।
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  सभा  में  नहीं  कही  गई  है  ।

 )

 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  आपने  जो  कुछ  कहा  है  उसे  देखते हुए  मैं  एक  संवंधानिक

 मुद्दा  उठा  रहा  हूं  ।  आप  ने  कहा  है  कि  यदि  कोई  ऐसी  बात  हो  गई  है  जिसका  उपयुक्त  माध्यमों  के

 द्वारा  संविधान  के  साथ  मतभेद  तो  इसे  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  आपको  वह  बात  बताना  चाहता

 हैं  कि  आपने  इस  सभा  में  यह  व्यवस्था  दी  है  कि  जब  सभा  का  सत्र  चल  रहा  हो  तो  महत्वपूर्ण  नीति

 सम्बन्धी  वक्‍तब्य  सभा  में  दिए  जाने

 अध्यक्ष  महोदय  :  नीति  सम्बन्धी  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  गया  है  ।  असंगत  ।  अस्वीकृत  ।

 )

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  उन्होंने  भ्रसम  में  केन्द्र  के  हस्तक्षेप  की  बात  कही  है  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  किया  गया  नीति  सम्बन्धी  कोई  बक्तठप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 )

 प्रो०  भधु  दण्डबते  :  आपने  व्यवस्था  दी

 अध्यक्ष  :  हां  ।

 प्रो०  सधु  दच्डवले  :  जब  सभा  का  सत्र  चल  रहा  हो  तो  नीति  सम्बन्धी  निर्णयों  की
 घोषणा  सभा  से  बाहर  न  करके  सभा  के  अन्दर  को  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  ऐसा  कोई  नीति  सम्बन्धी  बकतव्य  नहीं  है  जो  सभा  से

 बाहर  दिया  गया  हो  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  कुछ  नहीं  किया  गया  सभापटल  पर  पत्र  रखने  श्रीमती

 मोहसिना  किदवई  ।

 समय  भी  सो०  साध्व  रेड्डो  और  कुछ  प्रन्य  सदस्य  सभा
 सथत  से  बाहर  चले  गए  ।]

 )

 संसदोय  कार्य  मंत्रों  तथा  सूखना  ओर  प्रस/रण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :
 मैं  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  ठफ्कर  आयोग  की  रिपोर्ट  में  इन  सब  बातों  पर  चर्चा  करने  के  लिए
 पर्याप्त  अवसरों  की  व्यवस्था  को  गई  परन्तु  उन्होंने  चर्चा  करने  में  भाग  नहों  लिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  बात  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।

 — _ —  *

 हा  कह  नहीं किया  हराਂ

 कल # कायंवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
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 12.06  म्र०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 दिल्‍ली  विकास  प्रधिनियम  के  अधोन  अधिसूचना

 शहरी  जिकास  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  दलअर  :  मैं  श्रीमती  मोहसिना  किदवई
 की  भोर  से  दिल्‍ली  विकास  1957  की  धारा  58  के  अन्तमंत  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  नाजुल  भूमि  का  संशोधन  1989,  जो  25  1989
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  97  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिए  सं०  एल०  टो०  7678/89  ]

 केसीय  रेशभ  अंगलोर  का  कर्ण  1987-88  का  वाविक  प्रतिवेदन  और  वाधिक
 लेखे  तथा  सरकार  द्वारा  उसके  कार्यकरण  की  ससौक्षा  भादि

 वस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  रास  निवास  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  केन्द्रीय  रेशम  बंगलोर  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 केन्द्रीय  रेशम  बंगलौर  के  वर्ष  1987-88  के  बाथिक  लेखाओं  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बंगलौर  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  थी
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 (2)  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ  ग्रजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  शं०  एल०  ]

 वायु  निवारण  ओर  राज्य  संशोधन  1988,
 पदमजा  तायड्‌  हिमालयन  शूलोलिकल्क  मर्जिलिग  का  वर्ष  1985-86

 का  बाथिक  आदि

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री
 शीला  :  श्री  जियाउरंहमान  अंप्तारी  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखती  हूं

 :

 (1)  वायु  निवारण  मोर  1981  की  धारा  53  की  उपधारा
 (2)  के  अन्तगंत  वायु  निबारण  ओर  राज्य  संशोधन

 1988,  जो  10  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०  का०  नि  350  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये  ।  देलिए  सं०  एल०  ढी०  7680/89]
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 (2)  परद्मजा  तायड़ू  हिमाचल  जूलोजिकल  दाजिल्लिंग  के  वर्ष  1985-86  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पट्टल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाते  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंघालए  में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०  ८०  7681/89]  ]

 दिल्‍लो  सागरो  कला  नई  दिल्‍लो  का  वर्ष  1987-88  का  बाजिक  प्रतिवेदन
 और  थाधिक  लेख  तथा  सरकार  हारा  उसके  क्ांयंकरण  की  प्रादि

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  दलबीर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :

 (  ।  )  दिल्‍ली  नागरी  कला  आयोग  1973  की  धारा  19  के  अन्तगंत
 दिल्‍ली  नागरी  कला  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  व/पिक
 ब्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी  ।

 दिल्‍ली  नागरी  कला  आयोग  1973  की  घारा  20  की  उपधारा
 (4)  के  अन्तगंत  दिल्‍ली  नागरी  कला  नई  दिल्‍ली  के  ब्षं  1987-88
 फे  वा्िक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षण  प्रतिवेदन  ।

 दिल्‍ली  नागरी  कला  नई  दिललो  के  वर्ष  1987-88  के  लेखापरीक्षित
 लेखाओं  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 |

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथर  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या  एल०  ठी०  7682/89  ]

 बरस  लूट  एण्ड  एक्‍्सपोर्ट्स  कलकत्ता  का  वर्ष  1987-88  का
 जाजिक  प्रतिवेशन  और  इसके  कार्यतरण  की  सरकार

 द्वारा  आदि

 बस्च  मंत्रो  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्यात्र  मंत्रों  राम  निवास  :  श्री
 रफीक  आलम  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  श्खता

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजों  संस्करण  :--

 बडस  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट्स  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 बस  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट्स  कलकत्ता  का  वर्ष  1987-88  का
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 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  निग्ंत्रक  महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण ..
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संच्या  एल०टो०  7683/89  ]

 भाशतोय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंध  मई  बिल्‍लो  का
 वर्ष  1987-88  का  बाथिक  प्रतिवेदन  और  सरकार

 द्वारा  इसके  कार्यकरण  को  समोक्षा

 खाद्य  तथा  नागरिक  पूति  मस्त्रालय  में  उप-मन्‍्त्रो  शो०  एल०  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  --

 (1)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  दे  वर्ष  1987-88
 के  बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 (2)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-
 88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 !

 |  प्रथालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  सं०  एल०  दो०  7684/89]

 12.07  झ०  प०

 गैर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधो  समिति

 प्रतिबेदन

 क्रो  एम०  तम्बि  बुराई  :  मैं  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकश्पों  संबंधी

 समिति  का  तिरेसठवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.07}  म०  प०

 लोक  लेखा  समिति

 श्ौर  प्रतियेदन

 श्रो  आर०  एस०  स्पैरो  :  मैं  निम्मलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हैं

 (1)  खराब  गोला-बारूद  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  दर  सूलियों  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  का
 प्रतिबेदन  तथा  अंग्रेजी  ।
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 ७बलतन्‍  तन  न आरननककाकलक--कनक  »क ee ee —  जल  ववशीलक  वीक
 अवगत  म०  प०

 मंत्रियों  हारा  वक्तव्य

 सातबों  योजनाबधि  के  लिए  चोनो  अनशापन  नोति  में  परिबतन

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शुश्ध  :  जैसा  कि  माननीय
 सदस्य  अवगत  केन्द्रीय  सरकार  ने  के  में  सातवीं  योजनावधि  के  लिए  नयी  च्रीमी
 इसेंसिंग  नीति  की  धोषणा  की  थी  |  इस  नीति  के  अधीन  सातवीं  योजना  के  दौरान  स्थापित  किये

 जने  वॉले  नये  चीती  यूनिटों  की  आरम्भिक  क्षमता  2500  टी०  सी०  डो०  की  की  प्रतिदिन
 मीटरी  टन  निर्धारित  की  गई  जबंकि  पिछली  मोजना  में  यह  क्षमता  का  टी०  सी०
 डो०  ऐसा  परिमाण  मूलक  सुलांभ  का  फायदा  उठाने  और  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  का  समावेश
 करने  के  लिए  किया  गया  था  ।  नयी  चीनी  फंक्ट्री  और  वरतंमान  यूनिटों  के  बीच  स्थानिक  दूरी  को
 40  बि.लोमीटर  रखा  गया  था  जबकि  पिछली  बार  30  किलोमीटर  की  दूरी  निश्चित  की  गई
 इस  नोति  की  घोषणा  करने  के  बाद  से  उच्च  पूंजीगत  लागत  और  गन्‍ना  उत्पादकों  अथवा  राज्य
 सरकारों  से  अपेक्षित  अंशदान  की  तदनुरूपी  उच्चतर  मात्रा  भौर  प्रारन्‍्भ  से  ही  अभ्रपेक्षित  गन्‍ने  की
 अधिक  उपलब्धता  की  दृष्टि  में  विशेषतया  ओऔग्रोगिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  इन
 शर्तों  में  ढील  देने  के  लिए  उद्योग  तथा  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  अभ्याबेदन  दिये  जा  रहे  अतः
 सरकार  ने  चीनी  लाइसेंसिंग  नीति  की  सीमित  समीक्षा  की  है  भौर  सावधानीपूर्वक  विचार  करने
 के  बाद  सातवीं  योजनावधि  के  लिए  पहले  घोषित  की  गई  चीनी  लाइर्सोश्ििग  नीति  के  नियमानुसार
 रियायतें  देने  का  निर्णय  किया

 भारत  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  रूप  में  निदिष्ट  क्षेत्रों  तथा
 जिन्हें  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  दव।रा  गन्ने  के  विकास  के  लिए  क्रषि  मौसमी

 दृष्टि  से  उपयुक्त  प्रमाणित  किया  गया  में  सहकारी  और  सरकारी  क्षेत्रों  में  [750
 टी.सी.ढी.की  आरम्भिक  क्षमता  के  लिए  गयी  चीनी  फैक्ट्रियों  के  लिए  लाइसेन्स  प्रदाज़
 करने  की  अनुमति  भी  दी  जाएगी  बशततें  फि  ये  यूनिट  उत्पादन  शुरू  करने  फी  तारीख  से
 5  वर्षों  के  अन्दर  अपनी  क्षमता  का  विस्तार  2500  टी०  सो०  डो०  तक  कर

 निम्नलिखित  शर्तों  को  पूरा  कषने  पर  40  किलोमीटर  की  स्थानिक  दूरी  को  कम
 कर  25  बि.लोमीटर  किया  जा  सकता

 गन्ने  को  प्रति  हेक्टर  औसत  पंदाचार  मन्‍ने  को  राष्ट्रीय  औसत  पैदावार  से
 क्रम  से  कम  20  प्रतिशत  तक  अधिक  होनी

 कम  से  कम  40  प्रतिशत  क्षेत्र  सी०  ओ०  सी०  ओ०  होता  आदि
 जैसी  उन्‍नत  भऔौर  अधिक  सुक्रोज  के  गन्ने  की  किस्मों  के  अधीन  होना  चाहिए  ।

 लाइसेर्नसग  प्राधिकारी  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  वर्तमान  और  भावी
 श्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वतंमान  फैक्ट्रियों  क ेभौर  सघन

 विकास  के  लिए  सम्भाव्यता  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  गन्ना  निरन्तर

 उपलब्ध

 ऐसे  मामलों  में  न्यूनतम  2500  टी०  सी०  डी०  की  आरम्भिक  क्षमता

 के  लिए  हो  लाइसेन्ध  दिये  जाते  रहेंगे  ।
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 2500  टी०  सी०  डी०  की  क्षमता  के  चीनी  यूनिटों  के  लिए  इप्र  समय  उपलब्ध

 प्रोत्साहन  1750  टी०  सी०  डी०  के  नये  यूनिटों  के  लिए  भी  भारम्भ  में  केवल  5
 वर्षों  के  लिए  उपलब्ध  होंगे  ।

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  नए  बीनों  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेन्स  प्रदान
 करने  विषयक  वतंमान  मागंदर्भी  सिद्धांतों  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ताकि  उनमें  उपयुबत
 बरतें  शामिल  की  जा  सकें  ।  नये  चीनी  यूनिटों  को  लाइसेन्स  प्रदान  करने  के  लिए  समूचा  मार्गंदर्शी
 सिद्धान्त  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  होगा  कि  जिन  नये  चीनी  यूनिटों  को  लाइसेन्स  प्रदान  किये
 जाने  हैं  उनके  लिए  तथा  वर्तमान  फैकिट्रयों  के  लिये  मन्‍ने  क ेऔर  सघन  विकास  की  सम्भाव्यतों  के
 साथ  वतंमान  तथा  भावी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  गन्ना  उपलब्ध

 आपषा  है  कि  अब  घोषित  की  गई  रियायतों  से  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में
 कारी  और  सरकारी  क्षेत्रों  में  नये  चीनी  के  यूनिट  स्थापित  करने  में  मदद  मिलेगी  ।  स्थानिक  दूरी
 को  40  किलोमीटर  से  कम  कर  25  किलोमीटर  कर  देने  से  भी  कुछ  ऐसे  क्षेत्रों  में  नये  यूनिट
 स्थापित  करने  में  भी  मदद  मिलेगी  जहां  गन्ने  की  सघन  और  भू-प्रधान  जैती  की  जाती  है  ओर  जहां
 25  किलोमीटर  की  अरीय  दूरी  के  अन्दर  भी  स्थित  अतिरिक्त  यूनिटों  का  पोषण  करने  के  लिए  भी
 पर्याप्त  ग़श्ना  उपलब्ध  होता  है  ।

 क्री  टो०  बशोर  :  केरल  में  विधायकों  की  जान  को  खतरा  वे  भूष
 ताल  पर  हैं  ।  कोई  भी  मन्त्री  उनसे  बात  करने  को  तैयार  नहों

 अध्यक्ष  महोदय  :  काबुली  आप  शोर  न  करें  ।  आप  मुझे  लिखकर  इस  तरह
 मत  कीजिए  ।

 श्री  प्रब्दुल  रशोद  काबलो  :  में  पहले  भी  लिखता  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  ।
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखित  में  अन्यथा  आप  सभा  में  चले  जाएं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अन्यथा  मैं  आपको  सभा  से  बाहर  जाने  के  लिए  कहूंगा  ।

 समय  भ्रो  भ्र्दुल  रहोद  काबुलो  आगे  आए  और  सभा  पटल  के  मिकट
 कर्श  पर  बंठ  गए  ]

 अध्यक्ष  भहोदय
 :  मन्त्री  मैं  उन्हें  सभा  से  बाहर  जाने  के  लिए  कह  रहा  हू  ।  बे  ठीक

 तरह  से  ब्यवहार  नहीं  १२  रहे  हैं  ।

 )

 वृत्तांत  में  सस्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोबय  :  काबुली  आप  क्‍या  कर  रहे  आप  अपने  स्थान  पर  बैठिए  ।

 संसदोय  कार्य  मन्‍्त्रो  तथा  धूलना  प्रोर  प्रसारण  मनन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  :  यह
 कोई  तरीका  नहीं  है  |  भापको  अध्यक्ष  की  आज्ञा  का  पालन  करना  चाहिए  ।

 समय  श्री  ध्ब्दुल  रझोव  कादलो  प्रपने  स्थान  पर  आकर  बंठ

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  काबुली  मैं  आपकी  सहायता  करूंगा  |  मैं  यही  बात  कह  रहा  हूँ  ।
 आप  बैठ  जाइए  ।

 भरी  टो०  बशोर  :  केरल  में  छः  विधायकों  की  जान  को  खतरा  वे  भूव  हड़ताल  पर  हैं  ।
 '  सरकार  उनसे  बातचीत  करने  को  तैयार  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  कुरियत  को  नियम  377  के  अंतर्गत  वक्‍तव्य  देने  की  अनुमति
 *  पहले  ही  दे  दी

 भरी  शाताराम  मायक्त  :  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री'**

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  यहां  किसी  |  मुख्य  मन्त्री  का  उल्लेख  न  किया  इसकी  अनुमति
 नहीं  है  ।  ।

 *

 भी  एन०  बी०  एन०  सोमू  :  ये  लोग  हर  रोज  यहां  तमिलनाडु  का  बेकार
 में  मामला  उठा  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  नायक  आप  ठीक  तरह  से  क्‍यों  नहीं  बंठ  सकते  ?  आप  अकारण
 *  शानी  खड़ी  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  ऐसा  न  करने  के  लिए  कहा  है  |  आप  इसे  दुबारा  शुरू  कर
 रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोबय  :  मैंने  आपको  कई  बार  कहा  है  कि  इस  प्रभा  में  किसो  राज्य  का
 मामला  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  यह  असंबंधानिक  है  ।  मैं  इसको  अनुमति  नहीं  दे सकता  ओर  न  ही
 दू  गा  चाहे यह  पश्चिम  गुजरात  या  किसी  अन्य  राज्य  का  मामला

 श्री  शांताराम  नायक  :  हम  के-द्र-राज्य  संबंधों  पर  भर्ना  कर  रहे  हैं  ।  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  क्‍या  फर्क  पड़ता  बेठ  आप  अकारण  परेशानी  खड़ी

 कर रहे ) कार्यवाही बृसांत में सम्मिलित नहीं किया गया । 239
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 +-  जन्नत  ++  —

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बता  दिया है  कि  किसी  भी  मामले  पर  चर्चा  नहीं  की  जा

 सकती,कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  है  |  डा०  आप  बैठ  क्‍यों

 नहीं  जाते  ?  आप  अकारण  परेशानों  खड़ी  कर  रहे  यदि  आप  बंठेंगे  नहीं  तो  मैं  आपको  सभा  से
 बाहर  जाने  के  लिए  कहूँगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भगत  यह  सब  क्‍या  हो  रहा
 है  ।  ये  सदस्य  ठीक  से  व्यवहार  क्यों

 नहीं

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  बिना  किसी  कारण  के  ये  लोग  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।

 अ:यक्ष  महोदय  :  डा०  कृपया  बैठ  आपको  बाहर  जाने  के

 लिए  कहूंगा  ।

 12.16  भ०  प०

 मंत्रियों  द्वारा  वक्तव्य

 हम  तोर्धयात्रियों  के लिए  मक्का  ओर  मदोना  में  पूर्व  व्यवस्थित  आवास  योजना  का
 कार्यान्वयन

 विदेदा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  बारह  वर्ग  पहले  सऊदी
 सरकार  ने  हज  यात्रियों  क ेलिए  मक्का  और  मदीना  में  आवास  की  व्यवस्था  पहले  से  करने  की
 पोजना  शुरू  की  इस  योजना  में  यह  व्यवस्था  है  कि  संबंधित  देश  विदेश  के  हज  यात्रियों  के  लिए
 मक्का  भोर  मदीता  में  सऊदी  हज  प्राधिकारियों  क ेसाथ  बातचीत  करके  रहने  की  जगह  किराए  पर
 पहले  ही  तय  की  जाएगी  ।  तुर्को  आदि  जैसे  अनेक  देश  |
 ने  अपने  हज  यात्रियों  ने  लिए  इस  योजना  को  अपना  लिया  है  ।  कुछ  वर्ष  पहले  केन्द्रीय  हुज  समिति
 ने  इस  योजना  को  हज  पर  जाने  वाले  भारतीयों  की  एक  समिति  के  लिए  स्वेच्छिक  आधार
 पर  शुरू  करना  घाद्ा  लेकिन  इसके  बारे  में  प्रतिक्रिया  संतोषजनक  नहीं  थी  भौर  अगले  ही  वर्ष
 इस  योजना  का  परित्याग  कर  दिया  गया  हालांकि  सऊदी  ने  बराबर  इस  पर  जोर  दिया  कि
 इस  योजना  पर  अमल  किया  जाता  1988  में  सऊदी  सरकार  के  जोर  देने  पर  केन्द्रीय  हज
 समिति  ने  1988  के  कुल  10,000  हज  यात्रियों  के  लिए  मक्का  में  इस  योजना  को  अपनाया  |
 लेकिन  दुर्भाग्यवश  विभिन्‍न  कारणों  जिसमें  इस  संदर्भ  में  केन्द्रीय  हज  समिति  को  अनुभव  न  होना
 भी  एक  कारण  इस  योजना  पर  दक्षतापूर्वंक  अमल  नहीं  किया  जा  सका  जिसके  कलस्वरूप  भारतीय
 हाजियों  को  कुछ  असुविधा  और  कठिनाई  हुई  ।  उन  कारणों  का  पता  खगा  लिया  गया  है  जिसकी
 बजह  से  ये  प्रयास  सफल  नहीं  हुए  !

 1989  के  लिए  सऊदी  हज  मंत्री  ने  हमारे
 राजपूत  को  धाफु-साफ  पह  कह  दिया  है
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 कि  यहू  योजना  केन्द्रीय  हज  समिति  द्वारा  प्रायोजित  सभी  भारतीय  हाजियों  के  लिए  प्रियाम्वित  फी
 जानी  चाहिए  जैसा  कि  सभी  अन्य  देश  करते  सऊदी  विनियमों  के  इस  योजना  से

 छूट  केबल  उन्हीं  हज  यात्रियों  को  दी  जा  सकती  है  जो  अपने  नजदीकी  रिश्तेदारों  के  साथ  ठहरना
 चाहते  हैं  अथवा  जिन्होंने  मान्यता  प्राप्त  रूबातों  में  अपने  ठहरते  की  जगह  पहले  ही  तय  कर  ली
 सऊदी  सरकार  द्वारा  जोर  दिए  जाने  पर  अपने  हाजियों  के  लिए  इस  योजना  से  छट  प्राप्त  न
 कर  पाने  की  वजह  से  सरकार  ने  1989  के  लिए  इस  योजना  को  क़ियान्वित  करने  का  फैसला
 किया  भौर  तदनुसार  केन्द्रीय  हज  समिति  ने  वाधिक  हज  1989  में  इस  योजना  को

 पित  किया  ।

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  इस  योजना  के  खिलाफ  इच्छुक  हाजियों  तथा  प्रस्यात  मुस्लिम
 नेताओं  और  दूसरे  बड़ें-बढ़  लोगों  स ेसरकार  को  बड़ी  संख्या  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हुज  1989
 के  लिए  भारतोय  हाजियों  को  इस  योजना  से  छूट  देने  का  सवाल  राजनयिक  सूत्रों  के  माध्यम  से
 सऊदी  प्राधिकारियों  के  साथ  एक  बार  फिर  उठाया  गया  लेकिन  सऊदी  प्राधिकारियों  ने  इसे  फिर
 भी  स्वीकार  नहीं  किया  ।  समाचार  पत्रों  में  इस  योजना  के  खिलाफ  छपने  वाली  खबरों  तथा  तीश्र
 जनभावना  को  देखते  हुए  मुझे  सऊदी  अरब  जाने  वाले  एक  शिष्टमण्डल  का  नेतृत्व  करने  का  काम

 सौंपा  गया  |  इस  शिष्टमण्डल  में  श्री  इश्नाहिम  सुलेमान  संसद  मौलाना  असद

 संत्तद  श्री  सईद  ल  उत्तर  प्रदेश  शासन  में  श्रम  मंत्री  तथा  विदेश  मंत्रालय  में  सचिय
 श्री  ए०  एस०  ग्ोंसालवेज  शामिल  थे  तथा  इसे  सऊदी  हज  और  ओकफ  मंत्री  के  साथ  इस  उद्देश्य  से
 विचार-विमर्श  करना  था  कि  उन्हें  पूर्व  व्यवस्थित  आवास  योजना  के  क्रियान्वयन  के  फलस्वरूप  होने
 बाली  कठिनाइयों  की  जानकारी  दी  जा  सके  ।

 12.18  स॒०  प०

 महोदय  पीठासीन

 इस  बातचीत  से  यह  बात  बिल्कुल  साफ  हो  गयी  कि  यह  योजना  देश  के  हज  यात्रियों  के
 लिए  है  भौर  भारतीय  हाजियों  के  मामले  में  इनमें  कोई  छूट  नहीं  दी  जा सकती  ।  इस  शिष्टमण्डल
 को  यह  भी  बताया  गया  कि  इस  योजना  का  उद्देश्य  हज  यात्रियों  के  आराम  और  भक्ल्याण  का

 सुनिश्यय  करना  हज  के  दिनों  में  प्रतिदिन  मक्का  आने,वाले  हजारों  यात्रियों  के  लिए  यह  बिल्कुल
 असंभव  है  कि  उनके  पहुंचने  पर  उपयुक्त  आवास  उन्हें  मिल  इसलिए  कई  हज  यात्रियों  को

 वहां  शोषण  का  शिकार  होना  पड़ा  है  और  उन्हें  परेशानियां  भी  उठानी  पड़ी  पूर्व  व्यवस्थित
 आवास  योजना  का  उद्देश्य  इन  परेशानियों  को  दूर  करना  सऊदी  प्राध्चिकारियों  ने  शिष्टमण्डल
 को  यह  भी  बताया  कि  मक्का  और  मदीना  में  मकानों  का  किराया  सऊदी  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  नहीं
 किया  जाता  ओर  इसे  मकान  म  लिक  तथा  मोआसासा  के  बोच  बातचीत  करके  तय  किया  जाता

 है  ।  विभिन्‍न  इमारतों  का  चयन  करने  के  बाद  मोआसासा  उनकी  श्रेणी  निर्धारित  करता

 है  और  फिर  उनके  किराये  का  व्यापक  स्तर  तय  करता  है  भोर  उनके  थाद  विभिन्‍न  देशों  के
 प्राधिकृत  शिष्टमण्डलों  को  उन्हें  देता  ये  किराये  एक  से  होते  हैं  और  भारतीय  हाजियों  को
 भी  एक  सी  जगह  के  लिए  दूसरे  देशों  के

 बराबर  ही  किराया  देना  होता  शिष्टमण्डल  के  सभी
 सदस्य  इस  बात  से  आश्वस्त  थे  कि  सकदी  प्राधिकारी  पूर्वव्यवस्थित  आवास  योजना  के  अमल  पर
 जोर  देंगे  और  वास्तव  में  इससे  हमारे  हाजियों  की  स्थिति  सुधरेगी  ।

 261



 मंत्रियों  द्वारा  वक्‍तथ्य  5  1989

 मुझे  सदन  को  यह  बताते  हुए  खुशी  है  कि  4  1989  को  रियाद  में  सऊदी  हज  मंत्री
 के  साथ  मेरे  शिष्टमण्डल  ने  जो  बातचीत  की  उसके  फलस्वरूप  संबंद्ध  सऊदी  प्राधिकारियों  ने
 मक्का  में  दो  श्रेणियों  के  आवास  के  लिए  किराये  में  कमी  करने  की  पेशकश  की  जिसका  ब्योरा  नीचे
 लिखे  अनुसार  है  :

 न  _  ल्‍  -  नी

 श्रणी  पवित्र  काबा  से  दूर  पहले  निर्घारित  किराया  अब  कम  किया  गया
 किराया

 ——  हु

 टाइप  400-700  मीटर  1200  सऊदी  रियाल  1150  सऊदी  रियाल

 टाइप  ]  कि०  मी०  के  भीतर  1000  सऊदी  रियाल  900  सऊदी  रियाल

 केन्द्रीय  हुज॑  समिति  तथा  आन्प्र  जम्मू  और

 उत्तर  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  हज  समितियों  के  फ्रतिनिधियों  का  एक
 शिष्टमण्डल  आजकल  सऊदी  अरब  में  है  और  उसने  उल्लिश्िित  घटी  दरों  पर  मक्का  में  22,

 आवासीय  इकाइयों  को  किराये  पर  लेने  के लिए  सऊदी  मोआसासा  के  साथ  बातचीत  करके  एक

 करार  पर  हस्ताक्षर  अब  यह  शिष्टमण्डल  मक्का  भौर  मदीना  में  किराये  पर  उपलब्ध  इमारतों

 का  निरीक्षण  करके  चुनाव  करेगा  ।

 हम  अपने  हज  यात्रियों  की  सुख-सुविधा  जौर  उनकी  भलाई  के  प्रति  पूरी  तरह  सचेत

 जिनमें  बहुत  से  लोंग  काफी  वृद्ध  तथा  कमजोर  होते  हैं  भोौर  उनकी  देखभाल  और  सहायता  की  खास

 जरूरत  होती  है  !  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  हज  यात्रियों  के  ठहरने  का  पहले  हो  ठोक  इन्तजाम  हो
 और  बाद  में  किसी  तरह  की  उलझन  तथा  तकलीफ  उन्हें  न  पहुंचे  ।  इस  साल  ठहरने  के  लिए  १े  वल

 जगह  का  ही  पहले  से  इन्तजाम  नहीं  किया  जाएगा  बल्कि  इस  बात  का  भी  सुनिश्वय  करना  चाहते

 हैं  कि  ठहरने  के  लिए  जगह  का  आबंटन  कम्प्यूटरोकृत  सूचना  के  जरिये  वैज्ञानिक  ओर  युक्तियुक्त
 तरीके  से  किया  जाए  ।  जब  प्रत्येक  हज  यात्री  पहुंचने  के  बाद  आप्रवासन  तथा  सीमा  शुल्क  संबंधी

 ओऔपचारिकताएं  पूरी  कर  लेगा  तो  उसे  आरक्षण  चार्ट  की  सहायता  से  तत्काल  उसके  ठहरने  के

 स्थान  पर  ले  जाया  जाएगा  ।  सूचना  का  कम्प्यूटरीकरण  १रने  से  खोए  हुए  हज  यात्रियों  का  पता

 लगाने  के  मामले  में  भी  काफी  मदद  मिलेगी  ।

 हमे  विश्वास  है  कि  पूर्व  व्यवस्थित  भावास  योजमा  से  हमारे  हज  यात्रियों  के  आराम  तथा

 कल्याण  को  देखभाल  में  काफी  मदद  मिलेयी  ।  इस  योजना  के  उचित  कार्यान्वयन  का  सुनिश्चय
 करने  के  लिए  सरकार  ने  महा  जेददा  के  लिए  उस  समय  के  लिए  आवश्यक  अतिरिक्त

 अमले  को  स्वीकृति  भी  दे  दी  है  ।  हस  बार  हज  यात्रियों  क ेलिए  सरकार  ने  मक्का  में  दस  पलंगवाला

 एक  अस्पताल  बनाने  का  भी  निश्चय  किया  है  जो  इस  संदप्भ  में  अपने  आप  में  एक  महस्वपृर्ण  कब म

 है  ।  इससे  बहुत  से  बीमार  लोगों  का  इलाज  करने  में  सुविधा  होगी  जो  हमारे  बिकित्सा  दल  के  लिए

 तो  गंभीर  हो  सकते  हैं  लेकिन  जिन्हें  सऊदी  अरब  के  बिकित्सा  प्राधिकारियों  के  लिए  अपने  अस्पताओों
 में  भर्ती  करने  के  नजरिये  से  बहुत  गभीर  नहीं  कहा  जा  इसके  अलावा  एक  अतिरिक्त

 एम्बुलेंध
 भी  दी  जा  रही  दवाहयों  की  मात्रा  बढ़ाई  जा  रही  है  और  निकित्सा  दल  की  सदस्य

 संख्या  भी  बढ़ाई  जा  रही  है  ।
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 अपने  हज  यात्रियों  के  दीघंकालिक  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  में  भारत  के  महा
 कोंसलावास  में  सूमबात  अधिकारी  भी  नियत  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  जो  रूबातों  को  ठीक-ठाक
 करने  के  प्रश्न  की  जांच  करेगा  |  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  भारतीयों  ने  मक्का  और
 मदीना  में  स्थायी  निधि  कोष  बनाए  जो  हज  यात्रियों  के  लिए  बहुत  ही  मददगार  साबित

 हुए  ।
 खूबात  अधिकारी  जब  इन  रूबातों  से  संबंधित  विधिक  दस्तावेज  प्राप्त  कर  लेगा  तब  इन  रूबातों  के
 संबंध  में  उस  समय  से  सऊदी  सरकार  द्वारा  झुबातों  के  अधिग्रहण  के  समय  से  मुआवजा  लेने  का  कार्य
 शुरू  हो  जाएगा  जब  से  इन  रूबातों  का  सऊदी  सरकार  ने  अधिग्रहण  किया  था  ।  सऊदी  विनियमों  के
 अनुसार  मुआवजे  की  राशि  का  इस्तेमाल  नये  रूबातों  फो  स्थाउना  करने  के  लिए  किया  जा  सकता
 है  जहां  हमारे  हज  यात्री  भविष्य  में  मफ्त  ठहर  सके  ।

 मुझे  विश्वास  माननीय  सदस्य  यह  मानेंगे  कि  सरकार  ने  यह  सुनिश्चय  करने  के  लिए
 यथोचित  कदम  उठाए  हैं  कि  इस  साल  हज  करने  वाले  हमारे  हज  यात्री  सऊदी  अरब  में  अपने  लिए
 ठहरने  के  सुब्यवस्थित  इन्तजाम  की  उम्मीद  कर  सकते  हैं  ।  इससे  उतके  केवल  आराम  और  देखभाल
 का  ही  सुनिश्चय  ही  नहीं  होगा  बल्कि  इस  वात  का  भी  सुनिश्चय  होगा  कि  गेर-ईमानदार  मकान
 मालिकों  द्वारा  उनका  शोषण  न  हो  ।  मैं  संक्षेप  में  सदन  को  यह  बताना  चाहुंगा  वित्तीय  संसाधनों
 की  अत्यन्त  कठिनाई  के  बावजूद  भी  सरकार  ने  उन  हज  यात्रियों  की  संख्या  23000  से  बढ़ाकर
 24000  करने  पर  राजी  हो  गई  है  जिन्हें  यात्रा  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  दी  जाएगी  ।

 प्रो०  संफदवीस  सोज  मैं  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  का  स्वागत  करता  मे

 उन्हें  बधाई  देता  हूं  । यह  एक  विस्तृत  वक्तव्य  है  परन्तु  मैं  एक  स्पष्टीकरण  लेना  भाहंगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  लिये  जायेंगे  ।  इसके
 सिवाय  किसी  और  को  कारयेवाही  ब॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )
 *

 प्रो०  सेफुदबीन  सोज  :  मैंने  एक  सूचना  दी  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  पर  बिचार  करू गा  ।  उस  मामले  को

 12.26  सर  १०

 नियम  377  के  अधीस  सामसे

 बेह्टर्न  कोलफोल्ड्स  सिसिटेड  के  वणी  क्षेत्र  के

 महाप्रबंधक  का  भस्‍्यालय  वजो  के  लाभ  पर  अंप्रपुर  जिले  में  टाडइलो
 गांव  में  स्थापित  किये  जाने  के  निर्णय  को  पुनरोक्षा  किये  जाने

 छ्षी  मांग

 शो  उत्तमराव  पाठिल  :  मेरे  अतारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था
 कि  दैस्टन  कोलफील्ड्स  वगी  के  महाप्रबंधक  के  मुख्यालथों  के  स्थान  संबंधी  निर्णय  कम्पनी  द्वारा
 उचित  समय  में  लिया  जायगा  ।  अब  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  सरकार  तथा  कम्पनी  ने  वणी  क्षेत्र

 उअलन-_-ीम-नीनननननननन  नल  न  नननननननननननन  नमन  सम्मिलित  नी  नी  नननीनीनण-यनीयनण॑ीन-ईत-त-था--ा:एा"--"-ााा:फ,॒  ॒  :-  झे  फ  झऊ-फ  :  न  नन्‍न्‍न्‍ननब  न  न
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 —  ——$—$—_——— नमक  ननन-ना
 के  महुप्रतंधक  का  मुख्यालय  गांव  टाडली  जिला  चंद्रपुर  में  स्थापित  करते  का

 निर्णय  लिया  है  जो  1989-90  से  काम  करना  शुरू

 यह  निर्णय  वणी  क्षेत्र  के  लिए  अन्यायपूर्ण  घंद्रपुर  वणी  से  90  किलोमीटर  दूर  है
 जो  भाधुनिक  सुविधाओं  वाला  एक  बड़ा  समृद्ध  शहर  जबकि  वणी  मुख्य  लाइन  निर्माण  केन्द्रों

 तथा  अनेक  जत्तेमान  तथा  नई  कोयला  खातों  से  ।5  कि०  मी०  की  दूरी  पर  स्थित  है  ।

 अनुरोध  है  कि  जन  भावनाओं  तथा  आवश्यकता  पर  विचार  करते  हुए  बणी  क्षेत्र  के

 वेस्ट  कोलफोल्ड्स  के  महाप्रबंधक  के  मुख्यालय  को  वणी  में  ही  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  तथां

 जनहित  में  निर्णय  पर  पुनः  विचार  किया  जाना

 बिहार  में  सकरी-हसमपुर  ओर  दरभंगा-समस्तोपुर  रेल  लाइनों  का  सिर्माण

 हाकू  किये  जाने  को  भांग

 श्री  राम  भगत  पासवान  :  सकरी-हसनपुर  रेलवे  दरभंगा-समस्तीपुर  बड़ी
 लाइन  का  निर्माण  कार्य  अविलम्द  प्रारम्भ  न  होते  के  कारण  उत्तर  बिहार  की  चार  करोड़  जनता  में
 व्यापक  क्षोभ  है  ।  कारण  इन  दोनों  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  हो  गया  1985-86,
 1986-87,  1987-88  के  रेलवे  बजट  के  अन्तगेत  रूलिग  वर्क्स  प्रोगाम  में  प्रथम  तथा  सातवां
 स्थान  दिया  गया  प्राथमिकता  सूची  में  ले  लेने  के  बाद  भी  इसके  निर्माण  कार्य  पर  रेल  मंत्रालय
 द्वारा  ध्यान  नहीं  दिश्य  जा  रहा  इन  दोनों  लाइन  के  निर्माण  कार्य  के  लिए  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री

 स्व०  इन्दिरा  भूतपूवव॑  रेलवे  मंत्री  स्‍्व०  ललित  नारायण  मिश्र  तथा  स्व०  केदार  पाड़ेय  ने

 इसको  पूरा  करने  के  लिए  अवधि  भी  निर्धारित  कर  दी  थी  ।  उत्तर  बिहार  के  सारे  संसद  सदस्थों  ने
 अनेकों  बार  रेल  मंत्री  को  स्मरण  पत्र  दिये  इसके  लिए  उत्तर  बिहार  में  संघर्ष  समिति  ने  रेल
 रोको  अभियान  तथा  गिरफ्तारी  देना  शुरू  कर  दिया  सरकार  से  आग्रह  है  कि  उत्तर

 बिहा
 र  की  के  हित  में  सकरी  हसनपुर  तथा  दरभंगा  रेल  लाइन  का  काये  प्रारम्भ  कर  देने  की

 व्यवस्था  करें  ।

 पश्चिम  उड़ोसा  में  रत्न  उच्चान  स्थापित  किये  जाते  को  सांग

 डा०  कृपासिथु  भोई  ):  मैं  उड़ीसा  में  एक  उद्यानਂ  स्थापित  करने  की
 आवश्यकता  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  उड़ीसा  में  विशेषकर  पश्चिम

 उड़ीसा  में  अनेक  बहुमूल्य  तथा  कीमती  रत्न  उपलब्ध  हुए  जबकि  महानदी  के  नदी  तल  पर

 उड़ीसा  के  संबलपुर  बोलनगीर  तथा  फूलबानी  जिले  में  हीरे  भिले  रत्न  तथा  अन्य  बहुमूल्य  तथा
 कीमती  पत्थर  राज्य  के  बोलनगीर  तथा  वालाहांडी  जिलों  में  मिले  अनेक  बाहरी  लोगों
 के  अलावा  कुछ  स्थानीय  लोग  इन  बहुमूल्य  पत्थरों  को  मिकालते  फिर  भी  वहुमल्ल  तथा  कीमती
 पत्थरों  को  निकालने  का  कार्य  तरीके  से  नहीं  होता  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  इन  पत्थरों  को
 उपलब्धता  का  सम्पूर्ण  एवं  विस्तृत  सर्वेक्षण  किया  और  तल्पश्चात्‌  इन  बहुमूल्य  तथा  कीमती
 पत्थरों  फो  सिलसिलेवार  निकालने  का  कार्य  शुरू  किया

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  वाणिज्य  मंत्रालय  के  हीरा  तथा  रहत  विकास  निगम  को
 राज्य  राजस्थान

 तथा
 हाल

 में  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  रह्न  के  अनुसार  एक  रत्न  उच्यान
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  है  ।  उड़ीसा  सरकार  एक  रत्स  उच्चान  स्थापित  करने  के  लिए  हरसं  भव
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 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  तंयार  यह  रत्न  उद्यान  स्थानीय  उद्यमियों  तथा  स्थानीय  कारीगरों
 को  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  करेगा  ।

 मेरी  मांग  है  कि  रत्न  उद्यान  पश्चिम  उड़ीसा  में  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 महाराष्ट्र  में  तुमसर  ओर  गोंबिया  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा
 को  व्यवस्था  किये  जाने  तथा  बहां  के  टेलोफोन  एश्सचेजों  को  क्षमता

 बढ़ाए  जाने  को  मांग

 ]
 श्री  केशवराव  पारधो  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  नियम  377  के

 अंतगंत  लोक  महत्व  के  निम्न  विधय  की  भोर  सरकार  का  ध्यात  आाकषित  करना  घाहता  हूं  ।

 महाराष्ट्र  के  भण्डारा  जिले  के  गोन्दिया--यहां  तीनों  शहरों  को  एस०टी०
 डी०  सुविधा  से  जोड़ने  वास्ते  केबल  डाले  एक  वर्ष  से  भी  ऊपर  हो  गया  लेकिन  अभी  तक  एस०
 टी०  डी०  प्रारम्भ  नहीं  की  इन  तीनों  शहरों  का  सम्बन्ध  देश  हे  कोने-कोने  से  तथा  विदेशों  से
 भी  है  ।  भण्डारा  जिले  का  स्थान  है  तथा  डिफंन्स  सन  फ्लेग  आयरन  स्टील
 लेन्लेण्ड  के  ट्रकों  को  फैक्टरी  तथा  बतंनों  का  बहुत  बड़ा  धम्घा  तुमसर  में  पेपर
 राइस  फैरो  मेंगनीज  को  बन  सरकारी  शक्कर  मैंगनोज  ओर
 इण्डिया  लि०  की  माईनस  तथा  देश  के  सबसे  बड़े  फैरो  मंगनीज  उत्पादक  फैरो  अलायज  कारपोरेशन
 का  हैड  आफिस  गोन्दिया  में  थोड़ी  चावल  की  पेपर  राइस  महाराष्ट्र
 इण्डस्ट्रीयल  डेवलपर्मैंट  कारपो  रेशन  के  कम्पलेक्स  में  टाइल्स  के  कारखाने  तथा  बहुत  बड़ी
 व्यापारिक  मण्डी  है  ।  इतना  सब  होने  के  बावजूद  इस  जिले  में  टेलीफोन  की  व्यवस्था  ठीक  न  होने
 से  लोगों  में  बहुत  बड़ी  परेशानी  गोन्दिया  तीनों  शहरों  में  टेलीफोन  एक्सचेंज
 की  क्षमता  पी  बहुत  कम  है  ।  तीनों  शहरों  के  एक्सचेंज  की  क्षमता  बढ़ाने  वास्ते  और  तीनों  शहरों

 एस०  टी०  डी०  से  जोड़ने  वास्ते  पिछले  9  वर्षों  से  बराबर  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  लेकिन
 अभी  तक  सफलता  पूरी  तरह  से  नहीं  मिली  अश्वासनों  के  बावजूद  भी  अभी  तक  यह  कार्य  नहीं
 हुए  ।  मैं  माननीय  संचार  मंत्री  जी  से  नम्न  निवेदन  करता  हूँ  कि  गोन्दिया  तीनों
 शहरों  को  तुरन्त  एस०  टी०  डी०  से  जोड़ने  और  तीनों  शहरों  के  टेटीफोन  एक्सचेंज  को  क्षमता
 बढ़ाने  हेतु  तुरन्त  आदेश  देने  का  कष्ट

 को

 केरल  राज्य  में  काज  उच्चोग  में  उत्परन  संकट  का  समाधान  किये  जाने  के
 मामले  पर  फेरल  सरकार  के  साथ  बातचोत  किये  जाने  ओर  इस  प्रकार  तोम

 विधायकों  के  असदान  को  सभाप्त  कराए  जाने  को  मांग

 प्रो०  पो०  छे०  क्रिपन  :  काजू  उद्योग  भारी  संकट  में  है  क्योंकि  उत्पादक
 तथा  किसान  कम  कीमत  दिये  जाते  के  कारण  आंदोलन  कर  रहे  चूंकि  काजू  उन  मुख्य  वस्तुओं में  से  एक  है  जिसे  हम  बिदेशी  मुद्रा  के  लिए  निर्यात  करते  हैं  इसलिये  इससे  हमारी  बिदेशी  मुद्रा आय  भी  प्रभावित  होने  जा  रहो  किसान  काजू  के  स्थान  पर  दूसरी  लाभदायक  फसलें  बौजने  के
 लिये  बाध्य  होंगे  ।
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 चूंकि  यह  मामला  देश  की  विदेशी  मुद्रा  आय  को  प्रभावित  करने  वाला  है  इसलिये  केन्द्र
 सरकार  को  इस  संबंध  में  आवश्यक  कार्यवाही  करनी  केरल  राज्य  के  तीन  विधायक  इस
 मामले  को  लेकर  दस  दिनों  से  भूख  हड़ताल  पर  काजू  उद्योग  में  संकट  को  दूर  करने  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  को  यह  मामला  केरल  सरकार  के  साथ  तत्काल  उठाना  चाहिए  ताकि  भूख  हड़ताल
 पर  बैठे  तीन  विधायकों  का  जीवन  बच  सके  ।

 मैं  अध्यक्ष  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  सरकार  को  तत्काल  कदम  उठाने  का  निदेश

 दें  ताकि  करल  के  तीन  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  का  जीवन  बचाया  जा  सके  ।

 (w:)  तम्वाक्‌  बोर्ड  द्वारा  आर्प्र  प्रदेश  में  पंदा  होने  वाले  उच्च  अणी  के  तम्बाक्‌
 की  खरीद  सहमत  सूल्थों  पर  किये  जाने  तथा  तथा

 किस्म्रों  के  तस्याक्‌  के  निर्यात  को  संभावनाओं  का  पता  लगाए
 जाने  को  मांग

 करो  बो०  एन०  रेडडी  :  तम्बाक्‌  और  कपास  आंध्र  प्रदेश  की  सबसे

 महत्वपूर्ण  व्यापारिक  फसलें  हमारे  देश  को  तम्बाक्‌  के  निर्यात  से  100  करोड़  रुपये  से अधिक
 की  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती  है  ।  हमें  इस  पर  उत्पाद-कर  के  रूप  में  1500  करोड़  रुपये  प्राप्त
 होते  किन्तु  ऐसी  मूल्पब्यान  फसल  के  बाजार  में  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।

 इंधन  तथा  कीटनाशक  दवाओं  की  कीमतों  में  हुई  भारी  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप
 खेती  की  लागत  में  वृद्धि  हुई  सरकार  द्वारा  घोषित  किये  गये  समधित  मूल्य  लाभकारी  नहीं  हैं
 तथा  उनका  निर्यात-मूल्यों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 प्राश्म्भ  में  प्रेड  की  तम्बाक  का  अधिकतम  मूल्य  2400  २०  प्रति  100  किग्रा०  था
 तथा  कुछ  विनों  के  पश्चात  यहू  घटकर  1800  रु०  तथा  1700  रु०  हो  गया  ।  इसके
 स्वरूप  कृषकों  को  20  करोड़  रु०  से  अधिक  की  भारी  हानि  हुए  ।  इससे  तम्बाक्‌  के  उत्पादन  पर
 अत्पस्त  प्रभाव  पड़ा  तथा  यह  800  लाख  किग्रा०  से  घट  कर  750  साख  किग्रा०  रह  अतः
 इस  फसल  को  बचाने  के  लिये  इस  बष  8  मार्च  को  तय  किये  गये  मूल्यों  पर  तम्बाक्‌  बोर्ड  के  माध्यम
 से  उम्नत  किस्म  के  लगभग  100  लाख  कि०  ग्रा०  तम्बाक्‌  की  खरीद  की  जाये  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 और  किस्मों  के  तम्बाक्‌  का  निर्यात  करने  के  लिये  विदेशों  में  सभी  सम्भावनाओं  का
 पता  भी  लगाये  ।

 प्रसम  में  बार-बआर  आने  वालो  बाढ़  के  नियंत्रण  के  लिए  कदम  उठाए
 जाने  को  मांग

 हो  भोरेदवर  तांतो  :  हर  बय  जन  से  अक्तूबर  के  दोरान  आसाम  में

 बाढ़  मे  तबाही  बाती  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  सभी  नदियां  ब्रह्मपुत्र  नदी  में  गिरती  हैं  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र

 से  मैदानी  क्षेत्र  में  आने  के  दोरान  अपने  साथ  मार्गेरिटा  तथा  लैंड  की  कोयला  खानों  से  मिट्टी  और
 कोयला  ले  जाती  इससे  गाद  एकत्र  होने  स ेसभी  नदियों  के  तल  ऊपर  उठ  जाते  हैं  यथा

 सी  भारी  वर्षा  से  नदी  का  पानी  ब्रह्मपुत्र  तथा  बोरक  घाटी  के  मंदानी  क्षेत्रों  मे ंफैल  जाता  है  ।  हर
 बर्षे  ब्वाने  बाली  भीषण  बाढ़ों  ने आसाम  की  समग्र  अर्थव्यवस्था  को  निगल  लिया  हर  वर्ष  बहुत
 से  लोग  अपना  वेशकीमती  जीवन  खो  देते  खड़ी  फसलों  को  नुकसान  पहुंचता  घर  नष्ट  हो  जाते

 हैं  तथा  पुल  और  सहकें  भीया  तो  नष्ट  हो  जाते  हैं  अथवा  उनको  भारो  क्षति  पहुंचती  है  ।
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 केन्द्रीय  सरकार  को  ब्रह्मपुत्र  तथा  उसकी  सहायक  नदियों  के  अतिरिक्त  जल के  प्रवाह  को  नियंत्रित

 करने  के  लिये  कोई  सुस्पष्ट  समाधान  खोज  निकालना  बाढ़  की  समस्‍या  को  एक  राष्ट्रीय
 समस्या  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिये  तथा  इसे  केवल  आसाम  की  समस्या  के  रूप  में  ही  नहीं  माना
 जाना  चाहिये  ।  आसाम  देश  का  निर्माण  करने  वाले  सभी  संसाधनों  का  धान्यागार  यदि
 धान्यागार  नष्ट  हो  गया  तो  सब  कुछ  नष्ट  हो  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस
 मामले  पर  गंभोरतापूर्व  रु  विचार  किया  जाये  तथा  इस  ज्वलंत  समस्या  का  स्थायी  समाधान  करने
 के  मार्गोपायों  की  खोज  की  जाये  ।

 महाराष्ट्र  के  जलगांव  जिले  में  चालोसगांव  में  एक  दूरदर्शन  रिले  केस
 स्थापित  किये  आने  को  मांग

 श्री  विजय  एन०  पाठिल  :  महाराष्ट्र  के  जलगांव  जिले  में  चालीसभांव  में  एक

 दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  की  महती  आवश्यकता  है  ।  यहू  समझा  जाता  है  कि  सूचना
 ओर  प्रसारण  मंत्रालय  ने  चालीसपरांव  को  ओरंगाबाद  से  रिले  केन्द्र  के  विस्तार  के  साथ  मिला  दिया

 किन्तु  आरंगाबाद  के  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  की  शक्ति  बढ़ाने  के  बावजूद  चालीसगांव  क्षेत्र  के  लोगों
 को  इसका  लाभ  नहीं  मिलेगा  क्योंकि  विशाल  पहाडियां  चालीसभांव  को  ओर  रंगाबाद  से  अलग  करती

 हैँ  ।

 चाल्ीसगांव  तथा  इसके  आस-पास  बे  क्षेत्रों  की आबादी  लगभग  21  लाख  यदि
 चालीसगांव  में  एक  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  किया  जाता  है  तो  इससे  आसपास के  क्षेत्रों  के
 लगभग  तीन  लाख  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।  मैं  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  से  चालीसगांव  में
 एक  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  को  मंज्री  का  अनुरोध  करता

 कलकत्ता  जह|  उसकी  क्षमता  ते  आधा  काम  हो  रहा  का  समुचित
 जलिफकास  किए  जाने  को  सांग

 कमारी  ममता  बसों  :  कलकत्ता  पत्तन  दिन  श्रतिदिन  अपना  महत्व
 खोता  जा  रहा  है  |  कलकसा  जो  किसी  समय  देश  का  गौरव  अपना  महत्व  खोता  जा  रहा
 है  ।  ऐसा  मुख्यतया  इसकी  उपेक्षा  किये  जाने  पूर्बोत्तर  राज्यों  क ेआर्थिक  विकास  हेतु  सुबिचारित
 नीति  न  होने  के  कारण  फरक्का  से  गंगा  के  पानी  को  अभय  दिशा  में  मोड़  देने  के  कारण  इस
 पत्तन  की  नौवहनता  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  समुद्री  यातायात  के  प्रमुख  भाग  को  अन्य  पत्तमों  की ओर
 मोड़  दिया  गया  है  जोकि  क्षेत्रीय  अथंब्यवस्था  के  लिय  हानिकारक  यह  पत्तन  प्रपभी  क्षमता  से
 बाधा  काम  कर  रहा  है  तथा  निकट  भविष्य  में  इसका  विकास  होने  की  प्रत्यक्षतः  कोई  संभावषता
 दिखाई  नहीं  पड़ती  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कलकला  पत्तन  को  बचाने  के  लिये  समुचित
 कदम  उठाने  चाहिये  ।

 12.40  झ्ञ०  प०

 केना-राज्य  सम्बर्ध  आयोग  के  प्रतियेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 -+
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  श्री  बूटा  सिंह  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव

 पर  आगे  चर्चा  की  जायेगी  :---
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 यह  सभा  केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतियेदन  पर  विचार  करती  है  ।'

 गृह  मंत्री  बूटा  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदन  पिछले  3  दिन  से  राष्ट्र  क ेअति

 महत्वपूर्ण  विषय  केन्द्र  और  प्रान्तीय  सरकारों  के  साथ  व्यवहार  के  मुह  पर  विचार  कर  रहा
 40  वर्षों  में  शायद  पहली  बार  माननीय  सदस्यों  को  यह  मौका  मिला  कि  वह  राष्ट्रीय  महत्व  के
 उन  विषयों  पर  ५नः  विचार  करें  कि  हमारा  जो  हमारे  पुरशों  ने  इस  देश  के  लिए  कायम
 किया  उससे  अनुभव  के  अन्तर्गत  हमारा  जो  आज  तक  का  एक्सपीरिएस  उसको  सामने  र  खते

 हुए  वर्तमान  और  भविष्य  के  लिए  किस्त  प्रकार  की  व्यवस्था  होनी  जिससे  हमारा  लोकतंत्र
 और  सुदृढ़  हो  देश  की  एकता  और  अखंडता  ओर  मजबूत  हो  सके  और  देशयवाधियों  को  किस

 प्रकार  से  विकसित  होना  चाहिए  और  एक  अच्छी  स्थायी  तौर  पर  शांति  व्यवस्था  का  ढांचा  मिल  सके  ।

 स्वाभाविक  था  कि  इस  विथय  पर  पार्टी  स्तर  से  ऊपर  उठकर  और  राजनीति  के  ज्वलन्त  मामलों
 को  एक  तरफ  रखकर  पूरी  गम्भीरता  के  पूरी  गहराई  में  माननीय  सदस्य  इस  पर  विचार
 करते  ।  मुझे  इस  बात  को  प्रसन्नता  है  कि  अधिकतर  सांसदों  ने  इस  बात  को  निभाया  |  बीच-बोच
 में  कुछ  माननोय  सदस्यों  ने  प्रान्तों  के  छोटेन्छोट  सवालों  को  उठाकर  हमारी  चर्चा  में  थोड़ी-सी
 उत्तेजना  पैदा  गर्मा-गर्मी  भी  मगर  साधारणतया  यह  पूरी  चर्चा  मूल  रूप  स  संद्धान्तिक
 और  मूल  प्रश्नों  के  ऊपर  जिसके  लिए  मैं  माननीय  सदस्यों  का  अपनी  तरफ  से  आभार  व्यक्त
 करता  हूं  कि  उन्होंने  पार्टी  के  दृष्टिकोण  से  ऊपर  उठकर  देश  क  हित  समाज  भर  राष्ट्र  के  हित
 में  जो  विचार  व्यक्त  किए  हैं  वह  बहुत  मृल्यवान  हैं  ।

 यह  जाहिर  है  कि  आज  भी  हमारे  राजनीतिक  ाहे  वे  विरोधी  पक्ष  के  सत्ताधारी
 पक्ष  के  जब  भी  कोई  राष्ट्र  का  प्रश्न  उठता  तो  चिन्तन  रास्ट्रीय  मुद्दों  दस  बात  को
 सामने  रखकर  ही  किया  जा  सकृता  है  कि  देश  किस  तरह  समृद्ध  हो  सकता  मजबूत  हो  सकता
 किस  तरह  से  देश  को  सुरक्षा  और  देश  के  अन्दर  सामाजिक  एकता  भौर  परस्पर  प्यार
 कायम  रखा  जा  सकता  इसके  लिए  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  जिन्होंने  इसमें  हिस्सा  लिया

 एक-एक  का  नाम  लेना  मुश्किल  सभी  का  मैं  आभार  व्यक्त  करता

 सबसे  पहले  यह  प्रश्न  उठा  था  कि  सरकार  की  तरफ  से  इस  सरकारिया  आयोग  की
 रिशों  पर  अब  तक  क्‍या  कायंवाही  हुई  ?  जंसा  माननीय  सदन  के  सामने  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि
 सरकार  ने  इस  माननीय  सदन  की  सिफारिशों  को  पूरे  भ्रोपन-माइन्ड  से  लिया  हमने  सोचा  कि
 जैसा  सरकारियां  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  तंयार  करने  से  पहले  बहुत  विस्तृत  ढंग  देशव्यापी  ढंग
 से  ने  केवल  राजनीतिक  दलों  भर  दूसरे  सदस्यों  जिन्होंने  इसमें  दिलचस्पी  चाहे
 कौंसिल  दूसरे  बुद्धिजीवी  लोग  प्रान्तीय  सरकारों  के  राजनीतिक  दल  सबसे  लिखित  रूप

 मौखिक  रूप  में  पूरे  देश  का  म्रमण  मुझे  याद  है  कि  आयोग  के  सदस्य  स्टेट  कपिटल्स  में
 गए  ओर  उन्होंने  विशेषज्ञों  क ेसाथ  बातचीत  को  |  मैंने  स्वयं  कमीशन  के  सामने  पेश  होकर  बहुत
 लम्बी  वार्ता  में  हिस्सा  लिया  ।  मेरे  सहयोगी  बहुत  से  मंत्रीगण  विरोधी  दल  के  लीडर  गये  और

 मुख्यमंत्रियों  के  साथ  उन्होंने  विचार-विमर्श  किया  |  जो  कमीशन  की  रिपोर्ट  बनी  है  यह  सही  मायने
 में  विषय  को  ध्यान  में  रख  कर  उसकी  महत्ता  को  सामने  रख  कर  बताई  गई  है  |  सरकारिया  साहब
 और  उनके  सहयोगी  सदस्यों  ने  इसको  बहुत  विस्तृत  ढंग  से  बनाथा  इस  कारण  पूरे  सदन  को
 ओर  पूरे  देश  की  ओर  से  मैं  सरकारिया  साहब  ओर  उनके  साथी  सदस्यों  को  घन्यवाद  करना
 आहता  हूं  ।  उन्होंने  जो  एक  बहुत  बड़ा  कार्य  किया  है  उसके  लिए  देशवासी  उनके  ऋणी  रहेंगे  ।
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 सबसे  पहला  प्रश्न  जिसको  कि  प्रत्येक  सदस्य  ने  छुआ  धाहे  कांग्रेस  पक्ष  से  हों
 या  विरोधी  पक्ष  से  हों  वह  है  हमारे  देश  के  संविधान  का  जो  बेसिक  स्ट्रक्चर  है  जो  फैडरल  स्ट्रक्चर
 उसके  ऊपर  सबसे  अधिक  विचार  किया  बहुत  से  मान्यवर  बुद्धिजीवी  सदस्यों  ने  इसको  दूसरे
 देशों  के  साथ  मिलाने  की  कोशिश  को  ओर  उसमें  आस्ट्रेलिया  और  यू०  के०  के

 संविधान  का  उल्लेख  किया  ।  इस  विषय  में  मैं  इतनी  हो  बात  कहना  चाहुंगा  कि  हमारा  जो  फंडरल

 स्ट्रक्चर  यह  अपने  किस्म  के  ढांचे  में  काम  कर  रहा  है  |  हमारे  यहां  जनतंत्र  बहुत  से  ऐसे  देश
 हैं  जहां  फैडरल  स्ट्रक्वर  तो  हैं  लेकिन  जनतंत्र  नहीं  इसलिये  उनके  साथ  हम  मुकाबला  करेंगे
 तो  वह  परिस्थितियां  वहां  नहीं  मिर्लेगी  जो  परिस्थितियां  हमारे  देश  में  मैं  सभी  देशों  की  बात

 नहीं  कर  रहा  हूँ  मगर  जब  हम  मुलाकात  करने  के  लिये  खड़े  होते  हैं  तो  बात  परिस्थितियों  की

 चलती  है  कि  किस  परिस्थितियों  में  वह  संविधान  वहां  काम  कर  रहा  हमारे  यहां  जनतश्र  है
 और  लोकतंत्र  हमें  इस  बात  की  खुशी  है  कि  प्रत्येक  देशवासी  के  दिल  में  यह  चीज  जम  है

 और  हमें  इसका  आभास  तब  हुआ  जब  1977  में  एक  बहुत  बड़ी  तबदीली  यदि  देशवासियों
 के  मन  में  लोकतंत्र  के  प्रति  आस्था  नहीं  रहती  तो  इतनी  बड़ी  तबदीली  में  हमारा  ढ़ांचा
 बिखर  गया  होता  ।  बहुत  से  देश  इसी  प्रखण्ड  में  एशिया  के  कान्‍्टीनेंट  में  देखने  को  जब

 तबदीली  होती  है  तो  सारा  का  सारा  ढांचा  बदल  जाता  है  और  अक्सर  वर्दी  पहने  लोग  सरकार  में

 आ  जाते  इसलिये  मैं  समझता  हूं  कि  लोगों  के  प्रति  हमारी  एक  बहुत  बड़ी  श्रद्धा  ह ैओर  एक

 ट्रिब्यूट  है  देशवासियों  के  प्रति  कि  उन्होंने  लोकतंत्र  को  परिपक्व  किया  और  लोकतंत्र  के  प्रति  अपनी

 आस्था  को  कम  नहीं  होने  दिया  ।  जब  हम  दूसरे  देशों  के साथ  इसका  मुकाबला  करते  हैं  तो  उस

 वक्‍त  हमें  इस  चीज  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  क्षि  देश  को  परिस्थितियां  और  उसकी  जो  प्रक्रियायें
 उनका  भी  हमारे  लोकतंत्र  पर  अप्तर  पड़ता  है  |  यह  सभो  जानते  हैं  कि  हमारा  संविधान  ढ़ांचा

 फैडरल  स्ट्रक्तर  का  माम्यवर  सदस्य  मेरे  से  ज्यादा  विद्वान  हैं  ओर  कानून  में  माहिर  हैं  इस

 कारण  हैं  ज्यादा  इसमें  नहीं  जाना  चाहूंगा  ।  पहले  एक  उदाहरण  देकर  मैं  अपनी  बात  को  भागे

 बढ़ाऊंगा  ।  मेरा  मकसद  उस  कॉंस्टिटूमेंट  असेम्बली  की  डिबेट  से  है  जिसमें  उस  पर  चर्चा  हुई  थी  |

 हमारे  देश  का  जो  संविधान  है  वह  एक  फैडरल  स्ट्रक्चर  का  जब  कॉंस्ट्ट्येंट  असेम्बली

 1949  में  इस  बात  की  चर्चा  हुई  तो  बड़े-बढ़  उस  वक्‍त  के  महान  विद्व।नों  और  बड़  नेताओं

 इसके  ऊपर  अपने-अपने  विचार  व्यक्त  किये  थे  भौर  ऐसे  विचार  हुए  थे

 ]
 सभा  1949  द्वारा  बनाये  गये  संविधान  में  एक  महत्वपूर्ण  संच!त्मक  विशेषता

 परन्तु  इसे  विशिष्ट  प्रकार  से  संधात्मक  नहीं  कहा  जा  इसको  एकात्मक  भी

 नहीं  कह्ठा  जा  सकता  क्योंकि  इसमें  एक  विशेष  प्रकार  की  विविध  राजनींतिक  प्रणाली  फी

 परिकल्पना  की  गई  डा०  अम्बेडकर  ने  कहा  है  कि  संविधान  एक  असाधारण

 जैसे  युद्ध  अपवा  आपातकाल  के  दौरान  एकात्मक  है  तथा  सामान्य  स्थिति  में  यह  रांघात्म  ":

 कुछ  वि  घिवेत्ताओं  ते  भी  हमारी  संषात्मक  प्रणाली  को  अद्ध-संघात्मक  संविधान

 प्रणाली  बत;या  है  |ਂ

 इन  लबिल्स  के  कोई  इतने  ज्यादा  माइने  नहीं  हैं  जितना  कि  इस  कॉंस्टीट्यूशन  के  अन्त  ,

 जब  हमारे  देशवासी  आगे  बढ़े  हैं  और  इस  कांस्टीट्यूडन  का
 ओ

 प्रभाव  हुआ  है  हमारे  शासन
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 ----++-

 हमारा  जो  न्यायिक  ढ़ांचा  है  उस  उसको  जब  हम  देखते  तो  उस  वक्‍त  हमें  पुनः  डा०  बाबा

 साहब  अम्बेडकर  की  याद  आती  हिन्दुस्तान  का  जो  कांस्टीट्यूशन  उसके  लिए  जब  उन्होंने
 मोशन  मूव  किया  तो  उन्होंने  यहू  कहा  था  :

 |

 डा०  अम्बेडकर  ने  भारत  को  राज्यों  का  संघ  की  संज्ञा  दिये  जाने  के  प्रस्ताव  पर  बोलते  हुये
 कहा  था  तथा  मैं  इसे  उद्घृत  करता  हूं  :  यद्यपि  भारत  एक  संघ  होगा  परन्तु  यह  संघ  संघ  में

 सम्मिलित  होने  के  बारे  में  राज्यों  क ेसाथ  समझौते  का  परिणाम  नहीं  होगा  और  चूंकि  संघ  समझौते

 के  परिणामस्वरूय  नहीं  बना  अतः  किसी  भी  राज्य  को  उतप्तसे  अलग  होने  का  अधिकार  नहीं  है  ।

 संघ  एक  संयोजन  क्‍योंकि  इसे  तोड़ा  नहों  जा  सकता  यद्यपि  देश  एवं  लोगों  को  प्रशासनिक

 सुविधा  हेतु  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभाजित  किया  जा  सकता  है  परन्तु  देश  एक  ही  एक  ही  स्रोत

 से  बनी  एक  ही  परम  सत्ता  के  अधीन  रहने  बाले  लोग  एक  ही  हैं  ।  अमरीकियों  को  यह  सिद्ध  करने

 के  लिये  कि  राज्य  संघ  से  अलग  नहीं  हो  सकते  गृह  युद्ध  लड़ना  पड़ा  था  तथा  अब  उनका  संघ

 तोड़ा  नहीं  जा  सकता  ।  प्रारूप  समिति  ने  यह्‌  सोचा  था  कि  इस  पर  बाद  में  विचार  करने  अथवा

 इसे  विवाद  के  लिये  छोड़ने  की  बजाय  इसे  पहले  ही  स्पष्ट  करना  बेहतर  है  ।

 अतः  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  संघ  के  बारे  में  ये  विचार  व्यक्त  किये  थे  ।  अब  यदि

 हम  अपने  संविधान  के  कायंकरण  को  देखें  और  अपने  देश  की  संकल्पना  को  देखें  जो  हमारे
 जो  हतने  शिक्षित  नहीं  हैं  ओर  यहां  तक  कि  निरक्षर  के  मन  में  बैठी  हुई  तो  उन्होंने

 भी  इस  बात  को  अब  महसूस  करना  शुरू  कर  दिया  है  !

 ]

 यह  जो  हमारा  कांस्टीट्यूशन  इसका  जो  प्रीएम्बिल  हमारे  पुरखों  ने  लिखा  वह  सही
 माइनों  में  पूरे  देश  को  समूचे  तोर  पर  एफ  यूनिट  मान  कर  चला  मैं  इस  बात  पर  इसलिए  बल

 दे  रहा  हूं  क्योंकि  बहुत  से  हमारे  सदस्यों  दोनों  तरफ  स्टेट्स  की  ओर  सेन्टर  की  बात  की  है  ।

 यह  जो  स्टेट्स  और  सेन्टर  का  आइडिया  यह  तो  डेबलपमेंट्स  के  कामों  शासन  के  कामों  में  या
 छोटा-मोटा  महकमा  यहां  रहना  चाहिए  या  वहां  रहना  इन  चीजों  को  लेकर  उत्पन्न  होता
 है  ।  अगर  हम  सारी  स्कीम  आफ  थिम्स  को  इसके  पीछे  जो  फिलास्फी  उसको  तो  हमको
 अपने  ही  संविधान  के  प्रीएम्बिल  को  पढ़ना  होगा  ।  उसमें  यह  ब!त  बहुत  स्पष्ट  कही  गई  है  कि  हम
 भारत  के  भारत  को  एक  सम्पूर्ण  समाजवादी  लोकतांत्रिक  गणराज्य

 बनाने  के  लिए  तथा  उसके  समस्त  नागरिकों  को  आर्थिक  और  राजनीति  विचार
 धर्म  और  उपासना  की  प्रतिष्ठा  शोर  अवसर  की  समता  प्राप्त  करने  के

 इस  संविधान  का  देश  का  निर्माण  करते  इससे  यह  साबित  होता  है  कि  जिस  वक्‍त  हमारे
 देश  का  संविधान  निर्मित  हुआ  उस  बबत  पूरे  देश  को  एक  यूनिट  माना  गया  उस  वक्‍त

 यह  प्रश्न  नहीं  था  हमारे  उन  ५रखों  के  मन  में  कि  अमुक  प्रान्त  में  कुछ  लोग  अपने  आप  को  एक
 नेशन  का  नाम  देंगे  ।  जँसा  कि  माननीय  सदस्या  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  इशारा  इस
 म्बिल  के  अन्तर्गत  इस  चीज  का  अभ्रस्तिम  निर्णय  हो  चुका  देश  को  मल्टी-नेशनल  कहना  या

 वेरियस  नेशन्स  की  बात  इस  संविधान  के  अन्तर्गत  मेरी  तुच्छ  बुद्धि  के  इस  बात  को

 कदाचित  नहीं  माना  जा  सकता  |  क्‍योंकि  समूचा  देश  ही  एक  इस  वात  का  असर  हमारे
 वासियों  की  मतोवृत्ति  पर  पड़  सकता  यह  बहुत  सिसलींडिग  बात  हो  सकती  बड़ी
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 किस्मती  की  बात  है  कि  हमारे  कुछ  राजनीतिक  दल  आज  भी  इस  बात  की  चर्चा  करते  हैं  ।  वे  शायद
 किसी  दूसरे  संविधान  से  प्रेरक  होते  जैसा  कि  मेंने  शुरू  में  कहा  था  कि  दूसरे  देशों  के  संविधान
 उनकी  परिस्थितियों  के  अंतर्गत  ऊनके  अनुकूल  या  प्रतिकूल  हैं  ।  हमारे  देश  का  संविधान  हमारे
 देश  की  परिस्थिति  और  प्रक्रियाओं  के  अनुकूल  इसलिए  हमें  किसी  दूसरे  देश  को  नकल  करते
 वक्‍त  हमें  इस  बात  को  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  यदि  हम  इस  तरह  की  बात  करते  हैं  तो  इएका  असर
 हमारे  देश  की  बुनियादी  एकता  पर  तो  नहीं  पड़ेगा  ।

 इसी  से  पंदा  होती  है  सन  माफ  द  सॉयल  की  थ्योरी  |  इसी  से  पंदा  होती  है  नफरत  हमारे

 उन  देशवासियों  के  प्रति  जो  न  जो  न  जाने  कब  से  देश  के  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  में  आकर  के  आयाद

 हुए  भौर  जो  यह  भूल  भी  गये  कि  हमारे  पुरखे  कब  आए  थे  और  जो  अपने  आप  को  उसी  प्रांत  का
 उसी  प्रांत  का  देशवासी  मानते  आज  जब  इस  विचार  को  लेकर  के  लोग  लोगों  में

 जलते  हैं  कि  हम  मल्टी  नेशनल  हैं  तो  उससे  अशांति  उत्पन्न  होती  चाहे  वह  अप्तम  चाहे

 वह  तमिलनाड  चाहे  वह  महाराष्ट्र  बाहे  वह  पंजाब  चाहे  बह  नागालेंड  कहीं  भी

 हम  चले  हस  विचार  को  लेकर  सब  संकीर्ण  विचार  को  लेकर  हमारे  देश  और  समाज

 में  एक  ऐसी  अशांति  पैदा  होती  है  कि  वहां  के  मासूम  और  इन्नोसेंट  लोगों  के  ऊपर  इतने  अत्या  बार
 होते  हैं  कि  उनको  केम्पस  में  रहना  पड़ता  उनकी  दुकानें  जला  दी  जाती  हैं  ।  उनको  प्रांत  छोड़कर
 कहीं  दूसरी  जगह  जाना  पड़ता  यह  इप्ती  की  जड़  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  मान्यवर  सदन
 और  पूरा  पूरी  तरह  से  निश्चय  करके  दस  बात  पर  चले  कि  यह  एक  राष्ट्र  हम  एक  ही  राष्ट्र
 हैं  जिसमें  मल्टी  शन  की  बात  कदाचित  हो  ही  नहीं  सकती  ।  हिन्दुस्तान  हमारा  देश  है  और  हम
 सब  हिन्दुस्तानी  हैं  ।

 हमारा  धर्म  अलग  हो  सकता  हमारा  वेश  अलग  हो  सकता  हमारी  भाषा  अलग  हो
 सकती  भाषाओं  को  हम  जितना  सत्कार  दे  जितना  उनका  विकास  कर  थोड़ा  है|
 सव्रकी  सब  हमारी  हिन्दुस्तानी  भाषाएं  मगर  इसमें  जब  इस  विचार  को  हम  जोड़ते  हैं  कि

 हमारीं  नेशन  अलग  हो  सकती  है  तब  हमारे  देश  की  एकता  और  अखंडता  को  खतरा  पंदा  होता
 यह  विषव  किसी  दल  का  नहीं  इसलिए  मैं  बार-बार  इसको  दोहरा  रहा  हूं  ।  इसको  इसी

 दृष्टिकोण  से  देखना  अगर  इस  बात  को  हम  बहुत  हल्के  ढंग  से  लेंगे  तो  अच्छी  वृत्तियां
 पैदा  नहीं  होंगी  ।

 ऐसी  वत्तियां  पैदा  हो  चुकी  हैं  भोर  खत(ा  बन  चुकी  आज  जो  देश  के  कोने-कोने  में

 हमें  साम्प्रदायिक  भावना  मिलती  भाषायाद  की  भावना  मिलती  प्रांतीयता  की  भावना  मिलती

 है  वह  इसी  वृत्ति  से  पैदा  होती  आज  किसी  एक  प्रांत  में  उसी  प्रांत  के  नागरिक  को  नौकरी  से
 वंचित  किया  जाता  सन  भाफ  द  सॉयल  को  व्योरी  के  नीचे  यह  किया  जाता  है  ।

 क्री  सोमनाथ  चठजों  :  बहुत  खतरा

 सरदार  बूटा  सिह  :  बहुत  खतरा  इसलिए  हम  ओर  भौर  सब  लोगों  को  मिलकर

 के  ऐसी  खतरनाक  चीज  को  दबा  देना  चाहिए  ।
 इसमें  कोई  भी  पार्टी  भाषा  का  अंतर  नहीं  रहना

 चाहिए  ।  इससे  आगे  बढ़कर  मैं  कहना  चाहता  हूं
 ''

 ]
 भी  सोमनाथ  चटलों  :  आप  इसका  खुलेआम  विरोध  करते  हैं  ।
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 क्वीन  आ  ७ ुााााााााणाणआाणाामाममााणशणााभमााणआआआआआआ

 सरदार  बूटा  इससे  ज्यादा  ओपन  क्‍या  हो  सकता  सोमनाथ  यह  सदन

 सर्वोच्च  है  ॥  इस  सइन  से  प्रे  राष्ट्र  को  संकेत  जाता  है  और  मैं  तो  कहता  हू  कि  हम  तो
 आभारी  हैं

 उन  महान  देशभकतों  राष्ट्रपिता  महात्मा  गाँधी  जी  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  के  जिन्होंने  हमें  एक  जीवन  दान  दे  दिया  ।  यह  चीज  जब  तक  हमारे  देश  में  मजबूत

 रहेगी  देश  को  किसी  किस्म  का  खतरा  नहीं  हो  सकता  ।  जिस  दिन  इसके  ऊपर  कुठाराधात
 उसी  दिन  देश  कमजोर  हो  इसलिए  मैं  इसका  उल्लेख  जरा  बल  देकर  के  करना  चाहता

 मान्यवर  सदस्य  जानते  हैं  कि  यह  कमीशन  1983  में  कायम  हुआ  था  और  स्वर्गीय  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  जी  ने  किया  उस  वक्‍त  किसी  प्रकार  की  कहीं  से  मांग  नहीं  थी  ।  मैं

 1983  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  उस  वक्‍त  चर्चा  मगर  इस  कमीशन  की  नियुक्ति  श्रीमती  इंदिरा
 गांधी  ने  राष्ट्रीय  हित  में  की

 1.00  स॒०  प०

 | मैं  आज  इस  अवसर  पर  उनको  श्रद्धांजलि  देता  क्योंकि  उन्होंने  देश  हित  को  कितना  बड़ा
 और  कितना  महान  क्‍योंकि  वे  देश  के  प्रत्येक  हिस्से  के  देशवासियों  से  इतने  परिचित
 उनका  देश  के  बारे  में  इतना  चिन्तन  था  कि  उन्होंने  संबंधानिक  ढांचे  को  40  वर्षों  मे  जो  लागू
 उसके  जो  परिणाम  हमारे  सामने  अब  मौका  आ  गया  है  कि  देशवासी  इस  पर  विचार  करें
 और  देखें  कि  इस  ढांचे  में  और  तब्दीली  करने  की  जरूरत  है  या  नहीं  ।  अब  मौका  आ  गया  है
 इसलिए  उन्होंने  1983  में  इसका  गठन  किया  और  जो  रिपोर्ट  हमारे  सामने  आई  उनके  दिए  हुए

 दृष्टि  कोण  और  आदेश  को  इस  कमीशन  ने  पूरी  तरह  से  निभाया  कोई  प्रश्न  ऐसा  नहीं  है
 जिभका  राष्ट्रीय  जीवन  के  साथ  सम्बन्ध  हो  और  पूरो  तरह  उसकी  तह  में  जाकर  उसका  निरीक्षण
 न  किया  हो  ।  दिस  रिपोर्ट  इटसल्फ  इज  ए  ट्रिब्यूट  ट  दी  मेमोरी  आफ  लेट  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  ।

 जिन्होंने  देश  के  इस  बड़े  प्रश्न  को  सामने  रखकर  इतती  बड़ी  एक्सरसाइज  करवाई

 माननीय  सदस्यों  ने  भी  बहुत  से  पहलुभों  को  लेकर  जिक्र  किया  खासकर  श्री  अयप्पू  श्री

 श्री  सोमनाथ  श्री  तम्पन  श्री  गीता  श्री  सोमू  आदि  ने  इस  बात

 का  उल्लेख  करते  इस  सदन  में  इस  बहस  में  हिस्सा  लेते  हुए  जिन  चीजों  को  उन  बातों

 पर  जैसा  मैंते  शुरू  में  कहा  था  कि  आज  बहस  के  बाद  क्योंकि  हमने  यह  फैसला  किया  था  कि

 जैसे  ही  कमीशन  की  रिपोर्ट  हमारे  सामने  उस  रिपोर्ट  के  ऊपर  जितनी  चर्चा  हो  चुकी  उसके

 बाद  सरकार  अपना  दृष्टिकोण  कायम  अभी  तक  सरकार  ने  इस  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  अपना

 पक्ष  पूरी  तरह  से  नहीं  निभाया  क्योंकि  हम  नहीं  चाहते  थे  कि  यह  जो  राष्ट्रीय  महत्व  की  बात

 यह  पार्टी  गवर्न॑मेंट  का  या  अपोजीशन  का  प्रश्न  नहीं  इसलिए  इस  पर  देश  में  विस्तार  से  और
 देशव्यापी  चर्चा  इसलिए  इसको  लेकर  हम  कंमल्टेटिव  कमेटो  में  चार  दिन  लगातार  गृह
 लय  की  कंसल्टेटिव  कमेटी  में  इस  पर  बहस  चार  मीटिंगें  उसके  बाद  राज्यसभा  में  3-4  दिन

 इस  पर  बहस  हुई  और  सर्वोच्च  लोकसभा  के  इस  सदन  में  बहस  आज  समाप्त  हो  रही  है  ।  इसके
 साथ  हमने  राज्य  सरकारों  के  पास  और  देश  के  बड़े-बड़े  मुख्य
 थार  जो  लोग  भी  इसमें  दिलचस्पी  रखते  उनके  पास  कमीशन  की  रिपोर्ट  भेजी  हुई  हमें
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 उनके  बिचार  मिल  रहे  ज॑से  ही  यह  प्रक्रिया  समाप्त  हो  बसे  अभी  तक  गयवर्ममेंट  के  पास

 19  प्रान्तों  की  तरफ  स्रे  दृष्टिकोण  आ  चुका  है|

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कितना  समय  लेंगे  ?

 सरवार  बूटा  ज॑से  आपकी  इच्छा  वैसे  मैं  ज्यादा  से  ज्यादा  आधा  घंटा  भौर

 उपाध्यक्ष  समहोवय  :  यदि  सभा  चाहे  तो  हम  मध्यान्हू  भोजन  के  लिए  जा  सकते  हैं  ।

 अनेक  साननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्‍्त्री  महोदय  अपना  भाषण  मध्यान्ह  भोजन  के  बाद  जारी  रख  सकते

 हैं  ।

 1.04  म०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्यान्ह  मोजन  के  लिए  2.05  म०  प०  तक  के  लिए  स्थवित  हुई  |

 2.10  स०  प०

 मध्यान्ह  भोजन  के  पक्चात्‌  लोक  सभा  2.10  स०  १०  वर  पुनः  समयेत  हुई  !

 महोदय  पोठासोन
 ~ प सं

 ध्रतिषेदन
 के

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिषेदन  बारे  में  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  श्री  बूटा  सिंह  अपना  भाषण  जारो

 गृह  मंत्री  घटा  :  उपाध्यक्ष  मैं  अर्ज  कर  रहा  था  कि  संविधान  के
 गंत  समूचे  देश  को  इकाई  मानकर  देश  की  व्यवस्था  प्रज्नासनिक  अथवा  संबधानिक  कायम  की  गई  )
 अब  मैं  क्षामोग  की  जो  मुख  बड़ी-बड़ी  सिफारिशें  उनकी  ओर  सदम  का  ध्यान  खींबना  चाहता
 हूं  ।  आयोग  ने  स्पष्ट  रूप  से  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  जहां  तक  सेडिस्लेटिव  फील्ड  की
 बात  वहां  संसद  का  प्रश॒त्व  यानी  सुप्रीमेसी  आफ  दी  पालियामेंट  माना  जहां  तक

 क्युटिव  की  बात  है  वहां  झसिवन  को  प्रभुत्व  माना  इन  दोनों  बातों  में  भी  वही  आदर्श
 काम  कर  रहा  मैंने  आपले  पहले  कहा  कि  समूचे  देश  को  इकाई  मामकर  ओर  समये  वेश  के
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 _ करत को

 शासन  को  किस  ढंग  से  संचालित  जाए  ।  सर्वोच्च  विधायक  प्रक्रिया  पालियामेंट  के  हाथ  में

 रहे  और  सर्वोच्च  प्रशासनिक  प्रक्रिया  संघ  के  हाथ  में  रहे  तभी  यह  इकाई  मजबूत  हो  सकती
 लिए  आल  इंडिया  सर्विसेज  जैसे  आई०  ए०  आई०  पी०  एस०  वगैरह  केन्द्र  सरकार  के
 गंत  ही  संचालित  होती  रहे  ।  जहां  तक  एक्जीसरटिंग  डिस्ट्रीब्यूशन  आफ  पावर्स  की  बात  कही
 कमीशन  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  आज  तक  की  जो  व्यवस्था  है  ।

 ]

 कराधान  शक्तियों  सहित  शक्तियों  का  वर्तमान  विभाजन  ठोक  रहा  है  ।

 इसको  बनाए  रखेंगे  ओर  इसके  साथ-साथ  राज्यों  को  ज्यादा  साधन  उपलब्ध  हो  उसके
 लिए  जो  सिफारिशें  की  उसके  ऊपर  भारत  सरकार  की  तरफ  से  खुली  दृष्टि  है  ।

 क्री  सोमनाथ  जटलों  :  दृष्टि  कब  डालेंगे  ।

 सरदार  शूटा  सिंह  :  इस  बहस  के  बाद  सरकार  इसके  ऊपर  विचार  करेगी  ।

 क्षी  सोमनाथ  चटर्जो  :  चीफ  मिनिस्टर्स  के  साथ  बात  कीजिए  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  पहले  ही  कह  चूका  हूं  कि  19  राज्यों  की  राय  आ  चुकी  है  और
 बाकी  सब  मिल  जाएंगी  तो  उसके  बाद  सरकार  अपना  दृष्टिकोण  कायम  करेगी  ।

 री  सोमनाथ  चटर्जो  :  कारपोरेशन  टेक्‍्स  का  क्‍या  होगा  ।

 सरदार  बटा  सिंह  :  आपके  सुझावों  पर  सरकार  इस  बहस  के  बाद  अपना  दुष्टिकोण  स्पष्ट
 करेगी  ।  इमरजेन्सी  की  पावस  की  बात  बहुत  से  सदस्यों  ने  की  कमीशन  ने  भी  और  हमारा
 अनुभव  भी  यही  कहता  है  कि  जहां  तक  हुआ  है  बहुत  ही  आवश्यक  परिस्थिति  में  इन  पावसं  का

 प्रयोग  किया  गया  है  ।  काफी  लम्बे  अरसे  से  इनके  ऊपर  अमल  हुआ  ओर  कई  जगह  पर  इनका

 माल  किया  इसके  पीछे  यहू  भावना  नहीं  थी  कि  किसी  अमुक  पार्टी  की  सरकार  की  अपदस्थ
 करने  के  लिए  इमरजेन्सी  की  पावस  का  इस्तेमाल  किया  हो  ।  हस  प्रकार  की  भावना  नहीं  रही  ।

 हालांकि  हमारे  बहुत  से  उघर  के  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  कुछ  ऐसे  मौके  थे  जिनमें  राजनीतिक

 भावना  से  प्रेरित  होकर  बहुत  भारी  संख्या  में  राज्य  सरकारों  को  अपदस्थ  किया  लेकिन

 हमारी  तरफ  से  इसका  प्रयोग  इस  दृष्टि  से  नहीं  किया  गया  कि  किसी  खास  दल  को  सरकार  को

 अपदस्थ  करें  |  देश  और  उस  प्रांत  की  परिस्थितियों  को  |अनिवार्य  देखते  हुए  आवश्यकता  हुई  तो

 ऐसा  किया  वरना  नहीं  ।  मैं  भविष्य  के  लिए  भी  कह  सकता  हूं  कि  हम  इस  चीज  को  कभी

 नहीं  चाहते  कि  लोगों  की  चुनी  हुई  सरकार  किसी  तरह  से  हमें  अपदस्थ  करनी  पड़े  ।  लेकिन

 स्थितियां  ऐसी  हो  जाएं  जिससे  देश  की  भावनात्मक  एकता  ओर  समाज  की  एकता  खतरे  में

 पश्चती  दिश्वाई  दे  तो उस  बक्‍त  की  सरकार  इन  व्यवस्थाओं  का  सामना  न  कर  सके  तो  उसकी

 यता  के  लिए  हमें  यह  कदम  उठाना  पड़े  तो  हम  संविधान  से  इस  प्रावधान  को  दूर  करने  के  पक्ष  में

 नहीं  आगे  चलकर  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  चर्चा  की  ।
 श्री  सालवेन्द्र  शरद  डिघे  वृद्धि  चन्द्र  हेतराम  महाजन  साहब  और  बीरेन्द्र  पाटिल
 तथा  बहुत  से  सदत्यों  ने  इसके  ऊपर  अपने  विद्यार  प्रकट  किये  |  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि

 हमारी  सरकारों  हमारे  बड़े-बड़े  महान  नेताओं  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  जी  ओर  इंदिरा  गांधी
 ते  जो  मीमारें  कायम  की  थीं  हमने  उतको  सदेव  ध्यान  में  रखा  है  अब  हम  किसी  राज्यपाल  के  बारे
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 में  बात  करते  हैं  तो  हमें  उसके  इंध्टी  ट्यूशन  को  लेकर  चलना  चाहिए  न  कि  व्यक्ति  हमारा

 अनुभव  साधारणता  बहुत  अच्छा  रहा  है  !  कहीं  कभी  किसी  व्यक्ति  को  वजह  से  कोई  ऐसी  धटना

 हो  गई  हो  जिससे  राज्यपाल  के  राज्य  के  दरमियान  और  राज्य  के  मुख्यमन्त्री  के
 मियान  ऐसे  हालात  पैदा  हो  गये  हों  तो  यह  स्वाभाविक  है  ऐसा  हो  गया  एक  दल  में  भी  हुआ

 दूसरे  दल  में  भी  हुआ  लेकिन  उस  व्यक्ति  को  लेकर  हम  इंस्टीट्यूशन  को  तब्दील  करें  यह  देश
 के  हित  में  नहीं  होगा  ।  राज्यपालों  की  नियुक्ति  में  उनकी  क्षमता  और  अनुभव  का  पूरा
 ध्यान  रखा  जाता  राज्यपालों  की  नियुक्ति  से  पहले  सम्बन्धित  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  से  परामर्श
 करना  भले  ही  हमारे  संविधान  में  इसका  विधिवत  प्रावधान  नहीं  फिर  भी  एक  प्रक्रिया  के  रूप
 में  और  ओपचारिकता  के  रूप  में  ओर  केंद्र  राज्य  संबंधों  में  तालमेल  की  दृष्टि  से  मैं  यहू  बात  कह
 सकता  हूं  कि  एक  भी  राज्यपाल  ऐसा  नियुक्त  नहीं  किया  गया  जिसमें  किसी  मुख्य  मन्‍्त्री  के  साथ
 परामर्श  न  हुआ  हो  |

 करो  बसुदेव  आधा  :  पश्चिम  बंगाल  में  क्या  सिर्फ  खबर  दे  दी  ।

 रो  संफुददोन  चोधरो  :  इससे  पता  चलता  है  कि  कितनी  दूर  तक**  बोल

 सकते  हैं  +००

 थी  सोसनाथ  चटर्जो  :  गलत  कहा  है  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  संफुद्दोत  साहब  मेरे  छोटे  भाई  हैं  ।  उनकी  बात  को  मैं  मजे  में  लेता

 बह  मुझसे  उम्र  में  भी  काफी  छोटे  लेकिन  सज्ची  बात  यह  है  कि  मैं  इसको  नहीं  कहूंगा  ।
 बात  यह  है  कि  जिस  समय  परामश्श  चल  रहा  मैं  उनका  बहुत  आदर  करता  काफी  सम्मान
 करता  हूं  उन  मुख्य  मंत्री  जी  जब  परामर्श  चल  रहा  था  तो  उन्होंने  कहा  कि  आपसे  तो  मैंने
 परामश  किया  लेकिन  अखबारों  को  कहूंगा  कि  परामर्श  नहीं  किया  गया

 श्री  बसुदेव  आधाय्य  :  खाली  सूचना  दे  दी  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  आपस  में  हमारा  अच्छा  भावात्मक  सम्बन्ध  इसलिए  मैं  नहों  कहना
 चाहता  हूं  कि  एक  विरोधी  पक्ष  के  मुख्य  मन्त्री  होते  हुए  उनको  जो  कहना  था  वह  दरकार  मुझे
 गृह  मंत्री  के  नाते  भपना  काम  करना  वह  जरूरी  मगर  हमारे  देश  का  हित  हम  दोनों  का  हिल
 इसमें  है  कि  देश  का  काम  चले  ।  मेरा  कहने  का  मतलब  है  कि  हर  राज्य  सरकार  के  साथ  उनका
 परामर्श  हुआ  है  और  इस  बात  को  बाकायदा  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।  इस  विषय  में  हमारा  अब  तक

 का  जो  अनुभव  रहा  वह  इतना  ज्यादा  खराब  नहीं  फिर  भी  स्थिति  में  जो  सुधार  संभव  हो
 सकता  इजाफा  द्वो  सकता  हम  उसे  करने  के  लिए  तंयार  रहते  हैं  ।

 इसके  बाद  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इंटर-स्टेट  कॉंसिल  की  धर्चा  को  और  सरकारिया

 आयोग  ने  भी  इसके  बारे  में  अपनी  सिफारिश  की  है  |  मुझे  खुशी  इस  बात  की  है  कि  दोनों  पक्षों  के

 सांसदों  इस  पक्ष  के  भी  और  विरोधी  पक्ष  के  बिना  किसी  दलगत  भावना  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  बड़े  शुद्ध  अच्छे  स्पष्ट  विचार  इत्त  सदन  में  रखे  हैं  देश-हित  को  सामने  रखते  हु
 विचार  दिये  इनमें  श्री  अय्यपू  गाडगिल  श्री  सोमनाथ  श्रीमती  गीता

 श्री  तम्पन  सोमू  साहब  और  श्री  बीरेन्द्र  पाटिल  आदि  माननीय  सदस्य  शामिल  हैं
 ----- ------

 ++  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-बत्तांत  से  निकाल  दिया  गया
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 es  -

 जिन्होंने  इस  विषय  पर  बहुत  सुचारू  ढंग  बहुत  अच्छे  विचार  सदन  में  रखे  हमारे  संविधान  में
 इस  बार  में  कोई  नई  चीज  नहीं  पहले  से  ही  जो  प्रावधान  हैं  मगर  फंक्ट  यह  है.कि  नेशनल

 डैबलपमैंट  कौंसिल  या  टेक्सेशन  के  बारे  में  जो  बोडीज  बनी  हुई  उनमें  हमारा  अनुभव  बहुत  अच्छा

 रहा  है  ।  हमारी  कोशिश  यही  रहती  है  कि  कोई  ऐसा  संस्थान  न  कायम  हो  जाये  जिससे  राष्ट्र<हित
 की  बजाय  उसमें  किसी  दल  सत्ताघारी  दल  या  बिरोध  पक्ष  की  भावना  उभर  कर  सामने

 आने  लगे  ।  मैंने  नेशनल  डेबलपर्मैंट  कौंसिल  की  मीटिग्स  अटेंड  की  मैं  यहां  उसके  सम्बन्ध  में  कोई

 नहीं  करता  चाहता  परन्तु  वहां  मुझे  जो  अभास  हुआ  वह  थोंड़ा  चिन्ताजनक  अवश्य  है  ।

 उदाहरण  हर  राज्य  में  प्लान  पर  विस्तृत  चर्चा  होती  जेसा  मेरा  अनुभव  प्लानिंग

 के  अन्तगंत  पहले  प्रांतों  की  ओर  से  अपने-अपने  प्लान  बनाग्रे  जाते  उसके  बाद  वे  प्लान

 कमीशन  के  सामने  लाये  जाते  प्लानिंग  कमीशन  में  पूरे  राष्ट्र  के  दृष्टिकोण  को  सामने

 पूरे  राष्ट्र  के  कंन्‍्वेस  को  सामने  उन्हें  राज्यों  की  ओर  से  जितने  प्लान  प्राप्त  होते

 उन  सबको  दृष्टि  में  रखते  समूचे  देश  के  रिसोर्सेज  को  दुष्टि  में  रखते  समस्त

 देश  की  व्यवस्था  को  सामने  रखते  हर  राज्य  को  जितना  अधिक  से  अधिक  प्रावधान

 सम्भब  हो  उतने  उपलब्ध  करात  जाते  क्तिरण  किया  जाता

 इस  तरह  हर  राज्य  के  प्वान  में  जो  योजनाएं  शामिल  होती  उन  सबको  दी

 जाती  यदि  इस  बात  को  सीधे  रूप  में  कहा  जाए  तो  ऐसे  कह  सकते  हैं  राज्य  सरकारों  की

 ओर से  प्राप्त  प्रस्तावित  प्लान्स  ब्रोडर  नेशनल  कंन्‍्वँस  को  सामने  रखते  पूरे  राष्ट्र  क ेविभिन्न

 पहलुभों  को  समने  रखते  इस  तरह  एलोकेसन  की  जाती  ताकि  समस्त  राष्ट्र  का  समग्र

 बिकास  यदि  किसी  एक  राज्य  का  विकास  ज्यादा  हो  जाए  तो  उसका  कंट्रीब्यूशन  पूरे  राष्ट्र  को

 पूरे  राष्ट्र  को  रिसोसज  भ्रांत  के  पीछे  हो  उसी  परिप्रेक्य  में  नेशनल  डेवलपमैंट  कॉसिल

 में  मुझष  मंधियों  के  सामने  प्रस्तावित  प्लान  पर  चर्चा  की  जाती  प्रियौरिटीज  फिक्स  होती  हैं  और

 नेशनल  स्तर  पर  बना  पांच  साला  प्लान  फिर  सदन  में  आता  है  और  यहां  उस  पर  विस्तृत  चर्चा

 की  जाती  है  ।  तब  जाकर  स्टेट  प्लांस  को  मंजूरी  मिलती  है  |  यदि  हम  समूचे  राष्ट्र  पर  दृष्टियात

 हमारे  पूर्वान्चल  के  जितने  7-8  श्रांत  उनके  रिसंसिंज  पर  ध्यान  यदि  हम  यह  मानकर

 चलें  कि  जिस  राज्य  की  जितनी  क्षमता  उत्तका  प्लान  उतना  हो  जाये  तो  मैं  कह  सकता  हूं  कि

 विशेषकर  पूर्वान्चल  क्षेत्र  जिससे  हमारे  सभी  पहाड़ी  उत्तर  प्रदेश  का  परव॑ंतीय

 हिमाचल  जम्मू  और  राजस्थान  का  रेगिस्तानी  गुजरात  आदि  का  तटवर्ती

 इलाका  शामिल  उन  सबके  साधन  बहुत  सीमित  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  उड़ीसा  बंगाल  है  और

 बहुत  से  ऐसे  प्रांत  हैं  जिनके  साधनों  को  सीमा  वहां  की  भोगोलिक  परिस्थितियों  से  प्रभावित  होती

 है  और  फिर  ऐसा  समझा  जाना  चाहिए  कि  कोई  भी  प्रांत  सक्षम  नहीं  हो  सकता  है  ओर  खासकर

 पूर्वास्वल  का  तो  आपको  मालूम  हमें  पूरे  उस  क्षेत्र  को  उनकी  एसेंश्यल  कमोडिटीज  देश  के  दूसरे

 हिस्सों  से  भेजनी  पड़तो  हैं  ।

 अभी  आज  सुबह  गोस्वामी  जी  जिक्र  कर  रहे  हम  जानते  हैं  कि  इस  प्रकार  की  एक

 बोडो  की  एजीटेशन ने  पूरे  पूर्वान्चल  को  मुसीबत  में  डाल  रखा  वहां  खाद्यान्न  नहीं  जा  पा  रह
 बीस-बोस  दिन  रेलगाड़ी  नहीं  चलने  दी  जाती  जितने  भी  हमारे  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 हैं  वे  बंद  हो  जाते  एक  तो  उस  स्टेट्स  में  प्रोडक्शन  इतना  ज्यादा  नहीं  है  कि  वे  खुद  हमारे

 वासियों  का  पूरी  तरह  से  पालन  कर  पाएं  ।  दूस  रें  वितरण  व्यवस्था  इतनी  मुश्किल  है  कि  कलकत्ता

 ते  कोहिमा  पहुंचते-पहुं  चते  कितनी  कॉस्‍्ट  लग  ज  ती  है  ।  इसलिए  यह  जो  इस  वक्त  हमारी  प्लानिंग
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 का  ढांचा  है  जिसमें  समूचे  राष्ट्र  आवश्यकता  को  सामने  रखा  जाता  पूरे  राष्ट्र  के  हित  को
 सामने  रखा  जाता  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  अच्छा  कोई  आदश्श  दूसरा  नहीं  हो  सकता  ।  इसलिए
 मैं  समझता  हूं  कि  नई  इंटर  स्टेट  कौंसिल  कोई  उपयोगी  नहीं  होगी  ।  फिर  भी  हम  इसको  खुले  मन
 से  देखेंगे  और  विवाद  का  ये  एक  नया  केन्द्र  शुरू  न  हो  जाए  जिससे  हमारी  इस  वक्‍त  विकास  की
 गति  चल  रही  जो  हमारी  प्राप्तियां  हमें  हासिल  हो  रही  उनमें  बाधा  न  पड़  लेकिन
 फिर  भी  माननीय  सदस्यों  से  हस  संबंध  में  जो  विचार  व्यक्त  किया  उसको  हम  खुले  मन  से
 देखेंगे  कि  वर्तमान  हालात  में  जो  व्यवस्था  उसमें  कोई  सुधार  करने  को  आवश्यकता  तो
 उसे  हम

 इसके  साथ  ही  आगे  चल  कर  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  पर  सरकारिया  कमीशन  की
 सिफारिश  की  है  कि  जो  राज्य  सरकारों  की  तरफ  से  विधेयक  हमारे  सामने  आते  स्टेट  बिल्‍्स
 हमारे  पास  अप्ते  ओर  उनमें  जो  कंकरेंट  लिस्ट  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  से  ज्यादा
 नियन्त्रण  किया  ज्यादा  से  ज्यादा  उनको  स्टेट्स  के  सामने  रखा  जाना  हमें  नहीं  लेना
 चाहिए  |  मैं  तो  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  जितने  भी  आज  तक  हुए  यदि  उसका  किसी  को
 लाभ  हुआ  तो  राज्य  सरकारों  को  हुआ  है  ।  कंकरेंट  लिस्ट  में  भी  सब्जैक्ट  लिए  चाहे  उनके  बारे
 में  कानून  पालियामेंट  ने  बनाए  मगर  इम्पलीमेंटेशन  तो  सारा  का  सारा  राज्य  सरकारों  के
 पास  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  तो  असेंट  नहीं  देते  ।  गुजरात  को  दी  लेकिन  वेस्ट  बंगाल  को

 सरदार  बड़ा  जितने  बिल  स्टेट  बंगाल  के  मैंने  क्लियर  किए  उतने  शायद  पिछले
 दस  सालों  में  नहीं  हुए  हम  कोशिश

 मैं  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  एजूकेशन  के  मामले  में  जो  कंकरेंट  लिस्ट  में  आया  उसके
 माध्यम  से  प्रांतीय  सरकारों  को  जितने  ज्यादा  साधन  उपलब्ध  हुए  यदि  शिक्षा  स्टेट  लिस्ट  में

 तो  इतने  साधन  शायद  उपलब्ध  नहीं  होते  ।  बहुत  भारी  मात्रा  में  केखद  सरकार  को  तरफ  से
 शिक्षा  के  जिसको  कि  हमारे  प्रधान  भन्‍त्री  जी  ने  एक  तया  रूप  दिया  खाली  शिक्षा  नहीं

 उन्होंने  सम्पूर्ण  मानव  विकाप्त  का  नाम  दिया  उसको  ।  उसके  साथ-साथ  किस  तरह  से  हमारे
 देरवाधियों  का  जहां  उमके  शारीरिक  विकास  का  प्रश्न  वहां  मानब  विकास  का  भी  प्रश्न  है  ।
 इसलिए  उसको  तो  और  भी  ज्यादा  मदद  मिलो  है  और  उसको  ओर  भी  ज्यादा  साधन  मिले
 मैं  यदि  स्टेट  की  तरफ  से  बोलना  तो  मैं  तो  शायद  यही  सिफारिश  करता  कि  जितने  ज्यादा
 से  ज्यादा  सब्जफ्ट  कंक रेट  लिस्ट  मे  ले  सकते  शो  ॥  क्योंकि  ज्यादा  से  ज्यादा  साधम

 स्टेट्स  को  मिलेंगे  !  मुझे  माजूम  है  कि:जब  मैं  कृषि  मंत्री  तो  उस  वक्‍त  हमने  जो  हमारी  कृषि
 नीति  थी  उसके  अन्तगंत  जितनी  भी  सेन्‍्ट्रली  स्पोंसर्ड  स्कीम्स  वे  सारी  की  सारी  ट्रांसफर  करके
 और  उसके  जो  खाली  एजूकेशन  पार्ट्स  एक्सटेन्शन  सर्विसेज  उनको  ग्रह  पर  रख  १

 जितनी  पाइलट  स्कीम  वह  भी  उनको  दे  उससे  कितनी  भारी  मदद  प्रांतीय  सरकारों  को
 हुई  जिसके  परिणामस्वरूप  भाज  हम  भो  फू  के  साथ  कह  सकते  हैं  कि  सूसे  के  बावजूद  भी  हमारी -
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 हनन

 ने  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  यह  तय  किया  कि  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  स्टेटों  पर  निर्भर  करेंगे
 ओर  स्टेटों  ने  उसका  बड़ा  अच्छा  परिणाम  हमें  दिया  ।

 फाइनेन्शियल  पावसं  के  बारे  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  प्रकट  किये
 श्री  बीरेंद्र  श्री  सोमनाथ  श्री  श्रीपति  श्री  विपिन  पाल  दास  ने  अपने  विचार
 प्रकट  करते  हुए  कहा  है  कि

 जीवन  बीमा  यू०  टी०  आई०  डी०  बो०  आई०  या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद
 जैसी  वित्तीय  संस्थाओं  की  बैठकों  में  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  हो  ।

 एन०  डी०  सी०  की  मीथिग  ज्यादा  होनी  चाहिए  भर  फाइनेन्स  कमीशन  इंडिपैंडेंट  बाडीज

 होनी  चाहिए  ।

 ]
 योजना  आयोग  को  संवेधानिक  दर्जा  प्रदान  करना  !

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  कहा  है

 वित्तीय  मामलों  में  राज्य  सरकारों  को  अधिक  शक्तियां  वित्त  आयोग  के  निदेश  पदों  को
 संविधान  में  सम्मिलित  करना  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  संवैधानिक  दर्जा  प्रदान  करना  ।

 ]
 ये  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्द  हैं  ।

 जो  वर्तमान  फाइनेन्स  कमीशन  इस  वक्‍त  अपने  काम  में  लगा  हुआ  उसके  सामने  राज्य
 सरकारों  की  तरफ्र  से  बहुत  ही  सराहनीय  ओर  बड़े  उपयोगी  सुझाव  हमें  प्राप्त  हुए  जैसे  ही
 कमीशन  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  सरकार  पूरी  तरह  खुले  मन  से  उन  सिफारिशों  पर
 विचार  जिससे  ज्यादा  से  ज्यादा  राज्य  सरकारों  को  और  सहुलियत  हो  सके  फाइनेंशियल
 फील्ड  उस  पर  विचार  करेगी  ।

 कमीशन  ने  रिकमैंडेशन  करते  वक्‍त  कुछ  दरिटेंट्स  का  जिक्र  किया  है  जिसमें

 इंटर-स्टेट  सिविल  सप्लाईज  आदि  चीजों  का
 जिक्र  किया  है  ।  सरकार  ने  इन  सारी  चोजों  को  अच्छी  तरह  से  गौर  से  देखा  है  और  माननीय
 सदस्यों  के  सुझाव  भी  हमें  उपलब्ध  हुए  हैं  ।

 एक  आखिरी  बात  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  वह  है  लोकतन्त्र  का

 करण  ।  इससे  पहले  कि  मैं  उत्तकी  तरफ  एक  छोटा-सा  मसला  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री

 वालिया  श्री  रामूवालिया  जी  ने  कल  रखा  मैं  मुनासिय  समझता  हूं  कि  उनके  बार  में

 भी  कमीशन  के  विचारों  से  मे ंसदन  को  और  देश  को  अवगत  कराऊं  |

 आनन्दपुर  रेज्यूलूशन  की  बात  चली  तो  कमीशन  ने  इस  मामले  को  क्‍योंकि  जो  पंजाब
 एकाई  आ  हुया  उसमें  में  लिखा  हुआ
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 ] ञ्क

 आनन्दपुर  साहिब  संकल्प  में  उल्लिखित  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  का  मुद्दा  सरकारिया  आयोग
 को  सौंप  दिया  गया

 कमीशन  ने  इस  मसले  को  पूरी  तरह  से  जांच  की  ।  उस  वक्‍त  पंजाब  सरकार  अकालो
 पार्टी  की  सरकार  उनकी  तरफ  से  आयोग  के  सामने  आनन्दपुर  साहब  रंज्यूलेशन  के  बारे  में

 एक  समैमोरंडम  मिला  और  उस  पर  कमीशन  ने  अपती  राय  कायम  की  ।  कमीशन  ने  इसके  ऊपर
 राय  देने  से  पहले  कहा  कि  देश  भर  में  एक  बहुत  बड़ा  असमंजस  फैला  हुआ  कंफ्यूजन  था  कि
 कौन-सा  आनन्दपुर  साहब  का  रैज्यूलूग़न  है  ?  क्योंकि  इसकी  3  प्रतियां  कमीशन  के  सामने

 प्रस्तुत  एक  तो  जो  1973  में  पास  हुआ  था  और  एक  अकाली  पार्टी  का  जो  ओपन  सेशन  1971

 में  हुआ  उसमें  हुआा  और  एक  सन्‌  1981  में  भारत  सरकार  को  दिए  गए  मंमोरेडम  में  मांध  के

 रूप  में  पेश  हुआ  तीनों  की  अलग-अलग  प्रतिभाषा  ओर  तीनों  के  ही  मुद्दे  आपस  में

 अन्तर  रखते  इसलिए  कमीशन  ने  जब  1987  में  उत्के  सामने  मेमोरंडम  आए  तो  उन्होंने
 1973  के  रैज्यूलूशन  को  मानकर  उस  पर  अपना  निणणय  सिफारिश  की  ।  जिसमें  कमीशन  का

 यह  कहना  था  कि  $

 ]
 की  राय  में  1973  के  संकल्प  में  की  गई  सांग  ही  मुख्य  मांग  थी  तथा

 आयोग  ने  1987  में  अकाली  दल  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  ज्ञापन  के  कथन  का  उल्लेख  किया

 और  उस  पर  विचार  किया  |  आयोग  के  विचार  से  दल  की  मुख्य  मांग  यह  थी

 कि  केन्द्र  का  हस्तक्षेप  विदेश  मुद्रा  भौर  सामान्य  संवाद  तक  ही  सीमित  रहे

 ओर  अन्य  सभी  शक्तियां  राज्यों  के  पास  होनी  इसके  उपरोक्त

 विषयों  के  संबंध  में  केन्द्र  द्वारा  किए  गए  व्यय  के  लिए  राज्यों  को  संसद  में  अपने

 निधित्व  के  अनुपात  में  अंशदान  करता  चाहिए  ।”

 इसके  ऊपर  कमीशन  ने  जो  अपने  बिचार  व्यक्त  किए

 ने  हस  मांग  को  दो  कारणों  से  अस्वीकार  कर  दिया  ।  यदि  उपरोक्त  केवल

 जार  विषयों  को  ही  संघ  सूची  में  रहना  है  तथा  कराधान  के  शीर्षों  सहित  अन्य  सभी  विषयों

 की  संघ  सूचो  से  निकाल  दिया  जाए  ओर  उन्हें  राज्यों  को  दे
 दिया  तो  देश  एक

 अखंड  राष्ट्र  बना  नहीं  रह  सकता  ।  आज  विश्व  में  कहीं  भी  कोई  ऐसा  संघ  या  परिसंध

 नहीं  है  जिसके  पास  घटक  इकाई  से  स्वतंत्र  अपने  स्वयं  के  कोई  आधिक  संसाधन  न

 हों  ।  कक

 ]
 एक  तरफ  यह  कहकर  इस  प्रस्ताव  को  रिजेक्ट  किया  और  दूसरी  तरफ  यह  था  कि  :
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 ]
 उक्त  प्रस्तावानुसार  शक्तियों  का  पुनः  वितरण  द्वोना  तो  इससे  संविधान

 की  योजना  और  संरघना  में  भारी  परिवर्तत  हो  जाएगा  ओर  इस  प्रकार  पहले  तो  यह
 आयोग  के  निदेश  पदों  से  बाहर  की  बात  होगी  तथा  अनुच्छेद  368  द्वारा  संसद
 को  प्रदत्त  संशोधन  करने  की  शक्तियों  से  बाहर  की  बात  होगी  क्योंकि  इससे  संविधान  के

 मूलभूत  ढांचे  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  ”

 दो  चीजों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कमीशन  ने  इस  प्रस्ताव  को  रह  किया  और  झरूहा  कि  :

 ने  पंजाब  की  अकाली  दल  सरकार  द्वारा  अपने  ज्ञापन  में  प्रस्तुत  भाषाई
 प्रदेश  की  घातक  सिद्धान्त  को  भी  अस्वीकृत  कर  दिया  उसने''“*“'की  स्वीकृति  से

 हमारे  द्वारा  अपने  ज्ञापन  में  व्यक्त  दृष्टिकोण  को  स्वीकार  किया  है  ।”

 आयोग  का  यह  निष्कर्ष

 न  तो  देश  के  हित  में  है  और  न  ही  संविधान  के  अन्तर्गत  इसके  ऊपर  विचार  हो  सकता

 इसलिए  मैं  इस  बात  को  कहना  चाहता  था  कि  जिन  मान्यवर  सदस्पों  ने  इस  बात  को  इस
 सदन  के  सामने  रखा  और  जब  यह  एकार्ड  उसके-अन्सगेत  फैसला  हुआ  था  ।

 ]
 श्री  पो०  कुलमवईबेलू  :  केन्द्र  के  पास  अत्यधिक  शक्त्तियां

 ग्रहां  तक  कि  सरकारिया  आयोग  ने  भी  केन्द्र  के  लिए  अधिक  शक्तियों  की  सिफारिश  की  इसके
 जब  आपके  परस  पुलिस  तंत्र  औौर  शक्तियों  का  दुस्पयोव  करने  बाले  मुख्य  मंत्रियों  के

 विरुद्ध  कारंवाई  करने  के  सव  अधिकार  हैं  तथा  इस  संबंध  में  कल  भर  परसों  हमने  विस्तार  से  बात
 की  मंत्री  महोदय  ने  इस  बारे  में  कोई  उल्लेश्व  नहीं  किया  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्योंकि
 आपको  तमिलनाडु  की  हिसक  घटनाओं  के  बारे  में  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  वास्तव
 में  एक  महिला  सदस्य  पर  हमला  किया  गया

 श्री  एम०  थी०  एन०  सोम  :  बह  अब  इसका  उल्लेख  कंसे  कर  सकते
 )

 भरो  पो०  कुलतबईजेख  :  यह  देश  के  शर्म  को  बात  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  सब  अपने  स्थाम  ग्रहण  करें  ।

 भरी  पो०  कलनवईबेल  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  मामले  के  बारे  में  जानना  चाहता
 यास्‍्तव  में  एक  महिला  सदस्य  पर  हमला  हुआ  उन्होंने  भी  अपनी  माताओं  से  जन्म

 लिया  है  ।  )
 उपाध्यक्ष  महोदथ

 :  आप  सभी  अपने  स्थान  ग्रहण  श्री  अपना  स्थान

 प्रहण  कीजिए  ।
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 seme न  et पो० कलनवरईबल : उसने भी किसो मां से जन्म  +म  नन---म

 )

 रो  पो०  कलनवरईबल  :  उसने  भी  किसो  मां  से  जन्म  लिया

 जब  हम  सभी  ने  माताओं  से  जन्म  लिया  तो  हम  किसी  महिला  सदस्य  पर  हमला  कैसे
 कर  सकते  हैं  ?  यह  एक  शर्मनाक  कार्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  अपने  स्थान  प्रहण  करें  ।  यदि  आप  इसी  प्रकार
 कारंवाई  में  बाधा  डालते  रहेंगे  तो  मैं  सभा  की  कारंगाई  नहीं  चला  सकता  ।  पहले  आप  सभी  अबकता
 त्थान  ग्रहण  आप  बाघा  डालते  मैं  इसक्री  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।
 श्री  कुलनदईवेलू  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 —

 )

 भरो  पो०  कुलमदईबेल  :  मंत्री  महोदय  को  राज्यपाल  को  रिपोर्ट  मिल  गई  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इन  बातों  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  अपना  स्थान  ग्रहण  करे  ।

 )

 क्षी  विरंजो  लाल  शर्मा  :  उपाध्यक्ष  अपोजीशषन  की  यूनिटी  का  तमाशा

 बजकर  बहुत  खुशी  हुई  ।

 झो  एन०  बो०  एन०  मुख्य  मंत्री  पर  भी  हमला  हुमा  था  ।  उमका  चश्मा  तोड़  दिया

 ३१  था  और  बजट  पत्रों  को  फेंक  दिया  गया  था  ।

 शी  एन०  बो०  एन०  सोम  :

 )

 सरबार  बूटा  सिह  :  श्रीमन्‌  जो  माननीय  श्री  कुसनदेईबेलू
 ते  मैंझे  कल  भी

 कहा  एक  सैक्टर  स्टेट  रिलेशन  के  अंतर्गत  यदि  किसी  मुझय  मंत्री  का  वे  चिक्र  करते  तो  हम  जरूर

 उसका  थाब  देते  ।  मगर  एक  चीज  जो  उन्होंने  पूछी  यह  स्रह्ी  है
 कि  तमिलनाडु  के  राज्यपाल

 ने  हमें  ६  काम्यूनिकेशन  भेजो  जिसमें  तमिलनाडु  एसेम्बली  के  जो  हालात  उसके  ऊपर  जो

 उनको  मैरेंडम  हासिल  हुआ  थम्नाडी  एमके  की  नेता  श्री  मती  जयललिता  की  तरफ  बह
 ne  ++ sents के आदेशानुसार

 ++  क्रष्यीठ  के  आदेशानुसार  कार्थवाहौ-बत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 उन्होंने  अपनी  चिट्ठी  के  साथ  भेजा  हम  उसको  देख  रहे  हैं  और  कोशिश  कर  रहे  हैं  जो  भी
 प्रोसीजर  उसके  अंतगंत  कार्यवाही  करेंगे  )

 गवरनेर  के  द्वारा  केवल  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 कली  एन०  बी०  एन०  सोम  :  मुख्यमंत्री  पर  हमला  किया  उनका  चश्मा  टूट  गया  और
 वजट  पत्रों  को  फैंक  दिया  गया  था  ।

 भरी  पो०  कुलनदईबे  लू  :  एक  महिला  के  विरुद्ध  क्या  यह  शर्मनाक  कार्य  नहीं  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुलनदईवेल  अपनी  जगह  बैठ  जाइये  ।  आप  सभी  लोग  अपनी  '

 जगहों  पर  बैठ  जाइये  ।

 )  न

 भी  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  इसो  वजह  से  मजबूत  केन्द्र  को  आवश्यकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शानन्‍्त  रहिये  ।
 ।

 wee,

 सरवार  बूटा  सिह  :  सुबह  जो  माननीय  श्री  शान्ताराम  ने  इस  बात
 का  उल्लेख  कि

 या
 था  कि  तमिलनाड  के  राज्य

 के  ऊपर  वहां  को  ने  थ्फिया  पुलिस  बैठ
 रखी  वह  भी  सूचना  मिली  है  ।  यह  भी  पता  लगा  है  कि  वहां  के  मुख्यमंत्री  ने  सब-इंसपेक्टर  क
 ससपैड  किया  है  ।  वह  इसलिए  कि  वह  तमिलनाडु  के  राज्यपाल  के  ऊपर  खुफिया  कार्यवाही  व्‌
 रहा  था|  जासूसी  कर  रहा  जिसके  लिए  उसको  ससपैंड  किया

 |
 क्रो  बो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहा  हूं  ?

 |

 सरदार  बूटा  भाषण  में  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  हो  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यवस्था  का  अश्न  नहों  ।  यह  क्‍या  है  ?

 सरवार  बूटां  सिह  :  मैं  नहीं  मान  रहा  हूं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पदि  वह  नहीं  मान  रहे  हैं  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 भी  वो०  किशोर  थगह्  एस०  :  में  आपको  अनुमति  चाहता  हूं  ।  मुझे  उतकी  ऋंति  की
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  1

 सरदार  बटा  सिंह  :  यदि  आप  मुझे  निर्देश  दें  तो  मैं  मान  अन्यथा  जोवह  कह

 रहे  हैं  वह  मैं  नहीं  सुन  रह्दा  हूं  ।  हा  ॥॒
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किस  नियम  के  तहत  आप  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहते  ।
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 आओ  बो०  छिकश्षोर  चल  एस०  देव  :  नियम  376  के  अधीन  ।  सभा  मे  इस  समय  केन्द्र  राज्य
 संबंधों  पर  चर्चा  हो  रही  पहले  अध्यक्ष

 ने
 तमिलनादु

 की  घटनाओं  पर  चर्चा की  अनुमति  नहीं
 दी  थी  क्‍योंकि  संसदਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  इसको  अनुमति  देते  हैं  ।  हम
 उस  तरह  की  किसी  बात  पर  चर्बा  नहीं  कर  रहे  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  मैंने  अनुमति
 नहीं  दी  है  ।

 *

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  कार्यवाही  वृत्तास्त  में  कुछ  भी  शामिल
 किया  जायेगा  ।

 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  *  असंसदीय  शब्द  कार्यंबाही  बृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  मैंने  अनुमति
 नहीं  दी  है  ।

 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहों  किया  मैंने  किसी
 को  अनुमति  नहीं  दी  है  |  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  मंत्री  जी  आप  बोलिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तास्त  में  कुछ  भी  शामिज़  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  भ्रसंसदोीय  शब्दों  का  प्रयोग  मत

 बवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष भहोदय :-कृपया आप  )

 ५  उपाध्यक्ष  भहोदय  आप  सभी  लोग  बंठ  जाइये  ।  तमिलनाडु  के  मुद्दे  में  मैंने  किश्ली

 चक्की  अनुमति  नहीं  दो  मैंने  अनुमति  नहीं  दी

 पु  )
 |

 उपाष्यक्ष
 सहोदम  :  मैं  रिकार्ड  देखूंगा  ।

 $
 *

 ।
 बूटा  सिह  :

 मैं  बताता  हूं  ।  उन्होंने  मुझसे  परूछा  कि  राज्यपाल  ने  क्या  कोई

 सूचना  की  और  मैंने  राज्यपाल  ने  सूचना  भेजी  इसमें  गलत  कया

 *

 शी  पूरक  मे  सन्मित  ही
 कार्यवी-बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 न्ापफि-ाण।ण।ई-यण»+ःः

 आपने  सुना  आपने  सुना  नहीं  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 श्री  पी०  जे०  कुरियन  साहब  ने  थी  लैंग्वेज  फामू ला  का  जिक्र  किया  ।

 तजरिभाषा  फामूला  तथा  प्रचार  माध्यम  से  सम्बन्धित  सिफारिशों  का  जिक्र  किया
 उन्होंने  इसका  स्वागत  किया

 मैं  इतना  ही  कहता  चाहता  हूं  कि  यह  जो  थी  सैग्वेज  फामूला

 ]
 राष्ट्र  के  ब्यापक  हितों  को  देखते  हुए  इसे  तेयार  किया  गया  था  ।  इसने  अच्छा  काम  किया

 है  तथा  भारत  सरकार  त्रिभाषा  फामू  ला  के  कार्यकरण  के  प्रति  पूरी  तरह  वचनबद्ध  हम  इसे

 और  मजबूत  बनायेंगे  तथा  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  यह  फामू ला  पूरे  देश  में  लागू  हो  ।

 इसी  तरह  से  श्री  बनातवाला  जी  ने  जिक्रे  किया  !

 भाषाई  तथा  धार्मिक  अल्पसंख्यकों  की  सुरक्षा  और  कल्याण  सम्बन्धो  मामलों  को  समवर्ती

 सूची  में  रखा  जाये  ।  राज्य  में  अल्पसंख्यको  के  पर्याप्त  प्र्ननिधित्य  को  सुनिश्चित  रिया  जाना  है
 अल्पसंख्यक  समुदाय  की  आचार  संहिता  को  कड़ाई  से  लागू  किया  जाये  ।  ये  कुछ  मामले  हैं  ।

 ]

 जिनके  बारे  में  हम  हर  वक्‍त  सतक  रहते  हैं  ताकि  हमारे  समाज  फा  सेकुलर  सट्रकृबर
 मजबूत  किसी  मजह॒ब  या  भाषा  को  हम  दूसरे  पर  थोपने  के  हंक  में  नहीं  नहिम
 चाहते  हैं  कि  किसी  धर्म  के  लोग  चाहे  वे  माइनारटी  में  हों  या  मेजारटी  में  किसी  प्रान्त  में
 अगर  कोई  मेजारटी  में  है  तो  दूसरे  प्रान्त  में  वह  माइनारटी  में  इसलिए  हमारे  महान  नेताओं
 पं०  जवाहरलाल  मौलाना  सरदार  श्रीमती  इंदिरा  राष्ट्र  पिता  महात्मा
 गांधी  जी  ने  हमारे  लिए  एक  राष्ट्रीय  लक्ष्य  विया  है  जिससे  हम  सेकुलर  किस्म  के  ढांचे  पर  चल

 कर  इस  समाज  का  निर्माण  कर  किसी  एक  विशेष  धर्म  या  जाति  के  पीछे  चलने  से  हमारा
 समाज  कमजोर  होगा  ।  इसलिए  आज  के  दिन  जहां  राष्ट्रीयता  का  प्रश्न  मुख्य  है  वहां  साथ-साथ

 सेकुलरिज्म  का  प्रश्न  उससे  भी  ज्यादा  महत्वपूर्ण  तभी  लोकतंत्र  बच  सकता  समाजवाद  की
 जोर  हम  बढ़  सकते  यदि  इत  दो  बड़े  पहलुओं  को  हमने  कमजोर  होने  राष्ट्रीयता  और

 सेकुल  रिज्म  को  तो  हम  समाजवाद.की  ओर  आगे  नहीं  बढ़  न  लोकतंत्र  की  ओर  बढ़  सकते
 इसलिए  इसके  ऊपर  कोई  भो  मतभेद  नहीं  होना  पूरे  सदन  और  पूरे  राष्ट्र  को एकमत

 होकर  चलना  चाहिए  ।
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 एक  अंतिम  मुद्दे  पर  अपने  विचार  रखकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करूगा  और  वह  है
 लोकशक्ति  का  विकेन्द्रीयकरण  ।

 हमारे  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  देश  के  कोने-कोने  में  आाज  इस  बात  को  लेकर  चल  रहे

 राष्ट्रपित  !  महात्मा  मांधी  जी  ने  जहां  हमें  रामराज  का  एक  सुन्दर  स्पप्त  दिया  हसके
 साथ  ग्राम  राज्य  का  आदेश  भी  उन्होंने  हमें  दिया  था  ।

 करी  एन०  बो०  एन०  सोधू  :  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  महात्मा  गांघी  का  कोई  उल्लेख
 नहीं  है  ।  सम्माननीय  सभा  की  जानकारी  में  मैं  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  ।

 ]

 सरदार  बटा  सिंह  :  धन्यवाद  मैं  तो  यही  अर्ज  कर  रहा  हूं  कि  महात्मा  गांधी
 जी  ने  ग्राम  राज्य  का  आदर्श  हमारे  सामने  रखा  जहां  तक  लोकतंत्र  का  प्रश्न  हमारे  देश
 में  लोकतंत्र  जहां  तक  केन्द्र  का  प्रश्न  है  पालियामेंट  में  लोकतंत्र  सुदृढ़  हो

 गया  ।  जहां  तक
 प्रान्तों  का  अश्न  है  प्रान्तों  में  लोकतंत्र  सुदृढ़  हो  प्रत्येक  विधान  सभा  के
 आठ  और  कहीं-कहों  पर  दस-दस  जुनाव  हो  चुके  हमारी  यह  भाठवीं  पालियामेंट  चल  रही  है  ।
 लेकिन  लोकतंत्र  का  ओ  तीसरा  स्तर  था  और  जो  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्र  मे ंजाना  वह  अभी  तक

 नहीं  गया  ।  फिफटीज  में  पंचायत  का  एक  बहुत  शुभ  लक्ष्य  हमारे  सामने  आया  था  ।  उसको  हमने
 आगे  बढ़ाने  की  कोशिश  को  ।  परन्तु  उसके  ऊपर  हमे  अच्छी  संतोषजनक  प्राप्ति  नहीं  हुई  ।  ढुःछ
 प्रान्तों  में अच्छा  चला  जैसे  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  और  मह।रा  ध्टू  और

 कुछ  प्राम्तों  में  पंचायत  के  ऊपर  अच्छी  तरह  से  काम  नहों  हुआ  जिससे  लोकतंत्र  की  बुनियाद
 पूरी  तरह  से  मजबत  नहीं  हो  पायी  श्री  राजीव  गांधी  जी  पूरे  राष्ट्र  के  सामने
 इस  प्रश्न  को  लेकर  गए  अभी  परसों  ही  कलकत्ता  में  उन्होंने  पूर्बी  क्षेत्र  के  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों
 को  साथ  लेकर  इस  बात  का  बहुत  बड़ा  प्रयास  किया  है  ओर  देश  के  दूसरे  हिस्सों  में  भी  वे  चाहते
 हैं  कि  सही  मायनों  में  लोकशक्ति  लोगों  के  पास  चली  सरह्दी  मायनों  में  पंच  और  सरपंच  के
 पास  शक्ति  चली  जिस  प्रकार  हम  सांसद  अपने  कर्तव्य  का  पालन  इस  सदन  में  करते
 वैसे  ही  हमारे  पंच  ओर  सरपंच  अपने  कत्तंव्य  का  पालन  अपनी  ग्राम  पंचायत  में  पंचायतों
 को  कंसे  ज्यादा  शक्ति  दी  जा  सकती  कैसे  ज्यादा  अधिकार  दिए  जा  सकते  हैं  उसके  बारे  में

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  विधार-मंथन  हो  रहा  है  ओर  शीघ्र  ही  सरकार  की  तरफ  से  कुछ  ऐसे  प्रस्ताव
 सदन  के  सामने  पेश  होंगे  जिससे  लोगों  की  शक्ति  चुने  हुए  लोगों  अर्थात्‌  पंच  और  सरपंच  तक

 पहुंच  जायेगी  ।  इसमें  बहुत  से  राज्यों  की  तरफ  से  या  तो  शायद  उन्होंने  इस  चीज  को  भण्छी

 तरह  से  नहीं  पढ़ा  या  केवल  राजनीति  से  प्रेरित  श्री  राजीव  जी  ने  स्पष्ट  किया  है  कि  राम्यों
 के  अधिकार  हम  छीनना  नहीं  चाहते  भौर  न  उसमें  हस्तक्षेप  करना  चाहते  हैं  भोर  साथ-हो-साथ
 हम  ग्राम  के  पंचों  भौर  सरपंच्र  के  अश्विकारों  को  मजबूत  करना  चाहते  हैं।-*ਂ  यदि

 हमें  इस  सदन  के  सामने  संविधान  में  किसी  किस्म  को  तब्दीली  की  जरूरत  पड़ेगी  तो  हम  जरूर

 आयेंगे  क्योंकि  हम  लोगों  की  शक्ति  लोगों  को  देना  चाहते  सही  मायनों  में  यह  लोकतंत्र  की

 सेवा  होगी  |  हम  राज्य  सरका  रों  के सहयोग  से  आपके  सामने  आना  चाहते  राज्य  सरकारों  के

 साथ  किसी  तरह  का  कोई  कन्फ्टेशन  नहों  अगर  राज्य  सरकार  अपने  राजनीतिक  दृष्टिगरोण
 को  सामने  रखकर  राजतीतिक  मुद्दे  को

 सामने  रखकर  या  राजनीतिक  फायदे  को  सामने  रखःर
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 कि ++  रे

 इसका  विरोध  करेगी  तो  लोग  इसको  अच्छी  तरह  से  समझेंगे  और  यह  भी  समझेंगे  कि  सही  मायनों
 में  लोकशक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  होते  जा  रहा  है  और  मुझे  पूरी  उम्मीद  है  कि  मार्क्सवादी  इल
 के  लोग  भी  इसका  साथ  देंगे  क्योंकि  उनकी  धारणा  है  कि  लोगों  की  शक्तित  लोगों  के  हाथ  में  रहनी

 उन्हों  की  शक्ति  से  लोकतंत्र  चलता  बहुत  जल्दी  ही  इस  पर  एक  विधेयक  को

 हम  इस  सदन  में  लेकर  आयेंगे  और  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  सदन  के  सप्नी  दलों  के  सदस्य  इसका
 सर्वेसम्मति  से  स्वागत  और  समर्थन  इस  देश  के  महात्मा  गांधी  के  स्वप्न  को  ग्राम  राज  के
 स्वप्न  को  साकार  करने  में  सभी  सदस्य  हमारा  साथ  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  मगर
 यह  जरूर  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  सदस्यों  ने  सुझाव  पेश  किये  हैं  जिसका  कि  मैंने  उल्लेश
 किया  **

 )

 महात्मा  गांधी  अमर  वह  कांग्रेस  जन  के  हृदय  मे  वह  देश  के  कोटि-कोटि  सोमोों  के

 हृदय  में  आप  महात्मा  भांधी  को  छोड़कर  उस  तरफ  चले  जायें  तो  इसमें  हमारा  क्या  दोष  ।
 जैसे  राम  हमारे  मन  में  रमे  हुए  हैं  बंसे  ही  महात्मा  गांधी  हमारे  मन  में  रमे  हुए  मैं  सदन  के
 सभी  सदस्यों  का  आभार  व्यक्त  करता  हूं  जिन्होंने  राष्ट्रीय  हित  के  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  विचार  प्रकट
 किये  उनके  विचारों  को  लेकर  स*कार  की  तरफ  से  बड़ी  गंभी  रता  ओर  पूरी  ्जीदगी  से  विचार
 किया  जायेगा  और  हम  अपनी  नीति  निर्धारित  करेंगे  ।  इतना  ही  मैं  ओर  कहना  चाहता  हूं  कि  इस
 लोकतंत्र  की  सर्वोक्षय  संस्था  का  जो  मत  हमें  मिला  है  उसका  लाभ  हमें  जरूर  होगा  ।

 )

 प्रो०  लेफद्दीन  सोज  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  केन्द्र-राज्य
 सम्बन्धों  पर  चर्चा  करते  मैंने  भारतीय  जनता  पार्टी  द्वारा  उदयपुर  में  पारित  एक  संकल्प
 के  संबंध  में  एक  प्रश्न  उठाया  बे  लोग  दो  चीजें  चाहते  जो  बहुत  ही  विवादास्वद  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  से  उसका  उत्तर  चाहता  परन्तु  उस  सपय  वह  यहां  मोजूद  नहीं  थे  ।  श्री
 चिदम्बरम  यहां  उपस्थित  वे  लोग  अल्पसंडयक  आयोग  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  और  मैं
 अल्पसंख्यक  आयोग  को  एक  सांविधिक  निकाय  के  रूप  में  देखना  चाहता  मैं  भारतीय  जनता

 पार्टी  को  अनुच्छेद  370  को  समाप्त  करने  का  अधिकार  नहीं  देना  चाहता  जो  भारत  के  संविधान  का

 एक  अभिन्न  अग  हैं  ।

 सरवार  बूटा  सिंह  :  पानमीय  सदस्यों  ने  जिस  बात  का  उल्लेख  किया  है  वहू  पूरे  देश  को

 अच्छी  तरह  से  पता  यह  जो  370  का  प्रावधान  है  यह  ठीक  ढंग  से  चल  रहा  है  उसको  बदलने
 का  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  ।  दूसरा  आपने  अल्पसंख्यक  भायोग  के  थारे  में  कहां  तो  उसकी  भी  अच्छी

 रिपोर्ट्स  आई  हैं  हमारे  सामने  ।  हम  चाहते  हैं  कि  वहू  कंटीन्यू  उसको  बदलने  का  प्रशन  ही

 नहीं  उठता  ।

 ]
 भी  कुलनदेईबेलू  :  आपको  जांच  आयोग  1952  के  अ्रधीत  एक  जांच  भायोग

 नियुक्त  करता  पड़ेगा

 286



 15  1911  अनुदानों  की  मांगें  1989-90

 2.59  भझ०  प०

 ऊर्जा  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  मदोदय  :  अब  सपना  ऊर्जा  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संक्या  20  स  22  पर  चर्चा
 भौर  मतदान  करेगी  ।  इसके  लिए  6  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया

 सभा  में  उपस्थित  भाननीय  जिनके  अनुदानों  की  मांगों  से  सम्बन्धित  कटौती  प्रस्तावों
 को  परिणालित  किया  गया  यदि  अपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  इल्छुक  हों  तो  15  मिनट
 के  भीतर  सभा  पटल  पर  अपनी-अपनी  पत्चियां  भेज  दें  जिनमें  उन  कटौती  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्या
 का  उल्लेख  हो  जिन्हें  वह  प्रस्तुत  करना  चाहते  केवल  उन्हीं  कटोती  प्रस्तावों  को  ही  प्रस्तुत  हुआ
 समझा

 प्रस्तुत  हुए  समझे  गए  कटौती  प्रस्तावों  के  क्रमांक  को  दिखाने  वाली  एक  सूची  शीघ्र  ही
 सूचना-पट  पर  लगा  दी  जायेगी  ।  यदि  किपस्ती  सदस्य  को  सूची  में  कोई  अन्तर  दिखाई  दे  तो  कृपया
 वह  बिना  किसी  विलम्ब  के  सभा  पटल  के  अधिकारी  के  ध्यान  में  इस  अम्तर  को  ला  दे  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत

 काय॑  सूची  के  स्तम्भ  2  में  ऊर्जा  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  20  से  22  के

 सामने  दिखाये  गए  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  3।  1990  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष

 में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  जर्चों  को  अदा  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने
 के  लिए  का  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों

 से  अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निष्चि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”

 287



 5  1989 अनुदानों  की  मांगें  1989-90

 delay

 208

 000'00'9८'८

 000'00'ss

 000'00+%८'81

 jee

 ७2॥1७:21%
 2b

 000'00'ZE'08S1

 900°00'ES

 ‘OE

 O00‘O0'L8'ZEE

 000'00'11६09

 ४9४]

 ्ट

 00000'६8४'0
 ५४८

 000/00'5८#८

 ः0्ट

 ०्छ

 छू

 ०

 ०

 छ्फे

 छ्में

 पे

 ७

 |४८४

 +#

 ६

 ट

 [

 (|

 (७

 ७॥४
 (७

 ७७

 2४४८३

 ४४8३४

 258४३

 ४४७

 $%

 (४

 ४४2४

 ५

 2३४
 ३७

 289३
 हे

 ॥४५

 ९

 9४

 ४235

 0७]
 ३

 [७

 ४६७

 288



 15  1911  अनुदानों  की  मांगें  1989-90

 श्र  श्री  माधव  रेड्डी  बोलें  ।

 3.00  मण०  प०

 श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  उपाध्यक्ष  आखिरकार  कई  घण्टे  अश्याद
 करने  के  बाद  हमें  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  करते  का  मौका  मिला  हम  नहीं  जानते
 कि  हम  उन  विभिन्‍न  मांगों  पर  चर्चा  कब  तक  पूरी  कर  पार्यंगे  जो  हमने  सदन  में  चर्चा  के  लिए
 चुनी  है  ।

 मांग  संख्या  20  से  22  ऊर्जा  मंत्रालय  से  संबंधित  सबसे  पहले  मैं  कोयला  विभाग  से
 संबंधित  मांग  संख्या  20  पर  कुछ  टिप्पणी  करना  चाहता  हूं  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।
 आप  कोयले  का  महत्व  जानते  ही  जो  ऊर्जा  का  प्रमुख  स्रोत  यह  एक  ऐसा  उद्योग  है
 जिसमें  सात  लाख  से  अधिक  लोग  प्रत्यक्ष  रूप  से  लगे  हुये  हैं  ।

 3.02  भ०  प०

 लैेनुल  बदार  पोठासोन

 इस  विभाग  के  लिए  बजट  में  किये  गये  आवंटन  को  देखने  पर  मैंने  यह  पाया  है  कि  राजस्थ

 और  पूंजी  सहित  तथा  2/5.58  करोड़  रुपये  सहित  जिन्हें  इस  सदन  द्वारा  पहले  ही  स्वीकृत  किया
 जा  चुका  1653.5  करोड़  रुपये  कोयला  विभाग  को  उत्पादन  और  कोयले  के  वितरण
 के  लिए  न  केवल  घारक  कम्पनी  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  और  विभिस्त  सहायक  कोल  कम्पनियों  के

 माध्यम  से  आवंटित  किये  गये  हैं  अपितु  सिगरेनी  कोलरोज  लिमिटेड  के  माध्यम  से  भी  आंटित

 किये  गये  हैं  ।

 मैंने  यह  देखा  है  कि  सातबीं  योजना  में  कुल  आवंटत  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  लिए
 लगभग  6000  ऋरोड़  रुपये  का  था  और  सिंगरेनी  कोलरोज  लिमिटेड  के  लिए  लगभग  550  करोड़
 रुपये  का  ।  यह  दावा  किया  गया  है  कि  सातबीं  योजना  में  सम्पूर्ण  वित्तीय  आवंटन  का  पूरा-पूरा
 उपभोग  कर  लिया  गया  यदि  हम  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  अनुमानित  व्यय  को  देखें  जिसका

 अनुमान  लगभग  500  करोड़  रुपये  लगाया  गया  है  तो  इसमें  भी  कर्मी  दिखाई  देती  है  ।  फिर  भी

 मैं  यह  देखता  ह॑  कि  सातवीं  योजना  को  115  प्रतिणत  तक  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  है  यह
 आयोजन  का  सबसे  महत्वपूर्ण  भाग  है  परन्तु  हसे  आवंटित  की  गई  राशि  से  यह  राशि  कम

 इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  ऐसी  कई  परियोजनाओों  में  लागत  बढ़  गई  है  और

 समय  भी  ज्यादा  लग  गया  है  जो  कोल  इण्डिया  शिगरेती  कोलरीज  लिमिटेड  द्वारा  शुरू
 की  गई  थी  ।  अनेक  परियोजन।एं  जैसे  एल०  सी०  मरसापुर  स्थित  लघु  कार्यतीकरण  संयंत्र

 कार्बोनाइजेशन  तथा  कलकत्ता  धनकुनी  के  निकट  स्थित  अन्य  परियोजनाएं  अधूरी
 हमें  नहीं  पता  कि  धनकुनी  परियोजना  कब  शुरू  हो  रही  है  ।  इसी  प्रकार  हमें  यह  पता  नहों  कि

 नरसापुर  एल०  टी०  सी०  एल०  सी०  पी०  परियोजना  का  दूसरा  चरण  कब  शुरू  क्षिया

 जाएगा  क्‍योंकि  पहले  चरण  में  इसे  भारी  घाटा  हो  रहा  है  तथा  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी

 आगे  घनराशि  प्रदान  करने  को  स्थिति  में  नहीं  उन्होंने  सरकार  से  अतिरिक्त  धनराशि  मांगी

 है  ।  उन्हें  बह  राशि  अभी  तक  नहीं  दी  गई  है  ।

 इसी  कोस  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  सिगरैगी  कोलियरीज  कम्पनी  .  लिमिटेड  के

 अस्तगंत  खुलो  खुदाई  खान  परियोजनाएं  हैं  जंसे  मुंगुरझू  परियोजना  तथा  रामगुंडम  1]  तथा  111
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 ..................................  खुली खुदाई खान परियोजना । ये सभी परियोजनाएं  नल नहीं

 खुली  खुदाई
 खान  परियोजना  |  ये  सभी  परियोजनाएं  पूरी  नहीं  हो  पाई  हैं  जबकि  यह  योजना

 बनाई  गई  थी  कि  इन्हें  7  वीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  कर  दिया  जाएगा  तथा  चालू  कर

 दिया

 हमारा  संबंध  केवल  वित्तीय  लक्ष्यों  से  है  परन्तु  जब  हम  वास्तविक  लक्ष्यों  पर  पहुंचते  हैं  तो
 हमें  पता  चलता  है  कि  एक  भारी  कमी  है  तथा  इस  बजट  में  कोयले  क  लिए  किया  गया  आवंटन

 बहुत  हो  अपर्याप्त  है  तथा  इस  थोड़े  से आवंटन  से  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  इसके
 धीन  इसकी  अनेक  सहयोगी  कम्पनियों  के  लिए  हाथ  में  ली  गई  परियोजनाओं  को  पूरा  करना
 कठिन  है  ।

 जहां  तक  कोयले  के  गवेषण  का  प्रश्न  है  जो  कि  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  प्रश्न  इस
 तथ्य  के  बावजूद  कि  देश  में  ऐसी  भावना  है  कि  आज  विशेष  रूप  से  उत्तर  कोयले  का  उत्पादन
 आवश्यकता  से  अधिक  कोयले  की  कमी  कोयले  की  खानों  के  द्वार  पर  कोयले  के  लगभग  3  करोड़
 60  लाख  मीटरिक  टन  संचित  भंडार  कोई  कोयला  उठाने  वाला  नहीं  हमें  अचानक
 यह  पता  चलता  है  कि  कोयला  फालतू  जबकि  अनेक  स्थानों  पर  कोयले  की  वास्सव  में  कमी

 कोयले  की  कमी  के  कारण  बिजली  की  कमी  कोयले  की  कमी  के  कारण  अनेक  ताप
 बिजली  संयन्त्रों  को  हानि  हो  रही  फिर  भी  देश  में  ऐसी  भावना  पंदा  की  जा  रही  है  कि  हमारे
 पास  कोयला  फालतू  केवल  इसलिए  है  क्योंकि  कोयले  की  खानों  के  द्वार  पर  कोयले  का  संचित
 भंडार  किन्हों  भन्‍्य  कारणों  से  है  न  कि  इसलिए  कि  कोयले  की  मांग  नहीं  फिर  भी  वक्षिण
 भारत  में  कोयले  की  भारी  कमी  क्योंकि  कोयले  की  दुलाई  बहुत  महंगी  जब  तक  सिंगरनो
 कोलियरीज  कम्पनी  लिमिटेड  उत्पादन  में  इतनी  वृद्धि  नहीं  कर  पाती  कि  वह  दक्षिण  भारत  की
 भावश्यकता  को  पूरा  कर  यह  निष्कर्ष  निकालना  ठीक  नहीं  है  कि  देश  में  कोयला  फालतू  है
 तथा  सब  कुछ  ठीक  चल  रहा  है  तथा  कुछ  भी  करना  बाकी  नहीं  किसी  अतिरिक्त  आवंटन  की
 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 गवेषण  के  संबंध  में  मुझे  पता  चला  है  कि  बजट  में  केवल  20  करोड़  रुपए  का  प्रावधान
 किया  गया  जधकि  हमारी  अनेक  गवेबवणात्मक  परियोजनाएं  हैं  जिन्हें  उनके  विस्तार  के  कारण

 कम्पनियां  लेना  चाहती  ऐसा  अनुमान  है  कि  इस  देश  में  कोयले  का  भंडार  लगभग  170
 बिलियन  टन  है  तथा  लिग्ताइट  का  लगभग  6  बिलियन  टन  है  ।  इसमें  से  हम  एक  प्रतिशत  का  भी

 गवेषणश  नहों  करते  ।  यह  केबल  प्रतिशत  का  एक  छोटा-सा  भाग  जहां  तक  कोयले  के  संरक्षण  का

 संबंध  है  भूमि  में  कोयले  के  भारी  भंडार  उपलब्ध  होने  के कारण  इस  देश  में  इसको  कभी  कठिनाई  नहीं

 हुई  ।  यद्पि  कोयला  ऊर्जा  का  एक  ऐसा  स्रोत  है  जिसका  पुनः  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  हमें  इस

 बात  की  चिन्ता  करने  की  आवश्यकता  नहीं  कि  यदि  एक  बार  कोयले  भंडार  समाप्त  हो  गए  तो  हम

 हुजार  वर्ष  बाद  क्‍या  नई-नई  प्रौद्योगिकियां  उत्पन्न  हो  रही  हैं  तथा  50  या  100  वर्ष  बाद

 हमें  भूमि  से  कोयला  निकालने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  रहेगी  ।  ग्श्पि  गवेषण  पर  इतनी  अधिक

 घसराशि  खर्च  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  फिर  भी  चल  रही  खानों  पर  पैसा  खर्च  करने  को  आवश्यकता

 जरूर  जहां  भी  खानें  समाप्त  होती  जा  रही  हैं  वहां  नई  खानें  खोलनी  पड़ेंगी  तथा  नए  लोगों

 को  रोजगार  देना  पड़ेगा  ।  अतिरिक्त  रोजगार  की  सुविधाएं  देनी  पड़ेगी  ।  जहां  तक  कोयला  उद्योग

 में  मानव  शक्ति  की  समस्या  का  प्रश्न  मैंने  देखा  है  कि  1987-88  में  कोल  इण्डिया  लिमिटेड

 में  6  साथ  75  हजार  लोग  का  करते  ये  ।  वर्ष  1988-89  1988  के  अन्त  तक  श्रमिकों

 की  पंछुया  घटकर  केव्स  6  लाख  रहे  5500  श्रमिक  कम  हो  गए  ।  यह  इस  तथ्य  के  बावजूद
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 जन  नਂ

 है  कि  उन्होंने  अपनी  कार्यप्रणाली  को  युक्तिसंगत  बनाना  है  तथा  जहां  नई  खानें  खोली  गई  हैं  वहां
 कुछ  नए  श्रमिकों  को  भर्ती  किया  है  ।  कोयला  कम्पतियां  यह  महसूस  करती  हैं  कि  उद्योग  में  मानव
 शक्ति  भ्रावश्यकता  से  अधिक  है  ।

 उन्होंने  यह  सोचकर  आकर्षक  सेवानिवृत्ति  लाभ  देले  शुरू  किय्रे  कि  वे  इससे  श्रमिकों  की  धंक्ष्या
 कम  कर  सकेंगे  और  यह  सुनिश्चित  कर  सकेंगे  कि  ऐसे  अवांछित  और  बृद्ध  व्यक्तियों  को  हटाया  जाये
 जिनकी  उत्पादकता  बहुत  ही  कम  है  ।  मुझे  ऐसे  लोगों  के  साथ  इस  प्रकार  का  व्यवहार  करने  में  कोई
 आपत्ति  नहीं  है  जिनकी  उत्पादकता  कम  है  ।  उन्हें  अच्छे  सेवा  निवत्ति  लाभ  दिये  जा  सकते  हैं  जिससे
 वे  स्वेच्छा  से  सेवा  निवृत्ति  ले  सकें  और  वे  उस  व्यवसाय  को  छोड़कर  जिसके  द्वारा  वे  मुश्किल  से

 निर्वाह  करपा  रहे  हैं  दूसरे  ढंग  से  जीवन-पापन  कर  सकें  ।  लेकिन  कोयला  उद्योग  जैसे  बड़े  क्षेत्र
 में  कितना  रोजगार  पैदा  होता  यह  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  बात  यदि  5000  श्रमिकों  को  हुटा
 दिया  गया  है  तो  मुझे  तब  संतोष  होता  उतकी  जगह  पर  अन्य  10000  श्रमिकों  को  रख  लिया
 जाता  ।  कोयला  उद्योग  में  लगभग  8  प्रतिशत  की  वद्धि  हुई  उत्पादन  में  प्रति  बर्ष  8  प्रतिशत
 से  लेकर  8.5  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हो  रही  जब  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  नई  बातें
 विशेषकर  खुली  खुदाई  वाली  खानें  खोली  जा  रही  तद  जन  शक्ति  को  कम  करने  की  आवश्यकता

 कहां  है  ?  आप  श्रमिकों  की  संख्या  में  कमी  क्‍यों  कश्ना  भाहते  भाप  समाज  को  क्‍या  सेवा
 उपलब्ध  करा  रहे  हैं  भौर  जब  आप  नये  और  नौजवान  श्रमिकों  की  भर्ती  ग॒  करके  श्रमिकों  की
 संख्या  में  कमी  करते  हैं  तो  इससे  आप  देश  को  रोजगार  पंदा  करने  के  कौन  से  अवसर  उपलब्ध  करा
 रहे  हैं  ? जब  उत्पादन  में  8  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  तो  आपकी  तकसंगत  व्याक्ष्या  को  मानते  हुए
 रोजगार  के  अवसरों  में  भी  कम  से  कम  6  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  होनी  भाहिए  क्योंकि  आप  अरम

 बचतकारी  नई  पद्धतियां  अपना  रहे  लेकिन  आप  वंसा  नहीं  कर  रहे  हैं  भोर  हम  देखते  हैं  कि
 जो  होना  चाहिए  उसका  एकदम  उलटा  हो  रहा  आप  श्रमिकों  की  संख्या  घटा  रहे  हैं  जिसका

 कोई  ओऔचित्य  नहीं  है  भोर  मैं  इस  कदम  का  समर्थन  करने  को  तंयार  नहीं  हूं  ।

 अब  ओद्योगिक  सम्बन्धों  के  प्रश्न  के  बारे  में  मैं  कहुंगा  कि  मुझे  यह  देखकर  अत्यंत  प्रसन्नता

 हुई  है  कि  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  कोयला  उद्योग  में  मौद्योगिक  संबंध  कुछ  हद  तक  संतोषपूर्ण  रहे  हैं  ।
 गत  वर्ष  मार्च  में  कोयला  उद्योग  आम  हड़ताल  कोयला  मजदूरों  करार  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिये
 जाने  भौर  संचालन  समिति  अथवा  जे०  बी०  सी०  सी०  आई०  द्वारा  इस  मामले  को  निपटाने  में
 काफी  समय  लिये  जाने  के  कारण  ही  यह  हड़ताल  हुई  थी  ।  वे  इसे  जे०  बी०  सी०  सी०  आई०  कहते
 हैं  ।  इसी  के  कारण  गत  बर्ष  आम  हड़ताल  हुई  थी  मैं  समझता  हूं  लगभग  10  श्ाश्ष  टम
 उत्पादन  का  भारी  नुकसान  हुआ  लेकिन  हस  वर्ष  हड़ताल  को  धमकी  सिली  आज  भी
 अनेक  श्रमिक  संघ  पहले  ही  हड़ताल  की  सूचनायें  दे  चुके  कुछेक  ते  अपनी  सूचनायें  बापस  ले
 ली

 भ्रम  संत्रो  बिस्देशबरों  :  समझोता  शञापन  पर  हस्ताक्षर  कर  दिये  गये  हैं  ।

 हो  सी०  माधथ  रेड्डी  :  ठोक  बहुत  अच्छी  वात  हमें  यह  बात  मालूम  नहीं  थी  ।
 यदि  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  कर  लिये  गये  हैं  तो  मुझे  अ्रसन्‍नता  होगी  ।  मुझे  इसके  दारे  में

 कोई  जानकारी  नहीं  है  क्‍योंकि  अभी  तक  इसके  बारे  में  सावंजनिक  तोर  पर  कुछ  नहीं  कहा  गया

 यह  बहुत  मच्छी  बात  है  कि  यह  समझीता  पहले  ही  कर  लिया  गया  है  ओर  वे  अपनी  हृड़ताल
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 की  सूचना  को  वापस  ले  रहे  बहुत  से  श्रमिक  संधों  की  अभी  भी  अपनी  हड़ताल  की  सूचनाओं
 को  वापस  लेता

 क्रो  दामोदर  पांडे  :  मैं  आपकी  जानकारी  के  लिए  बता  हूं  कि  इस  देश
 में  किसी  भी  अमिक  संघ  ने  किसी  भी  प्रकार  की  हड़ताल  की  सूचना  नहीं  दी  सभी  श्रमिक  संघों

 ने  इस  आधार  पर  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ।

 झी  सो०  माधव  रेड्डी  :  में  इस  बात  फ्रो  मानता  हूं  ।  आाज  यही  स्थिति  मुझे  बताया
 गयां  है  कि  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  कर  लिये  गये  ठीक  मैं  इस  बात  को  स्वीकार

 करता  हूं  ।

 क्री  दामोदर  पांडे  :  किसी  भी  हड़ताल  की  सूचना  लम्बित  नहीं  है  ।

 शो  सी०  साध्व  रेडडो  :  इस  बात  का  डर  था  कि****'*

 भ्रोमतो  गीता  मुख्जो  :  यह  बात  इस  भावना  से  लिखी  गई  थी  कि  फलां-फर्ला
 जो  १ड़ताल  पर  की  मांग  उचित  नहीं  उस  प्रतिवेदन  में  यह  बात  यह  मनोभाव

 लेकर  लिशी  जानी  चाहिए  थी  ।  राष्ट्रीय  मजदूरी  में  संशोधन  करने  को  ब्रात  काफी  लम्बे  समय  से
 अपेक्षित  थी  ।  हमें  प्रसन्‍नता  है  कि  समझौता  शापन  पर  अब  हस्ताक्षर  कर  लिए  गये  हैं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  भले  ही  आप  यहां  न  बोल  पायें  लेकिन  आप  मेरे  साथ  भी  सहमत  होंगे''*
 )

 भी  दासोदर  पांडे  :  शायद  आप  मेरे  से  सहमत  हों  कि  पिछले  वर्ष  की  हड़ताल  केवल  एक
 राजनैतिक  हड़ताल  थी  ।

 ज्ञाप
 पिछले  बर्ष

 क्‍यों  नहीं  कि

 ,

 भीमतो  गीता  मुखर्जी  :  इस  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  पिछले  बर्ष  क्यों  नहीं  किए  गये  ?
 )

 थी  असुदेव  आजाद  आप  दो  वर्ष  पहले  भी  अन्य  श्रमिक  संघों  में  थे  ।
 थी  सो०  माधथ  रेडडो  :  पिछले  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  से  यह  मामला  जे०  बी०  सी०

 सी०  आई०  के  पास  सम्बित  उन्होंने  2।  या  22  बंठकें  की  इस  बारे  में  मश्े  कोई  जानकारी
 नहों  है  ।  वे  किसी  भी  समझौते  पर  नहीं  पहुंचे  हम  तीन  वर्षों  से  श्रमिकों  को  केवल  अंतरिम
 सहायता  दे  रहे  हैं  ।  कुछ  भी  हो  मुझे  प्रसस्तता  है  कि  श्रमिकों  को  अब  कुछ  तो  मिला  है|  मैं  नहीं
 जानता  कि  इस  अत्यंत

 महत्वपूर्ण
 समस्या  अर्थात  भूमिगत  भत्ते  के  बारे  में  फैसला  हुआ  है  या  नहीं  ।

 क्योंकि  संतिम  रूप  से  मुख्य  विवाद  यह  था  कि  वे  20  प्रतिशत  भूमिगत  भत्ता  चाहते  थे  और  प्रबंधक
 उन्हें  यह  देने  को  त॑ंयार  नहीं  थे  ।  मुझे  नहीं  मालूम  है  कि  उस  पहलू  को  भी  ठीक  कर  लिया  ग  या  है
 अथवा  नहीं  |  यदि  इसे  ठीक  कर  लिया  गया  है  तो  यह  एक  भच्छी  बात

 ओ  बिम्देशबरों  दुबे  :  सब  कुछ  ठीक  कर  लिया  गया

 भी  सो०  माधथ  रेशडो  :  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  इसमें  विलंब  हुमा  है  यह  आवश्यक
 मैं  भौद्योगिक  संबंधों  के  विषय  में  बोल  रहा  था  ।  मुझे  अत्यन्त  खशी  है  कि  पिछले  वर्ष  ओद्योगिक

 संबंध  अपेक्षाकृत  अच्छे  थे  परन्तु  कुछ  हड़तालें  चाहे  आप  उन्हें  जो  कुछ  भी  बाहूत  हृड़ताले  अथवा
 स्थानीय  हड़तालें  हुई  निःसन्देह  उनकी  संख्या  कम  हो  गयी  परन्तु  हड़तालें  तो  हुई  अनेक  कोयला
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 खानों  में  उत्पादन  की  हानि  हुई  क्योंकि  कोयला  खानों  के  स्तर  पर  हड़तालें  हुई  उनमें  कुछ
 सीमा  तक  कमी  हुई  है  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  हम  विशेष  रूप  से  इस  संवेदनशोल  क्षेत्र  में  सभी
 अच्छे  औद्योगिक  संबंध  बनाये  रखने  में  रुचि  रखते  श्रमिक  संघ  हड़ताल  का  आह्वान  करते  हैं  और
 फिर  कामगर  हड़ताल  पर  चले  जाते  पहू  बहुत  आसान  है  क्योंकि  अनेक  कठिनाइयों  के  कारण
 कामगर  बहुत  नाराज  वे  कठित  परिश्रम  करते  उनको  अनेकों  जोखिम  उठाने  पड़ते
 फिर  भी  यह  महसूस  न  करके  कि  अनेकों  स्थानीय  समस्‍यायें  हैं  जो  उनके  मस्तिष्क  को  उद्गे  लित
 करती  हम  इसके  लिये  कामगरों  को  दोषी  ठहराने  का  प्रयास  करते  उनको  हड़ताल  करनी
 पढ़ती  इससे  उत्पादन  की  हानि  होती  है  ।  इसके  लिये  श्रमिक  पंघो  को  दोषी
 का  कोई  ओऔचित्य  नहीं  सामान्यतया  सरकार  द्वारा  श्रमिक  संघों  को  दोषी  ठहराया  जाता

 यह  तक॑  दिया  जाता  है  कि  एक  भी  श्रमिक  संघ  मान्यता  प्राप्त  नहों  सदस्यता  का  सत्यापन
 नहीं  होता  है  ।  अखिल  भारतीय  श्रमिक  संघ  और  केन्द्रीय  श्रमिक  संध  सहयोग  नहीं  करते  हैं  ।  सरकार

 कहतो  है  :
 हम  चाहते  हैं  कि  कामगरों  को  भ्रबंध  में  तथा  निदेशक  मंडल  में  लिया  जाय  ।  परस्तु  वे

 सहयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  तथा  कामगरों  का  कोई  भी  प्रतिनिधि  निदेशक  मंडल  में  नहीं  लिया  जा

 सका  ।

 साठे  जो  कि  यहां  उपस्थित  नहीं  उद्योगों  में  कामगरों  की  भागीदारो  का  स्वप्न  देख

 रहे  थे  ।  परन्तु  उस  स्वप्त  का  क्‍या  हुआ  ?  वह  केवल  सपना  ही  रह  गया  क्‍योंकि  यह  सम्भव  नहीं
 था  ।  हर  समय  वह  कामगरों  पर  आरोप  लगाते  रहे  कि  सहयोग  नहीं  कर  रहे  श्रमिक  संघों
 की  बहुतायत  है

 ।”
 इमके  लिये  कौन  उत्तरदायी  श्रमिक  संध  तो  होंगे  परन्तु  क्या  आपने

 अधिनियम  में  इस  आशय  का  संशोधन  किया  है  कि  एक  उद्योग  अथवा  एक  कोयला  खान  में  एक  ही
 श्रमिक  संघ  हो  ?  आपने  यह  तो  किया  नहीं  है  और  अब  आप  कामगरों  को  दोषी  रहे  हैं  कि
 वे  सहयोग  नहीं  कर  रहे  घहयोग  करने  के  लिये  है  ही  क्या  ?

 श्री  गिरधारी  लाल  भ्यास  :  इसके  लिये  विपक्ष  के  सदस्य  जिम्मेदार  हैं  ।

 )

 ]

 क्रो  सी०  माधव  रेडडो  :  आप  सुनिए  तो  ।  आप  थोड़ा  समझने  की  कोशिश  पता

 नहीं  आपका  यह  सब्जैक्ट  है  या  भाप  वोलते  जाते  लेकिन  सुनते  नहीं  हैं  ।

 भ्रो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  ज्यादातर  आप  लोगों  ने  ट्रेड  यूनियन  जगह-जगह  बना  रखी
 **

 श्री  सो०  माथथ  रेड्डो  :  मैं  तो  ट्रेड  यूनियन  लीडर  नहीं हूं  मुझे  पहले

 सुनिए  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  पहले  इनको  बोलने  दीजिए  |

 और  सो०  भाधव  रेडडी  :  आप  हमेशा  बोलते  जाते  हैं

 सभापति  महोश्य  :  भाप  बोलिए  ।  समय  श्वत्म  हो  रहा
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 श्री  सो०  माधथ  रेड्डो  :  उनकी  रनिंग  कमैंट्री  चल  रही  भाप  उसको  कन्ट्रोल  नहीं  कर

 रहे  हैं  )

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  की  बहुत  भच्छी  धारणा  को

 मूर्तरूप  नहीं  दिया  गया  उसे  ताक  पर  रख  दिया  गया  है  क्‍योंकि  सरकार  उसे  क्रियान्वित

 ही  नहीं  करना  चाहती  थी  ।  और  सरकार  ने  श्रमिक  संघों  के  नेताओं  को  सदेव  यह  कहकर  दोषी
 ठहराने  का  प्रयास  किया  है  कि  वे  सहयोग  नहीं  कर  रहे  इसकी  कोई  जरूरत  नहीं  थी  ।  श्रमिक
 संघों  के  नेताओं  ने  आपसे  मात्र  निदेशक  पद  का  चुनाव  लड़ने  की  अहंँतायें  स्पष्ट  करने  को  कहा
 था  ।  यदि  कोई  श्रमिक  संघ  नेता  चुनाव  लड़ना  चाहता  तो  वह  कंसे  लड़  सकता  जब  तक  उसे

 यह  न  पता  हो  कि  कौन  से  लोग  चुनाव  लड़ने  के  लिए  अहूं  अधिक  भच्छा  यदि  आप
 इसे  परिभाषित  करके  यह  सुनिश्चित  करें  कि  योजना  में  रूपभेद  या  संशोधन  किया  जाता  यह
 भापने  कभी  नहीं  किया  ।  चूंकि  सावंजनिक  उद्यम  ब्यूरो  अथवा  किसी  अन्य  संगठन  की  आदर्श
 योजना  आपके  पास  थी  और  आप  चाहते  थे  कि  वही  आदर्श  योजना  लागू  की  जाये  ।  किस्‍्तु  क्‍या
 आप  वास्तथ  में  ऐसा  करना  चाहते  हैं  ?

 दोनों  विद्युत  राज्य  मन्त्री  तथा  ऊर्जा  राज्य  समाजवादी  हैं  तथा  समाजवादी  दल
 में

 वे  भेरे  सहयोगी  रह  चुके  हैं  |  मैं  अनेक  वर्षों  तक  उनके  साथ  रहा  हूं  ।  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए
 दुख  होता  है  कि  वे  अपना  समाजवाद  भूल  गए

 खानों  में  सुरक्षा  के  प्रश्न  पर  बात  करते  हुए  इरा  बात  पर  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  घातक

 दुघंटनायें  कम  हो  रही  हैं  तथा  छठे  नहीं  ढहृती  छतों  के  ढहने  से  अब  लोग  नहीं  मरते  फिर
 भी  यह  जानकर  मुझे  आश्चयं  होता  है  कि  दुघंटनाओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  इस  वर्ष  घातक
 दुघंटनाओं  की  संख्या  में  छतों  के  ढ़हने  के  अतिरिक्त  अन्य  कारणों  से  वृद्धि  हुई  इस  समय
 हमारे  पास  विव॒त  खनन  व्यवस्था  है  जिसके  अंतर्गत  60  प्रतिशत  कोयले  का  उत्पादन  होता  है  ।
 इन  विबृत  खानों  में  हमारे  पास  भारी  मिट्टी  हटाने  वाली  मशीनरी  है  जो  आज  अनेक  दुर्घटनाओं  के
 लिए  जिम्मंदार  है  ।  कोयला  खान  प्रबंध  अथवा  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  कि  दुघंटताओं  में  कमी  हो  ।  इस  बात  का  ध्यान  रखना
 आवश्यक  है  कि  दुषघंटनाओं  की  संख्या  जो  लगातार  बढ़  रदी  कमी  लाई  जाये  ।  ऊर्जा  के  प्रश्न
 के  सम्बन्ध  जिससे  मेरे  मित्र  श्री  कल्पनाथ  राय  प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बन्धित  मुझ  बताया  गया
 था  कि  हमारे  यहां  गैस  पर  आधारित  ऊर्जा  के  लिए  बहुत  अच्छी  संभावनाएं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 हो  सो०  माधव  रेडडो  :  मैं  केवल  दो  या  तीन  मिनट  में  ही  अपनी  बात  समाप्त  कर

 दूंगा  ।  गैस  पर  आधारित  ऊर्बा  हमारे  भविष्य  को  आशा  इसके  भारी  भंडार  हमार  यहां

 हर  जगह  गैस  बाहर  निकल  रही  है  और  बरबाद  हो  रही  हम  सोचते  थे  कि  भावी  ऊर्जा  गैस
 पर  आधारित  होगी  ।  परन्तु  आज  स्थिति  क्‍या  है  ?  आज  हमारे  यहां  उत्तर  भारत  में  गंस  पर
 भाधारित  दो  संयंत्र  जो  चालू  हो  चुके  हमें  बताया  गया  था  कि  विद्युत  का  कोई  खरीदार

 नहीं  है  क्‍योंकि  इसकी  लागत  बहुत  अधिक  है  ओर  इन  परिवोजनाभों  की  पूंजीगत  लागत  भी  काफी

 ऊंची  ऐसा  क्‍यों  है  कि  हम  इस  ऊर्जा  को  एक  रुपया  श्रांत  यूनिट  की  लागत  से  अन्तरित  करने

 का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जबकि  कोयले  पर  क्षाघ्रारित  ऊर्जा  को  कई  विद्यूत  बोडों  को  पन्‍द्रह  पंसे  से
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 लेकर  सत्तर  पैसे  प्रति  यूनिट  तक  की  सस्ती  लागत  पर  अन्तरित  किया  जा  रहा  है  ?  यदि  यह  संयंत्र

 पुराने  संयंत्र  हैं  तो  विद्युत  सस्ती  यदि  कोयले  पर  आधारित  ताप  संयंत्र  70  के  दशक  में  प्रारम्भ
 किये  गये  थे  तो  इसकी  दर  बीस  पैसे  प्रति  यूमिट  के  आसपास  यदि  ये  संयंत्र  अस्सी  के  दशक
 में  प्रारम्भ  किए  गए  थे  तो  इसकी  दर  पंतालीस  पेसे  और  पिच्चहत्तर  पैसे  के  बीच  होनी  चाहिए  ।
 दरों  में  इतना  अन्तर  क्‍यों  है  ?  जय  आप  राष्ट्रीय  ताप  बिल  त  निगम  से  राज्य  बिजली  बोर्डों  को

 विद्युत  अन्तरित  कर  रहे  तो  विद्युत  का  अन्तरण  एक  ही  दर  पर  होना  चाहे  यह  गैस
 पर  आधारित  संयंत्रों  से  उत्पन्त  की  गई  हो  अथवा  कोयले  पर  आधारित  चाहे  यह  ताप  विद्यत
 अथवा  परमाणु  ऊर्जा  चाहे  किसी  भी  स्रोत  से  विद्युत  पंदा  की  गई  बिजली  बोडों  को
 उसी  दर  पर  विद्युत  बेची  जानी  चाहिए  जिस  दर  पर  यह  सभी  राज्य  बिजली  बोडों  को  बेची
 जाती  तर्क  यह  दिया  गया  था  कि  गंस  पर  आधारित  संयंत्र  महंगे  यदि  यह  महंगे  हैं  तो
 इसके  लिए  राज्य  बिजली  बोड  उत्तरदायी  नहीं  हमारे  पास  पानी  से  तैयार  की  गई  बिजली

 है  जो  सबसे  सस्ती  है  ।  हम  पानी  से  तैयार  की  गई  बिजलो  को  सबसे  कम  दरों  पर  अन्तरित  नहीं
 कर  रहे  यह  बिजली  ताप  बिजली  से  भी  सस्ती  गैस  पर  आधारित  संयंत्र  द्वारा  त॑यार  की
 गई  बिजली  के  लिए  आप  एक  रुपये  की  महंगी  दर  क्‍यों  ले  रहे  इसे  कोन  खरीबेगा  ?  मान  लो
 आप  इसे  कम  नहीं  कर  सकते  तो  आपको  राज्प  बिजली  बो्डों  को  इसे  खरीदने  के  लिए  बाध्य
 करना  होगा  ।  उनके  पास  ऐसा  विकल्प  नहीं  होना  चाहिए  कि  वे  केवल  कोयले  पर  आधारित  ताप
 संयंत्रों  स  तेयार  की  गई  बिजली  खरीदें  ।  उनके  पास  विकल्प  क्‍यों  हो  ?  आप  उत्तर  हरियाणा
 ओर  पंजाब  राज्यों  का  उदाहरण  वे  करार  पर  हस्ताक्षर  करना  नहीं  वे  आशय  पत्र  नहीं
 देना  चाहते  और  वे  गंस  पर  आधारित  इन  संयंत्रों  से तेघार  की  गई  बिजली  नहीं  खरीदना  चाहते  ।
 मेरा  विश्वास  है  कि  केवल  दिल्‍ली  और  राजस्थान  ने  ही  इन  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  और  शेष
 राज्यों  में  हस्ताक्षर  करने  से  इन्कार  कर  दिया  उनका  यह  कहना  है  कि  वे  केवल  कोयले  प

 आधारित  संयंत्रों  से तैयार  की  गई  बिजली  हो  चाहते  यह  क्‍या  है  ?  आप  ऐसा  क्‍यों  करते  हैं
 यदि  ऐसा  है  तो  गंस  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्रों  के  बारे  में  हमारा  भविष्य  अन्धकार  में  है  और
 हम  इस  देश  में  गैस  पर  आधारित  ऊर्जा  के  बारें  में  बिल्कूल  सोच  भी  नहीं  सकते  ।  इस

 पहलू  पर  फिर  ध्यान  देना  आवश्यक

 अन्त  मैं  कोल  इण्डिया  और  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  बकाया  राशियों  का  उल्लेख
 करना  चाहूंगा  ।  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  बढाया  राशि  राज्य  बिजली  बोडों  को  विद्युत
 सप्लाई  किए  जाने  के  कारण  इसी  प्रकार  से  कोल  इंडिया  की  बकाया  राशि  इसलिए  है  क्‍योंकि

 उन्होंने  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  की  आपूर्ति  की
 अब  दोनों  ही  मामलों  में  यह  बकाया  राशियां  बढ़ती  ही  जा  रही  ओर  इससे  इन  निभमों  की
 अर्थक्षमता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  इन्हें  वाणिज्यिक  आधार  पर  क्यों  नहीं  चलाया  जाना

 जब  दूरसंचार  उसके  बिलों  की  अदायगी  न  किए  जाने  के  कारण  अपनी  सेवायें
 बन्द  कर  देता  है  तो  इसी  तरह  कोल  इण्डिया  को  भी  उन  बो्डों  को  कोयले  की  सप्लाई  क्यों  नहीं
 रोक  देनी  चाहिए  जो  अपनी  बकाया  राशि  का  भुगतान  नहीं  कर  पाते  ।'''

 ब्रो०  एस०  जो०  रंगा  :  केन्द्र-राज्य  सम्बस्धों  के  कारण  ।

 भी  सी  माधथ  इसमें  केख-राज्य  संबंध  आड़े  नहीं  आपने  केन्द्र-राज्य
 संबंधों  को  गलत  समझा  मैं  उसका  समर्थन  नहीं  करता  ।  जब  बिजली  की  सत्लाई  राज्य  विश्व त
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 बोर्ड  को  को  जाती  है  तो  निश्चित  रूप  से  बिल  का  भुगतान  भी  उन्हें  हीं  करना  होगा  ।  आप
 बिजली  की  सप्लाई  कंसे  करेंगे  ?  मेरे  विचार  से  विद्युत  बोर्ड  की  ओर  देय  बढ़ती  बकाया  राशि  चुकाने
 हेतु  कोई  सांविधिक  उपबंध  होना  चाहिए  ।  कांग्रेस  द्वारा  शासित  अधिकांश  राज्यों  पर  बकाया
 राशि  है  और  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  यह  राशि  चुकाने  के  लिए  बाध्य  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।
 यदि  आंध्र  प्रदेश  विद्युत  बोर्ड  की  ओर  बकाया  राशि  देय  हो  जाये  तो  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि
 रामगुंडम  ताप  विद्य॒त  केन्द्र  से  हमें  मिलने  वाली  बिजली  तुरन्त  काट  दी  जाएगी  ।  इसका  मुझे
 पक्का  विश्वास  है  ।  मेरा  यह  मत  है  कि  कड़ाई  से  काम  लिया  जाए  और  राज्य  विद्युत  बोडों  से
 बकाया  राशि  वसूल  की  जाए  और  इन  निग्रमों  फी  भुगतान  क्षमता  में  सुधार  किया  जाए  ।

 कटोती  प्रस्ताव  का  पांठ

 श्री  गदाधर  साहा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विद्युत  विभाग  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  एक  रुपया  किया

 बंगाल  सरकार  को  बकरेश्वर  ताप  विद्युत  जो  कि  एक  स्वीकृत
 राज्य  परियोजना  के  लिए  विदेशी  ऋण  पहुंचाने  में  केन्द्र  की
 श्री  ए०  चाहसे  मैं  ऊर्जा  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  अनुदानों  की  मांगों  का

 समथंन  करता  हूं  ।

 सरकार  को  ऊर्जा  नीति  में  निम्नलिखित  मुख्य  बातें  हैं  :

 न्यूनतम  लागत  पर  पर्याप्त  ऊर्जा  सप्लाई  सुनिश्चित

 2.  ऊर्जा  सप्लाई  में  आत्म-निम्न रता  प्राप्त

 3.  ऊर्जा  संसाधनों  के  अविवेकपूर्ण  प्रयोग  के  कुप्रभाव  से  पर्यावरण  की  रक्षा  करना  ।

 विद्युत  विभाग  के  वर्ष  के  क  प्रतिवेदन  का  अति  सावधानीपूर्वक  अध्ययन  करने  पर
 पता  चलेगा  कि  यद्यपि  उक्त  अवधि  के  दौरान  विभाग  का  कार्य-निष्पादन  कुल  मिलाकर  संतोषजनक
 रहा  है  तथा  योजना  और  हम न तो  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  कमोबेश  प्राप्त  कर  लिया

 तथापि  यह  सत्य  है  कि  हम  न  तो  न्यूनतम  लागत  पर  ऊर्जा  सप्लाई  सुनिश्चित  कर  सके  हैँ
 और  न  ही  ऊर्जा  सप्लाई  में  आश्म-निर्भरता  प्राप्त  कर  सके  वास्तव  में  अधिकांश  राज्यों  में

 विद्युत  की  भारी  कमी  यह  भी  सच  है  कि  अनेक  पन-बिजली  परियोजनाओं  को  पर्यावरण  के
 नाम  पर  और  पारिस्थितिकी  संतुलन  के  संरक्षण  की  आवश्यकता  के  नाम  पर  देश  में  हो  रही
 आलोचना  को  अनुचित  महत्व  देते  हुए  पारिस्थितिकी  संरक्षण  के  नाम  पर  या  पर्यावरण  की  समस्याओं
 के  कारण  या  तो  बिल्कुल  बन्द  कर  दिया  गया  है  या  रोक  दिया  गया  पर्यावरणीय  समस्या  के
 महत्व  के  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  यह  सभ्च  है  कि  इस  पहल  को  अनुचित  महत्व  देते

 लोगों  और  राज्यों  की  उचित  आवश्यकताओं  तथा  विद्युत  की  भारी  कमी  के  कारण  लोगों  के

 होते  वाली  गंभीर  समस्याओं  फी  बिल्कुल  अनदेखी  की  जा  रही  समयाभाव  के  कारण  मैं  आंकड्ड
 देकर  विभाग  की  उपलब्धियों  का  उल्लेख  करते  हुए  विभाग  के  इस  वर्ष  के  कार्य-निष्पादन  के  बारे
 में  नहीं  बोलंगा  ।  मैं  अपना  भावण  अपने  राज्य  केरल  की  समस्याओं  के  विशेष  उल्लेख  के  साथ
 योजना  में  विचारणीय  नीति  सम्बन्धी  कुछ  बड़े  मुह्ों  तर  ही  सीमित  रखुूंगा  ।
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 चित

 नीति  मुह  ओर  विकल्पों  के  बारे  में  22  1988  को  नई  दिल्ली  में
 वचार-गोष्ठो  का  आ  में

 दिए  गए  ।
 वार  हे

 का  आयोजन  किया  विचार-गोष्ठी  में  दिए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  सुझाव

 ।.  पन  बिजली  की  अवहेलना  करते  हुए  ताप  विद्युत  के  विकास  को  उच्चतर  प्राथमिकता
 देने  की  वर्तमान  प्रवति  को  बदलना  ।

 2.  उपश्ब्ध  उत्पादन  के  मधिकतम  उपयोग  के  लिए  सशक्त  अन्तरक्षेत्रीय  प्रेषण  लाइनों
 और  प्रभावकारी  विशुतभार  प्रबंध  की  आवश्यकता  ।

 3.  उपलब्ध  उत्पादन  के  अधिकतम  उपभोग  के  लिए  प्रभावकारी  विद्युत  प्रबंध  उपायों  की
 आवश्यकता  |

 4,  तापीय  इकाहयों  का  जीर्णोद़्ारा  और  आधुनिकीकरण  जैसी  भअर्थक्षम
 पत्र  बिजली  इकाइयों  को  बेहतर  बनाने  तथा  प्रेषण  और  वितरण  में  नुकसान  को  कम  करने  के  लिए
 पर्याप्त  घनराशि  का  प्रबंध  कैरमा  |

 मुझे  खुशी  है  कि  विद्युत  क्षेत्र  की  ज्यादातर  प्रमुख  समस्‍यायें  सेमिनार  की  जानकारी  में
 आयी  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  आठवीं  योजना  को  बनाते  समय  इसको  पर्याप्त
 महत्व  देगी  ।  परन्तु  मुशे  खेद  है  कि  सौर  लहर  ऊर्जा  और  पवन  ऊर्जा  जैसे  गैर-पा  रम्परिक
 ऊर्जा  क्षेत्रों  पर  सेमिनार  ने  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  इन  सभी  क्षेत्रों  का  विकास  किया  आना
 चाहिए  जिससे  सामान्य  उपभोक्ता  को  सस्ती  दर  पर  ऊर्जा  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।  इसी  तरह
 कूड़ं-करकट  से  बायोगेस  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  कूड़े-करकट  को  गैस  में  अदलने  के  लिए
 विकसित  देशों  में  आघुनिकतम  तकनीक  उपलब्ध  बड़-बड़े  शहरों  का  दो

 कूड़े-करकट  का  निस्तारण  और  गँँस  का  भण्डारण  को  सुलझाने  के  लिए  उन  तकनीकों  को  प्राप्त
 किया  जाना  मैंने  रिपोर्ट  पढ़ी  है  तथा  उसमें  घनराशि  आवंटित  करने  का  प्रस्ताव  परम्तु
 मेरे  विचार  में  उस  क्षेत्र  को  अधिक  घन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 भब  मैं  केरल  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  ।  जैसा  कि  आप  सभी  जानते  केरल  में  बिजली  का
 भयंकर  संकट  है  |  इस  समय  राज्य  पूरी  तरह  से  पनबिजली  पर  निर्भर  दस  वर्ष  पूर्व  हृदुक्‍्की
 पनबिजली  परियोजना  को  चालू  होने  पर  केरल  में  भावश्यकता  से  ज्यादा  बिजली  परन्तु  पिछले

 दस  वर्षों  के  राज्य  में  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  कुछ  भी  ठोस  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  राज्य  की

 पनबिजली  क्षमता  का  लगभग  एक-तिहाई  ही  उपयोग  हुआ  लेकिन  चल  रही  परियोजनाओों  का

 लाभ  उठाने  तथा  नई  परियोजनाओं  के  शुरू  करने  में  बुरी  तरह  से  असफल  वहां  पर  प्रशासनिक

 श्रमिक  संविदा  का  पूरा  न  होना  जंसी  बातें  थीं  तथा  ठेके  देने  में  असाधारण

 विसम्ब  हुआ  इन  सभी  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  मार्ग  में  अनेक  कारण  बताए  हैं  ।

 ्राज  की  स्थिति  के  अमुसार  15  से  20  मिलियन  यूनिट  प्रतिदिन  की  कम  खपत  करने

 पर  भो  हमारे  राज्य  में  बिजली  की  भारी  कटोती  की  जा  रही  ऐसा  योजना  बनाने  बालों  तथा

 इन्जीनियरों  की  क्षमता  के  कारण  नहीं  यह  कहकर  कि  यहां  पर  पर्यावरण  की  समस्या  निर्णय

 लेने  में  राजनी  तिक  इच्छा  शक्ति  की  कमी  के  कारण  है  |

 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  सबसे  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  शान्त  भाटी  परियोजना के

 विषय  में  कई  वर्षों  तक  उसके  बारे  में  अनिश्चित  रूप  से  विलंब  किया  जा  रहा  है|  परन्सु

 युर्भाग्य  द्रावाग्नि  के
 कारण  अधिकतर  अद्वितीय  पौधे  नष्ट  हो  गए  भब  परिणाम  यह  है  कि
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 हमारे  पास  परियोजना  भी  नहीं  है  तथा  पौधों  की  अद्वितीय  किस्म  भी  नहीं  रही  इसलिए  मेरा
 निश्चित  विचार  है  कि  यदि  उस  पर  उचित  समय  पर  विचार  किया  गया  होता  तो  केरल  को  सबसे
 अच्छी  अर्थक्षम  पनबिजली  परियोजनाओं  में  से  एक  प्राप्त  हो  गई  होती  ।

 केरल  में  विद्यत  बोड़  केवल  नाम  के  लिए  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  सत्ताधारी  दल
 प्रभारी  मंत्री  इसके  दिन  प्रतिदिन  के  प्रशासन  का  संचालन  कर  रहे  राजनीतिक  रूप  से

 द्ध  और  प्रेरित  श्रमिक  संघ  प्रबंध  के  सभी  स्सरों  पर  हस्तक्षेप  करके  बोड  के  प्रबंध  में
 ।  भूमिका  निभाते  हैं  यहां  तक  कि  बहुत  छोटी-छोटी  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाओं  को  प्रा  करने

 में  पनद्रह  या  उससे  अधिक  वर्ष  लग  जाते  उदाहरण  के  लिए  साबरीगिरी  संवर्धन  परियोजना
 को  सत्तर  के  दशक के  प्रारंभ  में  शुरू  किया  गया  था  तथा  1980  तक  इसको  चालू  किया  जाना
 था  ।  परन्तु  इसको  पूरा  करने  में  पांच  या  दस  वर्ष  और  लग  सकते  कक्कड़  तथा  अन्य  पनबिजली
 परियोजनाओों  की  स्थिति  भी  ऐसा  ही  हमारे  राज्य  की  इन  परियोजनाओं  को  लागू  करने  में
 हो  रहे  असाधारण  विलंब  के  विषय  में  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  के  केन्द्रीय  निगरानी  दल  को

 जानकारी  होनी  चाहिए  ।

 ट
 स्
 कक

 जैसा  हि  मैंने  पहले  कहा  है  निर्णय  लेने  में  असाधारण  विलंब  होता  संविदा  प्री  नहीं  हो
 पाती  ।  निर्णय  लेने  की  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण  लक्ष्यों  तथा  उत्तरदायित्व  का  अभाव  हमारी
 परियोजनाओं  को  क्रियान्वयन  में  कमी  के  लिए  ये  सभी  बातें  फिसी  हद  तक  जिम्मेदार  फिर  भी
 अनेक  मामसों  में  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  तथा  किसी  को  इसकी  बिन्ता  नहीं  अनेक
 मामलों  में  संविदा  पर  हस्ताक्षर  करते  परियोजना  के  पूर्ण  होने  की  नियत  तारीख  तक  का
 उल्लेख  भी  नहीं  किया  जाता  है  तथा  किसी  को  उसकी  चिन्ता  भी  नहीं

 जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  पर्यावरण  की  समस्या  के  महत्व  से  कोई  इन्कार  नहीं
 करेगा  ।  हमारे  राज्य  में  पनबिजली  परियोजनाओं  के  साठ  प्रतिशत  तक  का  भी  उपयोग  नहीं  किया
 गया  हमारे  राज्य  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  का  एकमात्र  उपाय  यह  है  कि  सभी
 वतंमान  पनबिजली  परियोजनाओं  को  जारी  रखने  की  अनुमति  दी

 कोयला  क्षेत्र  हर  दूसरे  पक्ष  के  मेरे  मित्र  ने  विस्तार  से  प्रकाश  डाला  कोयले  की  कीमतें  बढ़ी
 हैं  तथा  अन्य  समस्‍यायें  भी  हैं  ।

 ताप  विद्युत  घर  पर्यावरण  से  संबंधित  दूसरी  समस्या  पंदा  कर  रहे  जैसा  कि

 आप  जानते  केरल  देश  का  सदसे  धनी  आबादी  वाला  राज्य  है  तथा  वहां  पर  और  ताप  विद्युत
 धर  लगाना  बहुत  खतरनाक  होगा  क्‍योंकि  बह  पर्यावरण  की  समस्या  पैदा  कर  रहा  है  ।  कोयले  को

 भी  जब  वहां  ले  जाया  जाएगा  तो  बहुत  महंगा  पड़ेगा  क्योंकि  वहां  कोई  कोयला  क्षेत्र  नहीं  है  ।
 राज्य  के  लिए  पह  सदेव  अच्छा  है  कि  वह  पनविजली  परियोजनाओं  के  लागत

 संबंधी  पहल  को  भी  ध्यान  में  रखे  ।  केवल  कर्जा  उत्पादन  क्षेत्र  में  ही  नहीं  बल्कि  विद्युत  के  आबंटन

 में  भी  केरल  में  उपभोक्ताओं  को  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  वोल्टेज  का

 चटना-बढ़ना  तथा  बिजली  गुल  रहना  आम  दात  है  ।  विद्युत  बोर्ड  संगठन  तथा  इसके  कमंचारी  मुख्य
 रूप  से  जिम्मेदार  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वे  जन  सामान्य  को  निरन्तर  बिजली  देने  को  कोई
 खास  महत्व  नहीं  देते  ।  यह  उनकी  क्षमता  से  बाहर  नहीं  है  ।  माक्संवादी  साम्यवादी  दल  के  ।

 सम्मेलन  के  लिए  उन्होंने  त्रिवेन्द्रम  में  तथा  उ  के  इदं-गिर्दे  10  लाख  ट्यूब  लाइटों  के  लिए  बिजली

 प्रदान  की  दूसरी  ओर  एक  खराब  लाइन  को  ठीक  करने  में
 वे  कई  विन  लगा  देते
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 राजनैतिक  रूप  से  नियन्त्रित  स्टाफ  के  अपने  स्वयं  के  सेवा  मानदण्ड  मैं  राजनीति  की
 डढात  कर  रहा  हूं  ।  ये  कठिनाहयां  हैं  जिनका  हम  यहां  सामना  कर  रहे  मैं  त्रिवेन्द्रम  से  निर्वाचित
 होकर  आया  हूं  जो  केरल  राज्य  की  राजधानी  है  ।  केरल  बिजली  बोर्ड  के  कर्मचारियों  फी
 ईमानवारी  तथा  शालीनता  में  केवल  तभी  सुधार  हो  सकता  है  यदि  सत्ताघारी  दल  बोड़  के  दिन
 प्रतिदिन  के  प्रशासन  से  अपना  नियन्त्रण  हटा  लें  ।

 इस  समय  बोड  के  प्रबंध  को  माक्संवादी  साम्यवादी  दल  से  निदेश  दिया  जाता  है  तथा  इसी
 वजह  से  बोर्ड  के  अधिकारी  इस  उपयोगी  सेवा  को  कुशल  बनाने  के  लिए  जन  सामान्य  का  विश्वास
 जीतने  अथवा  उनका  समर्थन  प्राप्त  करने  के  बारे  भ  परवाह  नहीं  ऐसा  श्रतीत  होता  है  कि
 केरल  बिजली  बोर्ड  सेवाओं  की  बढ़ती  लागत  के  बारे  में  चिन्तित  नहीं  हैं  ।  अपेक्षाकृत  कम  दूरी
 होने  के  बावजूद  केरल  में  प्रेषण  तथा  वितरण  की  लागत  बहुत  अधिक  ऐसा  लगता  है  कि  लागत
 तथा  विद्युत  दरों  को  कम  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  ।  दूसरी  ओर  हाल  ही  में

 युक्तिसंगत  बनाने  के  नाम  पर  विद्युत  दरों  में  वृद्धि  कर  दी  गई  यहां  तक  कि  सस्ती
 जिसकी  उत्पादन  लागत  लगभग  से  12  पंसे  प्रति  यूनिट  होते  हुए  भी  केरल  में  उपभोक्ताओं
 को  इतनी  अधिक  दर  पर  भुगतान  करना  पड़ता  है  जितना  कि  ताप  बिजली  घरों  से  उत्पन्न  बिजली
 के  लिए  करना  पड़ता  है  ।  केरल  में  यह  अब  प्रति  यूनिट  60  पैसे  से  अधिक  है  ।  उन्हें  तब  अधिक
 भुगतान  करना  पड़  सकता  है  जब  अधिक  लागत  वाले  बिजली  घरों  में  बिजली  उत्पन्न  होने
 लगेगी  ।  जब  बहुत  ही  अच्छी  पनाबिजलो  योजनाएं  हैं  तो  केरल  के  लोगों  के  पास  ताप  विद्युत  धरों
 को  अपनाने  अथवा  उनसे  सहमत  होने  के  सिवाय  कोई  रास्ता  नहीं  केरल  में  जब  ताप
 विद्युत  घर  पूरे  हो  जाएंगे  तो  बिजली  की  लागत  बढ़ेगी  ।

 प्रेषण  घाठे  के  बारे  में  मैं  यह  बता  दूं  कि  संबंधित  सभी  लोग  यह  जानते  हैं  कि
 विद्युत  प्रेषण  तथा  प्रेषण  घाटों  को  कम  करने  की  काफी  गुंजाइश  इस  बारे  में  कोई  अन्य  राय
 नहीं  है  कि  लदान  केन्द्रों  क ेनिकट  स्थित  ताप  विद्युत  घरों  के  लिए  लम्बी  दूरी  से  कोयले  की  ढुलाई
 की  अपेक्षा  विद्युत  प्रेषण  सस्ता  पड़ता  है  ।  फिर  ऐसे  राज्य  जिनके  पास  कोयला  या  तेल  नहीं
 है  उन्हें  अपने  ताप  विद्युत  घरों  में  बिजली  उत्पन्न  करने  के  लिए  मजबूरन  रेल  द्वारा  कोयले  की
 दुलाई  करनी  पड़ती  ऐसे  राज्य  जिनमें  कोयला  अथवा  तेल  नहीं  है  गतंमुख  बहुत  ताप  विद्युत
 घरों  से  विद्युत  प्रेषण  के  किफायती  विकल्प  को  उच्च  प्राथमिकता  क्‍यों  नहीं  दी  जा  रही  ।  इस  विषय
 में  केन्द्र  तथा  केन्द्रीय  अभिकरणों  को  अधिक  महत्वपूर्ण  तथा  सकारात्मक  भूमिका  अदा  करनी

 उच्च  वोल्टेज  प्रेक्षण  के  लिए  क्षेत्रीय  तथा  राष्ट्रीय  प्रिडों  के  विकास  को  प्राथमिरता  दी
 जानी  यदि  केरद्रीय  अभिकरण  यह  कहने  को  स्थिति  में  हैं  कि  वे  उन  राज्यों  जहां
 कोयला  नहीं  ताप  बिजली  उत्पन्न  करने  की  लागत  से  सस्ती  दर  पर  बिजली  देंगे  तो  विपरीत
 अपर्यावरणीय  प्रभाव  को  रोका  जा  सकता

 यह  सभी  जानते  हैं  कि  केवल  प्रेषण  तथा  वितरण  में  ही  नहीं  बल्कि  कृषि  तथा  लघु
 उद्योग  क्षेत्र  में  बिजली  के  अकुशल  प्रयोग  में  भी  इसको  एक  बड़ी  मात्रा  व्यर्थ  हो  रही  विद्युत  बोढों
 को  यह  महत्वपूर्ण  कार्य  साँपा  जाना  चाहिए  कि  वे  रियायत  प्राप्त  क्षेत्रीं  द्वारा  अ  कुशल  उपक  रण  के  प्रयोग
 को  कम  करने  का  प्रयास  करें  ।

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  विद्युत  बोढ़  लागत  के
 प्रति  सजग  विद्युत  बोर्डों  द्वारा  व्यापक  लागत  तथा  लागत  नियस्त्रण  प्रणाली  आरम्भ  करके
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 बेहतर  जिम्मेवारी  लाई  जा  सकती  इस  समय  हमारा  विद्युत  बोर्ड  विभिन्‍न  उपभोक्‍ताओं  को  दी
 गई  बिजली  को  वास्तविक  लागत  का  विवरण  देसे  में  असमर्थ  अधिकांश  विद्युत  बोडों  को  यही
 स्थिति  बेहतर  लागत  प्रणाली  विद्यृत  बोर्डों  को  लागत  के  प्रति  अधिक  सजंग्र  तथा  जिम्मेवार

 बनाएगी  जिसके  परिणामस्वरूप  जन-सामान्य  को  बेहतर  सेवा  प्राप्त  होगी  |  यदि  लागत के  प्रति
 सजग  कर  दिया  जाए  तो  जन-सामान्य  के  लिए  प्रति  इकाई  बिजली  की  लागत  में  राहुत  देने  क ेलिए
 काफी  गंजाहइश  है  !  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  फिर  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का
 समर्थन  करता

 भरी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  माननीय  सभापति  मैं  एनर्जी  मिनिस्ट्री
 की  प्रास्ट्स  का  समथंन  हूं  ।  एनर्जी  डिपार्टमेंट  स ेहम  8,  10  साल  से  बराबर  कहते  भा  रहे  हैं  कि
 राजस्थान  ऐथा  भ्रान्त  है  जो  बाधे  से  ज्यादा  डैजर्ट  एरिया  है  और  एक  चोथाई  पहाड़ी  क्षेत्र  है
 और  एक  चौथाई  म॑दानी  क्षेत्र  अब  इस  तरह  के  क्षेत्र  में  जहां  पर  आधे  से  रेगिस्तानी  एरिया

 है  जिसमें  500  फुट  से  ज्यादा  नीचे  कुएं  से  पानी  निकलता  अगर  वृहां  पर  बिजली  पूरो  तरह
 से  सप्लाई  नहीं  की  तो  इस  तरीके  से  कृषि  उत्पादन  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।
 राजस्थान  में  हर  दूसरे  तीसरे  साल  अकाल  पड़ता  पिछले  साल  भी  भंयकर  अकाल  पड़ा
 प्रधानमंत्री  जी  को  मेहरबानी  से  हमें  प्री  मदद  दी  गई  और  इस  वजह  से  वहां  के  लोगों  को  जिन्दा
 रहने  का  मौका  मिल  गया  |  अगर  एनर्जी  विभाग  सक्रिय  हो  और  अगर  यह  विभाग  हमारा
 काज  ठोक  तरीके  से  कर  दे  तो  हमें  बहुत  बड़ी  राहत  मिल  सकतो  आप  तो  जानते  ही  हैं  कि

 अंडरग्राउऊन्ड  वाटर  डइंजरट  एरिया  में  बिना  बिजली  के  बाहर  नहीं  निकाला  जा  सकता

 इसलिए  हम  बराबर  मांग  करते  आ  रहे  हैं  कि हमारे  यहा  पर  बिजली  की  ज्यादा  से  ज्यादा

 व्यवस्थायें  की  चाहे  वह  मैस  बेस्ड  चाहे  थर्मल  बेस्ड  चाहे  हाइड्रो  बेस्ड

 धाहे  एटामिक  बेस्ड  चाहे  लिग्नाइट  बेस्ड  हो  और  चाहे  सोलर  वेसड  हो  ।  आप

 कोई  भी  बिजली  हमको  उपलब्ध  कराओ  जिससे  कि  हमारे  क्षेत्र  का  ज्यादा  से  ज्यादा  विकास  हो
 सके  ।  आपने  हम  पर  कृपा  भी  की  भोर  चार  थर्मल  प्लांट  कोटा  मे  हमको  दिए  हैं  जो  कि  पूरे
 हो  चुके  हैं  और  चोथी  यूनिट  अब  चौलू  होने  वाली  एटामिक  प्लांट  भी  आपने  संक्शन  किया

 है  |  आप  हमें  बतायें  कि  उन्हें  बनाने  में  अभी  कितना  समय  लगेगा  और  कितने  बरसों  में  राजस्थान
 में  बिज्ली  को  मांग  की  पूति  हो  सकेगी  ।  यहू  सारी  थ्यवस्थायें  आपको  जल्दी  से  जल्दी  करनी

 चाहिए  ।

 आपने  हमको  अनन्ता  में  बेस्ड  प्रोजक्ट  दिया  ओर  उसे  चालू  भी  कर  आपने  हम
 पर  बड़ी  कृपा  की  मगर  यह  जो  लाइन  गैस  की  जाती  है  कोटा  व  भरतपुर  से  होते  हुए  यू०  पी०

 जाती  है  अगर  इस  लाइन  के  ऊपर  2-3  भौर  गैस  बेस्ड  प्रोजेक्ट  उपलब्ध  करा  दें  तो  निश्चित

 तरीके  से  राजस्थान  का  बहुत  हित  हो  सकता  है  गौर  राजस्थान  को  बिजली  ज्याद

 मिल  सकती  है  ।  यह  व्यवस्था  निश्चित  तरीके  से  को  जानी  चाहिये  ।

 है  लिग्नाइट  के  ऊपर  धम्मल  प्रोजेक्ट
 भंडार  इसी  प्रकार  से  बाड़मेर  और

 पछली  दफा  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि

 एक  मांग  जो  कि  हमारी  बहुत  पुरानी  है  वह

 लगाने  की  ।  घ्लान  के  अन्दर  लिग्ताइट  का  बहुत  बड़ा

 जैसलमेर  में  भी  लिग्नाइट  का  बहुत  बडा  प्रहार  4  |  पि  १०५ ्
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 लिग्ताइट  वेसड  3-4  यूनिट्स  राजस्थान  में  हम  देने  वाले  मगर  वह  अभी  तक  सेक्शन  नहीं
 हो  पायी  अगर  यह  सेक्शन  हो  जायें  तो  राजस्थान  के  लोगों  को  काफी  लाभ  हो  सकता  है  ।

 राजस्थान  सबसे  पिछड़ा  प्रान्त  लेकिन  दुःख  की  बात  है  कि  सेंट्रल  गवरनेमेंट
 का  बहुत  कम  पैसा  यहां  पर  लगता  है  य/नि  कि  एक  परसेंट  ही  प॑सा  लगता  है  जबकि  पांच  परसेंट
 हमारी  आबादी  आपसे  हुमारी  मांग  है  कि  आप  हमारे  साथ  कुछ  तो  इंसाफ  आप  पांच
 परसेंट  पेंसा  इनवेस्ट  करने  की  व्यवस्था  करो  ताकि  हमारा  यह  क्षेत्र  तेजी  से  आंगे  बढ़  सके  ।

 जिस  तरीके  की  आपकी  मंशा  है  कि  हम  पिछड़े  लोगों  को  ऊपर  गरीबों  की  गरीबी  दूर
 करने  की  व्यवस्था  करें  तो  वह  कैसे  दूर  होगी  यह  आपको  सोचना  पड़े  जब  तक  आप
 पीने  की  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  और  गरीबों  को  काम-धंधा  देने  की  व्यवस्था  नही  करेंगे  व

 का  रख  ने  नहीं  खोलेंगे  तब  तक  गरीबी  दर  नहीं  हो  सकेगी  ओर  वह  केवल  नारा  मात्र  बनकर  ही

 रह  जायेगी  ।  आने  वाले  समय  में  अगर  निश्चित  तरीके  से  सारी  व्यवस्थाय  हो  जायेंगी  तभी
 लोग  ऊपर  उठ  सकेंगे  ।  मैं  निश्चित  तरीके  से  यह  मांग  करना  चाहता  हुं  कि  ये  सब  हमारी
 न्यायोचित  मांगे  है और  इरको  जल्दी  से  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ताकि  हम  भपने

 इंडस्ट्रियल  क्षेत्र  को  विकत्तित  कर  सके  ।  हमारे  यहां  के  पृ  जीपति  सब  जगह  बदनाम  कलकत्ता
 जाते  मारवाड़ी  निकालने  की  बात  करते  हैं  ।  बम्बई  में  जाते  तो  बम्बई  में
 मारवाड़ी  निकालने  की  आत  करते  हमारे  प्‌  जीपति  बाहर  जाकर  दूसरे  लोगों  का  कामकाज
 करते  हैं  ओोर  हमारे  यहां  राजस्थान  बिलकुल  पिछड़ा  हुआ  है  ।  हजारों  भरबपरति  और  करोड़पति
 बम्बई  और  कलकत्ता  में  बेठे  हुए  हैं  भौर  हमार  यहां  बिजली  और  पानी  के  अभाव  की  वजह  से
 सारा  काम  काज  नहीं  हो  रहा  हमारा  इंडस्ट्रियल  क्षेत्र  आगे  नहीं  बढ़  रहा
 बिजली  बहुत  पावरफुल  बिजलों  की  आवश्यकता  तो  रुपया  भी  जाएगा  ।  रुपया  भी
 कलकत्ता  छोड़  कर  राजस्थान  आ  जाएगा  ।  हम  बराबर  आपसे  मांग  कर  रहे  हैं  कि  हमारे  यहां
 बिजली  उपलब्ध  कराइए  ।

 एक  प्रश्न  आया  था  हमारे  यहां  च्रार  ओर  थर्मल  पावर  प्लांट  एक  सूरतगढ़  में
 ओर  मांडिलगढ़  तथा  दो  अन्य  ।  हमारे  इनर्जी  मंत्री  महोदय  ने  गंस  बेस्ड  प्रोजेक्ट  को  बन्द  कर  दिया
 वहां  पर  उनसे  निवेदन  किया  था  कि  इसको  वहां  जानकारी  नहीं  है  भौर  जानकारी  करके  इसके
 संबंध  में  व्यवस्था  करने  की  बात  करेंगे  ।  उसी  प्रश्न  को  यहां  पर  भी  पूछा  लेकिन  भ्खबार
 बालों  ने  यह  निकाल  दिया  कि  इनर्जी  मिनिस्टर  ने  इसके  लिए  इन्कार  कर  दिया  इस
 प्रकार  का  कोई  प्रावधान  नहीं  जिससे  चार  थर्मन  प्लांट  राजस्थान  के  अन्दर  स्यापत
 किए  जा  और  राजस्थान  की  बिजली  की  कमी  की  पूर्ति  की  जा  सके  ।  इस  पर
 हमारे  इनर्जी  मिनिस्टर  ने  कहा  था  कि  मैंने  कोई  इन्कार  नहीं  किया  ।  उन्होंने  सिर्फ  यह  कहा  था
 कि  कोयला  कहां  से  ताकि  हम  इन  प्रोजैक्ट्स  को  कोयला  उपलब्ध  करा  आप  इस
 बात  को  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  जहां  पर  कोयला  उपलब्ध  वहां  से  आएगा  ।  अब  चाहे
 बिहार  से  आए  या  बंगाल  से  आए  ओर  अन्य  किसी  ओर  जगह  से  |  वहां  से  आकर  उन  प्रोजैक्ट्स
 को  कोयला  मिलेगा  ।  जब  आपने  हिन्दुस्तान  के  हर  स्थान  पर  थर्मल  प्लांट  लगा  रखे  उनके
 लिए  कोयला  अलग-अलग  स्थानों  बिहार  से  या  बंगाल  से  उपलब्ध  करा  रहे  फिर  यहां  के
 लिए  यह  पूछने  का  प्रश्न  पैश  नहीं  होता  राजस्थान  में  चार  पर्मल  प्लान्ट  लगायेगें  तो  कोयला
 किस  तरीके  से  कितना  महंगा  यह  सब  आपको  देखना  निश्चित  तरीके  मे  उन
 चार  प्लान्टों  को  लगाने  की  हमारे  राजस्थान  सरकार  ने  मांग  की  यदि  इसको  पूरा  कर

 jul



 अनुदानों  की  मांगें  1989-90  5  1989
 अन्‍_+-नर

 दिया  जाए  तो  निश्चित  तरीके  से  वहां  का  विकास  हो  सकता  इसके  बारे  में  यह  कहा  जाता

 है  कि  अगर ये  प्रोजेक्ट्स  नहीं  मिलेंगे  तो  राजस्थान  एनर्जी  के  मामले  में  सैल्फ  सफिशियेंट  नहीं  हो
 अपने  पांवों  पर  खड़ा  नहीं  हो  सकेगा  ।  इंडस्ट्रियल  क्षेत्र  में  या  अन्य  क्षेत्रों  में  जो  बिजली

 की  आवश्यकता  उसकी  पूर्ति  नहों  हो  पाएगी  जब  तक  कि  ये  प्रोजेक्ट्स  आप  उपलब्ध  नहीं
 करायेंगे  ।  इसलिए  हमारी  आपसे  मांग  है  कि  इन  प्रोजेक्ट्स  को  जल्दी  से  जल्दी  स्वीकत  करके
 राजस्थान  की  बिजली  कमी  को  पूरा  तब  साकर  राजस्थान  अपने  पैरों  पर  खड़ा  हो
 सकेगा  और  इन्डस्ट्रियली  डवेलप  हो  सकेगा  ।  राजस्थान  एक  ऐसा  प्रदेश  जहां  पर  जितनी
 अधिक  ताकत  जितनी  अधिक  बिजली  देंगे  उतनी  ही  तेजी  से  वह  निश्चित  तरीके  से  आगे

 राजस्थान  के  लोगों  के  बाजुओं  में  ताकत  है  और  आगे  बढ़ने  की  हिम्मत  और  हौसला
 लेकिन  आपसे  सहयोग  की  आवश्यकता  है  आपकी  मदद  की  आवश्यकता  जितना  ज्यादा  आप
 मदद  उतनी  ही  तेजी  के  साथ  राजस्थान  आगे  बढ़ेगा  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्थायें  जब॑ं  आप
 करेंगे  तब्र  हमारा  क्षेत्र  आगे  बढ़गा  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  आर०ई०सी०  के  जितने  प्रोजैक्ट्स  आपने  स्वीकार  किए
 हमारे  बहुत  सारे  गांव  आज  भी  बिना  बिजली  के  पड़े  हुए  आप  पुरी  बिजली  उपलब्ध  नहीं
 कराते  जितने  प्रोजेक्ट्स  हमने  मांगे  उतने  प्रोजेक्ट्स  यदि  आप  दें  तब्र  जाकर  हमारी  सारी
 योजनायें  कार्यान्वित  हो  सकती  हैं  भौर  गांव-गांव  में  बिजली  पहुंचा  सकते  हैं  ।

 श्री  हुरोश  रावत  :  यह  मंत्रालय  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  दोनो  प्रदेशों  के
 साथ  अन्याय  करता

 करो  गिरधारों  लाल  व्यास  :  माननीय  मदस्य  श्री  रावत  जी  ने  सही  कहा  है  कि  राजस्थान
 और  यू०पी०  दोनों  के  साथ  अन्याथ  होता  दोनों-ही  पिछड़े  हुए  हैं  और  दोनों  को  ज्यादा  से
 ज्यादा  बिजली  मिलनी  चाहिए  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :  सारा  कोयला  बिहार  में  और  बिहार  को  बिजली
 मत  दो  ।

 भ्रों  गिरधारों  लाल  व्यास  :  इसलिए  मै  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  आप  कह  रहे  हैं  कि  हम  गांवों  में  बिजली  पहुंचायेंगे'**

 हर  गरीब  आदमी  के  घर  में  बिजली  लग।येंगे  ।  उसके  जरिये  से  उसके  घर  में  रोशनी
 करेंगे  और  उसके  खेत  में  भी  ज्यादा  से  ज्यादा  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोशिश  करेंगे  ।  यह  दोनों
 काम  तब  दोंगे  जब  आर०ई०सी०  की  योजना  पूरी  हो  जायेगी  और  वह  तब  होगी  जब  आप  हमें
 ज्यादा  बिजली  दें  |  हम  आपसे  बराबर  मांग  करते  आ  रहे  भाप  देते  तो  लेकिन  थोड़ी-थोड़ी
 देते  आपको  इतनी  बिजली  देनी  चाहिए  जिससे  हमारी  व्यवस्थायें  मजबूत  हो  जायें  और  हम
 लोग  अपने  पैरों  पर  खड़े  होकर  आगे  बढ़ें  ।  उसके  बाद  हम  पूरे  हिन्दुस्तान  को  भी  सहयोग
 लेकिन  यह  तभी  सम्भव  है  जब  आप  हमें  सहयोग  करें  और  शक्ति  दें  ।  जो  देश  के  झ्बर  भी  पिछड़े

 हुए  क्षेत्र  है  जैसे  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  तो  वहां  भी  हम  सहायता  कर  सकते  कोयले  के  बारे
 में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  लोगों  की  ठीक  प्रकार  से  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा  खासकर
 गांवों  के  अन्दर  ।  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  जो  कार्पोरेशन  बना  हुआ  शायद  बह  ही  कोयले
 का  कमि  न  एजेंट  बना  हुआ  है  और  उसके  जरिये  से  सारे  राजस्थान  के  लोगों  को
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 कोयले  की  सप्लाई  होती  आप  थर्मल  प्लास्ट  को  अलग  से  कोयला  सप्लाई  करते
 कलेकिन  दूसरे  उद्योगों  को  जो  कोयला  सप्लाई  होता  है  और  जिसका  वितरण  इस  प्रकार  के
 कारपोरेशन  के  जरिये  से  होता  है  बहु  ठीक  प्रकार  से  नहीं  जिससे  हमा  रे  उद्योगों
 को  जितना  आगे  बढ़ना  उतने  नहीं  बढ़  पा  रहे  इसलिए  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्रीज  को
 आगे  ब  ढ़ये  की  आवश्यकता  है  और  इसके  लिए  भ्राप  यह  सारी  व्यवस्थायें  मजबूत  करने  में  सहयोग
 दें  |  कहां  पर  वितरण  कम  हो  रहा  है  उसको  भी  देखना  जबकि  यह  राष्ट्रीयक्रत  कम्पनी
 है  ओर  सरकार  के  अधीन  है  तो  उसका  बितरण  ठीक  प्रकार  से  होना  आपकी  देखना

 चाहिए  कौन  लोग  वहां  पर  दादा  बनकर  बने  बेठे  हुए  हैं  और  अपनी  दादागिरी  करके  कोयला
 ब्लैक  में  बेचते  अभी  हमारे  विपक्ष  के  नेता  बोल  रहे  थे  कि  कोयले  में  नुकतान  बराबर  बढ़ता
 जा  रहा  जब  आपका  ठेका  चल  रहा  आपके  सिवाय  कोई  बीच  में  नहीं  है  तो  नुकसान  कैसे
 होता  है  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  आपकी  सामग्री  में  स ेकोई  दूसरा  आंदमी  बंटवारा  कर  रहा

 वहां  पर  बहुत  से  ऐसे  गलत  लोग  भी  इसके  नाजायज  तरीके  से  खानें  चला  रहे  हैं  भौर
 कोयले  का  इस्तेमाल  कर  रहे  इसके  साथ-साथ  वे  इसकी  तस्करी  भी  कर  रहे  हैं  भऔर  दूसरी
 जगह  पहुंचा  रहे  इस  प्रकार  की  अव्यवस्थाओं  के  कारण  आगको  कोल  फील्ड  में  नुकसान  हो
 रहा  है  ।  उसके  ऊतर  आप  कंट्रोल  करे  और  मजदूरों  को  इसमें  भागीदार  बनायें  ताकि  वे  भी
 निगरानी  रखें  कि  कौन  लोग  गड़बड़ी  कर  रहे  जिसकी  वजह  से  कोयले  में  मोनोपली  होने  के

 नाबजद  सरकार  को  नुकसान  होता  जा  रहा  इसलिए  इस  व्यवस्था  को  माकल  करने
 की  आवश्यकता  इसका  वितरण  आप  राज्य  स्तर  पर  करें  ।  जहां-जहां  भी  वितरण  की

 एर्जेसीज  हैं  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  मजबूत  जहां  भी  गड़बड़  चल  रहो  है  और  नाजायज
 तरीके  से  काम  हो  रहा  लोग  नाजायज  तरीके  से  कमाई  कर  रहे  हैं  उसको  रोक  ।  इसलिए
 वितरण  व्यवस्था  को  मजबृत  करने  के  लिए  आप  मजबूती  से  काम  करें  ओर  जो  गड़बड़ी  करने  वाले

 लोग  हैं  जो  हमारी  सरकार  को  बदनाम  करना  चाहते  हैं  उनके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही
 जिससे  हिन्दुस्तान  के  लोगों  को  महसूस  हो  कि  राजीव  गांधी  की  सरकार  मजबूती  से  काम  करके

 देश  को  आगे  बढ़ा  रही  है  ;  इसके  लिए  आप  हमें  पूरा  सहयोग  देंगे  तो  राजस्थान  बिजली  के

 मामले  में  आत्म-निर्भर  होकर  आगे  बढ़ेगा  और  पूरे  देश  को  सहयोग  देगा  ।

 4.00  म०  प०

 नियम  193  के  अधीम  चर्चा

 अफगान  विड्रोहियों  तथा  पंजाब  में  आतंकवादियों  के  थोच

 कथित  सम्बन्ध  का  समाचार

 ]
 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  में  मद  संख्या  193  के  अधीन  आरम्भ

 होगी  ।

 श्री  बी०  आर०  भगत  बोलेंगे  ।

 झी  थो०  आर०  भगत  :  भापकी  अनुमति  मैं  नियम  193  के  अधीन

 एक  ऐसे  विपय  पर  जो  हमारे  लिए  जहां  तक  देश  के  सुरक्षा  पहलू  का  सम्बन्ध  एक  गंभीर  बिता
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 का  विषय  चर्चा  उठाना  चाहुंगा  ।  वास्तव  में  यह  हमारे  देश  के  लिए  सुरक्षा  सम्बन्धी  एफ  बड़े

 खतरे  के  रूप  में  उभर  रहा  मैं  यह  चाहूंगा  कि  यह  सभा  स्थिति  की  गंभीरता  का  विश्लेषण  करे

 तथा  उस  पर  विचार  करे  ।  28  मार्च  को  हमारे  प्रमुक्ष  समाघार  पत्रों  में  एक  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  था  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  अफगान  विद्रोहियों  तथा  पंजाब  में  आतंकवादियों  के  बोच

 सम्बन्ध का  पता  चला  इसका  हेज्बी  इस्लामी  के  प्रमुख  अफगान  विद्रोही  गुलबुद्दीत

 हिकमतयार  का  अपनी  भारतीय  इकाई  को  लिखा  गया  कथित  पत्र  हेज्वी  इस्लामी  की  भारत

 में  अपनी  इकाई  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कुछ  भाई  पंजाब  ब्रातंकवादियों  के  साथ  सक्रिय  थे  ।”

 बन  जज  4.01 Ro १०

 स०  १०

 एन०  बेंकटरत्मस  पोठासोन

 उस  पत्र  में  आगे  यह  कहा  गया  है  कि  पाकिस्तान  की  बतं॑मान  सरकार  अर्थात  श्रीमती

 बेनजोर  भट्रो  के  नेत॒त्व  वाली  लोकतेंत्रीय  सरकार  की  इन  राषघ्तों  को  बन्द  करने  तथा  इसमें  सक्रिय

 लोगों  को  गिरफ्तार  करने  की  योजना  भेजे  यए  समाचारों  में  आगे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  :

 हिकमतयार  ने  अपनी  भारतीय  युनिट  से  कहा  है  कि  वे  आतंकवादियों  को
 बेतावनी  दे  ताकि  पाकिस्तान  सरकार  अपनी  देशद्रोहात्मक  नीतियों  में  राफल  न  हो  ।”

 यह  संदेश  इस  बात  की  भी  याद  दिलाता  है  कि  उन्हें  राष्ट्रपति  जनरल  जिया-उल-हंक  से  भी

 भारी  समर्थत  मिला  इसमें  भूतपूर्व  राष्ट्रपति  को  मुसलमानों  का  उद्धारक  कहा  गया

 यह  समाचार  प्रमुख  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  ओर  वर्तमान  चर्चा  इसो  समाचार  से  आरम्भ

 हुई  है

 जँसाकि  मैंने  पहले  कहा  शुरू-शुरू  में  कई  वर्षों  तक  ऐसा  होता  रहा  यह  कोई  नई
 घटना  नहीं  है  लेकिन  ऐसे  कुछ  नए  सम्बन्धों  का  पता  चला  है  कि  सीमापार  पाकिस्तान  सरकार

 ऐसी  स्थिति  उत्पम्न  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  जिससे  हमारे  देश  के  किसी  एक  भाग  में  अथवा

 सम्पूर्ण  देश  में  अस्थिरता  उत्पन्न  हो  जाये  ।  इस  बात  पर  सभा  में  अनेक  बार  चर्चा  हो  चुकी

 गृह  मंत्री  ने  बताया  है  कि  पाकिस्तान  आतंकवादियों  के  लिए  प्रशिक्षण  शिविर  चला  रहा  वे

 उन्हें  हाँययार  दे  रहे  उतकी  मदद  कर  रहे  उन्होंने  समा  और  भारतीय  समाचार  पत्रों  को
 भी  अनेक  सूबियां  दी  पाकिस्तान  सरकार  को  पत्र  की  एक  प्रति  दी  गई  लेकिन  वे  हमेशा
 कहते  हैं  कि  वे  इसमे  शामिल  नहीं  पहले  वे  भगवान  का  नाम  ले  रहे  थे  ।  वे  कहते  हैं  :
 के  नाम  पर  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  |  यह  एक  ऐसा  रंगीन  मामला  है  जिसे  हम  नहीं  कर  सकते  ।”
 लेकिन  वे  ऐसा  कर  रहे  उन्हें  34  शिविरों  के  ताम  दिए  गए  थे  ।  यह  सूची  यहां  भी  दी  गई
 थी  ।  लेकिन  हाल  के  पत्र  में  कहा  गया  है  कि  वतंमान  लोकतांत्रिक  सरकार  की  अपनी  मजबूरियां

 सच्चाई  यह  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान  के  लोग  मूल  रूप  से  दोस्त  वे  अपने  दोस्ताना
 सम्बधों  को  बनाये  रखते  इसीलिए  उनकी  लोकतांत्रिक  सरकार  का  यह  सोभाग्य  है  कि  वह
 प्रधारमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  और  श्रीमती  बेनजीर  भुट्टो  की  बैठक  आयोजित  करमे  में  असफल

 हुई  दक्षेश  को  बेठक  के  फलस्वरूप  नये  मंत्री  और  सहयोग  का  शुभारम्भ  हुआ  है  ।
 यदि  वहां  कोई  नई  व्यवस्था  हो  जाती  है  और  ये  भ्रफगान  विद्रोही  जो  पाकिस्तान  सरकार  पर
 आश्रित  अफगानिस्तान  में  सत्ता  ग्रहण  कर  लेते  हैं  तो  उसे  महत्वपूर्ण  पद  मिल  जायेगा  ।  प्रधानमंत्री
 और  विदेश  मंत्री  ने  कहा  है  कि  श्री  गुलबदीन  हिकमतयार  ने  लिखा  है  कि  बतमान  सरकार  इन
 गतिविधियों  को  रोकने  का  प्रयास  कर  रही  है  |  यह  बताया  गया  है  कि  ऐसा  उस  समय  किया  गया
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 था  जव  राष्ट्रप  जया-उल-हक  सत्ता  में  यह  उनकी  योजनाओं  को  पूर्ण  रूप  से  अस्त-व्यस्त

 कर  देगा  |  अतः  उन्होंने  अपनी  यूनिटों  को  सचेत  किया  यह  आज  की  स्थिति  आजकल

 कुछ  तये  समीकरण  बने  हैं  भौर  उसक्रे  एक  ओर  अफगान  विद्रोही  हैं  ।  आज  जब  हम  अफगानभिस्‍श्तान
 में  उत्पन्न  स्थिति  को  देखते  हैं  तो  मैं  समझता  हूं

 कि जब  1979  में  यह  विद्रोह  शुरू  हुमा  था  तंथ

 बैं  हमारा  दष्टिकोण  शुरू  से  हौ  सही  अफगानिस्तान  में  यह  स्थिति  विदेशी  हस्तक्षेप  के  कारण
 उत्पन्न  हुई  जिसके  परिणामस्वरूप  अफगानिस्तान  सरकार  को  सोवियत  संघ  जैसे  भिन्र  देशों  से  सेना

 बुलानी  पड़ी  ।  यह  कंसे  इसका  एक  लम्बा  इतिहांप्त  है  भारी  मात्रा  में  हथियार  दिये  जा  रहे
 हैं  ।  आज  इसी  क्षेत्र  में  हथियारों  की  सबसे  अधिक  मात्रा  में  खरीद  फरोख्त  हों  रही  हस  क्षेत्र
 के  माध्यम  से  कई  बिलियम  डालर  के  हृथियार  भारत  पहुंचे  ऊपरी  तौर  से  पाकिस्तान  सरकार
 ओर  अफगान  विद्रोही  सैनिक  इस  बात  को  मानने  को  तैयार  नहीं  अब  इसका  सबको  पता  लग
 गया  है  ।  हमारे  देश  में  खतरनाक  हथियार  भेजे  जा  रहे  हैं  ।  हमें  सम/चार  मिले  हैं  कि  अफकानिस्तान
 सीमा  पर  हम  हथियार  प्राप्त  कर  सकते  अत्यन्त  आधुनिक  और  खतरभाक  हथियार  किलों  में
 बेचे  जा  रहे  हें  ओर  ये  हथियार  के  बराबर  वमन  के  मांध  से  भी  सस्ते  हैं  ।  ऐसे  समाचार  अिश्र  रहे

 आप  कहीं  भी  हथिबार  खरीद  सकते  इसके  लिए  कोई  लाइसेंस  नहीं  फिश्व  में  हल
 समय  यदि  कहीं  हथियारों  का  भारी  मात्रा  में  जमाव  हो  जाए  तो  यह  स्वाभाक्षिक  हैं  कि  एनकी

 पूर्ति  में  बुद्धि  होती  जाएमी  ।  विशेष  रूप  से  इसलिए  हैक्योंकि  इस  बात  के  साथ्ष्य  हैं  कि
 गठबंधन  हुआ  हमें  इस  बारे  में  कदापि  संदेह  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  विरोधी
 सदस्यों  ने--इनमें  से  कुछेक  ने  लिखित  में  कुछ  संदेह  व्यक्त  किए  हू--कहा  है  कि  यह  एक  खत
 स्थिति  है  और  देश  को  इस  संबंध  में  कुछन  कुछ  अवश्य  करना  चाहिए  ।

 अब  अफगान  बिद्रोही  अम्मू-कश्मीर  मुक्ति  पंजाब  के  आतंकवादियों  भौरु
 चोथे  गुमनाम  गुट  के  बीच  नये  मठबंधन  हुए  हैं  ।  किसी  ने  इसे  और  दूसरे  को
 की  संज्ञा  दी  यह  गुमनाम  गुट  कौन  है  ?  यह  गुमनाम  गुट  अफगानिस्तान  से  नहीं  आप  बह

 इसे  दो  भागों  बांट  सकते  गुमनाम  गुट  पाकिस्तान  की  आंतरिक  खुफिया  सेवा  उनका  इस
 पर  नियन्त्रण  है  ।  वे  इन  कारंवाईपों  का  संचालन  कर  रहे  अब  जलालाबाद  में  क्‍या  हु  रहा
 है  ?  लड़ाइयां  जारी  आपको  समाचार  मिले  हैं  कि  पाकिस्तान  के  अधिकारियों  का  नाम  लिया
 गया  है  और  इस  बात  के  भी  समाचार  भिले  हैं  कि  वे  मारे  गए  लेक्षिन  सबते  महत्वपूर्ण  बात
 यह  है  कि  पाकिस्तान  के  मोहम्मद  जहीर  और  श्री  जाहिद  नाम  के  अधिकारी  इस  काम  में  लगे  हुए

 उनका  पाकिस्तान  की  आंतरिक  खुफिया  सेवा  के  साथ  संबंध  भौर  वे  भारत  को  अस्थिर
 करने  का  प्रयारा  कर  रहे  वे  विशेष  रूप  से  त्रिद्रोह्‌  की  स्थिति  उत्पल्न  करने  और  पंजाब  को  अलग

 करने  का  भ्रयास  कर  रहे  वे  न  तो  राजनैतिक  रूप  से  और  न  ही  सैनिक  रूप  से  अभी  तक  इस
 बाय॑  में  सफल  हुए  लेकिन  शुक्र  है  कि  संसद  और  हम  सभी  इस  रांबंध  में  सचत  रहे  हम

 कानून  ओर  व्यवस्था  तंत्र  की  मदद  से  सचेत  रहे  हैं  ।  उन्होंने  बहुत  बढ़िया  काम  किया  हालांकि
 यह  अप्रिय  है  फिर  भी  उसे  करता  ही  था  ।  लेकिन  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हमार
 संसदीय  जनता  की  शक्ति  इस  सब  बातों  के  छिसाफ  लड़  रही  उनका  राह्ेश्य  ऐसी
 स्थिति  उत्पन्त  करना  था  जिससे  सिख  और  हिन्दुओं  के  बीच  सम्बन्ध  पूरी  तरह  बिगड़

 लेकिन  हम  अपने  सिख  भाइयों  की  प्रशंता  करते  हैं  ।  सभी  प्रकार  से  भड़काए  जाने  के  सभी

 प्रकार  की  अन्तर्राष्ट्रीय  सांठगांठ  के  पंजाब  में  हिन्दू  ओर  सिख्ों  के  बीच  असन्‍्तोष  पैदा
 करने  के  लिए  कार्यरत  घटिया  दर्ज  की  अन्तर्राष्ट्रीय  शक्तियों  के  मूृख्यतः  सिख  भाइयों  के
 कै  रण  ही  कोई  समस्या  पँदा  नहीं  हुई  ।  पंजाब  एकता  की  भूमि  है  ओर  मुझे  इस  बात  का  गर  है  ।
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 ग्रही  भारत  का  संसदीय  लोकसन्त्र  जब  भी  कभी  देश  के  हित  की  बात  आती  है  हम  ८क  हो
 जाते  हम  सुरक्षा  के  मामले  में  एक  हो  जाते  हैं

 । ओर  यह  बात  हमेशा-हमेशा  ही  बनी  रहेगी  ।
 अन्ततः  हम  एक  जूट  रहेंगे  और  इन  लोगों  की  घटिया  किस्म  की  गतिविधियां  बेअसर  हो  जायेंगी
 जैसा  कि  अभी  तक  बेअसर  होती  रहो  हैं  |  परन्तु  हमें  इस  प्रकार  के  खतरों  से  सावधान  रहना
 चाहिए  ।  अब  हम  यह  देखें  कि  वह  क्या  कर  रहे  हैं  ?  सबसे  ताजी  घटना  यह  है  कि  जब  जलालाबाद
 में  लडाई  हो  रही  पी  38  भारतीय  मारे  गए  थे  ।  सबसे  ताजा  रिपोर्ट  यह  है  कि  विद्रोही  हमले  में
 और  भी  अधिक  भारतोय  मारे  यह  हमला  किस  पर  यह  हमला  नागरिकों  पर

 जलालाबाद  में  गुरु  तेग  बहादुर  गुरुद्वारे  पर  इस  हमले  का  बहुत  ही  खराब  असर  पड़ा  है  जिस  पर
 33  राकेट  दागे  गए  भगवाम  के  घर  पर  राकेटों  से  हमला  किया  गया  है  और  भारतीय  मूल  के
 300  लोग  जिन्होंने  वहां  शरण  ली  हुई  वे  मारे  गए  हैं  ।

 यह  रिपोर्ट  काबुल  से  आयी  है  |  कुछ  लोगों  को  विभागों  से  बचा  लिया  गया  दो  सिल्थ
 नेता  हरमिन्दर  सिंह  और  गुरमिन्दर  सिह  अफगान  नागरिक  हैं  और  वे  वहीं  के  निवासी  हैं  ।  उन्होंने

 एक  वक्तव्य  दिया  है  किस  तरह  से  गुरुतेग  बहादुर  गुरुद्वारा  जो  सबसे  पवित्र  है  और  सम्मानित  स्थान
 जिसका  सम्मान  भारतीय  मूल  के  और  अफगानिस्तान  के  लोग  एक  समान  रूप  से  करते  उसे

 बम्बारी  करके  नध्ट  कर  दिया  गया  है  ।

 इस  प्रकार  से  देश  को  अस्थिर  करने  के  लिए  सबसे  बदतर  गतिविधियां  जारी  इस
 प्रकार  के  विचार  हमारी  समझ  के  परे  अफगानिस्तान  में  ऐसी  कट्टरवादी  गतिविधियां  जारी

 हमारे  देश  में  पिछले  पांच  हजार  वर्ष  में  ऐसा  कमी  नहों  हुआ  ।  हमारा  यह  कहना  है  कि  जो
 कोई  भी  यहां  पंदा  हुआ  है  हमारे  यहां  का  नागरिक  है  चाहे  वो  किसी  भी  सम्प्रदाय  का  हो
 या  किसी  भी  प्रकार  की  विचारधारा  में  विश्वास  रखता  हो  या  कोई  भी  भाषा  बोलता  हो  |  पिछले
 पांच  हजार  सालों  से  हम  इसी  तरह  कहते  आ  रहे  हैं  ।  इसीलिए  यह  विचारधारा  एक  पहेली-सी
 लगती  है  ।

 जो  आतंकवाद  आज  हम  देख  रहे  हैं  वह  बाहर  से  भाया  है  ।  इसकी  उत्पत्ति  यूरोप  के  शहरी
 अर्सतोष  या  अशान्ति  से  हुई  है  और  इसकी  प्रेरणा  का  स्रोत  हथियारों  और  विचारों  दोनों  ही  रूपों
 में  यहां  अपना  लिया  गया  परन्तु  हम  भारतीय  लोगों  भारतीय  संसद्‌  भारतीय

 तांत्रिक  ढांचे  भारतीय  संस्कृति  को  और  भारतीय  इतिहास  को  जानते  वे  घर्म
 अथवा  हिंसा  के  आधार  पर  अलंगराववाद  के  विदेशी  विचारों  से  घृणा  करते  यह  महात्मा  बुद्ध
 ओर  गांधी  का  देश  है  ।  !  यह  गुरुनानक  का  देश  उनके  शब्द  ही  सभी  लोगों  के  लिए  गहरो
 मानव  और  स्नेह  का  प्रतीक  हैं  ।  वे  हिसा  या  अलगादवाद  या  घृणा  के  इन  विदेशी  विचारों  से

 कभी  भी  अस्थिर  नहीं  हो  सकते  हैं  ।

 यह  संघर्ष  जारो  हमें  एक  नई  साठगांठ  का  पता  लगा  है  और  मैं  इसे  संसद  के  ध्यान  में

 ला  देगा  अपना  कर्तेबध्य  समझता  समाचार  पत्रों  में  यह  बात  आ  चुकी  है  भोर  भ्रथ  इस  पर

 आाद-विबाद  करना  संसद  का  कार्य  इस  समय  प्रधान  मंत्री  बिपक्ष  के  साथ  मिलकर  ऐसा

 तांत्रिक  हल  ढूंढने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  जो  सारे  भारत  के  लोगों  को  और  पंजाब  के  लोगों  को

 स्वीकाय  हो  ।

 साथ ही  साथ  हमें  उन  ताकतों  से
 भी  सावधान  रहना  चाहिए  जो  हमारी  दुश्मन  हैं  भर

 हमारे  बिलाफ  काम  कर  रहो  एक  महान  ततंघर्ष  जारी  है  जैसाकि  हमने  इतिहास  में  उन्चित  और
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 अनुचित  के  बीच  बुराई  और  अच्छाई  के  बीच  देखा  निश्चय  ही  भारतीय  लोकतन्त्र  और  भारतीय
 संसद  अच्छाई  के  समर्थक  हैं  और  हमें  बुराई  के  इस  स्वरूप  से  सावधान  रहना  चाहिए  ।  हमें  खतरे
 के  उस  स्वरूप  से  भी  सावधान  रहता  चाहिए  जो  निरन्तर  हमारे  सामने  मोजद  हैं  और  हमारी  ओर
 बढ़ने  का  प्रयास  कर  रहा  हमें  यह  सोचना  चाहिए  कि  हम  इसका  मुकाबला  कैसे  करें  ।  हम
 जानते  हैं  कि  हमें  इसका  मुकाबला  कंसे  करना  है  ओर  इसका  मुकाबला  करेंगे  इसका  मुकाबला
 करना  तभी  सम्भव  है  जब  भारत  के  भारतीय  कानून  ओर  व्यवस्था  तंत्र
 भादि  सभी  एक  होकर  अपने-अपने  कतंव्य  का  पालन

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हम  इस  खतर  को  न  केवल  दूर  करेंगे  बल्कि  हम  इस  खतरे  का
 हमेशा-हमेशा  के  लिए  खात्मा  कर  देंगे  ।

 भरी  संफूद्दोन  चोधरो  :  सभापति  हमने  इस  प्रस्ताय  के  प्रस्तावक  थी  बलिराम
 भगत  जी  के  विचार  बड़े  ध्यान  से  सुने  ।  भारतीय  प्रेस  ट्रस्ट  की  रिपोर्ट  में  अफगानिस्तान  की  विद्रोही
 सरकार  के  तथाकथित  विदेश  मंत्री  का  हवाला  दिया  गया  है  जिसने  भारत  में  स्थित  अपनी  शाखा
 के  लोगों  को  यह  संदेश  भेजा  कि  पंजाब  में  उनके  मित्र  सक्रिय  हालांकि  यह  स्पष्ट  रूप  से  नये

 रहस्य  को  उद्घोषित  करती  फिर  भी  इसमें  कोई  नयी  बात  नहों  क्‍योंकि  अनेक  वर्षों  से  हुम
 यह  कहते  आ  रहे  हैं  कि  अकेले  पंजाब  में  ही  ऐसी  घटनाएं  नहीं  हो  रही  यह  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर
 पर  हो  रहा  है  ओर  पंजाब  अंतराष्ट्रीय  षड्यन्त्र  का  केन्द्र  बन  गया  इसकी  पृष्ठभूमि  में  एक  बड़ा

 षड्यन्त्र  काम  कर  रहा  है  जो  सा  म्राज्यवाद  द्वारा  अपनाई  गई  विश्वव्यापी  नीति  के  अनुसार  समस्त
 क्षेत्र  में  अस्थिरता  पैदा  करना  चाहता  इससे  हमारी  यही  अवधारणा  मजबूत  होती  है  कि  हम
 देश  में  पृषकतावाद  की  दिशा  में  हो  रही  घटनाओं  को  हल्के  ढंग  से  नहीं  ले  सकते  ।  चाहे  वह  पंजाब

 जम्मू-कश्मीर  या  पूर्वोत्तरक्षेत्र  क ेकुछ  भाग  हों  ।  वहां  इस  प्रकार  के  तत्वों  के  पहले  ही  सम्पर्क
 बने  हुए  हैं  या  जल्दी  ही  सग्पक  बनाने  वाले  हैं  क्योंकि  आंतरिक  विवशताओं  के  अलावा  उनके  पीछे
 विदेशी  ताकतें  हैं  ओर  वे  उन्हें  एक-दूसरे  के  साथ  जोड़  इससे  पहले  भी  ऐसे  कई  समाक्षार  मिले

 पंजाब  समस्या  पर  चर्चा  के  दोरान  भी  हमने  इनका  अनेक  बार  उल्लेख  किया  कई  अध्ययन
 रिपोर्टों  में  भी  इसका  उल्लेख  हुआ  है  ।  देश  में  गठित  कुछ  आयोगों  ने  भी  कुछ  बातों  का  उल्लेख
 किया  है  किन्तु  मेरा  विश्वास  है  कि  इस  सरकार  इस  मामले  को  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  है
 क्योंकि  इस  पृष्ठभूमि  में  हमें  चाहिए  था  कि  उन  विदेशी  तत्वों  ओर  ताकतों  के  बुरे  इरादों  के  बारे
 में  जनता  में  जागरूकता  पदा  करें  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  देश  को  विभाजित  करने  में  लगी  हुई  हम
 अपनी  जनता  में  जागरूकता  पैदा  नहीं  कर  पाए  हैं  और  यदि  हम  इतमें  सफलता  प्राप्त  कर  लेते  तो
 देश  की  कट्टरवादी  ताकतें  जनता  के  कुछ  बरगों  को  उस  रूप  में  भावनाओं  मे  बहाकर  गुमराह  नहीं
 कर  पाती  जिस  प्रकार  से आजकल  कर  रही  हैं  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  इस  प्रकार  के  विषयों  पर  चर्चा

 करते  हुए  हम  उन  लोगों  को  कोई  नई  बात  नहीं  बता  रहे  हैं  थो  जमा  हो  रही  बहस  को  बड़े  ध्यान  से

 सुन  रहे  हैं  ।  किन्तु  वस्तुतः  हम  इसी  मुद्दे  पर  बल  दे  रहे  हैं  कि जनता  के  सामने  उनका  पर्दाफाश

 उनके  किनसे  संबंध  उनके  पीछे  कौन-सी  ताकते  हैं  ?  यह  जानकारी  बहुत  महत्वपूर्ण  अभी  तक

 अमरीकी  सरकार  एक  स्पष्ट  कारण  यह  बताती  रही  है  कि  अफगानिस्तान  में  सोवियत  सेना  की

 उपस्थिति  के  कारण  ही  वह  पाकिस्तान  को  भरपूर  समर्थन  दे  रही  किस्तु  जब  जेनेवा  समझौते

 के  बाद  वह  स्थिति  नहीं  रही  है  और  सेनाएं  वापस  चलो  गई  तब  भी  हम  देख  सकते  हैं  कि

 रोकी  सरकार  पहले  की  तरह  हो  पाकिस्तान  को  अस्त्र-शस्त्र  की  पूर्ति  कर  रही  बहां  तक

 पारस्परिक  समझ  का  सम्बन्ध  पहले  की  स्थिति  ओचित्यपूर्ण  प्रतीत  नहीं  होती  किन्तु  ऐसे  में
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 पाकिस्तान  को  एक  निश्चित  प्रयोजन  से  हथियारों  की  पूर्ति  की  जा  रही  है  भोर  वह  यद्द  है  कि  बही
 तनाव  या  असन्तोष  की  बनाए  रखा  जा  सके  जिसका  बने  रहना  उनके  हित  में  इसके  लिए
 गान  विद्रोहियों  को  अधिकांश  हथियारों  की  पूर्ति  पाकिस्तान  के  माध्यम  से  की  जा  रही  इसके  बारे
 में  पर्याप्त  प्रमाण  उपलब्ध  है  जेसा  कि  भगतजी  ने  बताया  जब  पाकिस्तान  जेनेवा  समझौते  पर
 जिसमें  अफंगारिस्तान  के  आंतरिक  मामलों  में  दखल  न  आतंकवादियों  को  प्रोत्साहन  न  देने
 तथा  आतंकवादियों  की  सहायता  न  देने  की  व्यवस्था  को  गई  हस्ताक्षर  करने  के  बाद  उसका
 उल्लघन  करता  है  तब  उत्तके  सेनिक  सीमा  पार  अफगानिस्तान  में  देखे  जा  सकते  हैं  ।  वे  उनके
 क्षण  शिबिरों  में  भी  देखे  जा  सकते  यूरोपोय  पत्रकारों  ने  उन्हें  जलालाबाद  के  निकट  स्थित

 हियों  के  शिधिरों  में  भो  फेखा  अफगानिस्तान  ने  टेलीचिजन  तक  पर  उन  पाकिस्तानी  सैनिकों  को
 दिखाया  है  जिनको  उन्होंने  पकड़ा  पाकिस्तान  जान-बूक्षकर  इस  समझौते  का  उल्लंघम  क्‍यों
 कर  रहा  है  क्‍या  ऐसा  बिना  किसी  प्रथोजन  के  हो  हो  रहा  बब्  उन्हें  समझ  भआा  गया  है
 कि-दे  फिर  से  हृताश  हो  गये  यह  समझते  हैं  कि  जेनेवग  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  से  बे

 जिया-ठल-हक  की  सरकार  के  पत्तन  बेमजीर  सरकार  के  अस्तित्व  में  आने  तथा
 पाक्षिस्तान  में  प्रभातम्त्र  की  लड़ें  जमने  से  उत्पम्न  नई  आशा  के  कारण  उस  क्षेत्र  पर  कब्जा
 जमाए  रखते  को  संप्नावमाएं  श्रविष्य  म॑  समाप्त  होती  बली  यही  कारण  है  कि  ये  चाहते
 हैं  कि  प/किस्सात  में  उथल-पुघल  तथा  संघर्ष  को  स्थिति  बनी  रहे  ।  मैं  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री
 या  उनकी  सरकार  को  दोषी  नहों  ठहराना  बहता  क्योंकि  वे  पाकिस्तान  में  प्रज्ञातंत्र  को  सुदढ़ता  से
 स्थापित  करना  चाहते  मेरा  विचार  है  कि  उन्हें  संदेह  का  लाभ  दिया  जा  सकता  है  ।  बे  यही  कहते
 रहते  हैं  कि  झेनेषबा  समझौते  का  पालन  करता  चाहते  वे  पंजाब  में  आतंकवादियों  को  बढ़ावा
 नहीं  देना  भ्राहते  जब  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उनसे  बात  की  तब  उन्होंने  कुछ  बातों  पर
 प्रतिबद्धता  प्रकट  की  थी  ।  हमें  उन  पर  अविश्बाप्त  नहीं  कस्ना  परन्तु  हमें  इस  बात  को
 ध्यान  मे  रखना  होगा  कि  पाकिस्तान  में  सभी  बातें  प्रजातांतरिक  तरोके  नहीं  हो  रही  है  जैसा  कि
 श्री  भगत  द्वारा  बतःया  गया  पाकिस्तात  की  खूफिया  एजेन्सी  एस०  सरव.र  के
 सियसक्ण  में  नहीं  हो  सकता  है  कि  वे  जो  आत्तंकवादियों  की  सहायता  कर  रहे  जो
 गन  बिद्रोहियों  को  अशिक्षित  कर  रहे  वे  भेनशीर  सरकार  को  भी  हटाना  घाहते  हों  ।  पूरे  क्षेत्र  में

 यह  प्रथातन्त्र  फे  हित  में  होगा  कि  इन  अथासों  तथा  इसमें  शामिल  व्यक्तियों  को  सफल  न  होने  दिया
 जाये  ।  हमारा  देश  गौर  पाकिस्तान  के  प्रणातत्र  तथा  इस  पूरे  क्षेत्र  में  शान्ति  बनाए  रखने  के  हित  में

 यही  है  कि  इन  ताकतों  को  सफल  न  होने  दिया  जाये  ।  यहां  तक  कि  जब  जेनेवा  समझौता  किया
 गया  था  तथा  अमेरिका  और  सोवियत  संघ  इसके  मारंटीकर्ता  बने  थे तब  यह  बचन  दिया  गया  था
 कि  सेनाओं  की  वापसी  के  बाद  दोनों  पक्षों  द्वारा  शस्त्रों  की  आषूर्ति  नहीं  की जाप  ॥  उस  समय  भी
 अमरीकी  शष्ट्रपति  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  फि  थे  अपने  मित्रों  को  अस्थ्रों-शस्त्रों  की  आपूर्ति
 करते  रहेंगे  लबा  सोवियत  संघ  भी  ऐसा  कर  सकता  यह  वहुंत  अच्छा  लक्षण  है  कि  पाकिस्तानी
 खुफिया  एजेन्सी  की  भविष्यवाणी  के  बावजूद  कि  सेनाओं  की  श्ापसी  के  बाद  काबुल  सरकार  का
 कक्‍्तस  हो  परन्तु  सेमाओं  की  वापसी  के  बाद  भी  यह  सरकार  गिरी  नहीं  मनेक  लोग
 लड़  रहे  तथा  जो  बाहुर  पाकिस्तान  में  है  और  राष्ट्रीय  मेल-मिलाप  की  भ्रतिवद्धता  का  उल्लंघन
 कर  रहे  उनसे  लड़ने  के  लिए  नर-तारी  सेला  में  शामिलਂ  हो  हैं  भौर  उनको  धृणा  की  दृष्टि  से
 देख  रहे  हैं  ।  किसी  देश  द्वारा  विड्लोही  सरकार  को  किसी  भी  अकार  का  समर्थम  जेनेबा  समझौते का
 उल्लंघन  परन्तु  पाकिस्तान  ते  उसे  समर्थन  दिया  परिश्थित्तियां  जटिल  हो  रही  परंतु
 प्रथन पह  है  कि  उससे  बाहरःकंसे  निकला  जाय  ?
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 मेरा  विचार  है  कि  भारत  को  इसमें  अपनी  भूमिका  निभानी  यह  दूसरे  देश  का  प्रश्न

 नहीं  यह  प्रश्न  है  हमारे  क्षेत्र  यह  प्रश्न  है  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कदम  उठाने  का  जो  उन
 ताकतों  से  जुड़े  जो  हमारे  देश  को  अस्थिर  हमारे  देश  को  तोड़ने  में  लगी  जब  जिम्मेदार
 तबके  द्वारा  यह  मांग  की  जाती  है  कि  अफगानिस्तान-पाकिस्तान  सीमा  पर  तोखरम  के  निकट  एक
 संयुक्त  राष्ट्र  संध  की  चौकी  होची  तब  मेरे  बिचार  हमें  इसका  समर्थन  करना
 इस  प्रतिष्ठिः  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्था  का  यह  सुनिश्चित  करना  कतंव्य  है  कि  जेनेवा  समझोते  से  सम्बद्ध
 पक्ष  उसको  लाभ  से  वंचित  न  रह  जाएं  ।  मेरे  विचार  में  इस  सभा  को  यह  साबित  करने  के  लिए
 कि  दोनों  के  बीच  सांठ-गांठ  किन्हीं  आंकड़ों  को  आवश्यकता  नहीं  यह  केवल  अफनास
 विद्रोहियों  का  प्रश्न  ही  नहीं  उनमें  से  कुछ  विद्रोही  तथा  खालिस्तान  के  आतंकवादी  एक-दूसरे  से

 जुड़े  उनके  जम्मू  तथा  कश्मीर  मुक्ति  मोर्चा  तथा  उत्तर-पू्ष॑  में  कुछ  ताकतों  के  साथ  भी  संबंध
 मैं  एक  ओर  बड़ी  कड़ी  भो  देखता  इस  सभी  का  सरगना  अमरीकी  प्रशासन

 मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  दिनांक  1  अप्रैल  के  स्टेट्समिन  का  वहू  समाचार  देखा  होगा
 जिसका  शीषंक  का  अमरीका  को  समर्थन  के  लिया  घन्यवादਂ  एसमे  कहा
 गया  है  :

 टी०  आई०  के  अलगाबवादी  भांदोलत  को  राजम॑तिक  और
 आधिक  सहयोग  देने  के  लिए  अन्तरांष्ट्रीय  संगठन  को  खालिस्तान  समथंकों  का  अतर्राष्ट्रीय
 सम्मेलन  धम्पवाद  देता  है  ।”

 मैं  इसके  भोर  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  ।

 उन  व्यक्तियों  जो  हमारी  सरकार  द्वारा  वांछित  उन्हें  अमरोका  में
 नीतिक  शरण  मिल  रही  है  तथा  उनको  अमरीका  द्वाए  समर्थन  मिल  रहा  है  तथा  खालिस्तानी
 आतंकवादियों  को  अमरीकी  प्रशासन  द्वारा  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  ऐसी  अनेक  रिपोर्ट  भा  रही

 हैं  जो  बताती  हैं  कि  बाहर  उनको  पासपोर्ट  कैसे  मिल  रहे  मैने  एक  ऐसी  रिपोर्ट  देंद्धी  है  जो

 कुछ  दिन  पूर्व  आयी  थी  तथा  जो  सिंगापुर  में  चल  रहे  पासपोर्ट  बिकी  के  बड़े  जाल  के  विषय  मे  थी  ।
 उनके  द्वारा  आतंकवादियों  को  पासपोर्ट  बेच  दिये  जाते  हैं  तथा  उन  पासपोर्टों  को  सहायता  मे  वे

 हमारे  देश  में  भा  रहे  वहां  जा  रहे  काम्ग्रारों  के  पासपोर्ट  उनके  द्वारा  ले  लिए  जाते  हैं  तथा
 उनक्रों  आतंकवादियों  को  दे  दिया  जाता  गे  सभी  गठजोड़  सामने  भा  गये  हैं  तथा  मेर  विचार
 में  इस  संबंध  में  कार्यवाही  करने  में  हमें  ज्यादा  समय  नहीं  लगाना  चाहिए  ।

 अब  चंकि  धंटी  बजा  दी  इसलिए  एक  बात  कहकर  पैं  अपनी  बात
 सम!प्त  कर  रहा  हूं  ।  हम  सभी  जानते  हैं  कि  एक  बहुंत  बड़ा  षड़यन्त्र  चल  रहा  है  तथा  वर्षों  हम
 कहते  रहे  हैं  कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  हत्या  में  किसी  विदेशी  एजेन्सी  का  हाथ  हमने  कहा
 था  कि  यह  कोई  एक  अलग-थलग  घटना  नहीं  थी  |  उस  पर  हम  सभी  मे  अपने  धिचार  स्पष्ट  कर

 दिये  थे  परन्तु  उस  म/मले  से  संबंधित  संगत  सामग्री  को  हमें  नहीं  दिया  गया  हमने  उनसे  यह
 बताने  को  कहा  था  कि  देश  में  अध्यिरता  उत्पम्न  करने  में  किस  एजेंसी  का  हाथ  उस्बो  हमें
 बपने  लोगों  को  बताना  हम  उनको  उस  देश  अथवा  एजेंसी  को  जो  हमारे  देश  में
 अस्थिरता  पैदा  करने  का  प्रयास  कर  रही  हैं  ।  हमें  लोगों  लोगों  से  कुछ  भी  छिपाना  नहीं  «ब

 यह  एक  बहुंत  जरूरी  बात  हो  गयी  है  ।
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 कहते  हुए  बहुत  दुःख  हो  रह  हमने  इस  वाद-विवाद  में  अपना  समय  नष्ट
 किया  कि  ठककर  प्रतिवेदन  क्या  है  और  क्या  नहीं  है|  शत्र्‌  जानने  का  जो  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 है  उसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मुझे  यह  समझ  नहीं  आता  कि  इन  बहूनेबाजियों  का  क्‍या  अर्थ

 है  ।  आप  मुझे  बताइए  कि  जो  अभिकरण  इसमें  शामिल  है  उसका  नाम  हम  क्‍यों  नहीं  जान  सकते  ।
 मैं  कहूंगा  कि  आप  हमें  पूरा  प्रतिवेदन  न  दीजिए  परन्तु  उस  अभिकरण  का  नाम  तो  बता  दीजिए  जो
 इसमें  शामिल  है  और  इस  वाद-विवाद  के  उत्तर  में  उसी  के  बारे  में  बता  दीजिए  ।

 जे  न

 ]

 भरी  नरेद्ता  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  सभापति  भारत  सरकार  की  ओर  हमारे
 प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  अम्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  बार-बार  इस  बात  को  दोहराया  है  और

 हमारे  अन्य  नेता  भी  समय-समय  पर  स्पष्ट  करते  आये  हैं  कि  हिन्दुस्तान  को  अस्थिर  बनाने  के  लिए
 यहां  कछ  ऐसी  ताकतें  काम  कर  रही  जिनसे  न  केवल  इस  देश  को  खतरा  है  या  इस  देश  के

 पड़ोसियों  को  खतरा  है  बल्कि  वे  ताकतें  दुनिया  में  उन्नति  के  माहौल  को  अवरुद्ध  करना  चाहती  हैं
 ओर  एक  के  बाद  दूसरे  हमले  करती  जा  रही  हैं  ।  अफगानिस्तान  में  जो  कुछ  हुआ  वह  हमारे  सामने
 है  |  हिन्दुस्तान  में  खालिस्तान  के  नाम  पर  जो  कुछ  हो  रहा  उससे  हम  सब  अवगत  हैं  और  वैसी
 ही  हरकतें  गाहे-बगाहे  जम्मू  और  कश्मीर  में  भी  शुरू  हो  गयी  उनका  क्‍या  स्वर  यह  बताने
 को  आवश्यकता  नहीं  है  ।  हम  सब  इस  बात  से  भली  भांति  परिचित  हैं  कि  जब  देश  को  आजादी
 मिली  उस  वक्‍त  अंग्रेजों  ने  पाकिस्तान  का  जन्म  ही  इसलिए  किया  था  कि  हिन्दुस्तान  की  जनता
 चेत  से  न  बैठ  हिम्दुस्तान  के  साथ  सधूचे  एशिया  उपमहाद्वीप  में  इसी  तरह  की  हरकतें  चलतीं

 अन्तर्राष्ट्रीय  पडयंत्र  यहां  हमेशा  चलते  रहें  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  वह  भू  मका  पाकिस्तान  अपने  जन्म  के  साथ  निभाता  चला  आ  रहा
 है  जिस  दिन  से  हिन्दुस्तान  आजाद  पाकिस्तान  उप्त  दिन  से  पाकिस्तान  की  एक  ह्ठी
 भूमिका  रहो  है  कि  हिन्दुस्तान  को  चैन  से  बैठने  न  दिया  इसके  पीछे  भी  कोई  रहा  होगा  ।
 वह  बात  भी  आज  बार-बार  आती  रहती  इधर  अफगानिस्तान  का  जो  सम्बन्ध  हिन्दुस्तान  से
 उससे  हमारी  चिन्ता  होनी  स्वाभाविक  अफगानिस्तान  से  हमारे  सम्बन्ध  बहुत  पुराने  हैं  ।  बहुत
 अच्छ  रहे  हैं  ।  पाकिस्तान  ने  जो  कुछ  भी  इस  तरह  के  सम्बन्धों  में  गड़बड़ी  हमको  मालूम
 हम  जब  1965  में  रूस  की  यात्रा  पर  गए  उस  समय  जलालाबाद  में  हमारी  मुलाकात  खान

 अब्दुल  गफ्फार  खां  से  हुई  वे  उस  वक्‍त  मौजूद  उन्होंने  जो  कुछ  उस  मुलाकात  में  कहा
 मैंने  लोट  कर  यहां  आकर  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  से  कहा  था  कि  ऐसा
 लगता  है  कि  हिन्दुस्तान  में  कुछ  और  गड़बढ़ियों  की  शुरूआत  कुछ  लोग  करने  के  में  हैं  ओर
 अफगानिस्तान  को  भी  लोग  चेन  से  नहीं  रहने  ऐसी  बात  खान  साहब  ने  तब  कही  थी  ।  मैंने
 यह  बात  अपने  प्रधान  मंत्री  जी  को  यहां  जाकर  के  बताई  आज  क॒छ  ही  वर्षों  के  बीत  जाने

 के  बाद  वे  ही  चीजें  साफ-साफ  दिखाई  पड़ती  पाकिस्तान  के  मुजाहिदीन  के  नाम  पर  जो  कुछ
 हो  रहा  जलालाबाद  में  जो  कुछ  हो  रहा  गुछुद्वारे  में  हमारे  भारतीय  मूल  के  निवासियों  की

 हत्या  की  गई  इनके  पीछे  कौन  है  ?  वे  कोन  लोग  भाज  उनको  जो  बहुत  सारे  अस्त्र-शस्त्र
 मिलते  वे  कहां  से  मिलते  जो  कुछ  भी  अफगानिस्तान  में  हो  रहा  जो  कुछ  भी  पंजाब  में

 हो  रहा  अभी  हमारे  मित्र  भगत  जी  भाई  संफुद्दीन  जी
 ने  उस  पर  बड़ा  स्पष्ट  कहा  ।  जिस

 तरह  के  हथियाश  उनके  पास  मिलते  वे  कहां  से  आ  रहे  निश्चित  रूप  से  वे  हथियार

 310



 15  1911  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 पाकिस्शान  में  बनते  अगर  पाकिस्तान  ही  इन  सब  कामों  के  लिए  उकसा  रहा  तो  इसके
 पीछे  कोई  और  ताकत  जो  इन  सब  चीजों  को  मुहैम्पा  फरतीं  उन  लोगों  को  पाकिस्तान  और
 अफगानिस्तान  के  बार  पर  जिस  तरह  के  हथियार  देखने  को  मिले  जो  सूचनाएं  छपकर  के  पढ़ने
 को  मिली  उनसे  साफ-साफ  मालूम  पढ़ता  है  कि  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  पडयंत्र  के  तहत  यह  सारा
 काम  हो  रहा  है  ओर  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  पडयंत्र  केवल  इसलिए  है  कि  पाकिस्तान  हिन्दुस्तान  को  चेन
 से  न  बैठने  दे  ।  अफगानिस्तान  एक  ऐसा  अड्डा  बन  जाए  जो  रूस  को  भी  परेशान  कर  सके  ।  क्योंकि
 अफगानिस्तान  की  सीमाएं  रूस  से  जुड़ी  हुई  पाकिस्तान  की  सीमाएं  हमारे  हिन्दुस्तान  के  कई
 प्रदेशों  से  जुड़ी  हुई  हैं  ।

 जम्मू-कशमीर  अभी  तक  शान्त  लेकिन  फिर  बराबर  कई  महीनों  से  हमको
 कश्मीर  में  भी  वही  सारी  चीजें  देखने  को  मिलती  जहां  फंडामेंटलिस्ट  अपने  स्वार्थों  के  लिए
 पूरे  देश  को  नुकसान  पहुंचाने  में  पीछे  नहीं  होते  ।  एक  बात  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 थर्ड  वल्ड  ब्राडकास्टिंग  में  जो  चीजें  आती  हैं  क्या  इनका  कोई  सम्बन्ध  इन  सारी  बातों  से  नही
 मैं  नाम  नहीं  लेना  चाहता  हूं  क्योंकि  हमारी  दूसरी  सभा  के  वे  सदस्य  लेकिन  उन  सज्जन  की

 बराबर  चर्चा  होती  जो  इस  तरह  के  तत्वों  को  बढ़ावा  देने  में  कभी  कोई  कमी  नहीं  करते  ।  जो

 इस  तरह  की  चीजों  को  बराबर  बढ़ावा  देते  थर्ड  वल्ड  ब्रॉडकास्टिंग  में  हमारी  स्‍्व०  नेता

 इंदिरा  जी  की  हत्या  की  भी  चर्चा  पहले  हुई  ।  इस  तरह  की  चोजें  वहां  से  प्रसारित  ओर  प्रचारित
 की  जाती  इन  सबके  पीछे  कौन  षडयंत्र  करता  इन  षड़यंत्रों  के  पीछे  जो  उनका

 फाश  होना  इसकी  मैं  बारबार  मांग  करता  हूं  ।  अपनी  भारत  सरकार  से  मैं  यह  कहता

 हूं  कि  आज  पाकिस्तान  में  जो  भी  हो  रहा  वह  केवल  प्राकिस्तान  में  ही  नहीं  हो  रहा  इस
 पाकिस्तान  के  पीछे  जो  चेहरे  उन  चेहरों  को  आप  उद्धाटित  कीजिए  ।  हिन्दुस्तान  की  जनता
 को  यह  जानने  की  जरूरत  है  कि  वे  कौन-सी  ताकतें  है  जो  आज  प्राकिस्तान  में  भले  ही  भाज
 बेनजीर  भुट्टो  के  नाम  पर  लोकतंत्र  का  कुछ  धोड़ा-सा  सौदा  दिखाई  पड़ता  मगर  मुझे  नहीं
 लगता  कि  वहां  पर  कोई  इस  तरह  की  चीज  हो  क्योंकि  नीति  ने  भ्रभी  मुझे  कोई  फर्क  नहीं
 मालम  पड़ता  ।

 हिन्दुस्तान  को  अस्थिर  करने  में  पाकिस्तान  से  बल  मिलता  है  ओर  पाकिस्तान  के  द्वारा
 अमेरिका  से  बल  मिलता  है  और  यही  सब  काम  अफगानिस्तान  में  होता  जा  रहा  है  ।  अगर  यही
 तत्य  हमारे  देश  को  और  अफगानिस्तान  को  अस्थिर  कर  रहे  अफगानिस्तान  में  अगर  इन  तत्वों
 को  सफनता  मिंली  तो  रूस  में  भी  यही  परेशानी  पैदा  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  ।

 रूस  हमारा  मित्र  देश  है  और  वह  संसार  में  उन  शक्तियों  का  मुकाबला  करता  है  जो

 अन्तर्राष्ट्रीय  पडयंत्र  के नाम  मानयता  के  विरोध  के  नाम  पर  जो  भी  काम  होते  उनको  वह
 चेक  करटा  वही  काम  हिन्दुस्तान  जैसा  बड़ा  देश  आज  दुनिया  में  करता  दो  शक्तियों  के
 नाम  पर  जो  कछ  भी  इस  देश  किया  जाता  तीसरी  शक्ति  के  नेता  के  रूप  में  हिन्दुस्तान  ने  आज
 उन  चीजों  का  मुकाबला  करना  शुरू  किया  आज  इस  शब्ित  को  कमजोर  क  रने  के  लिए  हिर  दुस्तान
 को  भी  चैन  से  नहीं  बैठने  दिया  मैं  श्री  भगत  जी  की  बात  से  सहमत  हूं  कि  इन  सारी

 चीजों  के  पीछे  कौन  से  तत्व  उन  तत्वों  के पीछे  जो  चेहरे  छिपे  हुए  उनको  बेनकाब  किया
 जाना  चाहिए  क्‍योंकि  जब  तक  ऐसा  नहीं  होगा  हिन्दुस्तान  की  करोड़ों  जनता  उठकर  उनका  मुंह
 काला  भहीं  कर  सकेगी  ओौर  हिन्दुस्तान  की  अनता  में  यह  शक्ति  है  कि  अगर  सही  बात  मालूम  हो  ,
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 जाए  तो  उन  तत्वों  का  मुकाबला  हिन्दुस्तान  की  जनता  अपने  अहिंसक  तरीकों  से  करने  में  सक्षम

 है  ।  मुझे  यह  पूरा  विश्वास  है  कि  हमारे  राजीव  जी  हिन्दुस्तान  को  ही  उस  तीसरी  शक्षित  को

 भी  पूरी  तरह  से  नेतृत्व  दे  अगर  हमकी  उन  तत्वों  का  पता  लगे  ढौर  उनके  द्वारा  जो  षडयंत्र

 किए  जाते  हैं  उनको  विफन  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  श  यह  अपील  की  जाए  कि  इस  प्रकार
 की  हरकतें  बन्द  कराई  जाएं  ।  अगर  अफनानिस्तान  में  यह  काम  हो  रहा  है  तो  संयुक्त  राष्ट्र  सघ  की

 सेनाएं  सब  रूप  की  सेनाएं  वहां  पर  आयीं  को  बहुत  शोर  किया  हिन्दुस्तान  पर  भी

 हमला  किया  गया  ।  हमारी  स्वर्गाय  प्रधान  मंत्री  इंदिरा  गांधी  के  लिए  क्रहा  गया  कि  रूस
 से  दोस्ती  होने  क ेकारण  वह  उसका  विरोध  नहीं  कर  रही  हैं  ।  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  जी
 पर  भी  यही  दबाव  डाला  मगर  सच  बात  यह  है  कि  रूसी  सेनाएं  आ  जाने  के  बाद  क्‍या  हुआ  ?

 यह  जो  अफगानिस्तान  में  हो  रहा  इसका  नियन्त्रण  अगर  रूसी  सेनाएं  नहीं  करें  और  दूसरा  कोई
 न  करे  तो  संयकत  राष्ट्र  संघ  की  शांति  सेना  के  नाम  पर  कोई  न  कोई  ऐसी  शक्ति  बहां  पर  स्थापित
 की  ज!ए  ताकि  इस  प्रकार  की  हरकतें  करने  वालों  को  कोई  भी  अवसर  न  मिले  भौर  यह  हमेशा  के

 लिए  समाप्त  किया  यह  मांग  करते  हुए  मैं  भगत  जी  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 |

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  सभापति  जो  समाचार  प्रंस  में  छपा

 है  तथा  जिसका  श्री  भगत  ने  मेरे  पहले  हवाला  दिया  हैं  वह  भारत  में  हस्तक्षेप  कर  रही  विदेशी
 ताकतों  का  एक  और  सबूत  अमेक  बार--जब  भी  यहां  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  वाद-विवाद  हुमा
 है  मैंने  तथा  मेर  अन्य  मित्रों  ने  भी  यह  उल्लेश्न  किया  हैं  कि  पंजाब  को  जिस  गंभीर  समस्या  का
 सामना  करना  पड़  रहा  है  तह  उय  विदेशी  हाथ  के  कारण  है  जो  भारत  को  अस्थिर  करना  चाहता
 है  ।  हमारे  कुछ  हमारे  कुछ  युवा  लोग  बहुकावे  में  आकर  विदेशी  ताकतों  की

 भू  मका  अदा  कर  रहे  जहां  तक  पंजाब  का  सम्बन्ध  है  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूँ  कि
 कोई  भी  खालिस्तान  नहीं  चाहता  ।  न  तो  हिन्दू  और  न  सिख  खालिस्तान  चाहते  हैं  तथा  इस  बात
 को  पंजाब  के  अलग-अलग  दलों  के  विभिन्‍न  नेताओं  ने  स्पष्टतः  कहा  परन्तु  कुछ  ताकतें  इस
 बात  पर  तुली  हैं

 कि  खालिस्तान  बने  तथा  पंजाब  जो  भारत  का  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  राज्य  है  ज॑
 भारत  का  अन्न  भंडार  जहां  के  लोग  भारी  तादाद  में  भारतीय  सेना  में  उसका  कुछ  भाग
 खालिस्तान  बने  ।  विदेशियों  के  लिए  यही  महत्वपूर्ण  है  ।

 मैंने  अनेक  बार  इस  सभा  में  विदेशी  हाथ  के  बारे  में  कहा  उदाहरण  दिए  हैं
 तथा  सबत  दिए  हैं  परन्तु  फिर  भी  कुछ  लोग  यह  कह  रहे  हैं  कि  इसे  सिद्ध  कीजिए  तथा  यदि
 कोई  ऐसी  बात  है  तो  सरकार  ऐसा  क्यों  नहीं  कहती  ?”  परन्सु  यहां  इस  बात  का  एक  बहुत  बड़ा
 सबत  है  कि  किस  प्रकार  से  विदेशी  ताकतें  मदद  कर  रही  हैं  तथा  इस  देश  को  अस्थिर  करने  का
 प्रयास  कर  हैं  ।

 गत  माह  25  मार्च  को  सम्दन  में  कुछ  अस्तर्राष्ट्रीय  छिखि  संगठनों  को  एक  बैठक  हुई  जिसमें
 अन्य  बातों  के  अलावा  जिनका  मुझे  यहां  उल्लेख  करमे  की  आवश्यवता  नहीं  उन्होंने  उन  कुछ
 सरकारों  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  को  घन्यवाद  दिया  है  बिन्‍्होंते  खालिस्तान  बनाने  के  लिए
 सहायता  दी  है  ।  आपको  और  अधिक  सश्त  क्‍या  तथा  मैं  अपने  मन्‍्त्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा
 कि  क्‍या  उनको  उस  बंठक  की  जानकारी  धारतोय  प्रंस  में  यह  आया  है  तथा  यहां  तक  कि  कल
 के  हिन्द  समाचार  के  सम्पादकीन  618  में  भ्री  टिप्पणी  को  हैं  जित्तमें  उम्होंने  यह  उल्लेख  किया  है  कि
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 अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  ने  उन  सरकारों  को  धन्यवाद  दिया  है  जिन्होंने  खालिस्तान  बनाने  के  लिए  धन
 के  रूप  हथियारों  के  रूप  में  सहायता  दी  है  ।

 ee  नव  कल  कल  जल

 इृपीलिए  मैं  अपने  मन्त्री  महोदय  से  यह  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  और  मेरा  यह  प्रश्त  उम्र
 प्रैस  समाचार  के  प्रतिक्रिया  स्वकृप  है  जिसका  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  भगत  ने  हबाला  विया  है
 अर्थात  क्‍या  सरकार  को  गुलब॒द्दीन  हिकमतयार  की  भारत  में  किसी  ऐसी  इकाई  की  जानकारी  है
 जिसको  सन्देश  भेजा  गया  ?  क्या  सरकार  को  इसकी  जानकारी  यदि  इकाई  विद्यमान  है  तो
 इसका  आतंकवादियों  के  साथ  क्‍या  सम्बन्ध  मन्त्री  महोदय  से  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  |  जहां  तक

 हमें  आनकारी  है  कि  झातंवादियों  के  सीमा  के  इस  तथा  उस  भारत  की  ओर  तथा  दूसरी
 ओर  भी  तस्करों  से  सम्बन्ध  हैं  तथा  वे  भारत  में  हथियार  लामे  का  एक  माध्यम  हैं  ।

 पेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  भारत  में  गुलब॒हीन  हिकमतथार  की  इकाई  तथा
 वादियों  के  बीच  कोई  सांठगांठ  है  ?  उनमें  परस्पर  क्रिस  प्रकार  का  सम्बन्ध  है  ?  क्योंकि  वढ़ि  यह
 पता  है  कि  हथियार  पाकिस्तान  से  आ  रहे  हैं  तथा  अमरीका  द्वारा  अफमान  विद्रोष्टिपों  को  हजियार
 दिए  जा  रहे  वे  विद्रोही  उन्हें  भारत  में  भेज  रहे  हैं  भौर  चूंकि  माध्यम  तस्कर  हैं  इसीलिए  इस
 सभी  लोगों  के  बीच  सांठगांठ  होनी  ही  चाहिए  |  हमार  मन्त्री  जी  को  हमें  सन्तुष्ट  करमा  चाहिए  तथा
 जो  कुछ  हो  रहः  है  उसकी  इस  सभा  को  जानकारी  दी  जानी  मेरे  सहयोगियों  ने  अफभान
 की  स्थिति  के  बारे  में  पहले  जिन  बातों  का  उल्लेख  किया  है  उनके  सम्बन्ध  में  जिनेवा  समझोते  के
 पश्चात  ऐसी  आशा  की  गई  थी  कि  चूंकि  रूसी  सेना  अब  लोट  गई  हैं  तो  अमरीका  तथा  अष्य

 ताकतों  द्वारा  विद्रोहियों  को  हथियार  नहीं  दिए  जाएंगे  परन्तु  परिणाम  यह  है  कि  हस  क्षेत्र  में  तमाओ

 हो  गया  है  हमें  यह  देखना  है  कि  इन  सभी  ताकतों  का  क्‍या  सम्बन्ध  है  तथा  उनके  पीछे  ये

 कौन-सी  ताकतें  हैं  जो  केवल  भारत  को  ही  नहीं  बल्कि'हमारे  क्षेत्र  में  अन्य  देशों  को  भी  अस्थिर

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 इसीलिए  मन्त्री  जी  से  हमारा  यह  अनुरोध  है  कि  वे  हमें  यह्‌  हालांकि  हम  सप्नी  को

 पता  कि  वे  कौन-सी  ताकतें  फिर  भी  यह  बताएं  कि  वे  कहां-कह  उनके  सम्बन्ध  किस  प्रकार

 के  वे  कैसे  सपठित  हो  रही  बे उनकी  कैते  सद्ायता  कर  रहे  बे  किस  प्रकार  से  हृथियार

 तथा  पैसा  भेज  रहे  हैं  आदि  ।  परन्तु  वे  बाहर  बेठे-बठे  उन  सभी  ताकतों  का  मार्गदर्शन  भी  कर  रही
 $  इसीलिए  उन  सभी  ताकतों  का  भंडाफोड़  होता  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  जी  स्ले

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इन  सब  प्रश्नों  का  उत्तर  दें  कि  कया  उनके  आपस  में  सम्बन्ध  क्या  भारत

 में  हिकमतयार  की  कोई  यूनिट  क्या  सरकार  को  यह  बात  मालूम  उनके  आतंकवादियों  से

 क्या  सम्बन्ध  उनके  तस्करों  ओर  आतंकवादियों  से  क्‍या  सम्बन्ध
 और  यह  भी  कि  क्‍या  उनको

 25  मार्च  को  लन्दन  में  हुई  बैठक  की  कार्यवाही  की  जानकारी  है  जिसमें  उन्होंने  निःसंकोच  विभिन्‍न

 सरकारों  को  धन्यवाद  दिया  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानफारी  सभा  को  अवश्य  देनी

 आहिए  ।

 श्रीमतो  मौता  मखर्जो  मैं  अपने  माननीय  सहयोगी  थी  थी  ०भार०  भगत

 द्वारा  पेश  किए  गए  भ्रस  वाव  में  व्यक्त  की  गई  जिता  से  सहमत  हूं  ।  पहले  ही  अनेक  प्रश्न  उठाये  जा

 चुके  हैं  ।  मैं  अपने  ढंग  से  एक  या  दो  प्रश्त  करना  चाहूंगी  ।

 मतयार  यनिट  के  सम्बन्ध  में  श्री  भगत  जी  ने  जो  कुछ  कहा  मैं  उससे
 गुलबुद्दीन  हिकमतयार  यूनिट  ईैं  ह्विति

 में  नै

 पूर्णतया  सहमत  हूं  ।  मौजूदा  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  में  क्या  इस  बात  की  अपेक्षा  नहीं  की  भाती  कि
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 इन  लोगों  अर्थात  अफगानिस्तान  के  विद्रोहियों  के  भारत  में  खालिस्तान  समर्थक  आतंकवादियों  के
 साथ  सम्बन्ध  रहे  होंगे  निश्चित  रूप  से  उनके  ये  सम्बन्ध  भाज  ही  नहीं  बने  उनके  सम्बन्ध
 अवश्य  ही  काफी  लम्बे  समय  से  रहे  संसद  सदस्यों  को  भी  इन  बातों  का  समाचार  पत्रों  से  पता
 चलता  भारत  सरकार  संसद  सदस्यों  फो  ऐसी  जानकारी  सीधे  क्‍यों  नहीं  उपलब्ध  कराती  ?
 यदि  भारत  सरकार  को  यह  बात  पहले  से  मालूम  नहीं  थी  तो  यह  अत्यंत  खतरनाक  बात  मैं

 यह  प्रश्न  किसी  द्वेष  भावना  से  नहीं  कर  रही  हूं  |  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  वया  हमारी
 भारतीय  आसूचना  सेवा  को  हारवर्ड  विश्वविज्ञालय  संस्कृति  का  रूप  दिया  जा  रहा

 )

 श्री  हुरोश  राबत  यह  एक  अत्यंत  गसंगत  प्रश्न  है

 श्ोमती  गीता  यह  एकदम  संगत  यदि  भाप  इसका  मतलब  नहीं  समझे  हैं  तो
 मैं  इसका  मतलब  बताती  भारत  सरकार  अपने  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  हारवर्ड
 भेजना  चाहती  थी  ।  कुछ  भी  हो  श्री  बी०  आर०  भगत  ने  हिकमतयार  के  मामले  में  ठीक  ही  कहा  है
 कि  इसके  पीछे  कुछ  भज्ञात  लोगों  के  हाथ  है  और  उन्होंने  आंतरिक  खुँफिया  सेवा  का  भी  उल्लेख
 किया  है  |  मैं  वास्तव  में  यही  आशा  कर  रही  थी  कि  वह  उन  व्यक्तियों  के  नाम  बतायेंगे  जो
 मिश्चित  रूप  से  अज्ञात  नहीं  हैं  अर्थात  स्पष्ट  रूप  से  जो  अमरीकी  साज्राज्यवादी  हैं  ।  मैं  वास्तव  में

 यह  समझ  नहीं  पाई  हूं  कि  उन्होंने  इसे  क्‍यों  नहीं  बताया  ।  उन्होंने  अमरीकी  साम्राज्यवादियों  की

 धोखाधड़ी  के  बारे  में  साफ-साफ  नहीं  बताया  ।  मैं  जानती  हूं  कि  कुछ  प्रश्नों  के  सम्बन्ध
 हैं  कुछ  हद  तक  एक  राष्ट्रीय  सहमति  है

 सभापति  मैं  केवल  दो  और  बातें  कहना  चाहती  एक  बात  हिकमतयार  के

 कार्यों  के  बारे  में  है  ।

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  उन  लोगों  जिन्हें  नजीबुल्लाह  सरकार  की  ताश  के  पत्तों  की  तरह
 गिराने  की  आशा  थी  निराश  होना  पड़ा  ।  उस  संदक्न॑  में  मुझे  यह  कहने  में  बड़ा  गये  है  कि  काबुल
 की  महिलायें  जलालाबाद  को  बचाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रही  इससे  पता  इलता  है  कि
 यदि  आप  महिलाओं  को  कट्टरपशियों  के  चंगुल  से  मुक्त  करा  देते  हैं  और  उन्हें  चुनाव  या  भनन्‍्य

 किनहीं  उद्देश्यों  हेतु  कुछ  कट्टपथ्चियों  को  खुश  करने  के  लिए  बांधा  नहीं  जाता  तो  मुस्जिम

 महिलायें  इसी  प्रकार  ऊपर  उठ  सकती  हैं  ।  हमें  अफगानिस्तान  से  भी  सबक  लेना  चाहिए  ।
 न्‍

 पहले  यह  समाचार  मिला  था  कि  जलालाबाद  में  भारतीय  मारे  गये  लेकिन  बाद  में

 हमारी  सरकार  के  प्रतिनिधियों  न ेकहा  है  कि  वे  भारतीय  नहीं  थे  अपितु  वे  अफगानिस्तान  में

 भारतीय  सूल  के  सिख  मैं  नहीं  जानती  कि  सच्चाई  कया  में  चाहती  हूं  कि
 सरकार  इसे  स्पष्ट

 करे  ।  लेकिन  हमें  इससे  सबक  लेना  में  समझती  हूं  पंजाब  में  हमारे  मित्र  अब  इस

 बात  की  सराहना  करेंगे  कि  गुरुद्वारा  में  बेकसूर  लोगों  की  हस्या  के  गुरुद्वारों  या  उस  कार्य

 के  लिए  अन्य  धामिक  स्थलों  को  राजनेतिक  उद्देश्यों  के  लिए  शरण  स्थल  नहीं  बनाया  जायेगा  |  इस

 समाचार  जिसने  हमारे  मन  में  भारी  चिता  उत्पन्न  की  एक  अन्य  पहलू  भी  इससे

 हमें  पंजाब  के  सिखों  को  इस  बात  से  सहमत  करने  का  अवसर  मिलता  है  कि  खालिस्तान  केनाम

 वर  पाकिस्तान  के  एजेन्टों  से  सम्पर्क  रखना  कितना  खतरनाक  है  |

 मेरे  विचार  से  इससे  हमें  एक  बार  फिर  पंजाब  की  स्थिति  पर  बेहतर  ढंग  से  विचार
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 करने  का  अवसर  प्राप्त  होगा  और  इसका  हमें  ससुच्ित  उपयोग  करना  चाहिए  ।  जब  कभी  नया
 वातावरण  बनता  उदाहरण  के  लिए  आपरेशन  के  बाद  सरकार  को  भाहिए  था
 कि  वह  पंजाब  समस्‍या  के  समाधान  के  लिए  उस्त  समय  का  समुचित  उपयोग  करती  ।  मेरा  विभार
 है  कि  उस  समय  का  समुचित  उपयोग  नहीं  किया  इससे  एक  ओर  अबसर  प्राप्त  हुआ  है
 ओर  हसारो  सरकार  फो  चाहिए  कि  वह  इसका  सदुपयोग  करे  ।  इसके  विपरीत  भारतीय  राष्ट्रीय
 छात्र  संघ  के  सम्मेलन  में  हमारे  युवा  नेता  ने  पूरे  विपक्ष  पर  आरोप  लगाया  है  जो  उचित  नहीं  है  ।
 अतः  यह  पूरे  राष्ट्र  के लिए  चिन्ता  का  विषय  है  और  हम  सभी  इसमें  शामिल  मुझे  आशा  है
 कि  हमांरी  सरकार  अत्यन्त  बितित  होगी  और  जैत्ता  कि  श्री  भाटिया  ने  बताया  ऐसे  सभी
 गठबंधनों  का  भंडाफोड़  करेगी  ओर  यह  सुनिश्चित  करने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करेगी  कि

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  बौर  पाकिस्‍तान  तीसरी  दुनिया  के  देशों  में  विद्यमान  अपनी  सेनाओं  का  इन
 देशों  के  खिलाफ  इस्तेमाल  करके  जेनेवा  समझौता  का  उल्ब्रंधघन  ने  करने  पाये  ।

 में  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  बेनजीर  भुट्टो  तथा  पाकिस्तान  की  आई०  एस०
 आई०  जैसी  गुप्तचर  सेवाओं  में  बहुत  अन्तर  ये  ऐसी  ताकतें  हैं  जो  स्वयं  पाकिस्तान  को  भी
 अस्थिर  बनाना  चाहती  इसो  लिए  हमें  चाहिए  कि  ऐसी  ताकतों  तथा  बेनजीर  भुट्टो  के  प्रति

 बिल्कुल  अलग-अलग  रुख  अपनाएं  ।  इसीलिए  हमें  चाहिए  कि  दक्षेश  क्षेत्र  में  साज्राज्यवाद
 तथा  इन  ताकतों  के  खिलाफ  जमकर  संघर्ष  करें  जो  म  केवल  हमारे  देश  में  अस्थिरता  लाते  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  वरन्‌  समूचे  क्षेत्र  की  शांति  के  लिए  भी  खतरा  बने  हुए  हमें  अपनी  इस  भूमिका
 को  अत्यन्त  गम्भीर  और  जिम्मेदार  ढंग  से  निभाना  होगा  और  इसी  की  हमसे  अ्रपेक्षा  भी
 की  जाती  है  |

 5.00  भ०  प०

 भ्रो  उत्तम  राठोड़  :  सभापति  29  मार्च  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में

 रिल्वेस  बेकिंग  सिख  टेररिस्ट्सਂ  नामक  शीर्षक  से  एक  समाचार  छपा  जिसमें  यह  बताया  गया  था
 कि  हस्ब-इ-इस्लामी  अफगानिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  श्री  गुलबुददीन  हिकमतयार  ने  भारत  में  स्थित
 अपनी  यूनिट  में  कार्यरत  अपने  अभिन्‍न  मित्रों  को  यह  संदेश  भेजा  था  कि  वे  पंजाब  में  सक्रिय
 आतंकवादियों  को  सचेत  कर  दें  ताकि  वे  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  पकड़े  न  जा  सके  या  परेशान  न

 किए  जा  सकें  ।  मेरा  झूयाल  है  कि  पूरे  इतिहास  में  अफगानिस्तान  से  हमारे  संबंध  सौहाड  पूर्ण  रहे  हैं  ।

 मुझे  याद  है  कि  जब  मैं  बच्चा  था  तो  मैंने  श्री  रवीन्द्र  नाथ  ठाकुर  लिखित  एक  कहामी  पढ़ी  थी
 वालाਂ  और  तभी  से  मुझे  पठानों  से  मुहम्बत  हो  गई  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  आप  श्री  काबुली  की  बात  तो  नहीं  कर  रहे  ।

 श्री  उत्तम  राठोड़  :  जी  मैं  श्री  काबुली  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  किन्तु  क्या  मालूम
 उनके  बारे  में  भी  कभो  कोई  कहानी  लिख  मुझे  यह  भी  याद  है  कि  नेता  जी  को
 भारत  से  बाहर  अफगानिस्सान  के  नागरिक  ही  ले  गए  उन्होंने  उन्हें  शरण  दी  थी  धौर  उन्हें
 उनकी  मंजिल  जमंनी  तक  पहुंचाने  में  भरपूर  मदद  की  थो  ।  किन्तु  दुर्भाग्पवश  उसी  देश  के  कुछ
 नागरिक  विभिन्‍न  नामों  से  भारत  आ  गए  उन्होंने  अपनी  यूनिट  यठित  की  है  तथा  और
 कश्मीर  में  सक्तिय  आतंकवादियों  से  गठबंधन  किया  कश्मीर  और  पंजाब  में  सक्रिप  ये  ताकतें  हमारे
 देश  में  अस्थिरता  लाना  चाहती  हैं  तथा  देश  की  अखंडता  बनाए  रखने  में  बाघा  उत्पम्न  करना

 चाहती  हैं  ।
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 मैं  माननीय  मंत्री  से  एक-दो  बातें  जानना  चाहता  हूं  ।  क्या  यह  सही  है  कि  उनकी  यूनिटें
 भारत  में  काम  कर  रही  यदि  यह  सही  नहीं  है  तो  क्या  सरकार  ने  किसी  समाचार  पत्र  मे  उस

 समाचार  का  छंडन  किया  है  ?  यदि  आप  यह  जानते  हैं  कि  वे  लोग  कौन  हैं  जो  हमारी  ही  धरती

 पर  भारत  के  हित  के  विरुद्ध  काम  कर  रहे  तो  उन्हें  भारत  से  वाहर  निकालने  के  लिए  सरकार
 ने  क्‍या  कार्यवाही  की  मैं  माननीय  मंत्री  से  ये  तीन  बातें  जानना  चाहता  मैं  यह  भों  जानना

 चाहता  हूं  कि लगभग  एक  वर्ष  पहले  लन्दन  में  कश्मीर  लिबरेशन  फ्रन्‍्ट  के  प्रतिनिधि  डॉ०  जगजीत

 सिंह  चौहान  मुजाहिदों  के  प्रतिनिधि  और  लन्दन  स्थित  इस्लामिक  सेण्टर  के  प्रतिनिधि  की  बैठक  हुई
 थी  और  वहां  उन्होंने  परस्पर  सहयोग  करने  का  निर्णय  लिया  यदि  यठ  सच  है  तो  इसके

 बारे  में  सभा  को  जानकारी  क्‍यों  नहीं  दी  गई  ?  यदि  आपने  जानकारी  नहीं  भी  दी  फिर  भी  यह
 बताएं  कि  देश  में  अस्थिरता  पंदा  करने  के  लिए  उनके  परस्पर  सहयोग  को  रोकने  के  लिए  आपने
 क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 हमने  देखा  है  कि  मुजाहिदों  को  दिये  गये  हथियार  कश्मीर  में  पहुंच  गये  हैं  ।  वे  पंजाब  तक

 भी  पहुंच  गये  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  हथियार  वहां  पहुंच  गये  हैं  और  उनमें  से

 कितने  पर  आपने  कब्जा  कर  लिया  है  और  उनके  खिलाफ  आपने  क्‍या  काम्ंवाही  की  है  जो  उन्हें  लेकर

 आए  हैं  |  कश्मीर  और  पंजाब  दोनों  ऐसे  राज्य  हैं  जो  हमारी  सीमा  पर  स्थित  पंजाब  में  अवश्य

 राष्ट्रपति  शासन  है  किन्तु  कश्मीर  में  तो  निर्वाचित  सरकार  काम  कर  रही  स्थानीय  सरकार

 फो  चाहिए  कि  वह  हर  प्रकार  की  सावधानी  वरते  तथा  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्पर्क  बनाए  देखकर

 काम  करे  ताकि  अपने  ही  देश  में  आतंकवादियों  द्वारा  किये  जा  रहे  अत्याचारों  को  समाप्त  किया  जा

 सके  ।

 हम  कश्मीर  में  हिन्दू-मुस्लिम  दंगों  के  बारे  में  सुन  रहे  हैं  ओर  यह  सब  बातें  हमारे

 देश  को  अस्थिर  करंगी  ।  घमनिरपेक्ष  ताकतों  के  साथ  किसी  न  किसी  प्रकार  का  राजनैतिक

 झौता  अवश्य  किया  जाना  यदि  हम  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  मुझें  डर  है  कि  पंजाब  की  तरह
 पंजाब  तो  कम  से  कम  उभर  रहा  है--हम  कश्मीर  को  भी  अपने  हाथ  से  खो  बेठ  सकते  अतः

 दोनों  स्थितियों  में  आपको  ऐसा  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  घाहुंगा  कि  मेरे  रूयाल  से  पेद्रियट  या  हिख्हुस्तान  टाइम्स  में  एक

 समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  कि  हमारी  सरकार  अफगानिस्तान  में  ब्यापक  आधार  वाली  सरकार  की

 सहायता  करने  का  प्रयास  कर  रही  मेरी  प्रार्थंता  है  कि  वे  इसमें  सफल  हों  ।  जब  हमारी  सरकार

 बास्‍्तव  में  ऐसा  करने  को  कृतसंकल्य  है  तो  मुझे  यह  समझ्न  नद्वीं  आ  रहा  है  कि  श्री  ग्रुलबुद्दीन
 हिकमतयार  को  अपनी  यूनिट  को  संदेश  क्‍यों  भेजना  चाहिए  जिससे  वह  उन्हें  सक्रिय  बना  देना  चाहता

 है  और  उन्हें  पंजाब  भर  कश्मीर  में  आतंकवादियों  के
 साथ  रखना  चाहता  मुझे  भाशा  है  कि

 माननीय  महोदय  मेरे  द्वारा  उठाए  गए  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  देंगे  ओर  इस  संपूर्ण  कहानी  के  बारे  में

 अधिकांश  सदस्यों  के  मन  में  जो  संदेह  हैं  उन्हें  दूर  करेंगे  ।

 को  तम्पन  थामस  :  मैं  श्री  भगत  को  यह  विषय  सभा  में  चर्चा  के

 लिए  पेश  करते  पर  बधाई  देता  लेकिन  जहां  तक  भफगान  विद्रोहियों  और  भारत  में  पंजाब  के

 भातंकवादियों  के  बीच  के  संबंधों  ओर  उससे  संबंधित  समाचारों  का  संबंध  मैं  अफगान  विद्रोहियों

 के  किमाकलापों  और  पंजाब  में  हो  रही  घटनाओं  को  एक  जैसा  नहीं  यदि  इन

 315



 15  1911  नियम  193  के  अधीन  चर
 है ततचच्चचचता  ——  दोनों के बीच तुलना करने का प्रयास किया जाता है तो मैं इसका विरोध करूंगा । मैं आशा

 दोनों  के  बीच  तुलना  करने  का  प्रयास  किया  जाता  है  तो  मैं  इसका  विरोध  करूंगा  |  में  आशा  करता
 हृ  कि  जो  कुछ  अफगानिस्तान  में  हो  रहा  है  वह  भारत  में  पंजाद  में  कहें  नहीं  होगा  +  इस  द(त
 के  समाचार  मिले  है  कि  लाख  लोग  मारे  गए  हैं  और  लगभग  50  लाख  लोग  शरणार्थी  हो
 हैं  भौर  ।  करोड़  लोगों  को  अफगातिस्तान  के  विभिन्‍न  भागों  में  विद्रोही  क्रियाकलापों  में  भाग  लेने
 के  लिए  रखा  गया

 मैं  आशा  फरता  हुं  कि  ऐसा  भारत  में  नहीं  होगा  |  अतः  दोनों  की  तुलना  करना  बिल्कुल
 ठीक  नहीं  है  |  लेकिन  चाहे  जो  भी  संबंध  सामने  आये  हों  और  यदि  ऐसी  कोई  बात  है  तो  इसको
 सभी  की  जानकारी  में  लाया  जाना  चाहिए  तथा  ऐसे  संबंध  तुरन्त  खत्म  किये  जाने  चाहिए  ।

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  ब्रातंकवादी  गतिविधियां  बढ़  ९ही  हाल  में

 राष्ट्रीय  मंच  पर  हुए  कुछ  सम्मेलनों  में  ये  विचार  व्यक्त  किए  गए  थे  कि  दोनों  तरफ  आतंकवादी
 गतिविधियों  को  निहित  स्वार्थों  का  समर्थन  मिल  रहा  है  और  निहित  स्वार्थ  आतंकवादी  गतिविधियों
 का  राजन॑तिक  एवं  आ्थिक  कारणों  से  समर्थन  करते  हमारा  देश  एक  विकासशील  देश  £  और
 विश्व  मानचित्र  पर  यह  क्षेत्र  एक  विफासशीन  क्षेत्र  जो  लोग  हस  क्षेत्र  में  अस्थिरता  उत्पन्न
 करना  चाहते  हैं  वे  अपने  उदं  श्यों  की  पूर्ति  के  लिए  आतंकवादियों  को  सक्रिय  बनाये  रखना  चाहते

 यह  बिल्कुल  सामान्य  बात  है  क्योंकि  इसमें  उतका  आर्थिक  हित  निहित  उन  हथियारों  को
 जिनका  आतंकवादियों  द्वारा  पंजाब  के  क्षेत्र  में  इस्तेवाल  किया  गया  वही  चिन्ह  लगाकर
 गानिस्तान  में  भी  इस्तेमाल  के  लिए  भेजा  जा  सकता  जो  लोग  इस  क्षेत्र  में  अस्थिरता  उत्पन्न
 करना  चाहते  हैं  वे  दूसरे  देश  में  भी  अस्थिरता  उत्पन्न  करना  चाहेंगे  ।  लेकिन  इस  संबंध  में  मैं  एक
 बात  कहना  चाहूंगा  कि  इस  मामले  में  पूर्ण  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  इन  सब  बातों  पर  पूर्ण
 चर्चा  करना  जरूरी  ठबकर  आयोग  ने  बयाया  है  कि  स्थवर्थीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी
 को  हत्या  के  पीछे  विदेशी  हाथ  यह  साबित  करना  होगा  कि  एस  जषन्य  अपराध  में  विदेशियों
 का  हाथ  किस  प्रकार  रहा  दूं  ।  अब  श्री  चतुर्वेदी  श्री  राम  जेठमलानी  जी  का  नाम  ले  रहे  हूँ  ।
 लेकिन  इंडियन  एक्सप्रेस  में  श्री  आर०  के०  घवन  का  नाम  भाया  यदि  वह  भारत  के  अन्य
 नागरिक  श्री  राम  जेठ  मलानी  के  बारे  में  झूठ  बोल  रहे  हैं  तो  वर्तमान  स्थिनि  को  ध्यान  में  रखते

 लोग  प्रधान  मन्त्री  जी  के  अतिरिक्त  निजी  सचिव  श्री  अ।र०  के०  घबन  के  नाम  को  भी  ध्यान  में
 रखेंगे  ।  इप  माननीय  सभा  को  इस  बात  पर  विव्रार  करना  चाहिए  कि  आतंकदादियों
 और  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  समूहों  में  कार्यरत  अंतर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों  के  साथ  कंसा  व्यवहार
 किया  इस  माननीय  सभा  को  गर्मजोशी  से  इस  बात  पर  विचार  क  चाहिए  ।  इस  उहंश्य

 मैं  समझता  हूं  कि  यदि  ये  रिकार्ड  उपलब्ध  हो  जाता  है  तो  शायद  इससे  अस्तर्राष्ट्रीय  समूहों  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों  के  बीच  सह-सम्बन्ध  का  पता  चल  जाये  जो  इस  क्षेत्र  को  अस्थिर  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  भौर  हम  इस  बात  का  पता  लगा  सकते  हैं  कि  वास्तविक  अपराधी  कौन  है--..उन
 वास्तविक  अपराधियों  को  जो  इस  देश  को  अस्थिर  कर  रहे  ओो  शायद  प्रधान  मंत्री  निवास  में
 अथवा  विरोधी  शिविर  में  छिपे  हुए  इसको  तभी  प्रकट  किया  जा  सकता  है  यदि  ये  सारी  बातें
 हमारे  ध्यान  में  लाई  जाती

 जब  श्री  चतुर्वेदी  श्री  जेठमलानी  के  बारे  में  बताते  हैं  तो  मेरे  मन  में  अन्य
 व्यक्तियों  के  बारे  में  भी  संदेह  उत्पन्न  होना  उचित  है  ।  इसे  कैसे  प्रकट  किया  जा  सकता  श्री
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 भगत  ने  एक  संकल्प  पेश  किया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  अफगान  विद्रोहियों  और  पंजाब  के
 आतंकवादियों  के  बीच  संबंध  हम  वास्तविक  सच्चाई  को  जानना  चाहते  हैं  जिसे  मंत्री  महोदय
 जांच  एजेन्सियों  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  आधार  पर  हमें  बता  सकते  हम  अफगानिस्तान  में  व्याप्त
 राजनैतिक  स्थिति  से  बहुंत  अधिक  चिन्तित  हैं  और  यदि  वहां  जितनी  जल्दी  हो  कोई  राजनैतिक
 समाधान  हो  जाये  तो  यह उस  क्षेत्र  के  लिए  अच्छा  होगा  ।  हमें  इस्लामी  कट्टरपंथवाद  के  प्रति  तटस्थ

 रहना  चाहिए  और  हमें  अफगानिस्तान  में  लोगों  की  सरकार  बनाने  में  लोगों  की  मदद  करती
 चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  में  अधिक  स्थिरता  लाने  के  लिए  यही  सबसे  उत्तम  उपाय  होगा  ।

 पाकिस्तान  के  साथ  ह॒?रे  दोस्ताना  संबंध  हैं  जो  वर्ष  1979  प्रें  जनता  शासन  के  दौरान
 स्थापित  हुए  थे  ।  पहले  ऐसे  संबंध  नहीं  थे  ।

 यदि  हम  पाकिस्तान  को  लोकतत़िक  ढंग  से  निर्वाचित  सरकार  |के  साथ  मेत्री-संबंध  पुनः
 स्थापित  कर  सके  तो  उससे  स्थिति  बिगड़ने  से  बचाई  जा  सकती  है  ।  इसके  हो  यह  रहा  है
 कि  प्रधान  मंत्री  विपक्षियों  पर  हत्यारे  होने  का  भारोप  लगा  रहे  वे  दक्षेस  की  आड़  में  भी
 क्षण  चाहते  हैं  ताकि  लोग  यह  सोचें  कि  उनके  सत्ता  में  रहते  हुए  कुछ  बदतर  होने  वाला  है  और
 इसीलिए  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  जाती  डर  का  वातावरण  बमाये  रखकर  सत्ता  में  बने  रहने  के
 लिए  कुछ  तरक्रीबें  की  जाती  क्षेत्रीय  सहयोग  के  लिए  दक्षेस  का  संरक्षण  काफी
 नीय  यदि  वास्तव  में  प्रधान  मंत्री  पाकिस्तान  के  साथ  मंत्री-संबंध  स्थापित  कर  सकते  तो  इस
 क्षत्र  में  शांति  स्थापित  हो  जाती  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  ऐसा  नहीं  हो  सका  ।

 श्रो  हुरोश  रावत  :  क्‍या  यही  आपके  दल  की  नीति

 भ्रो  तम्पन  थामस  :  मेरे  दल  की  नीति  यह  नहीं  मुझे  कुछ  बातों  की  आशंका  है  ।
 यदि  बेहतर  संबंध  स्थापित  किये  जा  तो  इन  समस्थाओं  का  समाधान  हो  सकता

 है  तथा  इन  आतंकवादियों  के  ग्रुपों  के बीच  कोई  भी  संबंध  इस  देश  के  लिए  अत्यधिक  खतरनाक
 हैं  और  उसे  भंग  करना  होगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  कोई  सरकार  केसे  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  कार्य  कर  सकती
 है  ?  पंजाब  में  भी  हमने  आतंकवाद  से  निपटने  के  लिए  वहां  की  सरकार  को  जो  शक्तियां  दी
 उनके  बावजूद  भी  हम  सफल  नहीं  हो  सके  ।  पाकिस्तान  के  साथ  सीमा  पर  नाकेबंदी  करने  के
 मामले  में  भी  सरकार  असफल  रही  ।  आतंकवादी  रोधी  कानून  बनाने  के  पश्चात्‌  भी  सरकार  ने
 नियम  बनाने  और  उन्हें  लागू  करने  में  [4  महीने  लगा  तो  फिर  इस  संदर्भ  में  हम  किस  प्रकार
 सफल  हो  सकते  हैं  ?  फिर  भी  मैं  श्री  भगत  के  इस  विचार  से  सहमत  हूं  कि  अफगान  विद्रोहियों
 और  पंजाब  के  आतंकवादियों  के  बीच  संबंध  देश  के  लिए  खतरनाक  हो  सकते  केवल  इतना  ही
 नहों  है  बल्कि  देश  के  किसी  भी  भाग  या  किसी  भी  क्षेत्र  में  कोई  भी  भातंकवादी  आंदोलन  चलाने
 के  पीछे  आर्थिक  ओर  राजनीतिक  कारणों  से  निहित  स्वार्थ  होते  हैं  और  उसका  उहृंश्य  इस  क्षेत्र
 को  राजनीतिक  दृष्टि  से  अस्थिर  बनाना  होता  इसका  सामना  अविरत  का  रंवाई  ओर  जनता  के
 सहमोग  से  ही  किया  आ  सकता  है  ।  महोदय  ।

 भरी  प्रताप  भानु  शर्मा  :  माननीय  सभापति  हमारे  सदन  के  वरिष्ठ  सदस्य
 सम्मानीय  श्री  बलिराम  भगत  द्वारा  नियम  193  के  अन्तर्गत  जो  मोशन  रखा  गया  अफगान

 विद्रोहियों  द्वारा  जो  भारत  के  अन्दर  आतंकवादी  गतिविधियां  चलाई  जा  रही  उस  पर  उन्होंने
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 चिन्ता  व्यक्त  की  कई  अखबारों  में  भी  पिछले  सप्ताह  इस  बारे  में  लिखा  गया  और  यह  बात
 सच  है  कि  हिन्दुस्तान  से  आसपास  जिस  तरह  की  अस्थिरता  पैदा  करने  का  वातावरण  बनाया  जा

 रहा  आतंकवदी  गतिविधियां  चलाई  जा  रही  या  कुछ  शक्तियों  द्वारा  सांठगांठ  करके  भारत
 के  खिलाफ  फाम  करने  वाली  शक्तियों  को  मदद  की  जा  रही  यह  बड़ी  चिन्ता  का  विषय  है  ।

 हजारों  वर्षों  से  भारतवर्ष  शांति  के  संदेश  के  जियो  भौर  जीने  दो  के  उद्दं  श्य  के  लिए
 भर  दूसरे  देशों  में  भी  विश्व-बन्धुत्व  की  भावना  इस  उद्देश्य  स ेकाम  करता  चला  आया  है  ।
 खासतौर  से  आजादी  के  बाद  के  40-42  वर्षों  में  भारत  ने  जो  तरक्की  की  आत्म-निभरता
 हासिल  की  है  ओर  दुनिया  में  एक  मजबूत  लोकतंत्र  के  रूप  में  उधर  कर  आया  है  उसके  कारण  कुछ
 ऐसी  साम्राज्यवादी  जो  भारत  को  अस्थिर  करने  वाली  ताकतें  या भारत  के  अन्दर  फट  के
 भश्ोज  डालने  वाली  ताकतें  उनको  यह  चीज  अच्छी  नहीं  लगी  और  किसी  न  किसी  जरिए  या
 किसी  न  किसी  बहाने  वह  भारत  के  आसपास  ऐसे  षड़यंत्र  बुनते  रहे  ।

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरागांघी  ने  आज  से  8-10  साल  पहले  ही  इस
 संकट  को  भांप  लिया  था  और  उस  समय  देश  के  लोगों  को  उन्होंने  आग्राह  कियां  था  कि  भारत  के
 भासपास  भारत  को  तोड़ने  की  साजिश  की  जा  रही  देश  को  अस्थिर  करने  वाली  ताकतें  हिन्दुस्तान
 को  उखाड़कर  रखना  चाहती  चाहे  वह  डिएमो  गाशिया  का  मामला  चाहे
 बंगलादेश  में  मिलेट्री  की  सरकार  बनाने  की  बात  ये  सभी  षडयंत्र  एक  साथ  एक  के  बाद  एक
 70-80  के  दशक  में  हमारे  रीजन  में  हमारे  सामने  आए  ।  जब  एक  के  बाद  इन  षड़यत्रों  में
 सफलता  नहीं  मिली  और  भारत  सरकार  ने  मजबती  से  इनका  सामता  किया  ओर  हमारे  देश  के

 नौजवान  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  इन  शक्तियों  को  दबाने  के  इनका  पर्दाफाश
 करने  के  इन्हें  बेनकाब  करने  के  लिए  कठोर  से  कठोर  कदम  उस  समय ये  प्रतिक्रियावादी

 ताकतें  गठबंधन  करके  ऐसी  हालत  पैदा  करने  की  कोशिश  फर  रही  हैं  कि  हमारे  पंजाब  में

 काएमीर  में  या  सीमान्त  प्रदेशों  में  फिर  इस  तरह  का  एक  आतंक  का  बातावरण  पैदा  हो  जाए  जिससे

 अन्दरूनी  हालात  में  संकट  पैदा  हो  ।  अभी  ह्वाल  ही  में  अफगान  बिद्रोहियों  के  द्वारा  हमारे  देश  के

 अन्दर  जो  आधसंकदादी  तत्यब  काम  कर  रहे  हैं  उनको  आधुमिक  शस्प्र  देते  की  बात  आई  है  और  उनके

 माध्यम  से  कुछ  ऐसे  लोगों  के  गठबंधन  या  ऐसे  लोगों  के  नंक्सस  सामने  आए  जिसमें  सभी  को

 बिन्‍्ता  होता  स्वाभाविक

 हम  शुरू  से  ही  अफगानिस्तान  में  शांति  के  प्रयासों  पाकिस्तान  में  लोकतंत्र  की  सरकार

 की  स्थापना  भारत  और  पाकिस्तान  के  आसपास  के  देशों  के  साथ  शांति  के  सम्बन्धों  को  विशेष

 महत्व  देते  आए  परन्तु  पिछले  कुछ  वर्षों  में  इस  बात  में  तेजी  आई  है  कि  किसी  न  किसी  तरह

 पंजाब  में  आतंकवादी  कार्यवाही  उन्हें  ऐसी  शक्ति  से  मदद  मिलती  आधुनिक  हथियार  मिलते

 रहें  मिसाइल्‍स  और  ए०  और  अति  आधुनिक  हथियार  ऐसे  सस्ते  दामों  पर  मिलते

 रहें  कि  उतने  सस्ते  दामों  पर  दुनिया  के  किसी  भी  हिस्पे  में  इतने  सस्ते  नहीं  मिल  सकते  ।

 सबसे  अधिक  गंभीर  समस्या  उस  समय  सामने  आई  जब  अफगान  के  अति  कट्टरपस्थों
 पाकिस्तान  के  सबसे  कट्टरपन्थी  दल  और  जो  पंथिक  कमेटी  से  जुड़े  हुए  लोग  उनके  गठबंधन  ने

 फिर  से  इस  तरह  के  प्रयास  किए  कि  किसी  भी  तरह  अफगान  रैबल्स  के  द्वारा  वह  हथियार  पंजाब
 में  यहां  के  क्रातंकबादियों  को  भेजे  जाएं  जो  भारत  में  उपद्रव  कर  रहे  हैं  या  पंजाब  में  जो  निर्दोष

 व्यक्तियों  की  ह॒त्याएं  करने  में  लगे  हुए  हैं  ।
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 मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  जो  हाल  हो  में  कुछ  महीने  पहले  इस्लामाबाद
 में  और  इसके  पहले  काठमांड्‌  में  जो  साक॑  देशों  की  बैठक  हुई  उसमें  स्पष्ट  रूप  से  इस  बात  का

 संकल्प  लिया  गया  था  कि  हम  साक॑  के  जो  भी  देश  उनके  उसमें  आतंकवादियों  के  खिलाफ
 सख्त  कार्यवाही  की  जायेगी  और  उसके  श्षिलाफ  वातावरण  बना  कर  एक  दूसरे  के  हितों  का  संरक्षण
 किया

 अभी  देखने  में  यह  आ  रहा  है  कि  पाकिस्तान  में  ऐसे  तत्व  सक्रिय  हैं  और  ऐसे  लोग  वहां
 की  मिलिट्री  के  संरक्षण  में  प्रशिक्षण  लेकर  जहां  एक  तरफ  अफगान  विद्रोहियों  की  मदद  कर  रहे  हैं
 बहां  दूधरी  तरफ  भारत  में  उग्रवादियों  को  किसी  न  किसी  माध्यम  से  हथियार  पहुंचाने  की
 कोशिश  कर  रहे  वह  एक  तरफ  मदद  कर  रहे  हैं  तो  दूसरी  तरफ  हिन्दुओं  और  सिद्धों  में  फट
 डालने  की  भी  कोशिश  करते  धर्म  के  जो  सर्वोच्च  स्थल  होते  हैं--मंदिर  गुरुद्वा  रे  उनके
 बारे  में  उनकी  राय  और  दृष्टिकोण  क्‍या  है  वह  दो  अप्रेन  के  समाचार  पत्र  में  निवली  खबर
 से  साफ  जाहिर  होता  उसमें  साफ  तौर  से  यह  लिखा  है  कि  जलालाबाद  में  तेगबहादुर  गुरुद्वारे
 पर  23  राकेटों  के  द्वारा  आक्रमण  हुआ  ।  यह  एक  चिन्ता  का  विषय  है  और  धर्म  की  भावना  पर
 आक्रमण  इतना  ही  नहीं  यह  मानवता  और  इंसानियत  पर  आक्रमण  ऐसी  कट्टरपंथी  ताकतों
 का  किसी  धर्म  में  विश्वास  नहीं  किसी  मजहब  में  विश्वास  नहीं  किसी  धर्म  की  अस्मिता
 में  विश्वास  नहीं  होता  यह  दूसरे  के  हाथों  में  बिके  होते  हैं  भौर  धर्म  के  आधार  पर  आतंकवादी
 गतिविधियां  चलाना  चाहते  हैं  ।

 हमारे  देश  का  शुरू  से  एक  ही  एक  संदेश  रहा  क्रि  मानवता  की  सेवा  ही  सबसे  बड़ा  धर्म
 भारत  के  हर  धममं  में  इसी  ब)त  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गई  कि  जिस  धरम  में  मानवता  की  सेवा

 है  वही  सर्वोच्च  धर्म  इमी  बात  पर  हमें  गम्भीरता  से  विचार  करना  मैं  अपने  सम्मानित

 गृह  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूँगा  कि  आखिर  ऐसे  कौन  लोग  ऐसे  कौन  से  तत्व  हैं  जो  पंथिक
 कमेटी  से  सम्बन्ध  बनाये  दए  पाकिस्तान  के  माध्यम  से  जो  हंटरव्यू  लिये  जाते  हैं  जिसका  उल्लेख
 माननीय  चतुर्वेदी  जी  ने  भी  क्या  ।  वर्ड  मेट  वर्कਂ  में  2।  1987  को  हमारे  ही
 देश  के  एक  ओ  कि  दूसरे  सदन  के  माननोय  सदस्प  का  एक  इंटरव्यू  प्रकाशित  हुआ  और
 उस  इंटरब्यु  का  पेमेंट  प'किस्तार  की  सरकार  ने  किया  ।  वह  लोग  जो  कि  इन्दिरा  जी  के  हत्यारों
 को  संरक्षण  देते  कहते  हैं  कि  उनका  गुरुवचन  सिह  मनोचहल  और  वसन्‍्त  सिंह  जफरवाल  से  कोई
 सम्बन्ध  नहीं  है  जबकि  इनके  इनसे  सीधे  सम्बन्ध  बने  हुए  उनकी  प्रशंसा  की  जाती  है  और  विपक्ष
 के  लोग  इनको  बेनकाव  न  करके  अपने  साथ  रखते  ऐसे  लोगों  को  बेनकाब  किया  जाना  चाहिये
 जो  कि  साजिशों  में  लगे  हुए  हैं  और  जो  लोकतंत्र  को  कमजोर  करना  धाहते  हैं  ।

 अंत  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  भारतवर्ष  में  जो  टंलेयंट  जो  नैचुरल  रिसोर्धिज  जो  भारत
 का  लोकतंत्र  है  वह  सब  मिल  कर  देश  को  मजबूत  बना  रहे  हैं  उनसे  कुछ  ऐसी  शक्तियों  को  चिन्ता

 हो  गई  है  जो  घ॒र्मं  की  आड़  में  अपना  साम्राज्य  जमाना  चाहते  हैं--बाहे  इसमें  अमेरिका  की  बात
 चाहे  उससे  जड़ी  उन  साज्राज्यवादी  ताकतों  की  बात  करें  जितसे  हमेशा  भारत  की  सुरक्षा  को

 खतरा  रहता  ऐसे  लोगों  के  गठबंधन  से  हमे  सावधान  होने  की  आवश्यकता  है  ।  जो  बात
 स्वर्गीय  इन्दिरा  जी  ने  8-10  वर्ष  पहले  कही  थी  कि  भारत  को  अस्थिर  किया  जा  रहा  है  और
 विदेशी  ताकतों  का  एक  समायोजित  बड्॒यंत्र  बन  रहा  आज  हमें  वही  चीज  देखने  को  मिल  रही
 है  ।  आज  राजीव  गांधी  जी  इस  बात  पर  कमर  कस  कर  खड़े  हैं  और  कह  रहे  हैं  कि  देश  के  टुकड़े
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 फरने  को  साजिश  की  जा  रही  है  और  ऐसे  लोगों  की  विपक्ष  के  लोग  मदद  करते  हैं  जो  देश  के
 विरोधियों  के

 साथ  गठबंधन
 करते  उनकी  ऐसी  बात  सुनकर  विपक्षी  सदस्यों  को  बुरा  लगता  है

 ओर  वह  इसके  लिये  सदन  का  वहिष्कार  कर  देते  वह  ऐसे  लोगों  का  वहिष्कार  नहीं  कर  सकते
 जो  राष्ट्र  की  विरोधी  शक्तियों  के  साथ  मिला  लेते  उनसे  मदद  लेते  उनसे  हथियार  लेते

 और  अपने  इंटरव्यू  का  पेमेन्ट  दुश्मन  देश  से  करवा  लेते  ऐसे  लोगों  को  शर्म  आानी

 ऐसे  लोग  जो  सांठ-गांठ  करके  हमारी  सरकार  और  देश  को  अस्थिर  करने  का  प्रयास  करते  हैं  ।

 मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  चाहूृंगा  कि  इस  मामले  में  बिल्कुल  साफ  पूरा

 इंटेलिजेंस  की  पूरी  भारत  सरकार  को  जो  भी  जानकारी  है  और  जो  भी  कदम  सरकार  उठा

 रही  सदन  के  ध्षामने  रखे  ।  ऐसे  लोगों  को  बेनकाब  जो  देश  को  गुमराह  करते  विदेशी

 घड्यंत्र  को  सलाह  देते  हैं  और  भारत  के  खिलाफ  शक्तियों
 के

 साथ  मिलकर  देश  के
 आतंकवा  दियों

 की  मदद  करते  हैं  ।

 ]

 झी  बी०  बो०  रमेया  सभापति  अफगान  विद्रोहियों  का  पंजाब  के

 आतंकवादियों  के  साथ  संबंध  का  मुद्दा  बहुत  महत्वपूर्ण  जब  हम  अफगान  बिद्रोहियों  की  बात

 करते  हैं  तो  हमें  थोड़ा  और  आगे  जाकर  यह  सोचना  होगा  कि  क्‍या  हो  रहा  हमें  आशा  थी  कि

 जिनेवा  समझौते  पर  हस्ताक्षर  होने  और  अफगानिस्तान  से  रूस  वालों  के  चले  जाने  के  पश्चात्‌  वहां

 शांति  और  सद्भाव  कायम  होगा  ।  दुर्भाग्यवश  बसा  नहीं  हुआ  जंसी  कि  हमें  उम्मीद  जलालाबाद

 में  कया  हो  रहा  है  ?  इन  घटनाओं  से  पता  चलता  है  कि  कोई  अन्य  शवित  इन  विद्रोहियों  की  सहायता

 कर  रही  वे  जिन्दा  नहीं  रह  सकते  और  इतने  लम्बे  समय  तक  अपनी  गतिविधियां  जारी

 नहीं  रख  पाते  ।  इन  विंद्रोहियों  को  सहायता  कोन  लोग  कर  रहे  हैं  ?  पहले  भी  हमने  पंजाब  में

 आतंकवादियों  की  समस्या  के  बारे  में  अनेक  अवसरों  पर  चर्चा  की  उन्हें  देश  से  बाहर  प्रशिक्षित

 फिया  गया  उन्हें  बाहर  से  सहायता  मिल  रही  इस  देश  में  हथियार  कंसे  आ  रहे  हैं  ?

 पाकिस्तान  के  साथ  प्रत्येक  स्तर  पर  हमारे  बार-बार  बातचीत  करने  के  बावजूद  भी

 ऐमा  लगता  है  कि  किसी  भी  बात  पर  स  हमति  नहीं  हुई  है  भौर  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हो  रहा  है  ।

 हो  सकता  है  कि  अफगानिस्तान  के  जिन्हें  पकिस्तान  से  सहायता  मिल  रहो  पंजाब  के

 हन  आतंकवादियों  की  अप्रत्यक्ष  रूप  से  सहायता  कर  रहे  हों  या  हो  सकता  है  वे  प्रत्यक्ष  रूप  से

 उनकी  सहायता  ऋर  रहे  हों  ।  कश्मीर  में  भी  ऐसा  ही  हो  रहा  हमें  एक  बात  सोचनी  है  और

 इनकी  रोकथाम  के  लिए  अपनी  सीमा  पर  ध्यान  देना  हमारी  सीमा  को  सुरक्षा  बहुत

 महत्वपूर्ण  यदि  सरकार  ने  हमारी  सीमाओं  की  देख-रेख  की  होती  और  सीमाओं  की  उचित  ढंग  से

 संरक्षा  की  तो  यह  स्थिति  नहीं  पैदा  होती  |  यह  केबल  भातंकवा  दियों  को  प्रशिक्षण  देने  और  बड़े

 पैमाने  पर  हथियारों  की  सप्लाई  का  ही  मामला  नहीं  परन्तु  तस्करी  की
 गतिविधियों  का  भी

 प्रश्न  यह  इस  देश  में  तस्करों  के  लिए
 स्वर्ग

 बन  गया
 है

 ।
 सीमः

 पार  से  हथियार
 भेजे

 जा  रहे

 हमारे  देश  में  सीमा  पार  से  राकेट  आ  रहे  हैं  ।
 इससे

 सीमा  सुरक्षा  बताए  रखने  में  हमारी

 कमजोरी  का  पता  चलता  वास्तव  में  इसका  केवल  पंजाब  पर  ही  प्रभाव  नहीं  पड़ गा  बल्कि  पूरे

 देश  पर  प्रभाव  पड़ेमा  ।  नकक्‍्सलवादी  गतिविधियां
 बढ़

 रही  हैं  क्योंकि  उनके  पास  हथियार

 इन  हथियारों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान
 में

 ब्तिरित
 किया  जाता  ऐसे  क्षेत्रों  को

 हथियार  वितरित  किए  जा  रहे  यद्यपि  हममें  हुछ  आपसी  सहमति  है  और  हमने  पाकिस्तान
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 न  अअअववकरककीक  अमल  बल  अब  इक  अााअाारअइ  ररररंर।रंभंंभभम्ग््॥  समझ्नौता किया है, परन्तु
 की  नई  प्रधान  सुश्री  बेनजीर  भुटटो  के  साथ  कुछ  समझ्नौता  किया  परन्तु  फिर  भी  समझौते
 को  सच्छी  भावना  के  अनुरूप  कार्य  नहीं  हो  रहा  यह  हमारे  दक्षेश  के  देशों  में  हो  रहा  है  ।

 दक्षेश  के  अन्य  देश  व्यापार  आदि  के  बारे  में  कुछ  समझौते  कर  रहे  वास्तव  में  सभी
 प्रकार  की  बातें  ठीक  चल  रही  यूरोपीय  सांझा  बाजार  में  क्या  हो  रहा  परन्तु  यहां  हम

 राज्याध्यक्षों  के  साथ  बातचीत  और  बेठक  करते  रहते  हैं  परन्तु  गत  कुछ  दिनों  में  स्थिति  बिगड़ती
 जा  रही  है  |  हमने  कुछ  बातों  को  दक्षेश  समझौते  की  सच्छी  भावना  के  अनुरूप  लागू  नहीं  किया

 हैं  ।  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  विश्व  के  अन्य  भागों  में  ऐसी  बालों  को  किस  प्रकार  लागू  किया  गया

 विश्व  के  अन्य  देशों  ने  अपने  पड़ोसियों  के  साथ  कुछ  समझौता  कर  रखा  है  और  उनका  काय॑
 भांति  चल  रहा  यदि  दक्षेश  के  देशों  ने  अधिक  मिष्ठा  और  अधिक  प्रभावएर्ण  ढंग

 से  कार्य  किया  होता  तो  ऐसी  स्थिति  पैदा  नहीं  होती  ।  वे  कौन  लोग  हैं  जो  हमारे  देश  में  भाते  हैं  ?
 वे  हमारे  पड़ोसी  मात्र  अन्य  सभी  को  हम  जानते  इन  बातों  पर  हमने  अनेक  बार  चर्चा  की

 है  ।  इस  सबके  वे  ऐसा  कर  रहे  हैं  तथा  कुछ  भी  नहीं  रुका  है  |  हम  उसके  बारे  में  चिता

 नहीं  करते  हैं  कि  पहले  क्‍या  हुआ  कम-से-क्रम  हमने  यही  सोचा  था  कि  अब  स्थिति  में  सुधार
 होगा  ।  आज  कश्मीर  में  क्या  हो  रहा  केवल  पंजाब  ही  नहीं  वरन  देश  के  अन्य  भाग  भी  प्रभावित
 होंगे  ।  ये  घटनाएं  हमारी  अपर्याप्त  सीमा  सुरक्षा  के  कारण  हो  रही  दक्षेश  की  मूल  भावना  के

 अनुरूप  इन  बातों  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  मैं  गंभीरता  से  अनुभव  करता  हूं  कि  यदि  हम
 उचित  ध्यान  यदि  हम  दक्षेश  समझौतों  को  लागू  करें  तो  स्थिति  में  सुधार  हमारे  देश  में

 ये  आतंकवादी  घटनायें  नहीं  होंगी  ।  यदि  दक्षेश  सिद्धान्तों  को  लागू  किया  गया  होता  तो

 अफगानिस्तान  में  पूर्ण  शक्ति  तथा  सौहाद  होता  |  जिनेवा  समझौते  से  क्‍या  अपेक्षा  की  गई  थी  ?

 जहां  कहीं  भी  समझौते  होते  हैं  वे  मात्र  कागज  पर  होते  हैं  तथा  वास्तविकता  में  वे  काम  नहीं
 करते  जब  तक  हम  इन  बातों  को  समझोतों  की  सही  भावना  के  अनुरूप  लागू  नहीं  करते  हैं
 शान्ति  तथा  सौहद्रं-भाव  को  बनाए  नहीं  रखा  जा  सक्षता  न  केवल  पंजाब  बल्कि  देश  के  अन्य

 भाग  भी  प्रभावित  हमें  उचित  ध्यान  देना  होगा  ।  हमें  ध्यान  में  रखना  होगा  कि  देश  के
 अन्य  भागों  में  क्या  हो  रहा  हमारे  पड़ोसी  कंसा  बर्ताव  फर  रहे  हमें  यह  सोचकर  चुपक्षाप
 नहीं  बैठे  रहना  चाहिए  कि  सभी  बातें  किए  गए  समझौते  के  अनुरूप  हो  रही  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  हमारा  मंत्रालय  तथा  हमारी  सरकार  देखेगी  कि  हमारी  सीमायें  उचित  रूप  से  सुरक्षित  रहें  । *

 हमें  समुचित  सुरक्षा  बनाएं  रखती  चाहिए  जिससे  कि  हमारी  सीमारयें  उचित  नियंत्रण  में  रहें  ॥  इस
 प्रकार  की  घटना  नहीं  होनी  यदि  ऐसी  घटनायें  होती  हैं  तो  हमें  केवल  आमने-सामने

 बैठकर  इधर-उधर  की  बातें  करने  और  इसे  भूल  जाने  की  बजाय  अधिक  गंभीर  दृष्टिकोण
 अपनाना  होगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  हमारी  सरकार  इस  पर  ध्यान  देगी  और  उचित  सावधानी
 बरतेगी  तथा  आवश्यक  कदम  उठायेगी  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वे  इस  देश  के  प्रजातंत्र  की  उचित

 रूप  में  सुरक्षा  करेंगे  ।

 )
 श्री  हरोदा  राबत  सभापति  मैं  अफगानिस्तान  की  स्थिति  और  अफगान

 विद्रोहियों  के साथ  मिलकर  जो  आतंकवाद  भारत  भर  पंजाब  में  फैला  रहे  उन  लोगों  के  साथ
 तथाकथित  गठबंधन  की  यंभावना  के  बारे  में  जो  चिन्ता  माननीय  बी०  आर०  भगत  ने  व्यक्त  की
 उसके  साथ  अपने  आपको  सम्बद्ध  करता  हूं  |  गुरु  तेग  बहादुर  गलालाबाद  में  जो  भारतीय
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 मूल  के  लोग  मुजाहिदीन  के  द्वारा  छोड़े  गए  राकेटों  के  हमले  के  शिकार  हुए  उस  पर  भी  गहरा
 दुःख  व्यक्त  करता  हूं  ।

 बहुत  दिनों  से  अश्थबारों  में  छत-छनकर  इस  श्राशय  की  खबरें  आ  रही  हैं  कि  अफगान
 विद्रोहियों  के

 लिए
 जो

 हथियार  एक  देश  विशेष  से  पाकिस्तान  के  जरिए  उनको  दिए  जा  रहे
 उनमें  से  कुछ  जिनमें  खतरनाक  हथियार  और  राकेट  वे  भारत  में  पंजाब  के
 यादियों  को  पहुंच  रहे  ये  खबरें  निश्चित  तोर  पर  भारत  के  लोगों  के  लिए  और  भारत
 की  शान्ति  ओर  व्यवस्था  के  उसकी  अखण्डता  ओर  एकता  के  लिए  बहुत  चिन्ता  का
 विषय  है  ।

 5.33  भ०  प०

 सहोदय  पीठासीन

 जिस  प्रकार  की  स्थिति  पाकिस्तान  और  अफगानिस्तान  के  बओडर  पर  बनी  हुई  उसमें  इस
 बात  की  पूरी  संभावना  बनी  हुई  है  कि  अफगान  विद्रोहियों  क ेलिए  जो  हृषियार  दिए  जा  रहे  वे

 वे  पंजाब  में  आ  सकते  हैं  भौर  उनको  लाने  का  काम  वे  तस्कर  करते  जो  मादक  द्रब्यों  का
 व्यापार  करने  में  संलग्न  हैं  और  पाकिस्तान  मादक  द्व॒ष्यों  का  व्यापार  करने  वालों  का  अड्डा  बना

 हुआ  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हमें  इस  दात  का
 पता  लगाना  चाहिए  कि  वास्तव  में  पंजाब  के  कुछ  आतंकवादी  उन  ट्रृं  निम  कंम्प्स  जिनमें  अफगान

 विद्रोहियों  को  ट्रेनिंग  दी  जा  रही  देखे  गए  ओर  यदि  देखे  तो  निश्चित  तोर  पर  वहां  से

 हथियार  और  खतरनाक  हथियार  लेकर  पंजाब  में  कुछ  लोग  भा  रहे  पाकिस्तान  भाज  भी

 आतंकवादियों  की  शरणगाह  बना  हुआ  जो  नेक्सेस  तस्करों  और  आतंकवादियों  के  बीच  में

 उसको  देखते  हुए  ओर  पाकिस्तान  की  आर्मी  के  स्वभाव  को  देखते  यह  हमारे  लिए  बड़े  सौभाग्य

 की  बात  है  कि  पाकिस्तान  में  बदलाव  आया  ओर  वहां  पर  प्रजातंत्र  को  पुनर्स्थापना  हुई  और  इस

 प्रजातंत्र  की  पुनर्स्थापना  के  साथ  दोनों  देशों  के  संबं  धों  में  फक  पड़ना  शुरू  हुआ  है  और  दोनों  देशों

 की  जनता  की  भावना  के  अनुरूप  यह  इसके  लिए  हमारे  प्रधान  मत्री  जी  भोर  बेनजीर  भुट्टो
 साहिबा  ने  जो  पहल  की  उसका  हम  समर्थन  करते  इससे  हमारे  मन  में  बहुत  आशाएं  पेदा

 हुई  हैं  लेकिन  यह  आशंका  अभी  भी  निमूल  नहीं  हुई  है  कि  जितने  ट्रूनिंग  कैम्प्स  पाकिस्तान  के

 अन्दर  जो  पंजाब  के  आतंकवादियों  को  ट्रेनिंग  देते
 वे

 समाप्त
 हो

 यदि  कोई  यह  सोच

 कर  चलता  तो  बह  व्यक्ति  भ्रम  में  मैं  आपके  माध्यम  से
 विद

 से  निवेदन  करना  चाहता

 हूँ  कि  इस  बात  का  पता  लगाने  की  ब्ेष्टा  की  जानी  चाहिए  के  पंजा
 ब  के  आतंकवादियों  और

 मजाहिदीन  और  कोई  ऐसी  गुप्तचर  जो  भारत  को  डिस्ट्टस्टेवोलाइज  करना  चाहती  जो

 यहाँ  क्र  अस्थिरता  पैदा  करता  चाहती  उनके  बीच  में  कोई  गठबंधन  है  या  नहीं  ?  यदि  गठबंधन

 तो  जो  खबरें  अखबारों  में  छपी  हैं  कि
 अफगान  विद्रोहियों  की  कोई  शाघ्वा  भारत  के  अन्दर  है

 ओर  उस  शाखा  को  उन्होंने  कहा  है  कि
 पाकिस्तान  जो  हथियार  वे  यहां  भेजते  उन

 हथियारों  को  नहीं  पहुंचने  दे  रही  पंजाब  के  पंजाब  के  आतंकवादियों  को  सावधान

 कर  दो  ।  यदि  यह  सत्य  है  तो  इस  पर  गंभीर  चिन्ता
 प्रकट  की  जानी  साथ  ही  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  कि  अफगान  विद्रीहियों
 ने

 यह  कहा  है  कि  भारत  सरकार  अफगानिस्तान

 गबर्नेमेंट  का  साथ  दे  रही  उसको  सहयोग  दे  रही  इसलिए  यह  आशंका  पूरी  तरह  से  प्रबल  है
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 कि  अफगान  विद्रोही  आतंकवादियों  को  हथियार  दे  रहे  हैं  भौर  जो  अफगान  यहां  पर  हैं  उनको  भी
 सक्रिय  रहने  के  लिए  कहा  हुआ

 बहुत  सारे  अफगान  नागरिक  यहां  पर  आए  हुए  हैं  और  उनमें  से  कुछ  लोग  उनके  साथ

 सहानुभूति  रखने  वाले  हो  सकते  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगा
 कि  सरकार  को  बहुत  सतकंता  अपनानी  चाहिए  और  इसकी  बहुत  गहराई  से  छानबीन  करनी

 हम  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  भी  इस  गठबंधन  को  देख  सकते  विदेशों  चाह  लंदन
 चाहें  पेरिस  चाहे  फ्रेकफट  भारत  के  विरोध  में  प्रदर्शन  होते  हैं  और  भारत  विरोधी

 आतंकवादियों  के  द्वारा  किया  जाता  उसमें  कुछ  साफ  तौर  पर  पाकिस्तानी  नागरिक
 कश्मीर  लिग्रशन  फ्रंट  के तथाकथित  सदस्य  हैं  और  पंजाब  के  आतंकवादी  जो  हैं  उनके  मुखबिर  वहां

 वे  वे  सब  मिल  करके  एक  ही  प्रकार  की  बात  भारत  के  विरोध  में  कहते  वे  एक  ही
 प्रकार  का  प्रचार  भारत  के  बिरोघ  में  करते  हैं  और  एक  ही  प्रकार  का  आरोप  भारत  सरकार  के
 विरुद्ध  लगाने  की  बात  करते  उन  सबके  बीच  में  एक  सक्रिय  सहयीग  बना  हुआ  हम  इस
 सक्रिय  सहयोग  को  नजरअंदाज  करके  नहीं  चल  सकते  ।  क्योंकि  उस  सक्षिय  सहयोग  का  रिफ्लेक्शन
 यहां  पर  भी  होता  वह  हमें  देखने  को  भी  मिलता  है  ।

 आज  यह  नेक्‍्सस  इतना  मजबत  है  कि  जलालाबाद  में  एक  धर्म  विशेष  के  गुरुद्वारे  पर
 अफगान  मुजाहिदिनों  ने  राकेट  वरसाये  और  उसमें  एक  धर्म  विशेष  के  बहुत  सारे  लोग  शिकार  हो
 गए  ।  लेक्नि  पंजाब  के  किसी  भी  आतंकवादी  ने  जो  अपने  को  धर्म  का  मसीहा  कहते  हैं  भौर  धर्म
 के  नाम  पर  सारी  भातंकवादी  भारत  इस  राष्ट्र  की  अखंडता  के  विरोध  में  कार्यबाहियां
 कर  रहे  उनमें  स ेकिसी  एक  ने  भी  निन्‍दा  नहीं  की  ।  मैं  अकाली  दल  के  किसी  दल  की  वात

 नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  उनके  बारे  में  कह  रहा  हूं  जो  आतंकवादी  हैं  और  जो  किसी  धर्म  में  विश्वास

 नहीं  करते  लेकिन  धर्म  की  आड़  में  भारत  विरोधी  कार्यवाही  चला  रहे  है  |  उनमें  से  किसी  ने  भी
 स्पष्ट  तौर  पर  निनन्‍्दा  नहीं  की  ।  उसको  निन्‍्दा  में  एक  ४ब्द  नहीं  कहा  ।

 यह  नेक्सस  और  गठबंधन  इतना  मजबूत  है  कि  इसकी  अनदेखी  नहीं  की  शा  सकती  ।

 माननीय  तम्पन  थामस  यहां  पर  भा  गए  बहुत  भच्छा  हुआ  ।  उन्होंने  ठककर
 कमीशन  की  बात  कही  ।  मैं  उनके  आक्रोश  को  समझता  हूं  ।  जब  आदमी  विफल  हो  जाता  है  तो

 उसमे  आक्रोश  भा  ही  जाता

 शी  पो०  आज  का  उनका  भाषण  उनके  कल  के  भाषण  का  परिशिष्ट  मात्र

 श्री  हरोश  रावत  :  मैं  तम्पन  थामस  जी  से  एक  बात  कहना  चाहूंगा  क्‍कि  ठककर  कमीशन
 पर  सरकार  यहां  पर  एक  संकल्प  लेकर  के  आ  रही  उस  पर  बहस  यदि  आपमें
 इतनी  हिम्मत  है  और  आप  अपने  पक्ष  को  तकंसंगत  समझते  हैं  तो  उस  बहस  में  भाग  आप
 अगर  उसमें  भाग  लेते  हैं  और  तकंसंगत  बातें  करते  हैं  तो  निश्चित  तौर  पर  उसका  जनता  पर  असर

 पड़ेगा  ।
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 क्री  तम्पन  थामस  :  ठककर  आयोग  की  रिपोर्ट  में  _  एक  विदेशी  एजेन्सी  का  नाम  दिया

 गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  वही  एजेन्सी  है  जो  अफगानिस्तान  और  पंजाब  के
 आतंकवाद  में  शामिल  है

 भ्रो  हरोश  रावत  :  मैं  श्री  तम्पन  थामस  का  केवल  सरसरी  तोर  पर  उल्लेख  कर  रहा

 ]

 तम्पन  थामस  जी  ने  एक  दात  पर  आपत्ति  जाहिर  की  है  कि  इसके  साथ  विपक्ष  को  क्‍यों
 जोड़ा  जा  रहा  विशेषकर  उन्होंने  चतुर्वेदी  जी  की  बात  कही  |  हम  जानते  हैं  कि  निश्चित
 तौर  पर  हमारे  विपक्ष  का  कोई  भी  साथी  ऐसा  नहीं  हो  सकता  जो  जानबूझकर  राष्ट्र  विरोधी  बात
 को  संचे  ।  लेकिन  जाने-अनजाने  में  कुछ  लोगों  के  कृत्य  ऐसे  अगर  आप  कहलवाना  चाहते  है
 तो  मैं  साफ  तौर  पर  कहना  जिसे  मानतीय  चतुर्वेदी  ने  भी  माननीय  प्रताप  भान
 शर्मा  जी  ने  भी  साफ  तौर  पर  कहा  कि  21  1987  को  थडं  वर्ड  नेटवर्क  में  अपना  एक
 इंटरथ्यू  दिया  ।  राज्य  सभाਂ  के  माननीय  सदस्य  आप  लोगों  के  बहुत  प्यारे  जिनको  आपने
 सपोर्ट  करके  अपने  प्रांत  से  चुनकर  यहां  भेजा  अपर  हाउस  में  बंठ  तम्पन  थामस  जी  को  पता

 उसका  पूरा  पेमेंट  पाकिस्तान  द्वारा  किया  उसमें  उन्होंने  न  केवल  मुजाहिदीनों  की  तारीफ
 की  है  बल्कि  यह  भी  कहा  है  कि  मुजाहुदीन  जिस  संशल्प  के  साथ  काम  कर  रहे  उसी  धंकल्प
 के  साथ  पंजाब  के  अन्दर  भी  कुछ  नौजवान  भारत  सरकार  द्वारा  की  गई  ज्यादतियों  का  मुकाबला
 कर  रहे  इन्होंने  दोनों  को  इक्वेट  करने  की  कोशिश  की  हमें  इस  बात  की  तकलीफ  है  ।  थड्ड
 बडे  नैटबर्क  द्वारा  उन्होंने  प्रसारण  किया  या  पाकिस्तान  द्वारा  उप्मका  पैसा  दिया  कोई  बाल

 लेकिन  उन्होंने  मुजाहिदीनों  की  तुलना  यहां  के  आतंकवादियों  से  को  हालांकि  मेरी  नजर
 में  भी  दोनों  एक  ही  प्रकार  के  लोग  लेकिन  गलत  दिशा  में  उन्‍होंने  उनकी  दिशा  को  अब्छा
 बताया  उन्होंने  उनकी  तुलना  अच्छे  डायरेक्शन  में  काम  करते  वाले  लोगों  के  रूप  में  की
 इस  बात  की  हमें  तकलीफ  यदि  आपके  साथ  विपक्ष  में  इस  तरह  के  लोग  बैठ  रहे  तो  निश्चित
 तौर  पर  हमको  हक  है  इस  बात  का  कि  हम  कहें  कि  इस  तरह  की  आदत  को  आप

 स्वय  किससे  आपके  भूतपूर्व  अध्यक्ष  पार्टी  आजकल  पता  नहीं  वे  क्‍या  ह।ई  कमान
 में  हैं  या  अभी  आपका  दल  नहीं  बन  पाया  वे  गोल्डन  टैकल  में  गए  और  उन्होंने  सर्टिफिकेट
 दे  दिया  कि  यहां  पर  कोई  हृथियार  नहीं  लेकिन  कुछ  दिनों  के  बाद  ही  जब  वहां  पर  पुलिस

 पहुंची  तो  उसने  ऐसे-ऐसे  खतरनाक  हथियार  बरामद  जिन  पर  सदन  सदन  के  बाहर  और
 तक  कि  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  भी  चिता  व्यक्त  की  गई  ।  आप  लोग  कभी  भ्रम  में  रहते  हैं  कभी

 भूल  में  रहते  हैं  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  गृह  मंत्री  जी  से  अग्रह  करता

 चाहंगा  कि  इस  बात  का  दढ़ता  के  साथ  पता  लगाना  चाहिए  कि  क्‍या  अफगान  विद्रोहियों  का  कोई

 यूनिट
 यहां  पर  यदि  है  तो  निश्चित  तौर  पर  उसका  ग्रठबंधन  पंजाब  के  आतक़बादियों  के  साय

 हो  सकता  मदि  ऐसा  है  तो  यह  भारत  के  लिए  बहुत  बिता  का  विथव  सरकार  को  इस  पर

 गहराई  से  सोचना  चाहिए  ओर
 इसका

 पता  लगाना  चाहिए  कि
 अफगान  विद्रोहियों  को  जो

 खतरनाक  हृथियार  दिये  जा  रहे  हैं  वे  किस
 तरीके

 से  भारत  के  अंदर  पंजाब  के  आतंकवादियों  को

 मिल  रहे  हैं  या  जम्मू-कश्सीर  के  अंदर  गड़बड़ी  फैलाने  बाले  जे०  के०  एल०  एफ०  आदि  शक्तियों

 3325



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  5  1989

 को  मिल  रहे  यदि  उनका  पता  नहीं  लगाया  गया  तो  यह  भूल  होगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसी

 भावना  को  लेकर  माननीय  भगत  जी  इस  संकल्प  को  लाए  यह  डिसकशन  यहां  पर  लाए  हैं  ।

 माननीय  भ्रगत  जी  ने  जो  बिता  व्यक्त  की  उसके  साथ  मैं  अपने  को  पूरी  तरह  से  संबद्ध  करता

 झ्रो  बलबन्त  सह  रासवालिया  आदरणीय  उपाध्यक्ष  जिस  विषय  को

 भगत  जी  ने  उठाया  इस  पर  में  गहराई  से  अपनी  चिंता  प्रकट  करता  हूं  ओर  इस  बात  की

 निन्‍्दा  करता  हूं  ।  आज  जो  बात  सामने  भ्रा  रही  है  जिसमें  अफगानिस्तान  के  मुजाहदीनों  और

 पंजाब  के  आतंकवादियों  का  संबंध  होने  की  बात  कहो  जा  रही  जिससे  देश  की  एकता  और

 अखण्डता  को  खतंरा  इसकी  में  पूरी  तरह  से  तिभ्दा  करता  हूं  ओर  इसको  बुरा  कहता  लेकित

 मुझे  इसके  हैडिग  पर  थोड़ा  ऐतराज  भगत  जी  को  इस  तरह  से  लाना  चाहिए  a

 देश  में  अफगान  विद्रोहियों  और  आतंकवादियों  के  बीच  कथित  संबंध  से

 उत्पन्न  स्थिति  पर  चर्चा  करना  ।

 हिन्दी
 कश्मीर  में  भी  भौर  जगह  भी  एक  जगह  का  नाम  क्‍यों  लिया  गया  इसको

 थोड़ा  बदलना  चाहिए  था  ।
 )

 में  एक  वात  पर  बहुत  तसल्ली  प्रकट  करता  हूं  कि  सारे  सदन  ने  पंजाबियों  की  इस  बात  के

 लिए  तारीफ  की  है  कि  आतंक  विदेशी  विदेशी  ताकतों  के  डिजाइन  के
 बावजूद  पंजाबी

 लोग  हिमालय  पर्वत  की  तरह  एक  होकर  बड़  उनमें  डिडीजंत  नहीं  इस  बात  के  लिए सदन  में

 प्रकट  किए  गए  विचारों  के  लिए  घन्यवाद  देता  उन्होंने  पंजाबियों  और  विशेषकर  सिख  भाइयों  की

 तारीफ  की  है  वे  किसी  बहकावे  में  नहीं  आये  ओर  मजबूती  से  खड़े  हरोश  रावत  में  एक  बात

 आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  आपने  जो  तारीफ  को  और  कहा  कि  पंजाबी  मजबूती  से  खड़े  वहीं
 भेरे  दिल  में  एक  प्रश्त  उठता  है  आंधी-तूफान  के  सामने  एक  दीपक  जल  रहा  वह  तूफान  का

 मुकाबला  कर  रहा  बारिश  का  मुकाबला  कर  रहा  पंजाबियों  की  एकता  का  दीपक  इस

 परिस्थिति  में**ਂ

 श्री  हरोश  रावत  :  आंधी  तो  एक-दो  को  दधर-झधर  कर  सकती  लेकिन  दीपक  तो

 हजारों  को  रोशनी  देता  है  ।

 ध्रो  बलजम्त  सिह  रामशालिया  :  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  हम  दीपक  को  शक्ति  देने  में  असमर्थ
 ले  पंजाबी  पूरी  ताकत  के  साथ  अ्ातंकवा  दियों  से  लड़  रहे  हैं'**

 ह्ोजा

 श्री  हरोश  इस  बात  पर  में  एक  शेर  कहना  चाहता  हूं  कि  बनकर  जिसकी

 हिफाजत  हुवा  वह  शमा  कथा  बुझेगी  जिसे  रोशन  खुदा

 भी  बअलदन्त  सिंह  हमारी  एकता  के  दीपक  को  भगवान  ने  रोशन  किया

 वाकई  में  आतंकवाद  पंजाब  के  अलावा  देश  के  दूसरे  हिस्सों  में  भी  फेल  रहा  है  ।  इसीलिए  चिदम्बरम्‌
 ने  दो  अप्रैल को  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  था  कि
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 पंजाब  में  प्रतिमाह  मारे  जाने  वाले  व्यक्तियों  का औसत  1986  के  दौरान  43.3  से  बढ़कर

 1988  में  162.41  हो

 4 मैं  उन  लोगों  में  नहीं  कि  यह  कहूं  कि  अकाली  दल  की  सरकार  के  समय  एक  महीने  में  43

 हत्याएं  हुईं  और  गवर्नर  के  समय  में  162  हो  गईं  |  जबकि  हकीकत  तो  यही  लेकिन  में  हसको

 मुह्ा  नहीं  बनाऊंगा  ।  में  यह  बना  रहा  हूं  कि  चिंदम्बरम्‌  जी  का  यह  भारत  सरकार

 का  जवाब  इस  बात  का  सुबृत  है  कि  आतंकवाद  से  कितना  खतरा  है  भौर  इसी  सन्दर्भ  में  मेंने  आपसे

 विनती  की  है  कि  पंजाब  के  लोगों  को  और  मजबूध  करने  के  लिए  अभी  प्रधानमंत्री  जी  ने  कुछ  कदम
 उठाये  हैं  तो  हमने  उनका  स्वागत  किया  ।  लेकिन  बड़ें-वढ़े  लेखकों  और  देश  के  चिस्तकों  ने  कुछ  और

 भी  कहा  आतंकवादियों  के  हाथ  में  कुछ  टाकींग  पाइंट्स  वे  भोले-भाले  लोगों  के  सामने  जाकर

 कहते  हैं  और  भगवान  का  शुक्र  है  कि  उसके  अबजूद  उनकी  बात  वे  लोग  नहीं  सुन  रहे  ।  अगर  हम
 उनके  हाथ  से  टाकिंग  पाइंट्स  छीन  लें  तो  हम  पंजाब  के  लोगों  को  मजबूत  कंसे  मजबूत
 करेंगे  ?

 ]

 समझौते  ने  अन्य  विशेषकर  1984  के  दंगों  के  लिए  जिम्मेदार  लोगों  को

 दंडित  करने  की  आवश्यकता  को  अत्यंत  महत्वपूर्ण  बना  दिया  इस  मुह  पर  सभी  विपक्षी  दलों

 ने  एक  स्वर  में  अपनी  बात  कही  है  ।  दंगों  से  सि्चों
 को  हुई  मानप्तिक  पीड़ा  से  उन्हें  केवल  तभी

 मुक्ति  मिल  सकती  यदि  दोषी  व्यक्तियों  को  कानून  के  अनुसार  दंडित  किया  जाये  तथा  भारतीय

 जनता  पार्टी  तक  ने  इस  मांग  को  उठाया  है  ।'

 ]
 मैं  पंजाब  के  लोगों  को  मजबूत  करने  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  टोहड़ा  और  बादल  को

 गिरफ्तार  किया  गया  बरनाला  जी  के  समय  में  ।  हम  कुछ  भी  कहें  सच  यह  है  कि  बादल  और

 टोडडा  को  गिरफ्तार  इसलिए  किया  कि  अकाली  दल  बरनाला  हमारी  पार्टी  शिरोमणि  गुरुद्वारा
 घक  कमेटी  का  चुनाव  ह।र  गई  ।  वह  लोकतांत्रिक  ढंग  से  लेकिन  हमने  रास्ता  अखितियार प्रवन

 दिया  उनको  गिरफ्तार  करने  आज  दो  साल  से  ऊपर  हो  गये  उनको  आप  रिहा  कीजिए  ।

 सुखजिन्दर  कलदीप  सिंह  को  भी  छोड़ें  ।  आश्विरकार  यह  साबित  हो  गया  है  कि  ने

 लोग  भी  स्ट्रीम  के  आदमी  हैं  ओर  उसमें  रहते  मैं  एक  बात  भोर  कहना  चाहता  हुं  जो  हमारी

 इंटेलिजेंस  आर्गेनाइजेशन  उन्होंने  यह  बात  अखबार  से  पता  लमने  पर  यहां  जितने

 माननीय  संदस्य  इस  समय  बैठे  हुए  उससे  पहले  किसी  को  मालूम  नहीं  था  कि  ऐसा  होने  जा

 रहा  इसलिए  हम  किसी  भी  मामले  में  अखबारों  पर  हो  क्‍यों  निर्भर  पत्रकारों  पर  ही  क्यों

 कव्धर  करें  या  इन्फरर्मेशन  लेने  क ेलिए  अखबारों  का  सहारा  जब  ऐसी  बात  हुई  थी  तो  किसी

 न  किसी  तरीके  से  कन्सलटेटिव  कमेटी  में  या
 हक

 फोरम  पर  जो  बात  आगे  बढ़  रही

 उसके  प्रति  खौकस  ओर  देश  के  बारे  में  ज्यादा  सोचे  ।  आज  स्थिति  ऐसी  बन  गयी  है  कि  हमें
 ही  पता  चलता  आज  अछबारों  में  आया  है  कि  रुछ  दिलों  पहले  भर्ती

 सब  कुछ  अखबारों  से  हूं  रे
 रे  किनके

 किए  गए  पंजाब  के  एक  हजार  होमगार्ड्स  ने  तोकरी  से  रिजाइन  कर  दिया  किनके  कहते
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 टेररिस्ट्स  के  कहने  पर
 ।  यह  अखबारों  की  खबर  मैं  आपके  माध्यम  ने  उसी  दिशा  की  ओर

 आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  कैसे  मजबूत  मैं  ईमानदारी  से  कहता  हूँ
 कि  प्रधानमंत्री  जी  बिल्कल  ठीक  सोचते  उनका  सोचना  ठीक  होगा  कि  पंजाब  में  पंचायतों  के

 चुनाव  करा  दिए  जायें  ।  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  आप  पहले  स्थिति  को  देख  लीजिए  ।  मेरे  ख्याल
 में  अभी  पंजाब  में  चुनावों  का  माहौल  नहीं  वहां  कुछ  दूसरा  मामला  से  सम्बन्धित
 दोनों  हाउस  के  एम०  पीज०  ते  युनैनिमसली  पहले  कहा  था  कि  पंचायतों  के  चुनाव  न  कराये  जायें
 ओर  वहां  चुनाव  पोस्टपोन  हो  गए  |  आज  यदि  पंजाब  में  एक  हजार  होमगार्ड स  इस्तीफा  इस  आभाधार
 पर  दे  रहे  हैं  क्योंकि  टेररिस्ट्स  ने  उन्हें  धमकी  दी  है  कि  यदि  तुम  नौकरी  करोगे  तो  तुम्हारे  बच्चे
 मार  दिये  यदि  कल  वहां  चुनाव  होंगे  तो  गांवों  में  डिवीजन  आयेगी  और  बिरोधी  शक्तियों
 को  बल  वे  मजबत  होंगे  और  हमारे  संगठन  में  कमजोरी  भायेगी  ।  आप  आल  पार्टीज  की

 टिंग  बुला  उनसे  सश्बरा  कर  लें  कि  चुनाव  होने  चाहिये  या  नहीं  ।  उनसे  पंजाब  का  ईश्यू
 डिस्कस  कर  लें  और  ऐसी  कार्यवाही  करें  ताकि  टैररिस्ट  आम  लोगों  से  आइसोलेट  हो  कंसे
 आदइसोलेट  इस  पर  ध्यान  देने  की  जरूरत  इन  शब्दों  क ेसाथ  सदन  में  जो  चिन्ता  व्यक्त  की
 गयी  उसमें  में  भी  अपने  आपको  शामिल  करता  हूं  ।

 श्री  बजमोहन  महंती  उपाध्यक्ष  यद्यपि  में  इससे  सहमत  नहीं  हूं  कि  इस
 घटना  को  अफगान  विद्रोहियों  द्वारा  आतंकवादियों  को  दी  गयी  सहायता  माना  फिर  यह  फोई
 अपने  आप  भें  अलग-थलग  घटना  नहीं  यह  सम्पूर्ण  घटनावक्र  का  एक  हिस्सा  और  उप्ती  तरह
 की  राजनयिक  व्यवस्था  दक्षिण  पश्चिम  में  होनी

 में  सभा  का  ध्यान  इस  बात  क्री  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति
 एक  महासंघ  बनाने  चाहते  थे  तथा  अफगानिस्तान  को  उसी  पाकिस्तानों  महासंध  का  एक  हिस्सा
 बनाना  चाहते  थे  ।  यह  योजना  वहां  बनायी  गयी  में  सभा  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  भी
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जब  सोबियत  विदेश  मंत्री  करी  उपस्थिति  में  अफगानिस्तान  पर
 विचार  किया  जा  रहा  था  और  जब  पाकिस्तान  की  प्रधानमंत्री  बेचारी  असहाय  ने  सरकारी
 नोति  को  बताया  था  तब  विदेश  मंत्री  ने  कहा  यह  आपके  दल  की  नीति  सरकार
 की  यह  विदेश  नीति  नहीं

 जहां  तक  अफगानिस्तान  का  संबंध  नीति  का  निर्धारण  प्रजातांत्रिक  सरकार  नहीं  वरन्‌
 सेना  द्वारा  किया  जा  रहा  यही  परिस्थिति  की  त्रासदी  जिनेया  समझौते  में  यह  तय  किया

 गया  है  कि  अफगानिस्तान  सीमा  पर  पाकिस्तान  की  कोई  सेना  नहीं  रहेगी  ।  परन्तु  उसका  ही
 उल्लंघन  हो  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  उस  क्षेत्र  की  सम्पूर्ण  कूटनीति  का
 विश्लेषण  नहीं  किया  जाता  तब  तक  हम  इस  समस्या  का  कोई  हल  नहीं  निकाल  सकते  ।

 कोन  नहीं  जानता  कि  पाकिस्तास  आतंकवादियों  का  समर्थन  कर  रहा  सरकार  ने  जब
 सर्वप्रथम  यह  बताया  तब  विपक्ष  के  कुछ  नेतागणों  ने  इसकी  हंसी  उड़ाई  थी  ।  परन्तु  जब  श्री
 बरनाला  मुब्यमं  श्री  और  जब  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  जोर  देकर  कहा  कि  पाकिस्तान  हस्तक्षेप
 कर  रहा  आतंकवादियों  की  मदद  कर  रहा  केवल  तभी  इसे  माना  गया  परिस्थिति  की  त्रासदी
 यह  है  कि  राजनीतिक  नेताओं  का  एक  वर्ग  इस  क्षेत्र  में  स्थिति  को  ग्रम्भीर  बनाना  चाहता
 नीतिक  नेताओं  का  एक  वर्ग  ऐसा  है  जो  मुख्य  रूप  से  कट्टर  रूढ़िवादी  परन्तु  वे  भारतीय  देशभक्ति
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 तथा  राष्ट्रीय  अखण्डता  पर  भी  दिखावे  के  तौर  पर  कुछ  कह  देते  इससे  हम  सभी  को  सचेत

 रहना  है  तथा  मैं  चाहूंगा  कि  हर  व्यक्ति  को  इससे  सचेत  रहना  चाहिए  ।

 मैं  मामले  के  दूसरे  पहलू  की  बात  यहां  पर  मैं  पाकिस्तान  के  कम्युनिष्ट  नेता

 को  उद्धत  करना  चाहूंगा  ।  पाकिस्तानी  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  पोलित  ब्यूरो  के  सदस्य  श्री  जाम  साकी
 ने  आज  आरोप  लगाया  है  कि  पाकिस्तानी  सेना  देश  में  120  केन्द्रों  पर  अफगान  मुजाहिदों  को

 प्रशिक्षण  दे  रही  है  तथा  पकिस्तानी  भू-भाग  से  कार्य  कर  रहे  अफगान  विद्रोही  समूहों  के साथ

 पाकिस्तानी  तथा  अमेरिकी  सलाहकार  संबद्ध  किये  गये

 तत्पश्चात  उन्होंने  आगे  कहा  कि  :

 सेना  23  देशों  में  अमेरिका  की  ओर  से  कार्य  कर  रही  है  तथा
 निस्तान  में  भी  सेना  की  प्रतिष्ठा  दाव  पर  लगी  हुई  है  क्योंकि  यदि  वहां  कोई  तनाव

 नहीं  तो  पाकिस्तानी  सेना  रक्षा  बजट  के  लिए  ज्यादा  धनराशि  की  मांग  नहीं
 कर

 अतः  यह  उनकी  नीति  का  एफ  हिस्सा  सरकार  का  इत  पर  जरा  भी  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 यहां  तक  कि  बेनजीर  के  अपने  भाई  ने  कहा  है  कि  उसकी  बहन  ने  प्रधान  मंत्री  बनने  के  लिए  सेना

 को  सर  पर  चढ़ा  लिया  सेना  अभी  भी  नीतियों  को  नियंत्रित  तथा  निर्देशित  कर  रही  इसलिए

 हमें  इसके  विषय  में  बहुत  सावधान  रहना  है  ।

 प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की  पाकिस्तान  यात्रा  के  बाद  से  दोनों  देशों  के  बीच  थ  हुत
 सद्भावपूर्ण  बातावरण  बना  है  ।  परन्तु  अब  खबरें  आ  रही  हैं  कि  पाकिस्तानी  रेंजर  भारत  में

 पैठियों  का  सहयोग  कर  रहे  मैंने  इस  बात  को  विदेश  मंत्रालय  की  सलाहकार  समिति  की  बैठक

 में  उठाया  था  ।  मैंने  गुरु  मंत्री  जी  से  सवाल  पूछा  था  परन्तु  दिया  गया  जवाब  बड़ा  हास्यास्पद
 उनका  जवाब  था  पास  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  मैंने  गृह  मंत्री  से  इसकी

 जांच  करने  का  अनुरोध  किया  क्‍या  हमें  परिस्थिति  से  निपटना  इस  तरह  से  चाहिए  ?  मैं
 आपको  व्यक्तिगत  रूप  से  दोषी  नहीं  ठहरा  रहा  परन्तु  मैं  कह  रहा  हूं  कि  कुछ  नोकरशाह
 उस  स्थिति  की  जढिलता  बौर  पम्भोरता  को  नहीं  समझ  पा  रहे  हैं  जिसकी  जांच  की

 जानी  है  ।

 जिस  दूसरे  पहलू  के  बारे  में  मैं  बोलना  वह  अफगानिस्तान  से  रूस  की  सेनाओं  की
 बापसी  के  विषय  में  है  ।  मैं  उन  दिनों  की  थाद  करता  जब  इस  संबंध  में  भारत  की  नीति
 निर्धारित  की  गई  थी  ।  भारत  से  सोवियत  संघ  की  स्पष्ट  आलोचना  नहीं  की  थी  ।  मैं  इस  सभा  में
 उपस्थित  था  जहां  पर  भारत  ने  विशेषकर  श्रीमती  गांधी  ते  टिप्पणी  की  थी  कि  यह  गुट  निरपेक्ष
 नीति  है  जिसका  वे  अनुसरण  कर  रही  श्रीमती  गांधी  ने  जिन  नीतियों  का  पालन  किया
 अब  वे  शत-प्रतिशत  सही  साबित  हुई  सोवियत  संघ  की  सेनाओं  की  वापसी  के  बाद  क्‍या  हुआ  ?

 परिस्थिति  कट्टूरवादी  ताकतों  तथा  महाशक्ष्तियों  के  हाथ  में  भा  गई  हमें  इस  विषय  में  बहुत
 अधिक  सावधान  रहना  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 इस  पर  भारत  सरकार  को  प्रतिक्रिया  क्या

 जब  पाकिस्तान  ने  अफगानिस्तान  से  संघर्ष  करने  की  नीति  बना  ली  है  तो  इस  पर  भारत  सरकार
 की  कया  प्र  तिक्रिया  अब  परिस्थिति  यह  है  कि  हमे  बेनजीर  सरकार  को  मजबूत  करना  है  जो  कि

 एक  प्रजातांत्रिक  सरकार  स्थिति  वहाँ  पर  सेना  के  नियंत्रण  में  है  तथा  सेना  को  सहायता  के

 बिना  भारत  में  विद्रोहियों  ढ्वारा  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  हो  सकता  इस्लामी  जिसमें  कि
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 सभी  इस्लामी  देश  शामिल  के  प्रति  हमारा  रवैया  क्‍या  लगभग  सभी  इस्लामी  देशों

 विद्रोही  सरकार  को  मान्यता  दे  दी  केवल  ईरान  ने  ही  इसका  विरोध  किया  इन  घटनांगो

 पर  हमें  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनो  परन्तु  हम  स्पष्ट  रूप  से  शास्त  जिसने
 सरकार  गठित  की  की  बैठक  अम्दुक  की  नोंक  पर  हुई  जहां  तक  शियाओं  का  संबंध  वे

 विद्रोही  सरकार  में  शामिल  अथवा  सहयोगी  नहीं  थे  ।  हमें  बहुत  सावधान  रहना  चाहिए  तथा  अपना

 दृष्टिकोण  निर्धारित  करना  चाहिए  ।  यह  एक  ऐसा  मुद्दा  है  जिस  पर  देश  को  एकजुट  होना
 जहां  देश  की  अखण्डता  का  संबंध  वहां  संघ॑ं  की  राजनीति  नहीं  होनी  चाहिए  |  जहां  हमारी
 स्वतन्त्रता  के  अस्तित्व  का  ही  प्रश्त  खड़ा  वहां  संघर्ष  की  कोई  राजनीति  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 जहां  हमारे  राष्ट्र  के  मूल  आदर्श  ही  दांव  पर  लगे  वहां  संघ  की  राजनीति  नहीं  होनी

 राष्ट्र  को  एक  व्यक्ति  की  तरह  एकजुट  होना  चाहिए  तथा  लड़मा  जहां  तक  पाक्षिस्तान

 का  संबंध  हमें  बहुत  सावधान  रहना  यद्यपि  हमारे  बहुत  अच्छे  संबंध  हैं  उनके  प्रधान

 मंत्री  संबंध  सुधारने  को  उत्सुक  मैं  कहता  हूं  कि  हमें  सावधान  रहना  बाहिए  क्‍योंकि  हमारे
 पास  उनके  परमाणु  बम  बनाने  के  प्रगोगों  तथा  अमेरिका  से  हथियारों  को  आयात  करने  के  उनके

 प्रयासों  का  अनुभव  है  ।  ये  सभी  बातें  हो  रही  हैं  क्णेंकि  श्रीमती  बेसनीर  का  अपनी  सीमा  पर  कोई
 नियंत्रण  नहीं  है  ।  सियाच्षित  के  मामले  में  भी  सेना  ने  डनके  अधिकार  पर  प्रश्नचिन्ह  लगाया
 शिमला  समझौता  सेना  को  कोई  हल  नहीं  प्रदान  करता  इन  समस्याओं  का  हमें  सामता  करना

 है  तथा  उनका  हल  ढूंढना

 6.02  म०  प०

 तत्पश्चात  लोक  सभा  गुरवार  6  1989/16  1911  के  ग्यारह  बचे

 भ०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  चौधरी  मुद्रण  +  12/3,  श्रीराम
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